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 प्रइनों  क ेमोखिक  उत्तर

 [  भनुवाद  ]

 योजना  का  तेयार  माल  के  मूल्य  पर  प्रभाव

 #  659.  प्रो०  मधु  दंडवले  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  यह  सच  है  कि  योजनाਂ  को  लागू  करने  से  अनेक  समस्याएं  उत्पन्न

 हों  गई  जिसके  परिणामस्वरूप  जिस  तैयार  माल  पर  इस  योजना  को  लागू  किया  गया  उसके

 मूल्यों  में  अप्रत्याशित  वृद्धि  हो  गई  है  ;  और

 यदि  तो  उक्त  योजना  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  तैयार  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए  जिससे  कि  उस  योजना  के  कार्यान्वयन  के  कारण  तैयार  माल के  मूल्य  में  अत्यधिक

 वृद्धि  न  होने  पाये  ।

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  और  :  एक  विवरण

 सदन  पटल  पर  रखा  गया  है  ।

 विवरण

 और  :  मॉडवेट  अन्तय  उत्पादों  के  निर्माण  में  प्रयोग  की  गई  विभिन्‍न

 निविष्टियों  पर  अदा  किए  गए  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  और  अतिरिक्त  सीमा  शुल्क  के  खाते-जमा

 का  लाभ  देती  इसलिए  इस  स्कीम  को  लागू  करने  से  अन्तय  उत्पादों  की  कीमतों  में  बद्धि  होने
 की  सम्भावना  नहीं  इस  स्कीम  के  अधीन  खाते-जमा  का  लाभ  प्राप्त  करने  में  होने  वाली

 नाईयों  को  दूर  करने  की  दृष्टि  से  मॉडवेट  स्कीम  की  मुख्य-मुख्य  विशेषताओं  को  स्पष्ट  करने  के

 लिए  कदम  भी  उठाए  गए  हैं  ।

 कार्याविधियों  को  विशेषकर  लघु  उद्योग  एकक्रों  क ेलिए  सरल  बनाने  के  लिए  और  फुटकर
 कार्य  के  आधार  पर  निर्मित  माल  को  छूट  देने  के  लिए  तथा  उत्पादन  के  कारखानों

 में  ही निमित  तथा  कारखाने  में  ही खपत  किए  गए  माल  के  सम्बन्ध  में  छूट  देने  के  लिए  सरकार

 ने  अनेक  अधिसूचनाएं/आदेश  जारी  किए  हैं  ।
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 प्रो०  सघु  दंडवते  :  जहां  तक  सभा  पटल  पर  रखे  गए  विवरण  का  सम्बन्ध  वह  पर्याप्त

 नहीं  शायद  इस  विवरण  का  उद्ंश्य  यह  है  कि  और  अधिक  पूरक  प्रश्न  पूछे  उसमें  कुछ
 भी  नहीं  कहा  गया  है  ।  दो  तीन  प्रश्न  उठते  हैं  ।

 पहला  यह  कि  इस  योजना  विश्वेष  को  आदानों  पर  शुल्क  में  वृद्धि  के  प्रभाव  को  रोकने  के

 लिए  लाग  किया  गया  है  क्योंकि  इससे  अंतत  तंयार  उत्पादों  की  कीमतों  में  वद्धि  हो  जाती  है  लेकिन

 वास्तव  में  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  हाल  के  बजट  में  उत्पादन  शुल्क  की  दरों  में  जो  वृद्धि  हुई  है  वह
 संशोधित  मूल्य  वधित  कर  के  आधार  पर  आदानों  पर  प्रतिकर  स्वरूप  कम  किए  गए  शुल्क  से  कहीं
 अधिक  है  ?  यदि  हां  तो  योजना  को  अन्तिम  रूप  से  लागू  करते  समय  इस  अनियमितता  को  कंसे

 दूर  किया  जाएगा  ?

 थी  जर्नादन  पुजारी  :  मैं  पहले  भी  एकदम  स्पष्ट  कर  चुका  हूं  कि  संशोधित  मूल्य  वर्धित
 कर  कोौमतों  में  वृद्धि  क ेलिए  उत्तरदायी  नहीं  हमने  तंयार  वस्तुओं  पर  शुल्क  लगाया  है  और

 यह  सोच  विचार  कर  लिया  गया  निर्णय  यह  कदम  संसाधन  जुटाने  के  लिए  भी  लिया
 गया  है  ।

 जैसा  कि  इस  सदन  में  मैंने  बताया  है  कुछ  स्थानों  कुछ  मामलों  में  शुल्क  में  इस  वृद्ध
 से  कीमतों  में  वृद्धि  हुई  जहां  हमने  कीमतें  नहीं  बढ़ाई  हैं  वहां  उसके  लिए  संशोधित  मूल्य  वधित
 कर  उत्तरदायी  नहीं  कीमतों  में  वृद्धि  नहीं  हुई  उदाहरण  के  लिए  कपड़े  धोने  के  साबुन  और

 बहुत  सी  मदों  ee

 श्री  जगन्तनाथ  राव  :  ओर  आटोमोबाइल  के  बारे  में  ?

 भरी  जनादंन  पुजारी  :  मैं  माननीय  सदस्य  के  ध्यान  में  यह  बात  ला  चुका  हैं  कि  जहां  तक
 आटोमोबाइल  का  संत्रंध  हैं  सरकार  द्वारा  सोच-विचार  कर  लिए  गए  निर्णय  के  कारण  कुछ  स्थानों
 पर  शुल्क  में  वृद्धि  की  गई  है  ।  इसीलिए  कीमत  में  वृद्धि  हुई

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  यह  बहुत  गंभीर  मसला  है  इसलिए  अगला  प्रइन  पूछने  से  पहले  मैं  एक
 स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।  दूसरा  प्रश्न  मैं  इसके  बाद  पूछू  इससे  मुझे  और  सरकार  को  भी
 यता  मिलेगी  ।

 मैं  जो  पूरक  प्रश्न  पूछुगा  वह  बहुत  रचनात्मक  है  और  इससे  सरकार  को  सहायता  मिलेगी
 बशरतें  कि  सरकार  सहायता  चाहती  हो  |  इसलिए  मैं  स्पष्टीकरण  शायद  आप  मेरे  प्रश्न
 को  जरा  भी  नहीं  समऊ  पाए  हैं  ।  पिछले  बजट  आपने  कुछ  शुल्कों  में  वृद्धि  को  अब  संशोधित
 मूल्य  वधित  कर  योजना  के  अनुसार  पूर्व  में  आदानों  पर  यदि  कोई  शुल्क  लगाया  गया  था  तो  अब  उसे
 घटा  दिया  जाएगा  या  तेयार  माल  में  उसका  समायोजन  कर  लिया  जाएगा  ।  यहां  तक  तो  योजना
 अच्छी  है  पर  वास्तव  में  ऐसा  नहीं  हो  रहा  वास्तव  में  बजट  में  दिखाई  गई  वद्धि  उससे  अधिक ढ़
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 है  ।  जितनी  राहत  दी  गई  इससे  संशोधित  मूल्य  वर्षित  कर  के  माध्यम  से  दी  गई  राहत  खत्म

 नहीं  हो  जाती  है  ।  इससे  पहले  की  मैं  दूसरा  प्रश्न  पूछ  इस  बारे  में  आयको  क्‍या  कहना  है  ।  कृपया

 स्पष्ट  कीजिए  ।

 श्री  जनादन  पुजारी  :  मैं  पहले  बता  चुका  हूं  और  मैंने  बहुत  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि''****

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  आशा  है  मैंने  आपको  भ्रम  में  नहीं  डाला  है  ।

 श्री  जर्नादन  पुजारी  :  मैं  आपको  एक  उदाहरण  भी  देता  मशीनरी  मदों  पर  आम  दर

 12  प्रतिशत  है  ।  संशोधित  मूल्य  वधित  कर  में  दर  15  प्रतिशत  तय  की  गई  इसे  पुर्णाक  में

 किया  गया  है  और  उसके  बाद  यह  निकटतम  अंक  तक  हो  जैसाकि  मैं  पहले  बता  चुका
 यही  उपाय  नहीं  है  ।  हमने  जान  बूक  कर  ऐसा  किया  है  ।  अर्थात्‌  यह  हमारे  द्वारा  सोच  विचार  कर

 लिया  गया  निर्णय  कुछ  तैयार  वस्तुओं  पर  हमने  शुल्क  बढ़ाया  है  ताकि  जो  लाभ  दिये  गए  हैं

 उन्हें  निष्प्रभावी  किया  जा  सके  क्‍योंकि  हमने  कुछ  लाभ  दिए  हैं  और  उसके  अन्तर्गत  बहुत  सी  मर्दे

 आ  गई  इसे  नया  नाम  दिया  गया  जैसा  कि  मैंने  बताया  यह  योजना  पहले  भी  मौजूद

 थी  और  अब  उसका  नाम  बदल  कर  संशोधित  मूल्यवर्धित  कर  दिया  गया  इससे  पहले  इसे
 के  56  एਂ  के  अन्तगंत  क्रेडिड  आन  ड्यूटीਂ  कहा  जाता  अब  हमने  इसके

 क्षेत्र  का  विस्तार  कर  दिया  मैं  माननीय  सदस्य  के  ध्यान  में  यह  बात  ला  रहा  हूं  जैसाकि

 बताया  कुछ  स्थानों  पर  इसे  पूर्णाक  में  कर  दिया  गया  है  और  कुछ  स्थानों  पर  कुछ  मदों
 पर  हमने  शुल्क  बढ़ाया  यह  सोच  विचार  कर  लिया  गया  निर्णय  और  संसाघनों  को  जुटाने
 के  लिए  भी  हमने  कुछ  वस्तुओं  पर  शुल्क  में  वृद्धि  की  हम  2000  मदों  को  इसके  अन्तर्गत

 लाए  इसलिए  मेरा  उत्तर  होगा  कि  संशोधित  मूल्यवधित  कर  लागू  करने  से  शुल्क  की  दरों  को

 पुनः  निर्धारित  करने  के  कारण  तैयार  उत्पाद  पर  शुल्क  लगाने  के  कारण  कुछ  उत्पादों  की  कीमतों
 में  कमी  आई  है  और  कुछ  की  कोमतों  में  थोड़ी  वृद्धि  हुई  संशोधित  मूल्य  वधित  कर  के  अन्तगंत

 बहुत  सी  मदों  को  शामिल  किया  गया  दर  को  इस  तरह  से  निर्धारित  करना  सम्भव  नहीं  है  कि

 शुल्क  में  जरा  भी  परिवर्तन  न  हो  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  पहले  उत्तर  से  संतुष्टि  नहीं  हुई  ।  कोई  बात  उसे
 दूसरे  प्रश्न  के  दो  भाग  आपने  जो  संशोधित  मूल्यवधित  कर  योजना  लागू  की  है  वह

 केन्द्रीय  उत्पाद  1944  के  नियम  56  ए  के  अन्तगंत  क्रंडिट  स्कीमਂ  से  कैसे  भिन्न
 है  ?  जो  नई  जटिलताएं  पैदा  हुई  हैं  उसके  बारे  में  कया  आप  जागरूक  हैं  ?

 जटिलता  इस  प्रकार  मैं  एक  ठोस  उदाहरण  देता  हूं  ताकि  उत्तर  स्पष्ट  हो  ।
 वाहन  के  सवाल  को  लीजिए  ।  टायर  को  आदान  के  रूप  में  इस्तेमाल  किया  जाता  इसलिए  आपकी
 योजना  के  अनुसार  टायर  पर  लगे  शूल्क  को  मोटर  वाहन  पर  अन्तिम  तौर  पर  लगे  शुल्क  में  से
 घटा  दिया  जाएगा  ।  तो  यह  राहत  और  लाभ  दिया  मैं  आपसे  जानना  चाहता  हूं  कि
 क्या  आपने  इस  तथ्य  की  ओर  ध्यान  दिया  है  कि  टायर  तैयार  उत्पाद  हो  सकता  है  किन्तु  वाहन
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 के  लिए  यह  आदान  बन  जाता  टायर  के  लिए  कुछ  और  रसायन  आदान  उन  पर

 शल्क  लगता  था  पर  अब  नहीं  लगेगा  ।  जहां  तक  टायर  का  सम्बन्ध  उस  पर  संशोधित  मूल्य

 वधित  कर  योजना  लागू  होगी  ।  टायर  जो  कि  तैयार  उत्पाद  है  मोटर  वाहन  के  लिए  आदान  बन  जाता

 है  ।  यह  बात  टायर  पर  भी  लागू  होती  है  ।  क्‍या  आपने  इन  जटिलताओं  की  ओर  ध्यान  दिया  है  कि

 कुछ  आदान  अन्तिम  तैयार  के  लिए  तैणर[उत्पाद  बन  जाते  हैं  जिसके  कारण  बहुत  जटिलता  पैदा  होती

 है  ।  इसलिए  संशोधित  मूल्यवरधित  कर  योजना  के  बावजूद  मोटर  वाहन  जँसी  कुछ  वस्तुओं  की  कीमतें

 बढ़  गई  हैं  ?  बया  यह  नहीं  है  कि  आपने  पर्याप्त  तैयारी  करके  नहीं  आये  हैं  क्योंकि  इस  योजना

 का  विचार  दीर्घ  कालीन  पित्तीय  नीति  के  दौरान  प्रस्तुत  किया  गया  था--और  बजट  के  दोरान

 इसे  अन्तिम  रूप  दिया  गया  ?  इस  बीच  आपने  अपना  कार्य  ठीक  से  नहीं  सभी  समायोजन

 नहीं  किये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  कुछ  उत्पादों  की  कीमतों  में  वृद्धि

 हुई  है  ।

 प्रो०  सधु  दंडवते  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  उसके  परिणाम  स्वरूप  क्या  सभी  परिवतंन  हो

 रहे  हैं  और  क्या  आप  विसंगतियों  को  दूर  करने  का  प्रयास  लेकिन  उन्हें

 सुनना  जरूर  आप  अगर  अनुमति  दें  तो  मैं  45  मिनट  तक  वैसे  ही  बोल

 सकता  हूं  जैसे  कालेज  में  क्लास  रूम  में  बोला  करता  था  ।

 एक  माननोय  सदस्य  :  वह  तो  अनुमति  दे  देंगे  पर  हम  नहीं  देंगे  )

 श्री  जर्नादन  पुजारी  :  यह  कोई  नई  योजना  नहीं  इसे  नया  नाम  दे  दिया  गया

 पहले  इस  योजना  को  55  ए  के  अन्तर्गत  क्रेडिट  आफ  ड्यूटीਂ  कहा  जाता  पहले
 यह  66  मदों  पर  लागू  होती  अब  यह  37  अध्यायों  पर  लागू  होती  है  और  हमारे  पास

 लगभग  2000  मदों  के  बारे  में  वस्तु  नियम  हैं  ।  यह  योजना  पिछले  15  सालों  से  है  और  इसमें

 किसी  भी  प्रकार  की  अस्पष्टता  नहीं  है  ।  अब  इसका  क्षेत्र  विस्तृत  कर  दिया  गया  है  और  इससे  पूर्व
 इसका  दायरा  सीमित

 अब  यह  बहुत  सी  वस्तुओं  पर  लागू  होता  है  और  कुछ  सरल  प्रक्रियाएं  भी  अपना  ली  गई
 हैं  ।  इससे  जब  भी  कभी  इस  प्रणाली  को  अपनाया  जाता  था  तो  निर्माता  को  अधिकारी  को

 यह  बताना  पड़ता  था  कि  वह  इस  प्रणाली  को  अपनाने  जा  रहा  है  इसलिए  आइए  ।  उत्पाद  के
 आने  पर  उसे  अधिकारियों  के  आने  निरीक्षक  द्वारा  जांच  करने  का  इंतजार  करना  पड़ता
 पहले  उसे  24  घंटे  इंतजार  करना  पड़ता  अब  उसे  खत्म  कर  दिया  गया  उसे  इंतजार

 की  जरुरत  नहीं  अगर  वह  यह  सूचना  देता  है  कि  मैं  इस  प्रणाली  को  अपना  रहा  हूं  तो
 पर्याप्त  उसे  अधिकारियों  ओर  जांच  के  लिये  प्रतीक्षा  नहीं  करनी  पड़ेगी  ।  व्यापार  और
 उद्योग  को  इस  योजना  की  जानकारी  संशोधित  मूल्य  वधित  कर  योजना  के  कारण  अब  कोई
 उन  कागजों  को  छिपा  कर  नहीं  रख  सकता  जिन  पर  शुल्क  का  भू  गतान  किया  गया  है  ।  कोई  भी
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 शूल्क  भ,गतान  को  रोक  नहीं  सकता  ।  में  उस  ओर  भी  चर्चा  करूंगा  ।

 मैं  आपकी  भावना  जानता  आखिरकार  आप  हमारी  सहायता  कर  रहे
 आप  सरकार  की  मदद  करना  चाहते  इसीलिए  ऐसा  कह  रहा

 कोई  भी  बिक्री  आयकर  के  भू  गतान  को  छिपा  नहीं

 यह  कालेधन  के  विरुद्ध  उपाय  है  ।  कुछ  लोग  शुल्क  अदा  नहीं  करना  चाहते  ।

 प्रो०  सधु  दंडवते  :  कृपया  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  दीजिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  आपको  भी  स्पष्टोकरण  देना  चाहते  हैं  ।

 संसदीय  कार्य  झोर  पर्यटन  मंत्रों  एच०  के०  एल०  :  वह  उन्हें  इसलिए  स्पष्ट

 करने  का  प्रयास  कर  रहे  क्योंकि  वह  एक  ज्ञानी  व्यक्त  हैं  ।

 ओर  जर्नादन  पुजारी  :  मैं  उन्हें  मात्र  इसलिए  बता  रहा  था  क्योंकि  उन्होंने  कहा  है  कि  हमने

 इस  प्रश्न  के  बारे  में  पर्याप्त  जानकारी  के  लिये  पहले  से  तैयारी  नहीं  की  व्यापार  और  उद्योगों

 के  मालिकों  को  इस  योजना  के  बारे  में  पता  था  ।  अब  वे  इसे  नहीं  समझना  चाहते  क्योंकि  उन्हें

 शुल्क  अदा  करना  पड़ेगा  |  इसके  अन्तगंतर  ओयकर  या  बिक्रीकर  के  भू  गतान  से  किसी  प्रकार  की

 छूट  नहीं  मिलिगी  ।  यह  कालेघन  के  विरुद्ध  एक  उपाय  है  |  अब  हमने  पूरी  तैयारी  की  व्यापार

 और  उद्योग  वाले  भी  इसे  जानते  हैं  |  सब  कुछ  स्पष्ट  है॥  हमने  पहले  ही  प्रक्रिया  को  सरल  कर

 दिया  लेकिन  कुछ  लोग  इसे  सममना  ही  नहीं  चाहते  ।  उस  मामले  हम  उन्हें  बताते  हैं  कि

 हम  तैयार  हैं  **'***
 )

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  आप  अपने  कैबिनट  मंत्री  के  कथन  को  काट  रहे  पिछली  दफा

 उन्होंने  कहा  था  कि  कुछ  और  ब्यौरा  तैयार  करना  उन्होंने  मुके  ऐसा  कहा  आप  अपने

 ही  मंत्री  के कथन  को  क्‍यों  काट  रहे  हैं  ।

 श्री  जर्नादन  पुजारो  :  मैं  उसे  गलत  नहीं  कह  रहा  हूं  ।  मैं  केवल  इसी  लिये  आपको  बता

 रहा  क्योंकि  आपने  कहा  है  कि  मैंने  इसकी  तैयारी  नहीं  की  मैं  आपको  बता  रहा  था  कि
 प्रत्येक  आदमी  को  सब  कुछ  पता  कर  अदा  न  करने  के  उद्दे श्य  से  कुछ  लोग  इसे  न  समझने  का

 बहाना  कर  रहे  हैं  ।  ऐसा  सम्भव  नहीं  यही  प्रक्रिया  ह ैजिसके  तहत  हम  सुनिश्चित  कर  सकते

 हैं  कि  शुल्क  और  आयकर  और  अन्य  करों  का  भूगतान  किया  यह  प्रक्रिया  ईमानदार  कर

 दाता  के  लिए  अपने  आप  ही  जमा  हो  जायेगा  ?  उसके  लिये  कोई  मुश्किल  नहीं  होगी  ।  यह्‌
 प्रक्रिया  अपनाई  गई  है  ।  अतः  कोई  संदिग्धता  नहीं  है  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  श्रीमन्‌  मुझे  संरक्षण  दीजिये  ।  मैंने  एक  ठोस  प्रश्न  पूछा  था  ।  यह  ऐसा  है
 कि  एक  उपोत्पादन  दूसरे  के  लिये  इनपुट  बन  जाता  मंत्री  कृपया  इसे  स्पष्ट  कीजिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  अपना  अन्तिम  पूरक  प्रइन  पूछा  अब
 ओऔर  पुरक  प्रश्न  नहीं  ।
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 श्रो  जननादन  पुजारी  :  इस  पर  लागू  होता  जब  शुल्क  अदा  कर  दिया

 गया  तो  उस  क्रेता  पर  लागू  होगी  |  इसके  लिये  भो  व्यवस्था  है  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  कोई  और  सदस्य  प्रइन  नहीं  पूछ  रहा  ।  प्रोफेसर  आपका  घन्यवाद  ।

 प्रो०  सघु  दंडदते  :  आप  अध्यक्षपीठ  से  भी  कुछ  प्रश्न  पूछ  सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  एवज  आप  ओर  अश्रश्न  पूछ  सकते  अब  अगला  प्रश्न  ।

 श्री  काली  प्रसाद  पांडे  ।

 माननीय  सदस्य  अनुपस्थित  हैं  ।

 प्रो०  के०  वो०  थामस  ।

 विदेश्ञों  में  रहने  वाले  भारतोयों  द्वारा  मनीਂ  भारत  में  भेजा  जाना

 *661.  प्रो०  फे०  वो०  थामस  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  विदेशों  में  रहने  वाले  कुछ  भारतीय  ”  के
 रूप  में  भारत  में  घन  भेंज  रहे

 इस  प्रकार  भारत  में  कितना  घन  आता  और

 इसे  रोकने  के  लिए  क्या  कारगर  कदम  उठाए  गए

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जनादन  :  से  :  सभा-पटल  पर
 एक  विवरण  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 हां  ।

 गैर  कानूनी  तौर  पर  भेजी  गयी  राशि  का  कोई  सुनिश्चित  अनुमान  सरकार  के  पास
 उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 ऐसी  अनधिक्ृत  प्रतिकारी  अदायगियां  करने  वाले  अथवा  उन्हें  प्राप्त  करने  वाले
 व्यक्तियों  से  निपटने  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  में  पर्याप्त  उपबन्ध  निहित
 प्रवत्तंत  निदेशालय  जो  इस  सम्बन्ध  में  सतर्क  रहता  ऐसे  अनधिक्ृत  लेन-देनों  के  बहुत  से
 मामलों  को  पकड़ा  है  तथा  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  अन्तर्गत  तथा  निवारक  नजरबन्दी
 के  लिए  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  निवारण  अधिनियम  के  अन्तर्गत  उचित  कार्यवाही  की
 है/कर  रहा  है  ऐसे  अनधिकृत  लेन-देनों  के  विरुद्ध  अभियान  एक  सतृत  प्रक्रिया  है तथा  ऐसे  मामलो
 को  समाप्त  करने  के  लिए  उपयुक्त  उपाय  करने  हेतु  उनकी  निरन्तर  समीक्षा  की  जाती

 भारत  सरकार  ने  सामान्य  बेंकिंग  के  माध्यम  से  अनिवासी  भारतीयों  से  घन-राशि  के
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 के  लिए  प्लाट  खरीदने  में  अनिवासी  भारतीयों  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।  अगर  उचित
 माध्यम  द्वारा  बदलो  जाने  वाली  विदेशी  मुद्रा  स ेअनिवासी  भारतीय  बेंक  में  खाता  खुलवाते
 हैं  तो  उन्हें  विदेशी  मुद्रा  भेजने  की  सुविधा  दी  जाती  भारतीय  कम्पनियों  में  अनिवासी  खातों
 पर  आयकर  से  छूट  दी  जाती  है  बैंकिंग  प्रणाली  के  माध्यम  से  घन  अन्तरण  द्वारा  रुपए  या

 विदेशी  मुद्रा  में  विशेष  अनिवासो  खाता  खोलना  जिसमें  इस  बात  की  छुट  है  कि  रिजवं  बेंक  की

 अनुमति  लिये  बिना  ब्याज  और  जमाराशि  स्थानान्तरित  की  जा  सकती  अनिवासी  बकाया
 राशि  पर  धनकर  से  धनप्रंषण  द्वारा  भुगतान  करके  यू०  टी०  राष्ट्रीय  बचत  पत्रों
 आदि  कुछ  विशेष  प्रतिमृतिणां  खरीदने  की  छूट  ।

 श्री  पी०  सी०  सेठी  :  जब  यह  उत्तर  इतना  लम्बा  है  तो  इसे  सभापटल  पर  क्यों  नही  रखा
 दिया  जाता  ?

 श्री  जनादंन  पुजारी  :  मैं  इसे  सभा  पटल  पर  रखने  को  तैयार  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसे  सभापटल  पर  रख

 प्रो०  के०  वो०  थामस  :  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  पूछ  रहा  था  कि  विदेशों  में  रह  रहे  भारतीयों
 को  कया  प्रोत्साहन  दिये  जायेंगे  ?  समस्या  यह  है  कि  विदेशों  में  रह  रहे  भारतीय  बेंकों  के  माध्यम
 से  घन  भेजते  हैं  और  उन्हें  विनिमय  दर  से  विदेशी  मुद्रा  के  एवज  में  भारतीय  मुद्रा  दी  जाती  है'**

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  कई  प्रोत्साहनों  का  जिक्र  किया  है  ।

 प्रो०  के०  वी०  थासस  :  मेरा  दूसरा  प्रइन  है--जब  भारतीय  विदेशों  में  जाते  हैं  तो  थोड़ी
 सी  मनीਂ  दी  जाती  वे  एजेंट  को  भारतीय  मुद्रा  देकर  बदले  में  विदेश  में

 जाकर  विदेशी-मुद्रा  ले  लेते  डालर  की  अधिकृत  विनिमय  दर  12  रुपए  लेकिन  विदेश  में

 डालर  प्राप्त  करने  के  उन्हें  यहां  एजेंट  को  20  र०  प्रति  डालर  की  दर  से  भू  गतान  करना

 पड़ता  जो  भारतीय  विदेश  जा  रहे  कया  सरकार  उनके  लिए  इस  राशि  में  वृद्धि  करने  पर

 विचार  कर  रही  है  ?

 श्री  जनादंन  पुजारी  :  आप  विदेशी-मुद्रा  की  कठिनाई  जानते  हमें  विकासात्मक
 विधियों  और  अन्य  कई  कार्यों  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  जमा  रखनी  पड़ती  इस  सन्दर्भ  मैं
 माननीय  सदस्य  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  इस  पहलू  पर  विचार  उन्होंने  जो  सुझाव  दिया
 मैं  उस  पर  विचार  करूंगा  ।

 भरी  सुरेश  कुरूप  :  हमारे  देश  में  कई  तरह  से  अवेध  विदेशी-मुद्रा  आ  रही  हाल  ही  में
 दो  जिनके  इस  देश  में  प्रवेश  पर  प्रतिबंध  लगा  दिया  गया  अपने  साथ  18  बक्से

 विदेशी-मुद्रा  लाये  उन्हें  बिना  जांच  के  इन  बकसों  को  हवाई  अंडु  से  बाहर  ले  जाने  की  अनुमति
 दी  गई  यह  बातें  समाचार  पत्रों  में  छपी  हैं  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आप  विदेशों  में  रह  रहे  भारतीयों  को  सहायता  पहुंचाने  वाली

 योजना  के  बारे  में  पूछना  चाहते  हैं  पूछिए  ।

 श्री  सुरेश  कुरुष  :  उन्होंने  केरल  के  कई  संगठनों  ओर  व्यक्तियों  को  धन  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  ऐसे  वक्‍तव्यों  की  अनुमति  नहीं  द ेसकता  ।  इसके  लिए  अलग  से
 प्रश्न  पूछिए  ।

 शो  सुरेश  कुरुप  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  आई  है  कि
 सीमा  शुल्क  प्राधिकारियों  द्वारा  जांच  के  बिना  हो  18  बकसों  को  ले  जाने  और  सरकार  ने
 उन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  जिन्होंने  हवाई  अड्डे  से इन  बक्सों  कों  ले  जाने

 अनुमति  दी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आप  कोई  सुझाव  देना  चाहते  तो  दीजिए  ।  आप  अन्य
 मामलों  का  उल्लेख  क्‍यों  कर  रहे  हैं  ?

 थ्री  सुरेश  कुरुष  :  मंत्री  जी  को  भी  इसकी  जानकारी  हवाई  अड्डे  से  बिना  सीमा

 शुल्क  जांच  के  18  बकसों  को  ले  जाने  की  अनुमति  दी  समाचार  पत्रों  में  ऐसी  खबरे  छपी

 हैं  ॥1९१९९००१०००००  व्यवधान

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ऐसी  बातों  की  मैं  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।  मैं  इस  पूरक  प्रश्न  के  पूछने  की

 अनुमति  नहीं  दूंगा  ।

 श्री  सुरेश  कुरुप  :  मंत्री  महोदय  उत्तर  देने  को  तेयार  आप  कृपया  उन्हें  उत्तर  देने

 दीजिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  संगत  नहीं  है  ।  इसके  लिए  आप  अलग  से  प्रश्न  पूछ  सकते

 हम  देखेंगे  कि  क्या  वह  स्वीकायं  है  ।

 श्री  सुरेश  कुरुष  :  मंत्री  महोदय  तैयार  आप  उन्हें  उत्तर  देने  के  लिए  कहें  ।  *****

 व्यवधान

 उपाध्यक्ष  सहोदय  यह  बिल्कुल  अलग  प्रश्न  है
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपनी  सीट  पर  बैठ  ।  मैं  अनुमति  नहीं  दे  उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं

 श्री  सुरेश  कुरुप  :  वह  तैयार  महोदय  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  जानता  वह  तैयार  हैं  या  नहीं  ।  मैं  इस  पूरक  प्रश्न  के  लिए

 अनुमति  नहीं  दे  रहा  *»००००००००
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी  जगह  पर  मैं  जनुमति  नहीं  दूंगा  ।

 श्री  जी०  जी०  स्वैल  :  महोदय  मैं  मंत्री  जी  का  ध्यान  इस  और  आकर्षित  करना  चाहता

 हूं  कि  जहां  तक  मैं  समझ  रहा  हूं  समस्या  विलिमय  दर  की  मैं  जानता  चाहता  हूं  कि  क्या

 उन्होंने  इस  संबंध  में  कोई  अनुमान  लगाया  है  कि  विदेशों  में  कार्यरत  भारतीय  कर्मचारियों  से

 कितनी  विदेशी  मुद्रा  यहां  आने  की  आशा  है  ।  उन्हें  इसका  अवश्य  कुछ  अनुमान  होगा  कि  कितना
 घन  सरकारी  माध्यम  से  आ  रहा  है  और  कितना  गैर  सरकारी  माध्यम  से  और  गैर  सरकारी

 माध्यम  से  लाये  गए  धन  ट्यूबधन  को  इस  समय  हमारे  देश  में  विनिमय  दर  कया  है  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  आज  एक  गिरोह  का  पता  लगाया  गया

 श्री  जनादंन  पुजारी  :  यहां  सही  आंकड़े  बताना  जरूरी  है  और  ऐसे  आकड़े  «

 लक्ध  नहीं  है  ०७००७०७००००००००  )

 श्री  जो०  जी०  स्थल  :  उन्हें  मालूम  होना  चाहिए  ।  उन्हें  अपनी  आंखें  खुली  रखनी

 बाहिएं  ।

 भरी  जनार्दन  पुजारी  :  मैं  अनुमान  नहीं  लगा  सकता  और  इसीलिए  मैंने  माननीय  सदस्य
 को  बताया  है  कि  हमारे  पास  सही  आंकड़े  नहीं  जहां  तक  इस  सवाल  का  संबंध  है  कि
 के  रूप  में  कितना  धन  आ  रहा  हमारे  पास  उसके  भी  सही  आंकड़े  नहीं

 एकाधिकारी  घरानों  का  प्रभुत्व  रोकने  के लिए  भारतोय  चाय
 निर्वातकों  को  प्रोत्लाहम

 #  663,  श्री  खिरंजोी  लाल  शर्मा  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  अन्तर्राष्ट्रीय  एकाधिकारी  घरानों  द्वारा  चाय  उद्योग  पर
 अपना  प्रभ्‌ त्व  जमाये  जाने'की  संभावना  और

 यदि  तो  भारतीय  निर्यातकों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये
 हैं  अथवा  छठाने  का  विचार  है  ?

 विज्ञान  झोर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  विकास  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिकी  शोर
 झंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  शिवराज  वोी०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  वे  वाणिज्य  मंत्री  के  स्थान  पर  किस  प्रकार  उत्तर  दे
 रहे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  प्रभारी  उन्होंने  पहले  ही  इसका  उत्तर  देने  के  लिए  अनुमति  ले
 ली  वे  वाणिज्य  मंत्री  की  ओर  से  उत्तर  देररहे  हैं  ?
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 प्रो०  मधु  दंडवते  :  विभाग  नहीं  बदला  है  ।

 थ्री  चिरंत्रो  लाल  द्वार्मा  :  क्या  माननीय  मंत्री  सदन  को  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  कितने  अन्तर्राष्ट्रीय  एकाधिकार  घराने  भारत  में  चाय  के  व्यापार  में  लगे  हुए  हैं  ओर  कितने
 समय  और  क्‍या  उनके  पास  अपने  चाय  बागान  यदि  हां  तो  कहां  ?

 श्री  शिवराज  वी०  पाटिल  :  ये  अन्तर्राष्ट्रीय  कम्पनियां  थीं  जिन्हें  स्टालिय  कम्पत्तियाँ

 कहा  जाता  था  ।  तब  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  इक्विटी  को  कम  करके  76  प्रतिज्ञत  कर  दिया

 जाए  और  उनमें  से  बहुतों  ने अपनी  इक्विटी  कम  कर  दो  बड़ी  अन्तर्राष्ट्रीय  कम्पनियां  चाय

 का  निर्यात  कर  रही  ये  हैं  लिप्टन  और  ब्रुक-बांड  ।  चाय  खेती  के  अन्तर्गत  कुल  3.96  लाख

 हैक्टेयर  भूमि  से  1.20  लाख  एकड़  के  लगभग  भूमि  इन  विदेशी  कम्पनियों  के  पाप्त  है  और  ये
 कम्पनियां  चाय  का  निर्यात  कर  रही  हैं  ।

 श्री  चिरंजो  लाल  हार्मा  :  कया  मैं  मंत्री  जी  से  पूछ  सकता  हूं  कि  कितने

 कितनी  मात्रा  किन  देशों  को  चाय  का  निर्यात  कर  रहे  हैं  और  वे  इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा
 कमा  रहे  हैं  और  क्या  भारत  सरकार  उन्हें  इस  निर्यात  के  लिए  कोई  प्रोत्साहन  दे  रही  है  ?

 श्री  शिवराज  यी०  पाटिल  :  माननीय  सदस्य  ऐसे  आंकड़ों  के  बारे  में  पूछ  रहे  हैं  जो
 मैं  उन्हें  लिखित  रूप  में  दे  सकता  किन्तु  मैं  बता  रहा  हूं  कि  14  प्रतिशत  निर्यात  विदेशी
 कम्पनियों  द्वारा  किया  जाता  है  और  शेष  निर्यात  भारतीय  कम्पनियों  द्वारा  किया  जांता  चाय
 का  निर्यात  विभिन्‍न  देशों  में  किया  जाता  है  ।  सोवियत  संघ  तथा  अन्य  कई  देशों

 में  चाय  का  निर्यात  किया  जाता  इस  निर्यात  से  प्राप्त  लाभ  के  सही  आंकड़े  मैं  उन्हें  लिखित  रूप

 में  दे  दू

 श्री  चिरंजी  लाल  शर्मा  :  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  मुझे  यह  जानकारी  भेज
 च्छु

 श्री  झ्रमर  राय  प्रधान  :  चाय  के  व्यापार  के  बारे  में  पूछने  से  पहने  मैं  चाय  के  उत्पादव  के

 बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  आप  जानते  हैं  कि  दार्जीलिंग  में  चाय  का  प्रतिवर्ष  औसत  उत्पादन

 120  से  130  हजार  लाख  किलोग्राम  दार्जीलिग  की  चाय  के  नाम  पर  लगभग  10  हजार  लाख

 किलोग्राम  चाय  मार्केट  में  बेची  जाती  है  और  वह  भी  दो  कम्पनियां  ब्रुक  बांड  और  लिप्टन  द्वारा  ।

 इस  प्रकार  सरकार  दार्जीलिग  की  चाय  के  सुनाम  का  दुरुपयोग  कर  रही  मेरा  प्रश्न  इसी  बारे
 में  दार्जीलिग  की  चाय  तथा  अन्य  चाय  के  उत्पादन  के  निर्यात  से  हम  प्रतिवर्ष  लगभग  700

 करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  कमा  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपका  प्रश्न  क्या  है  ?  आप  एकाधिकार  व्यवस्था  आदि  के  बारे  में  बात
 न  करें  ।

 श्री  झमर  राय  प्रधान  :  मैं  इसो  प्रश्व  पर  आ  रहा  पूरे  चाय  व्यापार  को  राज्य  व्यापार

 हे
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 निगम  के  अधीन  लाने  के  बारे  में  सरकार  का  क्या  प्रस्ताव  है  ?

 श्री  शिवराज  वी०  पाटिल  :.  इस  समय  चाय  बागान  के  अधिग्रहण  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 शी  झमर  राय  प्रधान  :  मैं  चाय  बागान  के  बारे  में  नहीं  बल्कि  चाय  के  व्यापार  के  बारे  में

 पूछ  रहा  हूं  ।

 भरी  शिवराज  वी०  पाटिल  :  चाय  उत्पादकों  को  इसका  व्यापार  करने  की  अनुमति  दी  गई

 चाय  को  नीलामी  पर  बाजार|में  बेचा  जाता  इसे  नीलामी  के  अलावा  गर-सरकारी  ठेकेदारों

 को  बेचने  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  है  |  वहां  पर  चाय  को  उचित  ग्रेड  दिये  जाते  हैं  ओर  क्रेताओं

 और  विक्रेताओं  द्वारा  प्रतियोगिता  के  आधार  पर  चाय  का  क्रय-विक्रय  किया  जाता  हमने  यह
 प्रक्रिया  अपनाई  है  और  इस  समय  चाय  व्यापार  के  अधिग्रहण  का  हमारा  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 श्री  थम्पन  थामस  :  पिछले  वर्ष  कोयम्बतूर  में  एक  चाय  नीलामी  केन्द्र  लोला  गया  था  और

 कोचीन  में  भी  एक  नीलामी  केन्द्र  पहले  दक्षिण  भारत  से  चाय  निर्यात  का  काम  काफी  अच्छा

 चल  रहा  अब  यह  कम  हो  गया  है  ।  कोयम्बयूर  में  नीलामी  केन्द्र  खोलने  पर  सरकार  का  क्या

 अनुभव  रहा  है  ?  क्‍या  सरकार  का  विचार  दक्षिणी  क्षेत्र  में  चाय  के  व्यापार  को  फ्रोत्साहन  देने  के

 लिए  कोई  उपाय  करने  का  है  ?

 श्री  शिवराज  वो०  पाटिल  :  सरकार  की  नीति  देश  के  सभी  भागों  में  नीलामी  केन्द्र  खोलने
 को  किसी  एक  क्षेत्र  में  नहीं  । सरकार  का  यह  अनुभव  जब  चाय  नीलामी  केन्द्र  में  लाई
 जाती  है  ओर  उचित  ग्रेड  दिया  जाता  है  तो  खरीददारों  के  बीच  भी  प्रतिस्पर्धा  होती  है  ।  इस  प्रकार
 की  व्यवस्था  से  तय  की  गई  कीमत  को  अधिक  पसंद  किया  जाता  है  ।

 श्री  प्रसल  दत्त  :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  दो  अन्तर्राष्ट्रीय  कम्पनियाँ  चाय  व्यापार  में
 लगी  हुई  कया  मंत्री  महोदय  को  यह  नहीं  मालूम  कि  अब  इन  दोनों  कम्पनियों  का  नियेंत्रण
 इंग्लेंड  की  एक  कम्पनी  लिवर  ब्रादस  के  हाथ  में  इन  दोनों  को  एक  ही  कम्पनी  द्वारा  नियंत्रित
 किया  जा  रहा  हैं  ।  यह  भाग  है  ।  भाग  यह  हैँ  कि  क्‍या  प्रोत्साहन  दिए  गये  हैं  और
 चाय  के  मूल्य-वर्धित  रूप  में  निर्यात  करने  में  क्या  परिणाम  हैं  ?

 श्री  शिवराज  बो०  पाटिल  :  हमारा  इरादा  मूल्य  वद्धित  रूप  में  चाय  निर्यात  को  बढ़ावा
 देने  का  है  ।  इसके  लिए  प्रोत्साहन  दिया  जाता  हैं  ।  चाय  का  विपणन  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  ।  वास्तव
 में  जहां  तक  अन्य  देशों  को  चाय  के  निर्यात  का  सम्बन्ध  विपणन  स्वयं  उत्पादन  से  भी  अधिक
 महत्वपूर्ण  है  ।  हम  भारतीय  नामों  के  अन्तगंत  चाय  के  विदेशों  को  निर्यात  के  लिये  भारतीय  उत्पांदकों
 की  सहायता  कर  रहे  हम  उन्हें  ऋण  आदि  भी  दे  रहे  हैं  ।  हम  एक  कार्यक्रम  चला  रहे  हैं  जिस
 पर  50  लाख  रुपये  खर्च  कर  रहे  हैं  ओर  माल  गोदाम  की  सुविधा  प्रदान  कर  रहे  हैं  कर
 देशों  को  निर्यात  की  जाने  वाली  चाय  पर  लगाये  कम  करने  के  लिये  भी  नकद  प्रोत्साहन
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 दिया  जाता  हूँ  और  अतिरिक्त  बोझ  नहीं  डाला  जाता  ताकि  भारतीय  चाय  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  के

 मुकाबले  में  आ

 मं  नपुरी  में  एक  खोनो  मिल  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 #  664.  ओ  बलराम  सिंह  यादव  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  मैनपुरी  जिले  में  सहकारी  क्षेत्र  में  एक  चीनी  मिल

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव[भेजा  और

 यदि  तो  इस  पर  क्षब  तक  क्या  कार्यवाही  को  गई  है  ?

 ]

 योजना  मंत्रालय  तथा  खाद्य  और  नागरिक  प्‌  ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०

 :  हाँ  ।

 सरकार  द्वारा  इस  आवेदन  पत्र  पर  विचार  किया  गया  नामन्जूरी  पत्र

 29  1985  को  जारी  किया  ग़या  था  ।

 झ्री  बलराम  सिह  यादव  :  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 उत्तर  प्रदेश  सरकार  का  यह  प्रार्थना  पत्र  किन  कारणों  से  रह  कर  दिया  गया  और  दूसरी  बात  मैं

 यह  जानना  चाहता  हूं  चूंकि  मेनपुरी  जनपद  उत्तर  प्रदेश  में  सबसे  अधिक  अपराधिक  जनपद  है
 क्योंकि  वहां  पर  कोई  उद्योग-घंधे  नहीं  इसी  लिये  वहां  पर  लोग  अपराध  की  तरफ  आकषित  होते

 तो  क्या  मंत्री  जी  हमारी  इस  बात  पर  विचार  करते  हुये  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  प्रार्थनापत्र
 पर  पुनः  लाइसेंस  देने  हेतु  विचार  करेंगे  ?

 झिनुवाद  ]

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  आप  चीनी  उद्योग  के  बारे  में  अनुमति  चाहते  हैं  या  किसी  अन्य  उद्योग
 के  लिये  ?

 शी  बलराम  सिंह  यादव  :  चोनी  उद्योग  के  लिये  ।

 शी  ए०  के०  पाँजा  :  जहां  तक  प्रश्न  के  पहले  भाग  का  सम्बन्ध  इसके  कारण

 तामंजूरी  पत्र  में  दिये  गये  दो  प्रकार  के  कारण  थे  ।  पहला  यह  च्‌ककि  सरकार  नई  चोनी  नीति
 बना  रही  इसलिये  इसे  अन्तिम  रूप  से  नामंजूर  नहीं  किया  जाता  ।  पत्र  में  बताया  गया  है  कि  इस
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 अवस्था  में  इसे  नामंजूर  करना  दूसरा  कारण  यह  था  कि  यह  प्रस्ताव  वतंमान  नीति  के

 अनुरूप  नहीं  है  ।

 जहां  तक  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  अर्थात्‌  मैनपुरी  का  सम्बन्ध  यह  सही  है  कि  वहां  कोई
 चीनी  उद्योग  नहीं  है  किन्तु  जब  नीति  की  घोषणा  को  जा  चुकी  हो  और  यदि  निर्धारित  शर्तों  के

 अनुसार  आवेदन  किया  जाये  और  ऐसा  स्थान  हो  जहां  कोई  उद्योग  न  हों  किन्तु  गन्ना  प्रचुर  मात्रा
 में  उगाया  जाता  हो  ताकि  ऐसे  उद्योग  व्यवहाय  तो  हम  आवेदन  पर  बिचार  करेंगे  ।

 ]

 श्री  बतराम  सिह  यादव  :  मैं  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  भारत  सरकार  की

 इंडस्ट्री  मिनिस्ट्री  के  प्रेस  नोट  14,  1984  की  तरफ  आकषित  करते  हुये  कहना  चाहता  हूं  कि  इसके
 अन्दर  एक  क्लॉज  दी  हुई  है  जिसके  अन्दर  यह  शर्तें  लगाई  गई  है  कि  उन  जनपदों  में  जहाँ  पर  प्रचुर
 मात्रा  में  गन्ना  पैदा  होता  है  वहीं  पर  चीनी  मिलें  लगाई  जाएं  |  मान्यवर  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह

 कहना  चाहता  हूं  कि  प्रचुर  मात्रा  में  गन्ना  उन्हीं  जनपदों  में  पैदा  होता  है  जहां  पर  पहले  से  ही

 शुगर  मिलें  लगी  हुई  हैं  क्योंकि  इसमें  लेबर  इत्यादि  बहुत  ज्यादा  लगती  इसलिये  किसान  लोग
 बाकी  क्षेत्रों  में  उत्ना  ही  गन्ना  पैदा  करते  हैं  जितना  उनको  गुड़  इत्यादि  बनाने  के  लिये  जरुरत

 होती  है  ।  इसलिए  मैं  माननोय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  इस  बारे  में  जो  नई  नीति

 निर्धारित  करने  जा  रहे  हैं  उसमें  मेरे  सुकाव  पर  विचार  करेगे  कि  जिन  जनपदों  में  गन्ना  उत्पादन
 के  लिये  अच्छी  भूमि  है  और  जहां  उत्पादन  ज्यादा  किया  जा  सकता  उन  जनपदों  को  इस
 क्लॉज  को  खत्म  करते  नई  क्लॉज  में  शामिल  करेंगे  ?

 श्री  ए०  के०  पांजा  :  मैंने  पहले  ही  इसका  जवाब  दे  दिया  है  ।  बदि  हम  यह  पायें
 कि  वहां  योजना  आयोग  द्वारा  निर्धारित  खण्ड  के  अन्तगंत  कोई  उद्योग  नहीं  है  और  चीनी  उद्योग

 नहीं  है  तो  इस  पर  हम  मिश्चय  ही  उस  दृष्टि  कोण  से  विचार  करेंगे  ।  कि  उद्योग  की  जिस  क्षमता
 के  लिए  आवेदन  किया  गया  उतनी  क्षमता  के  लिए  आवश्यक  गन्ना  वहां  उपलब्ध  है  या

 नहीं  ।

 हमें  यह  मालूम  होता  है  कि  आवश्यक  मात्रा  उचित  है  और  आवश्यक  मात्रा  उद्योग  को

 सक्षम  बनाने  योग्य  होगी  तब  निश्चित  रूप  से  ऐसे  आवेदन  पत्रों  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उत्तर  प्रदेश  ओर  मैनपुरी  के  बारे  में  पूरक  प्रश्न  पूछिये  तभी  मैं  इसकी

 अनुमति  दू  मैं  अन्य  राज्यों  में  नहीं  जाना  चाहता  ।

 शी  दिनेश  सिह  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  यदि  आवश्यक  गन्ना

 उपलब्ध  है  तो  वह  एक  चीनी  के  कारखाने  को  लगाने  के  लिए  विचार  करेंगे  ।  माननीय  सदस्य  जो

 मुद्दा  उठा  रहे  थे  वह  उन  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित  है  जहां  कोई  चीनी  मिल  नहीं  स्पष्ट  है  कि  वहां
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 कोई  भी  पर्माप्त  मात्रा  में  गन्मा  नहीं  गन्‍ना  तभी  उगाया  जायेगा  जबकि  हसके  उपयोग

 के  लिए  अवसर  होगा  ।  इस  प्रकार  उगाये  जा  रहे  गन्ने  का  प्रइन  नहीं  है  अपितु  वहां  क्रितना  गन्ना

 उगाया  जा  सकता  है  इसे  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए  और  यदि  यू०  पी०  सरकार  ने  सिफारिश

 की  है  तो  स्पष्ट  है  कि  यह  उस  के  आधार  पर  ही  की  है  ।  परन्तु  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जान

 सकता  हूं  कि  क्‍या  किसी  दूसरे  जिले  में  किन्हीं  दूसरे  चीनी  मिलों  को  लगाने  की  भी  सरकार

 ने  सिफारिश  की  है  और  क्या  उन  पर  भी  विचार  किया  गया  है

 उपाध्यक्ष  महोदध  :  आन्ध्र  प्रदेश  के  बारे  में  मत  पूछिये  ।  यदि  आप  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में

 पूरक  पूछना  चाहते  हैं  तो  मैं  अनुमति  दू

 ]

 श्री  सी०  जंगा  रेडडी  :  ऊत्तर  प्रदेश  के  जिले  से  सम्बन्धित  नहीं  लेकिन  उन्होंने  भी  दूसरे
 जिले  के  बारे  में  पूछा

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कम  से  इसका  प्रइन  के  साथ  कुछ  सम्बन्ध  होना  चाहिए  ।

 श्री  ए०  के०  पांजा  :  मेनपुरी  को  शामिल  करके  आवेदन'पत्नों  की  कुल  संख्या  17  थी

 उनमें  से  कितने  यू०  पी०  राज्य  से  थे  यह  मैं  नहीं  जानता  ।  तीन  को  छोड़कर  सभी  आवेदन  पत्रों

 को  अस्वीकार  कर  दिया  गया  ये.तोन  आवेदन  पत्र  अभी  भी  विचाराधीन  उन  आवेदन

 पत्रों  को  इसीलिए  अस्वीकार  नहीं  किया  गया  कि  वे  व्यवहायं  नहीं  है  और  उन्हें  अन्तिम  रूप  से

 अस्वोकार  कर  दिया  गया  है  अपितु  इसका  कारण  यह  है  कि  नई  नोति  बनाई  जा  रही  है  ।

 निर्देशन  निर्धारित  करने  के  बाद  उन्हें  आवेदन  करना  यह  दिखाते  हुए  कि  उन्होंने  इन
 शर्तों  को  पूरा  कर  दिया  है  ।

 जहां  तक  माननीय  सदस्य  द्वारा  उल्लेखित  सिफारिश  की  बात  का  सम्बन्ध  है  यदि  राज्य

 सरकार  सिफारिश  करती  है  और  हमें  ज्ञात  होता  है  कि  उन्होंने  वहां  गन्ने  को  उग्ाने  के  लिए  भी

 व्यवस्था  कर  ली  है  यानि  गन्ना  उगाने  के  लिए  क्षेत्र  निर्धारित  कर  दिया  गया  है  तब  निश्चित  रूप
 से  हम  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखा  जायेगा  ।

 हे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अपने  पूरक  प्रश्न  को  यू०  पी०  तक  ही  सीमित  रखिये  ।

 ]

 श्री  जंगा  रेड्डो  :  शुगर  पालिसी  कब  तक  तैयार  होगी  और  आऋन्ध्न  प्रद्ेश

 पघिनुषहद  |
 '

 झपाध्यक्ष  महोदंय  :  प्रासंगिक  नहीं  है  ।
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 श्री  जंगा  रेड्डो  :  17  आवेदन  पत्रों  में  से  क्या  कोई  आन्ध्र  प्रदेश  से  भी  है  ? कार  थे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  पूछते  हैं  तो  ठीक  है  ।  आन्ध्न  प्रदेश
 और  केरल  का  अर्थ  है  कि  मंत्री  उसके  लिए  तंयार  नहीं  होंगे  ।

 ]

 श्री  जंगा  रेड्डी  :  चीनी  बाहर  के  देशों  से  ला  रहे  हैं  ।  आप  यह  बतायें  गन्ना  गोअर्स
 को  लाभ  देने  के  लिए  शुगर  पालिसी  जल्दी  से  जल्दी  बनाकर  कब  तक  डिक्लेयर  करोगे  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  चोनी  मिल  स्थापित  करने  के  बारे  में  है  ।

 श्री  पाँजा  :  लाइसेंन्स  इत्यादि  के  बारे  में  नीति  विषयक  दस्तावेज  सभी  विभागों
 को  भेज  दिया  गया  मैं  यह  उम्मीद  करता  हूं  कि इसकी  घोषणा  इसी  महीने  के  अन्त  तक  या

 मई  के  आरम्भ  में  कर  दी  जायेगी  ।

 जहां  तक  आंध्र  प्रदेश  का  सम्बन्ध  है******

 श्री  अजंगा  रेड्डी  :  वह  बहुत  कृपालु  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  वह  क्ृपालु  वरना  वह  कृपालु  नहीं  थे  ।

 श्री  पांजा  :  आन्ध्र  प्रदेश  के  मेरे  दोस्त  को  कोई  गलतफहमी  न  हो  इसलिए
 मैं  उत्तर  दे  रहा  आन्ध्र  प्रदेश  में  इस  समय  33  चौनी  मिले  कार्यरत  17  नये  आवेदन
 पत्रों  में  से  14  रद  कर  दिये  गये  हैं  ।  क्या  इनमें  आन्प्न  प्रदेश  से  कोई  हैं  यह  मैं  आपको  नहीं  बता

 सकता  ।  मैं  निद्िचत  रूप  से  उन  को  यदि  वह  चाहते  हैं  तो  सूचना  दे  सकता  हूं  ।

 ]

 भरी  हाफिज  मोहम्मद  सिद्दीक  :  क्या  मंत्री  महोदय  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  जहां
 गन्‍ना  पैदा  होता  है  जैसे  उत्तर  प्रदेश  के  जिला  मुरादाबाद  और  बरेली  हैं  क्‍या  वहां  कोई  फैक्टरी
 लगाने  की  योजना  है  ?

 श्री  :  जहां  तक  उत्तर  प्रदेश  का  सम्बन्ध  है  फैक्टरी  लगाना  इस  बात  पर
 निर्भर  करेगा  कि  क्‍या  आवेदन  पत्र  निर्धारित  किए  गए  मानदण्डों  के  अनुसार  है  परन्तु  इस  समय

 मुझे  मालूम  है  56  जिलों  में  से  35  जिलों  में  वे  पहले  ही  पूर्वी  यू०  पी०  में  ऐसी  40  फैक्टरियां
 पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  में  23  हैं  और  मध्य  उत्तर  प्रदेश  में  38  ऐसी  फैक्टरियां  जो  काफी  हैं  । SUN  4  TOO  ०
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 ]

 श्री  ब्रह्मदत्त  :  मैं  एक  बात  जानना  चाहता  हमारे  बहुत  से  जिलों  में  ऐसी  फंक्टरीज  है

 जहां  गन्ना  ज्यादा  फैक्टरीज  की  पिराई  की  क्षमता  कम  उन  लोगों  ने  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए

 एप्लाई  किया  गर॑नमैंठ  ने  रिक्‍्मैंड  किया  उस  सम्बन्ध  में  आप  क्‍या  कर  रहे

 पिनुवाद |

 क्षीमती  गीता  सुखर्जो  :  इसके  साथ  चीनी  की  कीमत  भी  शामिल  कर  लीजिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अभी  पूछ  रहे  हैं  माननीय  मंत्री  क॑से  इसका  उत्तर  दे  सकते  हैं  ?

 आप  यह  प्रश्न  आरम्भ  में  पूछ  सकते  थे  ।

 श्रौ  पाँजा  :  प्रदन  का  सम्बन्ध  क्षमदा  बढ़ाने  से  नहीं  अपितु  विस्तार  से  नीति
 की  घोषणा  के  बाद  उस  पर  भी  विचार  किया  जायेगा  |  हमने  मालूम  किया  है  कि  वहां  कुछ
 कारखाने  हैं  जोकि  वहां  उत्पादित  सारा  गन्ना  ले  रहे  हैं  ।  परन्तु  वहां  कुछ  अधिक  ही  है  ।  इसलिये
 यदि  विस्तार  किया  जा  सकता  है  तो  यह  भी  विचाराधीन

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  उत्पादों  को  बिक्री  में
 कसी  भ्राना

 *  665.  श्री  भ्रतीश  चन्द्र  सिन्‍्ही  :

 बेंकटेश  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  कपड़ा
 कलकत्ता  के  एककों  द्वारा  निरभित  उत्पादों  की  बिक्री  में  निरन्तर  गिरावट  आती  जा  रही  है  और
 उसके  परिणामस्वरूप  लगभग  दस  करोड़  रुपये  के  मूल्य  #  तैयार  माल  और  बिक्री  योग्य  माल  का

 भण्डार  जमा  हो  गया

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  निगम  के  बिक्री  निदेशालय  समेत  हसके  प्रबंधकगण  जमा
 भण्डार  के  निपटान  में  असफन्न  रहे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्‍या  और
 ईः

 जमा  भण्डार  का  निपटान  करने  और  अपने  कत्तंव्य  के  प्रति  लापरवाही  बरतने  के
 कारंण  सम्बन्धित  अधिकारियों  को  उपयुक्त  दंड  देने  हेतु  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भी  खुशोंद  श्रालम  से  :  एक  विवरण  सभा
 पड़ल  पर  रखा  जाता
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 विवरण

 से  :  1985-86  1985  से  1986)  के  दौरान  28.67

 करोड़  रुपये  की  बिक्रियां  जोकि  1983-84  (29.7  करोड़  तथा  1984-85  (29.00
 करोड़  के  दोरान  बिक्रियों  की  अपेक्षा  प्रति  मास  ऊंची  हैं  ।

 के  पास  31.  1.  1986  को  7.25  करोड़  का  कुल  तैयार  स्टाक  जिसमें  2.34  करोड़
 का  नियंत्रित  कपड़े  का  हुआ  स्टाकਂ

 के  अधिकारी  बिक्रियाँ  बढ़ाने  तथा  त॑यार  माल  के  स्टाक  को  कम  करने  के  लिए  निरन्तर  कदम  उठा

 रहे

 उत्पादों  की  बिक्री  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  जा
 रहे  हैं  :--

 (1)  तीन  दिन  के  अन्दर  भुगतान  की  प्राप्ति  पर  एक्स  मिल  मूल्य  14  प्रतिशत  की  दर
 से  नकद  छूट  प्रारम्भ

 (2)  एजेन्टों  के  द्वारा  जिक्रियां  करने  के  मिलों  के  साथ-साथ  अनुषंगी  निगमों
 के  कार्यालयों  द्वारा  ऐसे  मूल्य  पर  जो  अनुषंगी  निगम  द्वारा  निर्धारित  किए  निम्नतम  मूल्य  से  कम
 न  हो  सीछे  बिक्रियों  का  सहारा  लिया  गया

 (3)  आदि  देहाती  बाजारों  में  बिक्री  कामिक  भेज  कर  व्यापार
 बढ़ाया  जा  रहा  है  ।

 (4)  मिलों  को  बाजार  आवश्यकताओं  की  अधिक  अनुकूलता  बेहतर  उत्पाद  मिश्रण  के
 साथ  क्वालिटी  के  वारे  में  सचेत  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  झतोश  चन्द्र  सिन्हा  :  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  वह  क्‍या  कारण
 है  जिससे  7.25  करोड  रुपये  का  स्टाक  जमा  हो  गया  ।

 श्री  लुझ्ोंद  झ्ालम  खां  :  यह  वास्तविकता  है  कि  इन  दिनों  वस्त्र  बाजार  में  मन्दी  है  और
 स्‍्टोक  के  संचित  होने  का  यह  एक  कारण  है  ।  वह  केवल  इस  अनुषंगी  एकक  तक  ही  सीमित  नहीं
 है  अपितु  अन्य  अनुषंगी  एककों  में  भी

 शो  झातोश  चन्द्र  सिन्हा  :  इस  भारी  स्टाक  कों  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  माननीय  मंत्री  ठोस
 कदम  उठाने  के  बारे  में  सोचेंगे  ताकि  इसे  कम  किया  जा  सके  ?  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या
 माननीय  मंत्री  के  बिक्री  निदेशालय  के  नवीकरण  के  बारे  में  या  इसके  सुधार  करने
 के  लिए  प्रबन्ध  निदेशक  को  बदलने  के  बारे  में  विचार  करेंगे  ?

 शो  खुशोंद  झोलम  खां  :  बिक्री
 को  बढ़ाने  के लिए  सभी  सम्भ्ावित  कदम  सोचे  जा  रहे  हैं
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 परन्तु  केवल  प्रबन्ध  निदेशक  को  बदलने  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  वास्तव  में  कायं॑  कुशलता  बढ़ाने  के

 लिए  समूचे  संगठन  को  पुनंगठित  करना  होगा  ।

 बेंकटेश  :  माननीय  मंत्री  ने  जो  सूचना  दी  है  वह  सही  नहीं  वास्तव  में

 भ्रष्टाचार  का  केन्द्र  असल  में  37  प्रतिशत  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहते  हैं  ।

 सरकार  उन्हें  कपड़ा  उपलब्ध  कराने  योग्य  नहीं  यह  एक  गम्भीर  बात  आधुनिकीकरण  के

 नाम  पर  उन्होंने  कुछ  मशीनें  खरीद  ली  है  और  भ्रष्ट  अधिकारियों  एवं  भ्रष्ट  प्रक्रिया  क ेकारण

 केवल  धागा  ही  तेयार  किया  जा  रहा  है  ।  बुनाई  के  बारे  में  उन्हें  बिलकुल  चिन्ता  नहीं  बुनाई
 सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  उन्होंने  इसकी  उपेक्षा  की  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  मैं  माननीय  मंत्री  से  सीधा  प्रश्न  करना  चाहता  बिक्री  केन्द्र  खोले

 जा  सकते  मैं  नहीं  जानता  कि  सरकार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जहां  बेरोजगार  युवक  विद्यमान  हैं
 बिक्री  केन्द्र  खोलने  के  लिए  आगे  क्‍यों  नहीं  आ  रही  है  ।  वे  इन  बिक्री  केन्द्रों  को खोलकर  बेरोजगार

 युवकों  को  रोजगार  दे  सकते  हैं  ।

 वे  भ्रष्ट  अधिकारियों  को  प्रोत्साहित  करते  रहे  हें  ।  पिछले  वर्ष  माननीय  मंत्री  ने  कई  बार

 मुझे  यह  यकीन  दिलाया  कि  वह  भ्रष्टाचार  को  खत्म  करेंगे  परन्तु  अब  तक  उन्होंने  ऐसा  नहीं  किया

 इसका  क्‍या  कारण  है  ?  कारण  बिलकुल  भी  स्पष्ट  नहों  माननीय  मंत्री  को  कारण  बताना
 हु

 श्री  खुशोद  झालम  खाँ  :  पहली  बात  तो  यह  कि  मैं  पिछले  वर्ष  इस  मंत्रालय  में  नहीं  था  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्रालय  ऐसा  कह  सकता  है  ।

 श्री  खुर्शोद  झालम  खां  :  भ्रष्टाचार  के  बारे  में  बड़ी  बातें  करना  बहुत  भासान  यदि

 कोई  निश्चित  आरोप  है  तो  क्पया  मुझे  हम  उनको  जांच  करेंगे  और  उन्हें  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो  के  सुपुद्  करेंगे  ।  परन्तु  भ्रष्ट  अधिकारियों  को  छांटने  का  यह  तरीका  नहीं  यदि  निश्चित
 आरोप  हें  तो  हम  उन  अधिकारियों  को  निकाल  बाहर  करने  की  कोशिश  मैं  माननीय  सदस्य
 को  यह  आश्वासन  दे  सकता  हूं  ।

 डा०  यी०  बेंकटेश  :  उन्हें  प्री  जानकारी  नहीं  है  ।

 श्री  खुशोंद  ध्लाल  खां  :  क्या  आप  मुझे  उत्तर  देने  देंगे  ?  मैं  माननीय  सदस्य  को  आद्वासन
 दे  सकता  मेरे  पास  वह  विशिष्ट  आरोपों  को  भेजें  और  मैं  उन्हें  सीधे  जांच  के  लिए  केन्द्रीय
 जांच  ब्यूरो  के  सुपूर्द  कर  दू

 श्री  प्रियरंजन  दास  मु  शी  :  में  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हुं  कि  क्‍या  यह  सच

 है  कि  बहुत  अधिक  एकत्र
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 डॉ०  वो०  जेंकेटेश  :  बिक्री  केन्द्रों  की  क्या  स्थिति  है  ?

 श्री  प्रियरंजन  दास  मुशी  :  इसका  सीधा  और  साधारण  कारण  यह  है  कि  बिक्री  केन्द्र'**

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  दास  मुशी  पहले  ही  बिक्री  केन्द्रों  के  बारे  में  प्रघन  रख  रहे  हैं  ।

 कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण

 झरो  प्रिंयरंजन  दास  मुझी  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  विशाल  भण्डारों
 की  इस  आघार  पंर  जारी  नहीं  किया  गया  कि  माल  लेने  का  यह  व्यस्ततम  मौसम  है  और  आमतौर  पर

 अधं-शहरी  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  यह  दिसम्बर  के  छुरू  से  फरवरी  तक  होता  है  राष्ट्रीय  वस्त्र

 निगम  ने  बहुत  बार  प्राधिकारियों  से शिकायत  की  है  मेरा  मतलब  मन्त्रालय  और  अन्य  सम्बद्ध

 विभागों  से  है  और  उन्हें  अधिक  खुदरा  केन्द्रों  को खोलते  की  आवश्यकता  है  ।  पश्चिम  बंगाल  में

 115  छोटे  और  मंकौले  नगर  हैं  और  खुदरा  केन्द्र  सारे  राज्य  के  एक  चोथाई  भांग  भी  इसके
 अन्तर्गत  नहीं  आते  क्‍या  मंत्री  महोदय  इसकी  जाँच  करेंगे  और  इनके  प्रबन्ध  को  अन्तिम  रूप

 देंगे  ताकि  अगले  मौसम  से  इस  प्रकार  की  समस्‍यायें  न  आयें  ?

 श्री  खुर्शोद  झ्रालस  खाँ  :  अपने  नये  खुदरा  केन्द्रों  को  खोलने  का  हमारा  अनुभव  बहुत
 सुखद  नहीं  रहा  है|  परन्तु  हमने  फैसला  किया  है  कि  हम  जितना  अधिक  हो  सके  उतनी  एजेन्सियां

 बड़े  ओर  ममोले  नगरों  में  इच्छुक  लोगों  को  देंगे  ।

 श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :  कुछ  समय  पूर्व  मैंने  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  को  कई  बार  सलाह  दी
 थी  कि  उन्हें  ग्रामोण  क्षेत्रों  में  महिलाओं  के  समूह  बनाने  चाहिएं  क्योंकि  वे  सर्वाधिक  सम्भावित
 खरीददार  और  बहुत  अच्छी  विक्रेता  इसलिए  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  क्‍या  राष्ट्रीय  वस्त्र
 निगम  ने  वास्तव  में  इन  महिला  मंडलों  का  संगठन  करने  या  उन्हें  कम  दाम  पर  माल  मुहैय्या
 कराने  के  लिए  महिलाओ  के  स्वयंसेवी  संगठनों  से  सहायता  ली  यदि  नहीं  तो  क्‍या  मन्त्री

 महोदय  इसकी  जांच  करेंगे  ।

 श्री  जियरंजन  दास  सु  ज्ञी  :  उनके  पति  कठिनाई  में  पड़  जायेंगे  ।

 शी  खुशोंद  क्‍्रालम  खां  :  मैं  माननीय  महिला  सदस्य  का  यह  सुकाव  देने  के  लिए  आभारी

 हूं  ।  इसके  बारे  में  उनके  द्वारा  किए  गये  किसी  भी  प्रयत्न  का  मैं  स्वागत  करूंगा  ।

 पंजाब  एण्ड  सिध  बंक  के  ह्धिकारियों  के  स्थानान्तरण

 #  (66.  श्री  रास  भगतं  पासवान  :  कया  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पंजाब  एंड  सिंध  बैक  के  उत्तर  भारत  में  का्यं  कर  रहे  अधिकारी
 दस  बर्षों  या अधिक  अवधि  से  एक  ही  स्थान  पर  नियुक्त

 ऐसे  अधिकारियों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्होंने  उत्तर  भारत  से  बैंक  की  सेवा  शुरु
 की  तथा  अपने  नगर  से  कभी  बाहर  नहीं
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 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  पंजाब  एण्ड  सिंध  बेंक  के  प्राधिकारियों  ने  कुछ  अधिकारियों

 का  उत्तर  भारत/पंजाब  से  बाहर  स्थानांतरण  क्रिन्तु  वे  अधिकारी  वहाँ  से  नहीं  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जर्नादन  :  :  एक  विवरण  सभा  पटल

 पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 पंजाब  एण्ड  सिंध  बेंक  ने  सूचित  जिया  है  कि  बैंक  में  कुल  3695  अधिकारी  हैं  ।

 इनमें  से  जत्तरी  जिसमें  जम्मू  और  कदमी  हिमाचल  हरियाणा  तथा  चण्डीगढ़ं
 आते  से आने  वरले  अधिकारियों  की  कुल  संख्या  1953  लेकिन  उत्तरी  अंचल  में  काम

 करने  वाले  अधिकारियों  की  संख्सा  1542  है  |  पैजाब  एण्ड  सिंध  बेंक  के  उत्तरी  क्षेत्र  में  क्यं  कर

 रहे  1542  अधिकारियों  में  स ेकेवल  28  अधिकारी  10  वर्षों  स ेअधिक  समय  से  एक  ही  स्थान

 पर  हैं  ।

 कुल  1953  अधिकारियों  में  जो  पंजाब  एण्ड  सिंध  बेंक  में  उत्तरी  अंचल  से  आए
 उन  अधिकारियों  की  संख्या  69  जो  अपने  नगर  से  कभी  भी  बाहर  नहीं  अलबत्ता

 इन  अधिकारियों  में  से  अधिकांश  को  बैक  की  विभिन्‍न  शाखाओं/कार्यालयों  में  बदल-बदल  कर  भेजा

 गया  है  ओर  वे  एक  ही  शाखा/कार्यालय  में  नहीं  रहे  ।

 और  :  1985  में  के  26  अधिकारियों  को  उत्तरी  अंचल  से
 से  अन्य  अंचलों  में  स्थानांतरित  किया  लेकिन  मामले  पर  विचार  करने  के  पश्चात्‌
 स्थानांतरित  अधिकारियों  के  बच्चों  के  शिक्षा  सत्र  में  व्यवधान  की  सम्भावित  कठिनाइयों  से  बचने  के
 लिए  स्थानान्तरण  आदेश  रह  कर  दिए

 ]

 श्री  राम  भगत  पासवान  :  मैं  मंत्री  महोदय  का  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  जितनी  मुझे
 कारी  थी  उससे  अधिक  जानकारी  उन्होंने  अपने  उत्तर  में  दीहै  ।  उन्होंने  कहा  कि  पंजाब  एण्ड  सिंघ
 बेंक  में  36595  आफिससं  हैं  जिनमें  28  आफिससं  ऐसे  हैं  एक  ही  स्टेशन  पर  लगातार  दस  से
 अधिक  वर्षों  से  हैं  जब  कि  सरकार  के  नियम  के  अनुसार  तीन  वर्ष  से  अधिक  नहीं  रहना  चाहिए  ।
 तो  मैं  इस  प्रसंग  में  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  ये  वही  अफसर  हैं  जिनके  विरुद्ध
 कई  जांच  चल  रही  हैं  ओर  जिन्होंने  विरला  और  डालमिया  वगरह  में  अपने  शेयर  खरीद
 कर  रखें  हुए  हैं  ओर  कई  बार  इनके  विरुद्ध  छापामारी  भी  हुई  ?  उन  लोगों  ने  लाक्स  में  करोड़ों
 रुपये  रखे  हुए  क्‍या  मंत्री  महोदय  यह  जानकारी  देने  की  कृपा  करेंगे  कि  उन  के  विरुद्ध  जो
 जांच  बैठाई  गई  थी  उस  का  क्या  ब्यौरा  है  और  उन  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?
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 श्री  जर्नादन  प्‌  जारी  :  यह  प्रश्न  स्थानांन्तरण  नीति  से  सम्बन्धित  अब  तक  नार्थ  जोन

 में  पंजाब  और  सिंध  वेंक  में  कायंरत  1542  अधिकारियों  में  से  1514  अधिकारियों  का  बंक  ने

 स्थानांन्तरण  कर  दिया  28  अधिकारी  अभी  स्थानान्तरित  किये  जाने  वे  अभो  वहीं  हैं  ।

 अगस्त  माह  में  28  अधिकारियों  के  स्थानान्तरण  के  आदेश  जारी  किए  गए  उन्होंने  यह  कहते
 अभ्यावेदन  प्रस्तुत  किये  हैं  कि  स्थानान्तरण  शिक्षा  सन्न  के  बीच  में  हो  रहे  हैं  और  हमने  भी  बेंक

 को  कहा  है  कि  वह  अप्रैल  और  मई  माह  में  स्थानान्‍्तरण  आदेश  को  जारी  करने  से  सम्बन्धित  मसले
 की  जाँच

 श्री  राम  भगत  पासवान  :  उपाध्यक्ष  जिन  28  कमंचारियों  के  बारे  में  इन्होंने
 उत्तर  दिया  कि  उनके  बच्चों  की  पढ़ाई  की  व्यवस्था  की  वजह  से  उनके  ट्रांसफर  को  कसिल  कर
 दिया  गया  क्‍या  यह  सही  है  कि  वे  प्रभावशाली  व्यक्ति  हैं  और  प्रशासन  का  कोई  भी  ऊपर  से  प्रभाव

 नहीं  पड़  रहा  है'''***  )

 मैं  सिर्फ  यह  कहना  चाहूंगा  कि  क्‍या  इसमें  ऐसे  ढॉंक  के  अधिद्वारी  और  कर्मचारी  भी  हैं
 जिनके  ऊपर  जांच  चल  रही  उस  जांच के  बारे  में  क्‍या  रिपोर्ट  है  और  क्‍या  ऐक्शन  उनके

 विरुद्ध  लिया  इसकी  सूचना  मंत्री  महोदय  देने  की  कृपा  करेंगे  ?

 ]

 श्री  जर्नावन  प्‌  जारी  :  कोई  दबाव  नहीं  डालने  दिया  जायेगा  ।  अन्य  अवध  गतिविधियों

 के  बारे  में  यदि  माननीय  सदस्य  के  पास  कोई  सूचना  है  तो  निश्चय  ही  मैं  उसके  बारे  में  जांच  का

 आदेश  दू

 ओर  डो०  एन०  रेड्डो  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  हाल  ही  में  बैंक  अधिकारियों
 के  विरुद्ध  अनियमितताओं  के  मामले  सामने  अ।ये  क्या  माननीय  मंत्री  एक  आश्वासन  देंगे  कि

 कोई  भी  अधिकारी  एक  स्थान  पर  पांच  वर्ष  से  ज्यादा  न  रहेगा  और  किसी  भी  अधिकारी  की  उसके
 मल  स्थान  पर  बदली  नहीं  की  जायेगी  ?

 एक  साननीय  सदस्य  :  पांच  साल  नहीं  तीन  साल  ।  यही  नियम  है  ।

 झी  जर्नादन  प्‌  जारी  :  ये  ही  मार्ग  दर्शी  सिद्धान्त  हैं  जो  सभी  बैंको  को  जारी  किये  गये  हैं  ।

 हमारी  स्थानांन्तरण  सम्बन्धी  वीतियां  अलग-अलग  हैं  |  परन्तु  इसो  समय  मैं  माननीय  सदस्यों  से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  सरकार  के  साथ  सहयोग  करें  ।  जब  कभी  कोई  उनके  पास  इस  सम्बन्ध

 में  आता  है  तो  उन्हें  भी  चाहिए  fr:

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  कमी-कभी  सदस्य  इससे  बच  नहीं  सकते  यह  अधिकारियों  पर
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 निर्मर  करता  है  ।  सही  मामलों  में  यदि  वे  उनके  पास  आते  हैं  तो  सदस्य  क्या  कर  सकते  हैं  ?

 श्री  रेड्डी  :  वह  सदस्यों  पर  दोषारोपण  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  जर्नावन  प्‌  जारी  :  मैं  जो  निवेदन  करना  चाहता  वह  यह  मैं  माननीय  सदस्यों
 का  सहयोग  भी  चाहता  जहां  तक  सम्भव  हो  सकेगा  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  को  कार्यान्वित  किया

 जायेगा  और  जैसे  उन्होंने  कहा  है  कुछ  मामलों  में  जहाँ  अन्याय  किया  गया  है'*'***

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  उन्होंने  स्वयं  ही  कहा  है  कि  उन्होंने  स्थानांतरण  नहीं  किया  क्योंकि

 कोई  शिष्ट  मण्डल  आया  था  ।  परन्तु  यदि  सही  मामले  है''****

 थ्री  जर्नादन  प्‌  जारी  :  इस  प्रकार  क॑  मामलों  पर  हमें  दोबारा  विचार  करना  इस

 बीच  मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  दूंगा  कि  अधिकांश  बंकों  को  हमने  सद्दाह  दो  है  कि  वे

 स्थानाँतरण  सम्बन्धी  इस  नीति  को  भी  कार्यान्वित

 |

 थ्री  सूल  चन्द  डागा  :  उपाध्यक्ष  चांदनी  चौक  में  150  नेशनालाइड  बेंकस
 यहां  सारे  आफिसर  और  एप्पलाई  एक  लाख  के  करीब  हैं  ।  वे सब  एक  जगह  रहना  चाहते
 कम  से  कम  आंठ  नौ  साल  एक  जगह  पर  उनको  हो  गए  उनको  हटा  नहीं  सकते  ।

 क्री  मूल  चन्द  डागा  :  उन  लोगों  को  क्या  आप  दूसरी  जगह  भेंजगे  ?

 प्रिनुवाद  ]

 भारत  का  गलत  मानचित्र  दशाने  वालो  एक  यूरोपीय  झ्राथिक
 पत्रिका  का  परियालन

 *667.  श्री  भ्रमर  राय  प्रधान
 :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 श्री  के  वी  शंकर  गोड़ा

 क्‍या  भारत  का  गलत  मानचित्र  दशने  वाली  एक  प्रमुख  यूरीपीय  आधथिक  पत्रिका
 की  प्रतियां  देह  में  परिचालित  की  जा  रही

 यदि  हां  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  यदू  सच  है  कि  पत्रिका  के  भीतरी  आवरण  यृष्ठ  और  विषय  सूची  पृष्ठ  पर
 फंले  हुए  मानचित्र  में  केवल  जम्मू  और  काश्मीर  ही  नहीं  बल्कि  अभी  पूर्वोत्तक  राज्यों  को शामिल

 नहीं  किया  गया  और
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 यदि  को  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 और  इस  बारे  में  सरकार  का  विचार  क्‍या

 कार्यवाही  करने  का  है  ?

 वित्त  मंज्ालय  सें  राज्य  मंत्रो  भो  :  से  ,  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  गया

 घिवरण

 भारत  का  गलत  मानचित्र  दर्शाने  वाली  एक  यूरोपीय  भझ्राथिक  पत्रिका  का  परिचालन

 से  :  यूरोमनी  पब्लिकेशन्स  लन्‍्दन  ने  अपने  1985  के  अंक
 के  साथ  भारत  पर  एक  विशेष  परिशिष्ट  प्रकाशित  किया  था  परिशिष्ट  में  भारत  का  एक

 ऐसा  खाका  दिया  गया  जिसमें  भारत  का  सही-सही  सीमाओं  को  नहीं  दर्शाया  गया  है  प्रकाशकों
 जिनसे  गलती  सुधारने  के  लिए  कहा  गया  स्पष्ट  किया  हैं  कि  निर्दिष्ट  अरेख  से  कोई

 चित्र  अभिप्रेत  नहीं  बल्कि  वह  तो  एक  उपमाद्दवीप  के  रूप  में  भारत  की  भौगोलिक  रूप  रेखा

 के  शैलीगत  चित्रण  का  कलात्मक  खाका  उन्होंने  क्षम।-प्राथंना  की  हैं  और  हमें  अपनी  सदाश्यत्ञा

 का  आदवासन  दिया

 इसी  सीमा  शुल्क  अधिकाकियों  की  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  इस  अंक  की  प्रतियों
 की  खेप  की  जांच  करें  ओर  सभी  प्रतियों  पर  यह  अंकित  करें  कि  इस  अ

 क
 में  प्रकाशित  नक्शे  न  तो

 सही  हैं  ओर  न  ही  अधिकृत  ।

 शी  हमर  राय  प्रधान  :  उस  प्रमुख  यूरोमनी  पत्रिका  में  छये  अच्छे  लेखों  के  कारण  आप
 सब  कुछ  भूल  गए  उन्होंने  आप  को  गस  दी  और  आप  उन्हें  भूमि  और  धन दे  रहे
 एक  त्रासदी  है  ।

 सभी  विदेशी  पत्रिकाओं  के  बारे  में  यह  आशा  की  जाती  है  कि  सरकार  द्वारा  देश  में  उस

 पत्रिका  के  परिचालन  से  पहले  के  सरकार  को  स्वीकृति  प्राप्त  करें  ।  बया  मैं  माननीय  मन्त्री  से  यह
 जान  सकता  हूं  कि  यह  सत्य  है  कि  इस  मानचित्र  पर  मन्‍्जूरी  सम्बन्धी  मोहर  लगी  सामान्य

 कृति  नहीं  जो  कि  आवद्यक  है  और  यदि  ऐसा  है  तो  इस  समम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की

 भयी  है  ?

 थी  जनादंन  पुजारी  :  यह  यूरोमनी  पत्रिका  लन्दन  से  छप्ती  वास्तव  में  उन्होंने  भारत
 में  विज्ञापों  से  मिले  घन  को  जोकि  न  तो  लेखन से  प्राप्त  हुआ  और  नहीं  अन्य  वजह  उसे
 लोटाने  के  लिए  वित्त  मन्त्रालय  के  आर्थिक  मामलों  के  विभाग  से  मंजूरी  ले  ली  इस  धन  के
 बारे  में  उन्होंने  वित्त  मन्त्रालय  से  सम्पकं  किया  और  उन्हें  मंजूरी  दे  दी  गयी  यह  मानचित्र
 जल्दवाजी  में  प्रकाशित  में  किया  गया  था  और  भारत  के  नक्शे  को  उसमें  सही  रूप  में  नहीं  दर्शाया
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 गया  ।  हमने  उनको  लिखा  है  भौर  उन्होने  इसके  लिए  क्षमा  प्रार्थना  की  उन्होंने  कहा  है  कि

 यह  केवल  एक  कलात्मक  खाका  है  इसके  लिए  उन्होंने  अपनी  भर  से  क्षमा  याचना  की

 प्रहनों  के लिखित  उत्तर

 बिहार  में  तस्करी

 #660,  श्री  काली  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1984-85  और  1985-86  के  दौरान  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  बिहार
 में  अधिक  तस्करी  हुई  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  1985  और  जनव  1986  में  गोपालगंज  में  स्थानीय

 पुलिस  द्वारा  मारे  गये  दो  छापों  के  दौरान  लगभग  30  लाख  रुपये  के  मूल्य  का  तस्करी  का  सामान
 और  विभिन्‍न  वाहन  पकड़  गए  और

 यदि  तो  क्‍या  इस  बारे  उच्चस्तरीय  जांच  कराने  का  तत्सम्बन्धी  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखने  का  सरकार  का  विचार

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  तस्करी  एक  गुप्त  रूप  से  की

 जाने  वाली  गतिविधि  होने  के  कारण  भारत  नेपाल  सीमा  के  विभिनन  क्षेत्रों  के  जरिए  होने  वाली

 तस्करी  की  मात्रा  का  उचित  अनुमान  लगा  पाना  संभव  नही  संपूर्ण  भारत-नेपाल
 जिसमें  बिहार  क्षेत्र  भी  शामिल  सीमा  के  आर-पार  से  होने  वाली  तस्करी  के  लिए  सुगम्य

 क्षेत्र  बना  हुआ  है  जेसाकि  पकड़  गये  माल  के  निम्नलिखित  आंकड़ों  से  स्पष्ट  है  :--

 वर्ष  मूल्य  रुपयों

 1984  1.80

 1985  6.80

 1986  0.70

 और  :  दिनाक  31  1986  पुलिस  प्राधिकारियों  ने  गोपालगंज
 में  एक  मामले  में  तस्करी  द्वारा  लाया  गया  7.50  टन  गांजा  और  चार  कारें  पकड़ीं  जिंनका  कुल
 मिलाकर  मूल्य  31.72  लाख  रुपये  इस  सम्बन्ध  में  चार  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया
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 था  ।  इस  मांल  गोपालगंज  स्थित  सीमा  शुल्क  निवारक  एकक  ने  दिनांक  11  को  अपने

 कब्जे  में  ल ेलिया  था  ।  और  आगे  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  है|  जांच-पड़ताल  पूरी  हो  जाने

 ग्रस्त  पाए  गए  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  विभागीय/न्याय-  निर्णयन  की  कार्यवाही  करने  के  लिए  तथा

 न्यायालय  में  मुकदमा  दायर  करने  के  लिए  उपयुक्त  कार्यवाही  की  जाएगी  ।

 [  प्रनुवाद  ]
 इंजीनियरों  सामान  का  निर्यात

 #662,  श्री  यशवन्तराव  गड़ाख  पाटिल
 थ्रो  मोहन  भाई  पटेल  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  के  दोरान  इंजीनियरी  सामान  का  वास्तविक  निर्यात  उस  वर्ष
 के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  से  कम  होने  की  संभावना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 निर्यात  कम  होने  के  क्या  कारण

 उन  देशों  के  नाम  क्‍या  जिनका  सामान  विश्व  बाजार  में  भारतीय  सामान  की

 तुलना  में  सस्ता  बिक  रहा  और

 उन  देशों  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  करने  के  लिये  निर्यातकों  को  सहायता  देने  हेतु  क्या

 उपाय  किए

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  श्लोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  पी०  शिव  शंकर  )  :  तथा

 इंजीनियरी  निर्यात  संवर्धन  परिषद  से  उपलब्ध  अनन्तिम  आंकड़ों  के  तथा  से

 जनवरी  निर्यात  अवधि  के  दौरान  ईन्‍जीनियरी  माल  का  निर्यात  857  करोड़  रुपये  का  रहा  जबकि

 जनवरी  5  की  उसी  अवधि  में  ये  निर्यात  930  करोड़  रु०  के  करोड़  के  दोरान  निर्यातों

 का  स्तर  करोड़  रु०  के  लक्ष्य  की  अपेक्षा  कम  रहेगा  ।

 इंजीनियरी  निर्यातों  में  अन्य  बातों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में

 कड़ी  कतिपय  विकसित  देशों  में  संरक्षणवाद  की  भुगतान  शेष  की  समस्याओं

 तथा  एशिया  और  अफ्रीका  में  बहुत  से  विकासशील  देशों  में  विकासात्मक  कार्यकलापों  के  धीमा

 पश्चिम  एशिया  में  निरन्तर  अस्थिरता  स्वदेशी  अन्तनिविष्ट  साधनों  की  ऊंची  लागत  तथा  कुछ
 क्षेत्रों  में  अपर्याप्त  उत्पादन  आधार  की  वजह  से  आई  है  ।

 हमारे  उत्पाद  दक्षिण  कोरिया  तथा  ब्राजील  सहित  बहुत  से  देशों

 से  प्रतियोगिता  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।

 इंजीनियरी  उत्पादो  के  निर्यात  बढ़ाने  के  किए  गए  कुछ  मुख्य  उपाय ये  हैं  :

 से प्रतियोगिता  इंजीनियरी  निर्यातों  के  सम्बन्ध  में  एक  परिप्रेक्ष्य  योजना  तथा  नीति  तैयार  करने
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 के  लिए  भारी  उद्योग  विभाग  के  तत्कालीन  सचिव  श्री  डी०  वी०  कपूर  की

 क्षता  में  एक  समिति  गठित  की  गई  समिति  ने  हमारे  निर्यातों  में  वृद्धि  करने

 के  लिए  दो  आयामी  नीति  की  सिफारिश  की  अर्थात  निर्यातों  के  लिए  प्रोत्साहनों
 की  वर्तमान  व्यापक  प्रणाली  को  जारी  रखना  तथा  उसे  मजबूत  बनाना  और  कुछ

 उद्योगों  को  चुनना  तथा  उन्हें  अन्तर्राष्ट्रीय  रूप  से  प्रतियोगी  बनाने  की  दृष्टि
 से  प्रोौद्योगिकीय  अपग्रेडेशन  तथा  प्रतियोगिता  के  अनुकूलतम  स्तर  के  पहलूओं
 के  ध्यान  में  रखते  हुए  नीति  आवश्यक  वातावरण  प्रदान  करना  ।  समिति  द्वारा
 सिफारिश  की  गई  नीति  को  सरकार  ने  अनुमोदित  कर  दिया  है  ।

 उद्योग  के  लिए  उत्पादन  तथा  निर्यात  योजनाएं  तैयार  करने  के  लिए  विस्तृत
 कार्यवाही  की  जा  रही

 औद्योगिक  लाइसेंस  आयात  के  उदारीकरण  के  लिए  सरकार  ने  कई  उपाय

 किए  हैं  ताकि  भारतीय  उद्योग  को  प्रोद्योगिकीय  आधार  में  सुधार  लाया  जा  सके  और
 उसकी  अत्तर्राष्ट्रीय  प्रतियोगी  क्षमता  को  बढ़ाया  जा  सके  ।

 नकद  मुआवजा  सहायता  योजना  को  तीन  वर्षों  के  लिए  बढ़ा  दिया  गया  है  |  यह
 नई  योजना  घरेलू  करों  के  प्रपाती  प्रभाव  के  सम्बन्ध  में  उद्योग  की  क्षतिपूति
 करेगी  ।  ५

 अन्तर्राष्ट्रीय  कीमत  प्रतिपूर्तियो जना  में  क्रियाविधि  सम्बन्धी  परिवर्तन  किए  गए  हैं
 जिससे  कि  आसानी  से  वितरण  किया  जा  सके  और  इस  योजना  को  मिश्र  धातु
 इस्पातों  सहित  इस्पात  की  सभी  श्रेणियों  को  शामिल  करने  के  लिए  विस्तृत  कर
 दिया  गया  है  ।

 विनिर्माताओं  निर्यातकों  के  लिए  1986  से  आयात-निर्यात  प्सबुक  योजना
 आरम्भ  की  गई  है  ताकि  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  शुल्क  मुक्त  आयातों  की  आसानी
 से  व्यवस्था  हो  सके  ।

 भारतोय  खाद्य  निगम  द्वारा  झ्ान्ध्र  प्रदेश  में  जावल  फो  खरोद  का  कार्य

 *668.  668.  श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  धमकी  दी  है  कि  आन्ध्र  प्रदेश  में  भारतीय  खाद्य  निगम
 द्वारा  चावल  की  खरीद  का  काये  रोक  दिया  जिसका  समाचार  13  1986  के

 टेलिग्राफਂ  में  प्रकाशित  हुआ  और

 (=)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 वाणिज्य  तया  खाद्य  प्लोर  मागरिक  पू  ति  मंत्री  (  श्री  पो०  शिव  जी  ऐसा

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 चीनी  के  मूल्य  में  वद्ध

 #669,  श्रीमती  गीता  सुलर्जी  :  क्या  श्ाध  झोर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  1986  के  दोरान  चीनी  के  मूल्य  में  लगभग  90  रुपए
 प्रति  किविटल  वृद्धि  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उसके  क्या  कारण  ओर

 क्‍या  मूल्य-वृद्धि  की  प्रवृत्ति  अभी  जारी  है  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  भ्लौर  नागरिक  पूर्ति  मंन्नो  पी०  शिव  :  से  प्रमुख
 मंडियों  में  28.2.1986  को  चीनी  के  थोक  मूल्य  611-640  रुपये  प्रति  क्विटल  के  रेंज  में  थे  ।

 मूल्य  14.3.1986  को  बढ़कर  630.00  रुपये  से  686.00  रुपये  प्रति  किविटल  की  रेंज  में  हो  गए
 जिससे  28.2.1986  को  चल  रहे  मूल्यों  की  तुलना  में  19.00  रुपये  से  46.00  रुपये  प्रति

 क्विटल  की  बढ़ोतरी  हुई  ।

 खुले  बाजार  में  चीनी  के  मूल्य  विभिन्‍न  तथ्यों  क ेकादण  समय-समय  पर  घटते-बढ़ते  रहते
 हैं  और  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  उपलब्धता  होने  के  मौसमी
 बाजार  को  भावी  आदि  के  कारण  कभी-कभी  मूल्य  बढ़  जाते  हैं  ।  बहुत  ही  थोड़ी
 अवधि  के  लिए  मुल्यों  में  वृद्धि  हुई  थी  ओर  1986  के  तीसरे  सप्ताह  से  मूल्यों  में  उल्लेखनीय
 मिरावट  आई  थी  ।  1986  के  लिए  खूली  बिक्रो  की  चीनी  की  अधिक  निम्‌  क्तियां  करने
 जोकि  सुपुर्दंगी  क ेलिए  21.3.1986  से  प्रभावी  हुई  4.4.1986  की  स्थिति  के  अनुसार
 मूल्य  गिरकर  627.00  रुपये  से  649.00  रुपये  प्रति  क्विटल  की  रेज  में  हो  गए

 झायकर  के  प्रयोजनायं  झ्राचाय  रजनोश  को  प्रास्तियों  का  मूल्यांकन

 #670.  भरी  कुंवर  रास  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्ुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आयकर  ओर  अन्य  करों  के  प्रयोजनार्थ  आचाय॑  रजनीश  और  उनसे  सम्बद्ध
 भारतीय  ओर  विदेशी  संगठनों  की  आस्तियों  का  कोई  मूल्यांकन  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 उनकी  और  कुल  कितनी  धन-राशि  बकाया  है  और  कितनो  धनराशि  पांच  वर्षों  से

 अधिक  समय  से  बकाया  और

 इस  घन  राशि  को  वसूल  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  आचार्य  रजनीश  का  उनकी

 व्यक्तिमत  हैसियत  में  आयकर/धनकर  निर्धारण  नहीं  किया  जाता  “  रजनीश  फाउंडेशनਂ

 नामक  न्यास  का  आयकर  और  घनकर  निर्धारण  किया  जाता  है  |  फाउंडेशन  लि०  !

 नामक  कम्पनी  का  आयकर  निर्धारण  किया  जाता

 फाउंडेशनਂ  नामक  न्यास  के  आयकर  ओर  धन  कर  निर्धारणों  के  ब्यौरे
 नीचे  दिए  अनुसार  हैं  :--

 निर्धारण  वर्ष  कुल  निर्धारित  आय  निर्धारित  शुद्ध  घन

 रू०  रू

 1970-71  न  1,11,856

 1971-72  न  शून्य  1,37,209

 1972-73  शुन्य  4,82,519

 1973-74  शुन्य  5,65,600

 1974-75  शुल्य  6,70,514

 1975-76  4,57,494  16,90,356

 1976-77  26,51,590  35,13,012

 1977-78  44,33,250  56,66,260

 1978-79  55,88,  220  99,43,042

 1979-80  78,48,860  1,85,53,730

 1980-81  1,14,80,330  2,77,60,600

 1981-82  2,14,95,760  4,10,00,400

 198  2-83  (--)  1,52,82,129  कर  निर्धारण  नहीं  किया
 गया  ।
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 फाउंडशन  लि०ਂ  नामक  कम्पनी  के  आयकर  निधारणों  के  ब्यौरे  निम्नानुसार

 हैं  :-

 कर-निर्धारण  वर्ष  निर्धारित  आय/हानि
 रू०

 1980-81  (--)  88.520

 1981-82  (+)  1,74,470)  अपील
 ओर  भूल-सुधार  पर

 तक  कम
 कर  दी

 2-83

 निम्नखिखित  की  तरफ  बकाया  कुल  राशि  :--

 न्यास  फाउंडेशनਂ  :

 2  रु०

 (2)  33,60,868  रु०

 (४)  रजनीश  फाउंडेशन  लि०  रु०  निम्नलिखत  की  तरफ

 5  बर्ष  से  अधिक  समय  से  बकाया  राशि  :--

 न्यास  फाउंडेशन  :

 (1)  आयकर  21,77,905  रु०

 (ii)  घनकर  शून्य

 रजनीश  शुन्य
 फाउंडेशन  लि०  :

 बकाया  राशियों  को  वसूल  करने  के  लिए  बेंक  खातों  ओर  प्राप्य  किराए  की
 राशियों  साहित  चल  संपत्तियां  कुकं  कर  ली  गई  रजनीश  फाउंडेशन  न्यास  की  अंचल  संपत्तियां
 भी  कुक  कर  ली  गई  इन  उपायों  से  31.3.1986  तक  35,66,862/-०  की  वसूली  हुई

 ]
 ऐंग्लों-फ़ल  टेक्सटाइल  पांडिचेरी  को  पुनः  खोलना

 +671.  भी  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  पांडिचेरी  स्थित  एंग्लो-फ़ँच  टेक्‍्सटाइल  मिल्स  पुनः  खोली  गई  है  ओर  उसमें
 काम  चालू  हो  गया

 यदि  तो  कब  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  खुशोद  झालस  तथा  :
 स्थित  एग्लो-फ्रैंच  टेक्सटाइल  मिल्स  का  एक  विभाग  अर्थात्‌  कैनवास  मिल  17-3-1986  को  पुनः
 खोल  दिया  गया  है  ओर  इसने  कार्य  करना  आरम्भ  कर  दिया  है  ।  पांडिचेरी  टेक्सटटाइल  निगम  लि०
 मिल  के  अन्य  विभागों  में  रखरखाब  काय॑  कर  रहा

 प्रइन  ही  नहीं

 पाकिस्तानी  सीमा  पार  से  तस्करी

 #672.  श्री  टोम्बी  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तानी  सीमा  पार  से  बिना  रोक-टोक  नशीली

 सोने  और  चांदी  की  तस्करी  लगातार  हो  रही  जिससे  हमारे  देश  की  अर्थं-व्यवस्था  और  लोगों
 के  स्वास्थ्य  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़  रहा

 क्‍या  और  अधिक  सीमा  क्षेत्र  पर  प्रत्यक्ष  चौकसी  रखने  तथा  बाड़  लगाने  के  प्रदन
 पर  अन्तिम  रूप  से  विचार  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  ऐसी  तस्करी  का  पता  लगाने  वाले  गुप्तचरों  को  पर्याप्त  पुरस्कार  देने  की  कोई
 योजना  छुरू  को  गई

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  कितने  व्यक्तियों  को  पुरस्कृत  किया  गया  और

 कुल  कितना  सामान  पकड़ा  गया  तथा  उसका  मूल्य  कितना  और

 इस  बुराई  से  निपटने  के  लिए  अन्य  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :  सरकार  को  मिली  रिपोर्टों
 और  किए  गए  अभिग्नहणों  से  यह  पता  चलता  है  कि  सोना  तथा  आस्वापक  ओऔषध  द्रव्य  भारत-पाक
 सीमा  से  भारत  में  तस्कर-आयात  के  लिए  आक्ंण  की  वस्तुएं  बनी  हुई  विगत  दो  वर्षों  से
 सीमा  के  आर-पार  चांदी  की  कोई  महंत्वपूर्ण  तस्करी  नहीं  हो  रही  है  ।

 हालांकि  कैन्द्रीय  और  राज्य  सरकार  के  सम्बन्धित  अभिकरणों  द्वारा  भारत-पाक
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 सीमा  पर  विस्तृत  निगरानी  रखी  जाती  रही  फिर  भी  सीमा  पर  बाढ़  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सरकार  ने  1985  में  पुरस्कार  नीति  को  उदार/युक्तियुक्त  बना  दिया
 संशोधित  योजना  के  मुखबिरों  और  सरकारी  कर्मचारियों  की  पुरस्कार  पात्रता  को  सामान
 रूप  से  पकड़े  गए  निषिद्ध  माल  के  मूल्य  का  10  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  20  प्रतिशत  कर  दिया  गया  है
 जिसमें  यह  व्यवस्था  भी  है  कि  अभिग्रहण  के  तुरन्त  बाद  पुरस्कार  राशि  का  एक  हिस्सा  मंजर
 किया

 |
 वर्ष  1983,  1984  और  1985  के  दोरान  भारत-पाक  सीमा  क्षेत्र  मे ंकिए  गए

 अभिग्रहणों  क ेलिए  जिन  सरकारी  कर्मचारियों  सुरक्षा  बल  तथा  पुलिस  तथा

 मुखविरों  को  पुरस्कार  राशियां  मंजूर/भुगतान  की  गई  उनकी  संख्या  और  उपयुक्त  अवधि  के
 दौरान  किए  गए  अभिग्रहणों  का  मुल्य  निम्नलिखित  है  :--

 ब्ष  सरकारी  कमंचारियों  मुखबिरों  की  पकड़े  १ए  माल  का  मूल्य
 की  संख्या  संख्या  रुपयों

 1983  310  52  3.84

 1984  $74  35  5.60

 1985  859  38  12.20  *365  किश०्ग्रा०

 हे  रोइन

 भारत-पाक  सीमा  पर  सामान्यतः  तस्करी-रोधो  अभियान  को  तेज  कर  दिया  गया

 है  ।  इस  क्षेत्र  में  सीमाशुल्क  विभाग  के  निवारक  तथा  आसूचना  तंत्र  को  कर्मचारियों  एवं  उपकरणों
 की  दृष्टि  से  सुदृढ़  बना  दिया  गया  इसके  केन्द्रीय  राज्य  सरकार  के  सम्बन्धित

 प्राधिकारियों  के  साथ  घनिष्ठ  तालमेल  स्थापित  करके  समुचित  तस्करी-रोधी  उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 इस  क्षेत्र  में  तस्करी  की  प्रवृत्तियों  ओर  किए  गए  अभिग्रहणों  की  सतत्‌  समीक्षा  की  जाती  रहती
 ताकि  यथापेक्षित  समुचित  उपचारी  कार्रवाई  की  जा  सके  ।

 एक  नए  अर्थात्‌  ओऔषध  द्रव्य  तथा  मनःप्रभ्नावी  पदार्थ

 को

 दिनांक से लागू किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ओऔषध द्रव्य के गैर-कानूनी धन्धे से सम्बन्धित अपराधों के लिए कड़ी सजा देने की व्यवस्था की गई है । « 32
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 भारतीय  वाणिज्य  मण्डल  हारा  उडीसा  में  उद्योगों  के  लिए  वित्त-व्यवस्था  के

 सम्बन्ध  सें  किया  गया  भ्रध्ययत

 #673,  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  वाणिक्य  मण्डल  द्वारा  उड़ीसा  में  उद्योगों  के  लिए  वित्त  व्यवस्था  के

 सम्बन्ध  में  कोई  अध्ययन  किया  गया

 यदि  तो  उपयुक्त  अध्ययन  की  मुख्य  रूपरेखा  क्या  और

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  क्नादन  (%)  :  सरकार  के  पास  इस  सम्बन्ध
 में  कोई  सूचना  नहीं

 और  :  प्रश्न  ही  नहीं

 राष्ट्रीयकृत  बंकों  में  स्थानान्तरण  सम्बन्धी  नीति

 #८6१14.  श्री  केशवराव  पारधी  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बैक  आफ  इंडिया  समेत  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  में  स्थानांतरण  के  सम्बन्ध  में  क्या  नीति

 अपनाई  जा  रही  और

 क्‍या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  के  जिन  कमंचारियों  को  पदोन्नति  देकर
 दिल्‍ली  से  बाहर  स्थानांतरित  अथवा  नियुक्त  किया  जाता  उन्हें  तीन  वर्षों  की  अवधि  के  बाद  पुनः
 दिल्ली  में  नियुक्त  किया  जाता  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  बैंक  आफ  इंडिया  सहित

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  कमंचारियों  की  सेवा  शेर्तों  क ेअनुसार  अपनी-अपनी

 स्थानांतरण  नीतियां  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  अधिकारियों  को  बैंकों  की  प्रशासनिक  अपेक्षाओं  के

 अनुसार  कहीं  भी  स्थानांतरित  किया  जा  सकता  लिपिकीय  कर्मचारियों  को  उस  राज्य
 या  भाषा  जिसमें  वे  काम  कर  रहे  से  बाहर  सामान्यतंया  स्थानांन्तरित  नहीं  किया  जाता  ।
 अधीनस्थ  कर्मचारियों  को  भी  स्थानांतरित  हीं  किया  सरकार  ने  1982  में

 राष्ट्रीयकत  बैंकों  स ेअपने  अधिकारियों  को  :-3  वर्ष  के  बाद  और  लिपिकीय  कमंचारियों  कों
 ्

 5-5  वर्ष  के  पश्चात  बदल-बदल  कर  नियुक्त  करने  के  लिए  कहा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए
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 कि  स्थानांतरण  से  काम  में  कोई  रुकावट  न  पड़े  या  कर्मचारियों  को  कोई  कठिनाई  न  हो  ।  1984
 में  बकों  स ेविभिन्‍न  चरणों  में  स्थानांतरण  करने  क॑  लिए  कहा  गया  था  |

 बैंकों  ने सूचित  किया  है  कि  पदोन्‍नति  पर  या  अन्यथा  दिल्ली  से  बाहर  स्थानातरित

 नियुक्त  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  के  कमंचारियों  को  विभिन्‍न  बेंकों  की  स्थानांतरण  खाली  स्थानों  की
 कांम  कौ  अनिवायंता  आदि  जेसे  विभिन्‍न  तथ्यों  क॑  आधार  पर  तीन  वर्ष  के  पश्चात्‌

 दिल्‍ली  में  नियुक्त  किया  जाता  है  ।

 सातयों  चंचवर्षोय  योजना  के  दोरान  राज्यों  में  यात्री  निवास  को  स्थापना

 #  675.  श्री  विलीप  सिह  भूरिया  :  क्या  संसवीय  कार्य  और  पयंटंन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  में

 एक  यात्री  निवास  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  यात्री  निवास  कब  तक  स्थापित  किये  जाने  की  संभावना
 और

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  राज्य  के  बड़े  आकार  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उसके  लिए  एक  से
 अधिक  यात्री  निवासों  की  व्यवस्था  करने  का  विचार  है  ?

 संसक्षीय  कार्य  और  पर्यटन  मंत्री  एल०  के०  एल०  :  सातवीं  योजनावधि
 के  दोरान  पर्यटन  विभाग  ने  यात्री  निवासों  का  निर्माण  करने  की  एक  स्कीम  प्रारम्भ  की  है  ताकि

 निम्न  मध्य  आय  वर्ग  के  प्यंटकों  को आवास  उपलब्ध  कराया  जा  प्रथम  चरण  में  प्रत्येक

 राज्य  शासित  क्षेत्र  में  कम  से  कम  एक  यात्री  निवास  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  यह
 एक  संयुक्त  उद्यम  स्कीम  है  जिसके  तहत  राज्य  सरकार  विकसित  मूख़ण्ड  ओर  अन्य  अनुषंगी
 सूविधाएं  जुटाएंपी  और  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  निर्माण  सम्बन्धी  लागत  वहन  करेगा  ।

 अभी  तक  20  राज्यों/संघ  शासित क्ष  त्रों  न ेइस  स्कीम  में  भाग  लेने  के  लिए  अपनी
 इच्छा  व्यक्त  की  है  और  इनमें  से  15  ने  इसके  प्रयोजनाथथ  विस्तृत  अनुमान  और  ब्लू-प्रिट  भिजवाए

 1985-86  के  दौरान  7  राज्यों/संघ  शासित  क्षत्रों  को  पहले  ही  घन-राशि  रिलीज  कर  दी
 गई  ये  राज्य/संघ  शा््षित  क्ष  त्र  अंडमान  और
 निकोबार  गोआ  और  दिल्‍ली  ।  अन्य  मामलों  में  भी  कारंवाई  की  जा  रही  ।  सामान्यतः
 एक  यात्री  निवास  लगभग  1;  वर्ष  में  बनकर  तंयार  हो  जाता  है  ;
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 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  ग्वालियर  में  एक  यात्री  निवास  का  निर्माण  करने  के  लिए
 वित्तोय  सहायता  हेतु  एक  प्रस्ताव  भेजा  यह  स्कीम  विधिवत  रूप  से  अनुमोदित  बाद  में

 राज्य  सरकार  ने  यह  सूचित  किया  कि  वे  ग्वालियर  की  बजाए  इंदौर  में  एक  यात्री  निवास  का

 निर्माण  करना  चाहेंगे  ।  उनसे  संशोधित  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  साइट  प्लान्ध/ब्लू  त्रिटदूस  और  अनुमानों
 भादि  सहित  पूरे  ब्यौरे  भिजवाने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  इस  पर  राज्य  सरकार  से

 ब्यौरे  प्राप्त  होने  पर  विचार  किया  जाएगा  ।  जहाँ  तक  मध्य  प्रदेश  में  एक  से  अधिक  यात्री  निवास
 बनाने  का  प्रश्न  इस  पर  धन-राशि  की  उपलब्धता  और  परस्पर  प्राथमिकताओं  पर  निमंर  रहते

 हुए  विचार  किया  जाएगा  ।

 |

 बड़  नगरों  सें  क्‍्लाय-कर  कार्यालयों  में  कम्प्यूटर  लगाना

 #676,  श्री  सोमजी  भाई  डामर  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  मद्रास  स्थित  अ।यकर  विभाग  के  कार्यालय  में  कम्प्यूटर  लगाया
 गया

 यदि  तो  कम्प्यूटर  का  मुल्य  कया  है और  यह  किससे  खरीदा  गया

 क्‍या  आयकर  विभाग  के  मद्गास  स्थित  कार्यालय  के  लिए  कम्प्यूटर  खरीदने  से  पहले
 इलेक्ट्रानिकी  मिभाग  से  परामर्श  किया  गया  था  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  बड़े  शहरों  में  स्थित  आयकर  विभाग  के  कार्यालयों  में  कम्प्यूटर  लगाने  के  लिए
 सरकार  उनकी  खरीद  की  योबना  को  अन्तिम  रूप  दे  रही  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनविन  हां  ।

 संगणक  की  लागत  9.90  लाख  रु०  इसे  मंसर्स  हिन्दोट्रान
 फैक्चरिंग  कम्पनी  बम्बई  से  खरीदा  गया  है  ।

 जी  नेशनल  इन्फर्मेटिक्स  सेन्टर  इलेक्ट्रानिक्स  विभाग  का  एक  प्रतिनिधि  कम्प्यूटर
 चयन  सीमित  में  शामिल  था  ।

 हां  ।

 आयकर  विभाग  बम्बई  तथा  दिल्‍ली  भरें  स्थापित  करने  के  लिए  कम्ध्यूटरों
 की  खरीद  किए  जाने  का  काम  पूरा  कर  लिया  गया  है  ।
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 ]

 किसानों  को  ट्रंक्‍्टर  खरीदने  के  लिए  ऋण  देने  को  प्रतिभा  का  सरलोकरण

 #  677,  श्री  बलवंत  सिह  राम्‌वालिया  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  किसानों  को  ट्रैक्टर  खरीदने  के  लिये  ऋण  देने  को  प्रक्रिया  को और  सरल  बनाने

 की  कोई  योजना  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  और

 इस  योजना  को  कब  कार्यान्वित  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जर्नादन  :  से  किसान ट्रं  क्टर
 खरीदने  के  लिये  वाणिज्यिक/सहकारी  बेंकों  स ेऋण  ले  सकते  हैं  ।  ये  संस्थाएं  राष्ट्रीय  करषि  और

 ग्रामीण  विकास  बेक  द्वारा  मोटे  तौर  पर  तय  की  गई  शर्तों  पर  ऋण  देती  हैं  जिसके  लिये
 वे  राष्ट्रीय  बेंक  से  पुनवित्त  प्राप्त  करती

 राष्ट्रीय  बैंक  ने  हाल  ही  में  ट्रेंक्टर  खरीदने  के  लिये  किसानों  को  दिए  जाने  वाले  ऋणों  के
 मामले  में  ऋण  देने  वाली  संस्थाओं  को  पुनरवित्त  उपलब्ध  कराने  की  शर्तों  को  उदार  बना  दिया  है  ।

 18.2.1986  से  लागू  की  गई  इस  उदार  ट्रैक्टर  ऋण  नीति  की  मुख्य  बातें  ये  हैं  :--

 ऋण  चुकाने  की  अधिकतम  अवधि  सात  वषं  से  बढ़ाकर  9  वर्ष  कर  दी  गई

 बारहमासी  सिंचाई  भूमि  की  कम  से  कम  जोत  की  10  एकड़  भूमि  की  शर्तं  या
 राज्य  भूमि  अधिकतम  सीमा  अधिनियम  के  अधीन  निर्धारित  विभिन्‍न  श्रेणियों  की
 जोत  की  ऐसी  भूमि  की  शर्तं  में  ढील  देकर  8  एकड़  कर  दिया  गया  है

 दूसरा  ट्रैक्टर  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिए  न्यूनतम  पात्रता  अवधि  7  साल  से  घटाकर
 तीन  साल  कर  दी  गई  बशतें  कि  उधारकर्त्ता  ने पहला  ऋण  पूरा  चुका  दिया

 ]
 वक्षिण  कोरिया  के  साथ  व्यापार  वार्ता

 *678.  श्रीमती  ऊषा  चोधरो  :  क्या  वाणिज्य  मंत्नी  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  नई  दिल्‍ली  में  दक्षिण  कोरिया  के  व्यापार  प्रतिनिधिमंडल  के  साथ

 प्रतिकल  व्यापार  संतुलन  मे  कमी  लाने  और  दक्षिण  कोरिया  को  माल के  निर्यात  के  वारे

 में  विचार  विमर्श  किया  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  पी०  शिव  :  जो

 2-5  1986  को  अपने  प्रधानमंत्री  के  साथ  दक्षिण  कोरियाई  आशिक
 मंडल  भारत  आगमन  के  दौरान  बातचीत  में  भारतीय  पक्ष  ने  प्रतिकूल  शेष  को  कम  करने  के  लिए
 भारत  में  उनके  आयातों  को  बढ़ाने  के  लिए  उनसे  आग्रह  क्रिया  ।  भारत  को  निर्यात  हित
 की  विभिन्‍न  मदों  का  उल्लेख  किया  गया  ।  दक्षिणी  कोरियाई  दल  ने  यह  बताया  कि  उन्होंने  उन

 म॒दों  का  पता  लगाने  के  जिन्हें  कोरिया  भारत  से  आयात  कर  सकता  है  एक  अध्ययन

 समूह  की  स्थापना  करने  का  निर्णय  किया

 हिलांग  कलक्टरो  के  सीसा  शुल्क  शोर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  विभाग

 के  भ्रधिकारियों  को  परेशान  किया  जाना

 6273.  भ्री  श्रानन्द  पाठक  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  सीमा  शुल्क  और  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  शिलांग  के  श्रेणी

 और  अधिकारियों  की  एसोसिएशन  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  जिसमें

 यत  की  गई  है  कि  शिलांग  कलक्टरी  के  सोमा  शुल्क  और  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  विभाग  के  कुछ
 अधिकारी  जो  ड्यूटी  पर  थे  तो  उन्हें  असम  के  कुछ  पुलिस  अधिकारियों  द्वारा  परेशान  किया  गया

 और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  शिकायतों  की  कोई  जांच  और  उपयुक्त  कायंवाही
 की  है  ।

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  प्‌  :  ओर  जी  हां  ।

 बेदनों  के  प्राप्त  होने  असम  के  मुख्य  मंत्री  से  अनुरोध  किया  गया  था  कि  वे  मामले  की  जांच

 करवायें  और  सीमा  शुल्क्र  और  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  अधिकारियों  को  सरकारी  ड्यूटी  करते

 समय  परेशान  किए  जाने  के  लिए  जिम्मेदार  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  समुचित  अनुशासनिक  कार्यवाही
 आरंभ  करें  ।  असम के  मुख्य  मंत्री  ने अब  सूचित  किया  है  कि  उस  क्षेत्र  के  डिवीजनल  कमीइनर

 से  मामले  की  जांच  करवायी  है  और  डिवीजनल  कमीशनर  से  प्राप्त  रिपोर्ट  के  आधार  पर  अपने

 /  प्राधिकारों  का  दुरूपयोग  करने  वाले  दोषी  पाये  जाने  वाले  अधिकारियों  के  विरुद्ध  उचित  कारंवाई
 की  जाएगी  ।
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 सुपर  बाजार  में  सदर  डेरो  के  बूथ  खोलना

 6274.  भरी  पो०»  झार०  कुमारभंगलस  :  क्या  खाद्य  शोर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सब्जियो  और  फलों  के  समनृदान  प्राणाली  के  अन्तगंत
 मदर  डेरी  के  बुथ  सफलतापूर्वक  चलाये  जा  रहे  हैं  :

 क्या  सरकार  का  विचार  सुपर  बाजार  के  मामले  में  भी  यह  प्रणाली  लागू  करने  तथा

 यह  सुनिश्चित  करने  का  है  कि  इस  प्रणाली  में  आवश्यक  संशोधन  करके  दो  वर्ष  की  अवधि  के

 भीतर  इस  प्रकार  के  कम  से  कम  1000  बिक्री  केन्द्र  खोले

 क्‍या  हाल  हो  में  किसी  स्वंय  सेवी  उपभोक्ता  संगठन  ने  इस  कार्य  को  करने  का

 प्रस्ताव  रखा  है  और  इस  सम्बन्ध  में  सुपर  बाजार  ओर  दिल्‍ली  प्रशासन  को  लिखा
 और

 क्‍या  हाल  ही  में  ]।  1986  को  दिल्‍ली  में  हुई  भारतीय  वाणिज्य  तथा
 उद्योग  मंडल  संघ  द्वारा  आयोजित  एक  विचार-गोष्ठी  में  इस  विषय  के  सम्बन्ध  में  कोई  शोध-पत्र

 प्रस्तुत  किया  गया  था  और  यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्‍या  थीं  तथा  इस  विषय  पर  सरकार  की
 प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 योजना  तथा  जक्षाद्य  झर  नागरिक  प्‌  ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :

 कृषि  मंत्रालय  का  यह  मत  है  कि  मदर  डेरी  दूध  के  बूथों  के  माध्यम  से  दूध  तथा  खुदरा
 बिक्री  केन्द्रों  के  माध्यम  से  फल  तथा  सब्जियों  का  विपणन  करने  चलाई  जा  रही  सुविधाग्राही
 प्रणाली  संतोषजनक  रूप  से  कार्य  कर  रही  प्रतीत  होती  है  ।

 जी  नहीं  ।

 तथा  :  नई  दिल्‍ली  में  उपभोकता  शिक्षा  तथ्ग  अनुसंधान  केन्द्र  ई०  आर»
 के  रेजीडेन्ट  प्रतिनिधि  ने  केवल  सुपर  बाजार  को  ही  पत्र  लिखा  दिल्‍ली

 प्रशासन  को  और  उस  पत्र  में  उन्होंने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  भी  सुझाव  दिया  था  कि

 सुपर  बाजार  द्वारा  और  अधिक  त्रिक्ी  केन्द्र  सुविधाग्राही  प्रणाली  पर  खोले  जैसाकि  मदर
 डेयरी  द्वारा  फल  तथा  सब्जियों  के  लिए  किया  जा  रहा  इसके  भारतीय  वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंडल  परिसंघ  के  कंज्यूमर  बिजमिस  फॉरम  की  11  1986  को  नई  दिल्‍ली
 में  आयोजित  बैठक  में  उपभोक्ता  शिक्षा  तथा  अनुसंधान  केन्द्र  के  रेजीडेंट  प्रतिनिधि  ने  दिल्ली  में
 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  एक  कागज  प्रस्तुत  किया  जिसमें  ऐसा  ही  सुझाव
 दिया  गया  सुपर  बाजार  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्होंने  इस  सुझाव  पर  विचार  किया  है
 लेकिन  विभिन्‍न  कारणों  से  व्यवहार्य  नहीं  पाया  ।
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 चाय  बागानों  में  मजदूरों  को  राद्यान्नों  को  सप्लाई

 6275,  भ  पीयूष  तिरकी  :  क्या  खाद्य  प्रोर  नागरिक  पूर्ति  मनत्री  यह  बताने  की  क्ूपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  1985  के  इण्डियाਂ  समाचार  बुलेटिन  के
 8  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  खाद्यान्नों  का  रिकार्ड  उत्पादन  होने  के  वांवजुद
 ग़र  चाय  बागानों  व  मजदूरों  तथा  उनके  आश्रितों  के  लिए  खाद्यान्नों  ओर  की  सप्लाई

 करने  में  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दे  रही  है  ;

 क्‍या  चाय  बागानों  को  चावल  के  आवंटन  में  50  प्रतिशत  कटोतों  कौ  गई  यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  है  ;

 कक्‍यां  चावल  तथा  गेहूं  के  अलावा  दूसरी  आवश्यक  वस्तुओं  की  सप्लाई  नियंत्रित  दर
 पर  नहीं  की  जाती  यदि  हां  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;  ओर

 (४)  चाय  बागान  कर्मचारियों  ओर  उनके  आश्रितों  क ेलिए  चांबल  ओर  गेहूँ  को  मासिक
 खपत  कितनी  है  और  उनको  आवश्यकता  समय  पर  पूरी  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथथा
 उठाए  जाने  की  संभावना  है  ;

 योजना  तथा  लाच्य  नागरिक  पृति  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  ए०के०  :  :

 से  :  राज्य  सरकारों,/संघ  शासित  प्रदेशों  को  केन्द्रीय  पूल  से  गेहूं  ओर  चावल  के
 मासिक  आवंटन  किए  जाते  हैं  ताकि  वे  अपनी  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  कारगर  ढंग  से

 न्वित  कर  सके  ।  ये  आबंटन  समूचे  राज्य  के  लिए  होते  हैं  तथा  राज्य  के  अन्दर  वितरण  करने  ओर
 राज्य  में  जितने  क्षेत्र  में  वितरण  किया  जाना  है  और  उपभोक्ताओं  को  कितनी  मात्रा  जारी  की
 जानी  के  बारे  में  संबंधित  राज्य  सरकार  द्वारा  निर्णय  किया  जाता  यह  संबंधित  राज्य
 कारों  पर  निर्भर  करता  है  कि  वे  अपनी  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  अपनी  समथ्यं  के  अनुसार
 उत्तम  ढंग  से  चलाएं  तथा  चाय  बागान  में  कार्य  करने  वाले  मजदूरों  को  भी  इसमें  शामिल  करें  जोकि

 वितरण  की  ऐसी  किसी  भो  योजना  में  आने  वाली  जनता  का  एक  भाग

 आयातित  यानी  के  वितरण  में  विलम्ब

 6276.  श्री  के०  रासम्‌ति  :  क्या  खाद्य  ओर  मागरिक  पृर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  गत  दो  महीनों  के  दोरान  व्यापारियों  को  आयात्ति

 चोनी  के  वितरण  के  लिए  निविदाएं  आमन्त्रित  नहीं  की  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;
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 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  अनुचित  विलम्ब  के  कारण  चीनी  के  मूल्यों  में  वृद्धि

 होने  को  सम्भावना  और

 यदि  तो  ऐसी  स्थित  न  आने  देने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 योजना  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पूृतति  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  ए०के०  :

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 और  1986  मास  के  दोरान  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  देश  के  14  केन्द्रों
 में  आयातित  चीनी  की  25  नीलामियां  को  थीं  ।  इसी  1986  में  भी  भारतीय  खाद्य

 निगम  द्वारा  13  केन्द्रों  में  आयातित  चीनी  की  27  नीलामियां  की  गई  थीं  ।  इसके  और  सरकार

 द्वारा  किए  गए  अन्य  नीति  विषयक  उपायों  के  देश  में  इस  समय  चीनी  के  मूल्य  उपयुक्त
 स्तर  पर  चल  रहे  हैं  ।

 अण्डसान  ओर  सिकोबार  होप  समूह  सें  धान  को  खरोद

 6277.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  खान्च  ओर  पृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  संघ  राज्य  क्षेत्र  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  चावल  और
 घान  को  खरीद  पूर्ति  बिभाग  द्वारा  की  जाती

 यदि  तो  क्या  वर्ष  1986  में  खरोद  का  काये  शुरु  हो  गया

 इसके  लिए  खोले  गए  केन्द्रों  के  नाम  क्या  है  ;

 क्या  आशय  के  निर्देश  जारी  किए  गए  हैं  कि  अब  केवल  कच्चे  चावल  की  हो  खरीद  की
 जानी  चाहिए  तथा  100  मन  से  कम  की  खरीद  नहीं  की  जाए  ;

 (=)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ;

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  उक्त  खरोद  केन्द्रों  में  पूति  विभाग  द्वारा  चावल/धान  की
 खरीद  करते  समय  प्रति  मन  चावल/धान  पर  2  किलो  अतिरिक्त  चायल/धान  लिया  जा  रहा

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 क्या  इस  प्रकार  की  जा  रही  खरीद  करते  समय  किसानों  को  मोके  पर  ही  भुगतान
 नहों  किया  जा  रहा  है  ओर  उन्हें  अपनो  धनराशि  प्राप्त  करने  के  लिए  इधर  से  इधर  धक्के  खाने

 पड़ते  हैं  ;  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 योजना  तथा  खाद्य  भर  नागरिक  पृति  मल्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ए०के०  :

 और  हां

 ये  केन्द्र  दिग्लीपुर  (2)  कॉलीघाट  (3)  माया  बुन्डेर  (4)  हरिनगर  (5)
 तथा  (6)  उत्तरा  ।

 और  सामान्यतया  उबले  चावल  की  वसूली  नहीं  की  जाती  है  क्योंकि  जब  यहें
 उचित  दर  दुकानों  के  जरिए  वितरित  किया  जाता  है  तब  उपभोक्ताओं  को  यह  स्वोकायं  नहीं  होता

 किसानों  द्वारा  स्वेच्छा  के  आधार  पर  कच्चे  चावल  वी  जितनी  भी  मात्रा  पेश  की  गई
 वहू  बसूली  केन्द्रों  मे ंखरीद  ली  गई  है  बशतें  कि  वह  भारत  सरकार  द्वारा  विहित  विनिर्दिष्टयों

 .  के  अनुरूप  हो  ।

 नहीं  ।

 (&)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  नहीं  ।  दिग्लीपुर  बेन्द्र  में  तरलता  विषयक  समस्या  थी  जिसे

 बाद  में  हूल  कर  लिए  जाने  की  सूचना  दी  गई  है  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  बो  ए  बो  ओ  का  आधुनिकोकरण  कार्यक्रम

 6278.  भरी  एच०एन०  नन्‍्ज  गोडा  :  कया  बस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच है  कि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  बो  ए  बी  कलकत्ता
 और  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  कानपुर  के  अन्तगंत  मिलों  के  आधुनिकीकरण

 कार्य  क्रम  के  कार्यान्वयन  में  कोई  सुधार  नहों  हुआ  है  ;

 क्‍या  इन  दोनों  सहायक  कम्पनियों  के  तकनीकी  स्कंघ  अपनी  ही  असफलताओं  के

 कारण  सिविल  निर्माण  कार्य  तेजी  से  पूरा  करने  और  उत्पादकता  और  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  नई
 मशीनें  लगाने  में  मसफल  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  यूनिट  द्वारा  प्रस्तावित  तथा  पूरे  किए
 गए  सिविल  निर्माण  कार्यों  का  मुल्यवार  ब्यौरा  क्या  है  तथा  कितनी  लागत  का  कार्य  अभोकिया
 जाना  बाकी  और

 बाकी  बचे  काय  को  तेजी  से  पूरा  कराने  के  लिए  नियुक्त  ठेकेदारों  क ेसाथ  सहयोग
 करने  के  लिए  ओर  वया  कदम  उठाने  का  विचार

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशोंद  आलम  एन  टी  सी  बो  ए  बी
 तथा  एन  टी  सी  (उ>प्र०)  के  अन्तगंत  एककों  के  आधुनिकोकरण  की  अनुमोदित  योजना  को

 कार्यान्वित  करने  में  पर्याप्त  सुधार  हुआ  है  |  एन  टी  सी  बी  0  बी  में  कार्यान्वयन  31.

 56  करोड़  रु०  तक  पहुंच  गया  है  जबकि  कुल  स्वीकृति  39.87  करोड़  रु०  की  इसी  प्रकार  एन
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 टी  सी  में  कार्यान्वयन  23.08  करोड़  रु०  तक  पहुंच  गया  है  जबकि  कुल  स्वीति  23.72

 करोड़  रु०

 तथा  यदि  अनियन्त्रित  तथा  असम्बद्ध  कारण  न  हों  तो  हाथ  में  लो  गई  सिविल

 परियोजनाएं  यथासमय  पूरी  हो  गई  हैं  ।  पूरो  की  जा  रही  हैं  ।  आघुनिकोकरण  के  इन
 मिलों  ने  उत्पादन  तथा  उत्पादकता  में  बेहतर  कार्यनिष्पादन  दिखाया  एन  टी  सो  (उ>०प्र०)  तथा

 एन  टी  सो  बी  ए  बो  के  अन्तगंत  मिलों  के  संबंध  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  नए
 सिविल  निर्माण  कायं  के  लिए  कोई  नए  प्रस्ताव  नहीं  किये  गए

 प्रनुषंगी  निगमों  ते  लस्बित  सिविल  निर्माण  कार्यों  को  तेजी  से  प्रा  करने  के  ड्िए
 दारों  के  माध्यम  से  अथवा  विभागीय  रूप  में  कायंवाही  शुरू  कर  दो  है  ।

 आन्य  प्रदेश  में  हिल्‍्सਂ  का  विकास

 6279.  श्री  एस०  पलाकोंड्रायूडू  :  वया  संसदीय  कार्य  ओर  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भास्कर  प्रदेश  में  होल्सਂ  एक  प्रमुख  पर्यटक  स्थल  के  रूप  में  विकास
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संसदोय  कार्य  ओर  परयंटन  संत्री  एच०  के०  एल०  :  ओर  केन्द्रीय
 परयंटन  विभाग  ने  आंध्य  प्रदेश  में  राज्य  सरकार  के  परामश  से  होसले  हिल्‍्स  सहित  परयंटक  महत्व
 ३0  केन्द्रों  का  निर्धारण  किया  जिनका  केन्द्र  और  निजो  क्षेत्र  के  मिश्चित  संसाधनों  द्वार
 अवस्थाबद्ध  तरीके  से  विकास  किया  जाना  है  ।

 पर्यटन  विभाग  को  राज्य  सरकार  से  होसले  हिलल्‍्स  को  एक  पयंटक  विह।र-स्थल  के  रूप  में
 विकसित  करने  के  लिए  किसी  परियोजना  का  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 कारूर  व्यय  बंक  कारूर  के  निदेशकों  का  कार्यकाल

 6280.  भरी  असुधेए  आचाये  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  tt  में  यथा  संशोधित  बैंकिंग  बिनियमन  वर्षों  में  यह
 प्रान  है  कि  बेकिंग  कम्पनी  के  निदेशक  का  कार्यकाल  आठ  वर्ष  तक  होगा  ;

 क्‍या  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  राष्ट्रोयकृत  और  गर  सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  के
 सभी  बेंक  उक्त  नियम  का  पालन  भारतीय  रिजव  बैंक  ने  कोई  तरीके  निकाले

 क्‍या  तमिलनाडु  में  कारूर  स्थित  एक  प्रमुख  गंर  सरकारी  बेंक  काझ्ुर  व्यय  बेंक
 टेड  के  निदेशक  मण्डल  में  पांच  निदेशक  ऐसे  हैं  जिन्होंने  उक्त  प्रावधान  का  उल्लंघन  करते  हुर  माठ
 बरष  पूरे  लिए

 4३:
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 क्‍या  भारतीय  रिजव  बैक  को  सलाह  दो  थी  कि  वह  संशोधित  प्राबधानों  के  अनुसार

 बैंक  के  बोर्ड  का  पुनर्गठन  करें  ;

 क्‍या  कारूर  व्यय  बेंक  ने  भारतीय  रिजवं  बैंक  को  उक्त  सलाह  का  अनुपालन  किया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 (&)  नियम  का  पालन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  क्‍या  कदम
 उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनादंन  :  बैंककारी  विधि
 1983  द्वारा  संशोधित  बेककारी  अधिनियम  1949  की  घारा

 के  अनुसार  किसी  बेकिंग  कम्पनी  के  अध्यक्ष  अथवा  पूर्ण  कालिक  निदेशक  के  अलावा  कोई  निदेशक
 लगातार  8  वर्ष  से  अधिक  की  अवधि  तक  बेक  के  निदेशक  के  पद  पर  नहीं  रह  सकता  ।

 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  यह  बताया  है  कि  उसने  गेर  सरकारो  क्षेत्र  के  सभी  बैंकों  को
 कारी  विनियमन  के  उपयुक्त  उपबन्धों  का  प्रा-पूरा  अनुपालन  करने  का  परामर्श  दिया  20

 राष्ट्रीयकृत  भारतीय  स्टेट  बैंक  और  उसके  7  अनुषंगी  बैंकों  के  निदेशक  बोर्डों  के  निदेशकों  के
 कार्यकाल  का  उन  बैंकों  के  सम्बद्ध  कानूनों  के  सम्बन्धित  उप-बन्धों  के  अन्तगंत  विनियमन  किया
 जाता

 से  भारतीय  रिजव  बैंक  ने  यह  सूचित  किया  है  कि  काश्वर  वेश्य  लिमिटेड  के
 मामले  में  ऐसा  कोई  भी  निदेशक  नहीं  है  जो  कानून  का  उल्लंघन  करते  हुए  8  वर्ष  से  अधिक

 तार  निदेशक  के  पद  पर  आसोन  हो  लेकिन  बैंक  के  निदेशक  बोड्ड  के  4  निदेशक  जो  बेककारी

 यमन  अधिनियम  1949  में  निहित  उतबन्धों  के  अनुसार  अपने  पद  पर  नहीं  रहे  बाद  में  बोड्ड  में

 शामिल  कर  लिए  गये  हैं  ।  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  बेंक  के  अध्यक्ष  को  इन  4  निदेशकों  को  त्यागपत्र
 देने  कु  लिए  राजी  करने  का  परामश  दिया  है  ।

 वित्तोय  हेरा-फेरी  के  भ्रारोप  में  पकड़े  गए  उद्योगपति

 6281.  श्री  साइमन  तिग्गा  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  देश  के  अनेक

 पतियों  को  कर  अपवंचन  और  अन्य  वित्तीय  हेरा-फेरियों  के  आरोपों  में  पकड़ा  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  ध्या  और

 सरकार  का  विचार  उन  सरकारी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्‍या  कार्यबाहो  करने  का  है
 जो  इन  मामलों  में  अन्तग्रस्त  हैं  ?  ॒

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  जनादंन  :  से  सूचना  यथा-सम्भव

 सीमा  तक  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  उसे  सदन-पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।
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 चौनो  प्रोद्योगिको  के लिए  एक  नए  संल्थान  को  स्थापना  का  प्रस्ताव

 6282.  प्रों०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पृतति  मन्त्री  यह  बताने  की

 क्ृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  चीनी  कानपुर  अपने  किस्म  का

 एकमात्र  संस्थान  जहां  से  समूचे  चीनी  उद्योग  के  लिए  चीमी  प्रोद्योगिकीविज्ञ  ओर  चीनी

 नियर  प्रशिक्षित  होकर  निकलते

 यदि  तो  पिछले  तीन  शिक्षा  वर्षों  के  दौरान  इस  संस्थान  से  प्रति-वर्ष  कितने  व्यक्ति

 चीनी  प्रौद्योगिकी विज्ञ ओर  चीनी  इन्जीनियर  बन  कर

 क्‍या  एक  व  में  प्रशिक्षित  किए  जाने  वाले  चीनी  प्रोद्योगिकीविज्ञों  गौर  चीनी

 नियरों  की  संख्या  इतने  वड़े  चीनो  उद्योग  के  लिए  कार्मिकों  की  पूर्ति  के  लिए  पर्याप्त  और

 क्या  चोनी  प्रोद्योगिकी  के  लिए  एक  नया  संस्थान  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 योजना  तथा  खाद्य  भोर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  संत्री  ए०  के०  :

 देश  में  केवल  राष्ट्रीय  शकंरा  कानपुर  ही  एक  ऐसी  सरकारी  संस्था  है  जो  कि  चीनी  उद्योग
 के  लिए  चीनी  प्रौद्योगिकीविज्ञों  और  चीनी  इन्जीनियरों  को  प्रशिक्षण  देती

 चोनो  प्रौद्योगिकीविज्ञ  चीनी  इन्जीनियर

 1983-84  65  6

 1984-8  5  60  11

 एक  विदेशी  भो  तीन  विदेशी  भी
 शामिल  शामिल

 1985-86  359  11  ह
 एक  विदेशों  भी  एक  विदेशी  भी

 शामिल  शामिल

 केन्द्रीय  सरकार  से  प्रशिक्षित  का्भिकों  की  आवश्यकता  को  पूर्णतया  पूरा  करने  की
 अपेक्षा  करना  व्यवहायं  नही  होगा  ।  केन्द्रीय  सर१र  के  प्रयासों  के  अलावा  चीनी  उद्योग  और  राज्य
 सरकारों  को  अपने  तोर  पर  स्वयं  अनुप्रक  प्रयास  करने  होंगे  ।

 खाद्य  विभाग  के  सातवीं  योजना  के  स्वीकृत  परिव्यय  में  एक  नयी  शर्करा  संस्था
 पित  करने  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं

 है  ।
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 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  ओर  स्वर्ण  अपोलोय  न्यायाधिकरण
 को  शक्तियां

 6283.  भ्री  सलीम  आई  ०  शोेरवानो  :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सीमा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  और  स्वर्ण  अ

 लीय  न्यायाधिकरण  का  उल्लंघन  किए  जाने  ओर  विभागोय  प्राधिकारियों  द्वारा  न्‍्यायाधिकरण  के

 आदेशों  की  अवज्ञा  किए  जाने  के  लिए  उनके  विरूद्ध  कायंवाही  करने  की  शक्तियां  प्राप्त  नहीं

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  यह  विभाग  न्यायाधिकरण  के  निर्णयों  का  पालन  नहीं  करता

 है  और  उन्हें  इच्छापूर्वंक  स्वीकार  करने  के  बजाय  सरकार  को  सुझाव  देता  है  कि  वह  उच्चतम

 यालय  में  अपील  करें  जिसके  परिणामस्वरूप  मुकदमा  लगाने  से  पुरानी  बातें  सामने  आती
 और

 यदि  तो  ऐसे  उच्च  शक्ित  प्राप्त  न्‍्यायाधिकरण  का  लाभ  क्‍या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  जनादंन  :  सीमा  शुल्क  और  केन्द्रीय  उत्पादन

 शुल्क  और  स्वर्ण  अपीलीय  न्यायाधिकरण  की  अवज्ञा  करने  बालों  को  दण्ड  देने  के  लिए
 इसके  पास  कोई  स्वतनन्‍्त्र  शक्तियां  प्राप्त  नहीं  उसके  आदेशों  का  अनुपालन  न  करने  के  मामले
 को  वे  उच्च  न्यायालय  को  भेज  सकते  हैं  ।  न्‍्यायाधिकरण  द्वारा  उच्च  न्यायालय  को  भेजे  जाने  वाला

 ऐसा  कोई  मामला  जानकारो  में  नहीं  लाया  गया  है  |  न्यायाधिकरण  के  आदेशों  का  पालन  विभागोय
 प्राधिकारियों  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 ओर  सीमा  शुल्क  अधिनियम  1962  और  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  और  नमक
 नियम  1944  के  सम्बन्धित  उपवन्ध  विभागीय॑  प्राधिकारियों  और  प्रभावित  पार्टियों  दोनों  को
 उच्चतम  न्यायालय  में  अपील  करने  का  अधिकार  देते  हैं  ।  प्रत्येक  मामले  में  गुण-अवगुण  के  आधार
 पर  31-12-85  की  स्थिति  के  अनुसार  विभाग  ने  466  मामलों  जिनमें  केवल  कुछ  सीमित
 संख्या  में  मुद्दे  अन्तग्र सत  हैं  अपीललें  दायर  की  थीं  जबकि  न्यायाधिकरण  द्वारा  जनवरो  1983  से
 दिसम्बर  1985  तक  9000  से  अधिक  अपीलों  का  निपटान  किया  गया  था  ।

 इन्जीनियरी  सामान  का  निर्यात  और  अन्तराष्ट्रीय  मुद्रास्फोति  कौ  दर

 6284.  भरी  संयद  श्ञाहब॒द्दीन  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  198  2-९3,  1983-84,  1984-85  भौर  1985-86  के  दोरान  अन्तर्राष्ट्रीय
 मुद्रास्फीति  की  दर  को  ध्धान  में  रखते  हुए  स्थिर  मूल्यों  पर  कितने  मूल्य  के  इन्जीनियरी  सामान  का
 निर्यात  किया

 क्‍या  कुल  निर्यात  की  प्रतिशतता  की  तुलना  में  इंजीनियरी  सामान  का  निर्यात  घटा  है
 अथवा  बढ़ा  और

 क्‍या  गत  चार  बर्षों  के  दीरान  इन्जीनियरी  सामान  का  वास्तविक  निर्यात  बढ़ा  है  अथवा
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 घटा  यदि  तो  उसकी  वर्ष-प्रतिवर्ष  क्री  दर  क्या  है  ?

 तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्री  पो०  :  से  गत
 वार  वर्षों  के  दौरान  इन्जीनियरिंग  सामान  भौर  कुल  निर्यातों  पें  उनका  हिस्से  के  निर्यातों  का  मूल्य
 निम्नोक्त  प्रकार

 निर्यात  कुल  निर्यातों  में  इन्जी०  प्रतिशत  वृद्धि  (-+-)

 करोड़  रु०  निर्यातों  के  हिस्से  का  गिरावट  (--)
 प्रतिशत

 1982-83  2-8  3  1250  14.2%  +19.5

 1983-84  83-84  1170  11.9%  --  6.4

 1984.85  1300  11.2%  +11
 5

 86  835  —  3.3

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रास्फीति  दर  को  छ्थान  में  रखते  हुए  निर्यात  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 लोगों  को  क्रय  शक्ति  में  वृद्धि

 6285.  भ्री  प्रकाश  वो०  पाटिल  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  पता  लगाने  के  लिए  कोई  मूल्यांकन  किया  मया  है  कि  देश  में  वर्षों  से  लोगों

 ऋरय  शक्ति  कंसे  बढ़  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 औद्योगिक  व्यापारिक  समुदाय  ओर  सरकारी  कमंचारियों  के

 मामले  में  यह  प्रगति  कितनी  हुई

 क्‍या  सरकार  इस  प्रगति  से  संतुष्ट  ओर

 (३)  यदि  तो  इस  स्थिति  में  और  सुधार  लाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  से  प्रति  व्यक्ति  निवल

 राष्ट्रीय  उत्पाद  लागत  1970-71  के  मूल्यों  के  आधार  पर  लोगों  की  क्रय  शक्ति  का

 निर्देशक  वर्ष  1950-51  से  1984-85  तक  के  लिए  प्रति  व्यक्ति  निबल  राष्ट्रीय  उत्पाद  के

 आंजड़े  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  यह  देखा  जा  सकता  है  क्रि  प्रति  व्यक्ति  वास्तविक्र  आय

 1950-51  के  466.0  से  बढ़कर  1984-85  में  771.5  रुपए  हो  गई  प्रति  व्यक्ति  निवल
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 राष्ट्रीय  उत्पाद  अनुमान  लोगों  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  जैसे  ओद्योगिक  श्रमिकों  आदि  के  लिए
 अलम-अलम  संकलित  नहीं  किए  जाते  ।

 ओर  प्रति  व्यक्ति  आय  या  लोगों  की  क्रय  शक्तित  में  वृद्धि  आधिक  विकास  एथं
 जनसंख्या  वृद्धि  दोनों  के  प्रभाव  के  प्रकट  करतो  देश  में  आयोजित  आधिक  विकास  के  लिए
 वचनबद्ध  है  नीतियों  और  लक्ष्य  क्रमिक  पंचवर्षीय  आयोजनाओं  में  निर्धारित  सरकार  का
 तन  दृष्टिकोण  सातवीं  पंचवर्षीय  आयोजना  1985-90  में  दिया  गया  है  जिसमें  कार्य  और
 उत्पादकता  पर  विशेष  बल  दिया  गया  है  ओर  सकल  घरेलू  उत्पाद  में  5  प्रतिशत  की  ओसत  दर  से
 प्रति  वर्ष  वृद्धि  का  लक्ष्य  रखा  गया  है  ।

 1910-71  के  मल्यों  के  आधार  पर  उपादान  लागत  पर  प्रति  व्यक्ति  निवल

 राष्ट्रीय  उत्गद

 (0.00

 वर्ष  प्रति  व्यक्ति  निवल  वर्ष  प्रति  ब्यक्ति  निवल

 राष्ट्रीय  उत्पाद  राष्ट्रीय  उत्पाद

 1950-51  466.0  1967-68  587.3

 1951-52  468.1
 |.

 1968-69  589.1

 1952-53  475.8  1969-70  612.6

 1953-54  497.8  1970171  632.8

 1954-55  500.7  1971-72  626.6

 1955-56  507.7  1972-73  603.4

 1956-57  524.8  8  1973-74  621.3

 1957-58  503.3  1974.75  617.0

 1958-59  58-59  534.2  5975-76  663.5

 1959-60  532.3  1976-77  652.1

 1960-61  558.8  1977-78  64.7

 1961-62  563.9  1978-79  717.0

 196:-€3  559.8  1979-80  664.7

 1963-64  576.4  1080-81  699.5

 47



 लिखित  उत्तर  11  1986

 1  2  3  4

 1964-65  607.8  1981-82  719.5

 1965-66  558.8  1982-83  721.0

 1966-67  551.5  1983-84  761.0.

 1984-85@ 5  (6)  771.5

 तनुम।न

 घटिया  किस्म  के  तम्बाकू  के  निर्यात  के  लिए  मुआवजा  का  दाया
 6286.  थभ्री  अमरसह  राठवा  :

 श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  में  कितनो  तम्बाकू  का  निर्यात  किया  गया  ओर

 यह  निर्यात  किन  देशों  को  किया

 इस  अ्रवधि  में  कितने  मुल्य  का  निर्यात  किया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1985-86  में  तम्बाकू  के  निर्यात  में  गिरावट  आई  यदि
 तत्सम्बन्धो  ब्यौरा  क्या  है  भोर  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कुछ  देशों  ने  इस  अवधि  के  दौरान  उन्हें  निर्यात  किए  गए  घटिया
 किस्म  के  तम्बाक्‌  के  लिए  मुभावजे  का  दावा  किया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 क्‍या  इसके  लिए  किसी  को  जिम्मेदार  ठहराया  गया

 किस  एजेन्सी  के  माध्यम  से  निर्यात  किया  गया  और

 भविष्य  में  इन  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  तम्बाकू  के  लदान  से  पहले  इसकी
 बत्ता  को  जांच  हेतु  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 बाणिज्य  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पृति  समत्रों  पी०  शिव  :  तथा
 पिछले  तोन  वर्षों  के  दोरान  निर्यात  किए  गए  अनिरमत  तम्बाकू  की  मात्रा  तथा  मूल्य  निम्नोक्त
 प्रकार

 मात्रा  :  हजार  मे०  टन  में
 मूल्य  :  करोड़  रु०  में

 यष  मात्रा  मूल्य

 198  2-83  93.8  204.41

 1983-84  4  90.0  181.05

 1984-85  747  157.  8

 स्रोत  :  तम्बाक्‌  गुन्तूर
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 eee ॒  निर्यात

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  जिन  मुख्य  देशों  क  तम्ब्राकू  का  निर्यात  किया  गया  बे
 यत  सऊदी  मिश्र  चोन
 बेल्जियम  ।
 a
 बाएजबथ

 1985-86  के  दौरान  160  करोड़  रु०  के  निर्यात  होने  की  संभावना  बिश्व  निर्यातों
 में  भारत  के  भाग  में  मामूली  सो  गिरावट  आने  का  मुख्य  कारण  पश्चिमी  देशों  में  बढ़ ता  हुआ  घुम्रपान
 प्रतिरोधी  अभियान  है  जिससे  उसकी  आयात  आवश्यकताओं  और  अन्य  निर्यावक  देशों  से  प्रतियोगिता
 पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़  रहा

 से  :  पिछले  तन  वर्षों  के  दौरान  निर्यात  किए  गए  तम्बाक्‌  के  सम्बन्ध  में  क्वालिटी
 की  कोई  शिकायतें  नहीं  रही  ।

 लदान  से  पहले  तम्बाकू  की  क्वालिटी  की  जांच  करने  के  लिए  कृषि  विपणन
 कार  द्वारा  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  जिनमें  ये  शामिल  हैं  :  एग्माक॑  के  अन्तगंत  क्वालिटी  नियन्त्रण
 पर  कड़ी  निगरानी  पत्तनों  में  तम्बाकू  पैकेज  का  गहन  निरीक्षण  क्वालिटी  नियन्त्रण
 की  सभी  अवस्थाओं  में  अचामक  निरीक्षण  जहां  कहों  आवश्यक  हो  कानूनी  कार्यवाही  शुरू
 करना  आदि  ।

 प्रिडलेज  बेंक  को  कलकता  स्थिति  शालाओं  द्वारा  सामान्य  बेकिंग  कार्य  ने  करना

 6287.  श्री  अनिल  बसु  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ग्रिडलेज  बैंक  पी»  एल०  सी०  जिसका  प्रबन्ध  हाल  ही  में  ए०  एन०  जेड०  ने

 मपने  हाथ  में  लिया  उसने  29  एन०  एस०  रोड  ओर  31  चोरंगी  कलकत्ता  में  अपनी  दो

 बड़ी  शाख।ओं  में  चालू  बचत  सावधि  और  अन्य  जमा  खाते  आदि  खोलने  जैसे  काफी

 समय  से  किए  जा  रहे  किसी  सामान्य  बेंकिंग  कार्य  को  न  करने  के  लिए  भारतीय  रिजय॑  बंक  की

 अनुमति  मांगी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कथा  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाइत  :  ओर  भारतीय  रिजबं

 बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  ग्रिडलेज  बेंक  पी०  एल«»  सी०»  ने  दिनाक  3]  1986  तथा
 4  1986  के  अपने  पन्नों  के  जरिये  भारतीय  रिजवं  बेंक  को  सूचित  किया  था  कि  ग्राहक
 सेवा  की  काये  कुशलता  में  सुधार  करने  की  बेंक  की  पुनगंठन  योजना  के  एक  अंग  के  रूप  में  बैंक
 का  अपनी  29,  नेताजी  सुभाष  कलकत्ता  शाखा  में  चालू  बैंक  बचत  सावधि  जमा
 खाते  और  ऋण/अग्रिमों/ओव  रड्राफ्ट  खातों  का  काम  19,  नेताजी  सुभाष  कलकत्ता  स्थित

 मुख्य  शाखा  में  अन्तरिक्ष  करने  का  प्रस्ताव  बेंक  के  अनुसार  इससे  वर्तमान  ग्राहकों  को  कोई

 असुविधा  नहीं  होगो  ।  भारतोय  रिजबं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  वह  इस  प्रश्न  की  इस
 कोण  से  जांच  कर  रहा  है  कि  यह  ला|इसेंप्तिग  या  अन्य  अपेक्षाओं  का  उल्लंघन  तो  नहीं  ।

 भारतोय  रिजव  बेक  ने  आगे  सूचित  किया  है  कि  उसे  इस  बात  की  कोई  जानकारी  नहीं  है
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 कि  ग्रिडलेज  बेंक  पी०  एल»  सी०  31  चौरंगी  कलकत्ता  स्थित  अपनों  शाला  में  साधारण

 बं  किंग  कारवार  नहों  कर  रहा  है  ।

 सुरक्षित  पू  जो  का  निर्धारण

 6288.  डा०  थो०  एल०  शलेश  :  कया  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्तमान  वजट  में  दिये  गए  इस  आश्वासन  के  अनुसार  कि  सरकार  भारतीय
 रिजवं  बेंक  को  सलाह  से  सुरक्षित  पूंजी  का  निर्धारण  कोई  कायंवाही  शुरू  की  गई

 यदि  तो  तश्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ओर

 यदि  तो  ऐसा  कब  तक  किया  जाएगा  और  इसके  परिणामों  की  कब  तक  ह

 कारो कराए जाने को सम्भावना है ? विस सन्व्रालय में राश्य मंत्री जनादंन : के केन्द्रीय वजट में सुरक्षित पूंजी की मात्रा निर्धारित करने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया भोर प्रश्न ही नहीं उठते । कपास एकाधिकार योजना 6289. भरी कमला प्रसाद सिह : क्‍या वस्त्र मंत्री यह बताने की छूप॑ करेंगे कि : क्‍या यह सच है कि महाराष्ट्र की कपास एकाधिकार खरीद योजना घाटे में चल रहा यदि तो कितना घाटा हो रहा इस योजना में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये धार क्‍या सरकार का विचार कपास एकाधिकार खरीद योजना पूरे देश में शुरू करने का है?े बस्तर मंत्रालय के राज्य मन्त्रो खुशोंद आलम : तथा एकाधिकार रुई अधिप्राप्ति योजना के अन्तगंत लाभ-हानि सम्बन्धी जानकारी निम्नांकित प्रकार से हैं : रुई वर्ष निवल लाभ-दहानि (+) (--) (--) 46.34 करोड़ रु० (--) करोड़ रु० 84 (+-) करोड़ २० (--) 60.00 करोड़ २० $0



 21  1908  लिखित  उत्तरे

 1985-86  5-86  170.00  करोड़  रु०

 संघ  सरकार  योजना  को  समोक्षा  कर  रहो  है  ।

 जी  नहीं  ।

 रेशम  निर्यातकों  द्वारा  अग्रिम  लाइसेंस  का  दुरुपयोग

 6290.  श्री  भदन  पाँडे  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्रो  यह  बताने  को  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अनेक  दोषी  व्यक्तियों  द्वारा  कच्चे  रेशम  को  आयात  किए  जाने
 की  जानकारी  मिलौ  है  लेकिन  उन्होंने  अग्निम  लाइसेंस  योजना  के  अन्तगंत  अपना  निर्यात  दायित्व

 नहीं  निभाया

 यदि  तो  ऐसे  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  भौर

 दोष  की  सम्भावनाओं  को  दूर  करने  के  लिए  निर्यातकों  द्वारा  अग्रिम  लाइसेंस
 योजना  अथवा  आयात  पासबुक  योजना  के  अन्तगंत  शुल्क  मुक्त  पुनः  पूर्ति  के  रूप  में  रेशम  याने
 का  आयात  उनके  द्वारा  निर्यात  की  गई  मात्रा  के  बरावर  सीमित  करने  के  लिए  क्‍या  कायंवाही
 करने  का  विचार  है  ?

 बाणिज्य  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  परृत्ति  मन्त्रो  पी०  शिव  जो

 हां  ।  ५

 ऐसे  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कदम  उठाने  अनिवाय  कर  दिए  गए  हैं  तथा
 निर्यात  नीति  1)  1985-88  के  पैरा  29  के  परिशिष्ट  19  में  समाविष्ट  किए

 गए

 जैसा  कि  सम्बन्धित  तकनोकी  प्राधिकारियों  के  परामश्श  से  अग्निम  लाइसेंस

 निर्यात  पासबुक  योजना  के  अन्तर्गत  रेशम  याने  के  शुल्क  मुक्त  आयात  के  लिए  निवेश  उत्पादन
 मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए  रेशम  याने  के  आयात  को  पहले  ही  सीमित  कर  दिया  गया
 ये  मानदण्ड  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  अपेक्षित  रेशम  याने  की  वास्तविक  मात्रा  पर  आधारित

 अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  एजेन्सी  से  रियायती  विस्तोथ  सहायता

 6291.  भ्रो  बुजमोहन  मह॒न्ती  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  को  बषं  1985-86  के  दोरान  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  एजेंसी  से  रियायत्ी
 वित्तीय  सहायता  सहित  कितनी  राशि  की  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  हुई

 क्या  यह  राशि  पिछले  वर्ष  की  सहायता  राशि  से  कम

 यदि  तो  इस  कटोती  के  क्या  कारण  हैं  भोर  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  यह  सच  है  कि  चीन  द्वारा  लिए  गये  ऋण  से  भारत  को  कठिनाई  हो
 गई

 $1
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 (७)  क्‍या  विश्व  बैंक  द्वारा  किए  गए  भारतीय  कार्य  निष्पादन  के  मूल्यांकन  के  फलस्वरूप

 अन्तर्राष्ट्रीय  एजेन्सियों  स ेऔर  अधिक  वित्तीय  सहायता  के  लिए  अनुकूल  परिस्थिति  पैदा  हो

 रहो

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  यह  भो  सच  है  कि  कुछ  महाशक्तियां  कतिपय  अस्तर्राष्ट्रीय  एजेन्सियों  में  और

 अधिक  वित्तीय  सहायता  के  लिए  किये  गये  हमारे  प्रयासों  का  विरोध  कर  रही  भोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  ओर  विश्व  बैंक  समूह  -

 विकास  संघ  तथा  अस्तर्राष्ट्रीय  पुन्तिर्माण  भर  विकास  ने  चालू  राज़कोषीय

 बर्ष  1985  से  30  1986  में  अब  तक  206.61  करोड़  अमेरिकी

 डालर  की  राशि  की  वित्तीय  सहायता  का  अनुमोदन  किया  दै  जबकि  उसने  राजकोषीय  वर्ष  1985

 के  दौरान  कुल  मिलाकर  234.69  करोढ़  अमेरिकी  डालर  की  सहायता  दी  क्‍योंकि  30

 1956  को  समाप्त  हो  रहे  राजकोषोय  वर्ष  से  पहले-पहले  कुछ  परियोजनाओं  के  लिए  सहायता

 मंजूर  किए  जाने  को  आशा  इसलिए  इस  बात  का  कोई  आधार  नहीं  है  कि  राजकोषीय  वर्ष

 1986  में  प्राप्त  सहायता  की  राशि  राजकोषोय  1985  की  भपेक्षा  कम  होगी  ।

 यह  सवाल  पंदा  ही  नहीं  होता  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  ऋणों  के  में  भातर  को  दिए  गये  वचनों  की  राशि

 जो  विश्व  बैक  के  राजकोषीय  वर्ष  1981  तक  सभी  देशों  के  मामले  में  दिये  गए  कुल  ऋणों  की
 राशि  की  लगभग  40  प्रतिशत  वह  चोन  द्वारा  ऋण  लिए  जाने  सहित  बहुत  से  कारणों  से

 धीरे  कम  होकर  राजकोषीय  वर्ष  1985  में  22.2  प्रतिशत  रह  गई  ।

 ओर  विश्व  बेंक  ने  अपनी  1985  की  वाधिक  रिपोर्ट  में  अन्य  बातों  के
 साय  भारत  सहित  दक्षिणी  एशियाई  देशों  के  द्विपल्लीय  तथा  बहुपक्षीय'ः  सहायता  के  सम्त्नन्ध  में
 रियायती  सहायता  देने  के  जोरदार  दावे  पर  बल  दिया  है  ।

 और  विश्व  बेंक  के  कांयंकारी  बोर्ड  ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  के  प्रबन्ध
 मण्डल  द्वारा  कुंल  साधनों  की  उपलब्धता  के  ढांचे  के  अन्दर  तथा  विभिन्‍न  देशों  के  प्रतियोगों
 दावों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भन्‍्तर्राष्ट्रीय  विकास  संध  की  धनराशियों  के  देशवार  आबन्टन
 किए  जाते  हैं  ।

 विदेशी  प्रवन्धाधीन  थयाय  कम्पनियां
 6292.  झो  चिन्तामणि  जगा  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हे
 वेश  में  ऐसे  कितने  चाय  बागान  हैं  तथा  उनके  नाम  क्‍या  है  जो  अभी  भो  गैर  सरकारी

 क्षेत्र  में  है ंओोर  कुछ  विदेशी  प्रबन्धकों  के  अधीन
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 क्‍या  इस  व्यापार  का  राष्ट्रीयकरण  करने  को  दृष्टि  से  इन  बागानों  का  अधिग्रहण

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 बाणिज्य  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पूृति  सन्‍्त्रो  पो०  शिव  :  कोई  भो

 नियां  जो  भारत  से  बाहर  परन्तु  भारत  में  व्यापार  स्थापित  कर  लेने  को  वजह  से  कम्पनो

 अधिनियम  1956  की  धारा  592  के  अधीन  पंजीकृत  कोई  चाय  बागान  नहीं  चला  रही  हैं  ।

 आसानी  से  उपलब्ध  आंकड़ों  के  आधार  पर  चाय  बागानों  के  क्षेत्र  में  27  फेरा

 कम्पनियां  हैं  जिनके  पास  151  चाय  एस्टेटों  का  स्वामित्व  है  ।

 ऐसे  एस्टेटों  का  अधिग्रहण  करने  अथवा  इस  व्यापार  को  राष्ट्रीकृत  क  रने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 न्यूजो  लण्ड  के  साथ  व्यापार  सम्बन्धों  में  विस्तार

 6293.  भरी  राधाकांत  डिगाल  :  क्‍या  क्ाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  न्यूजीलेण्ड  के  साथ  व्यापार  सम्बन्धों  के  विस्तार  के  लिए  कदम
 उठाये

 यदि  तो  भारत  न्यूजीलैंड  व्यापार  सम्बन्धों  में  कब  विस्तार  किये  जाने  का
 विचार  और

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पृति  मन्त्री  पो०  शिव  से

 न्यूजीलेंड  के  विदेश  व्यापार  तथा  विपणन  मन्त्री  ने  1986  के  दोरान  भारत  का  दोरा

 किया  |  वाणिज्य  मन्त्री  के  साथ  अपनी  बंठक  के  दौरान  दोनों  पक्ष  इस  बात  पर  सहमत  हुए  कि

 व्यापार  विस्तार  और  द्वितक्षीय  व्यापार  की  नियमित  समीक्षा  के  लिए  सस्थागत  व्यवस्था  को
 स्थापना  करने  हेतु  भारत  तथा  न्यूजील॑न्ड  को  एक  व्यापार  करार  करना  दोनों  पक्षों  के
 निर्यात  हित  की  मदों  तथा  सहयोग के  क्षेत्रों  पर  भी  विच।र  विमर्श  हुआ  ।

 घरेलू  पयंटकों  को  बढ़ावा
 6294.  थी  मूलचन्द  डागा  :  क्या  संसदीय  कार्य  ओर  पयंदन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछड़  क्षेत्रों  का  आर्थिक  विकास  करने  ओर  राष्ट्रीय  एकता  को  बढ़ावा  देने  के
 लिए  घरेलू  पयंटन  को  प्रोत्साहन  दिया  गया

 यदि  तो  छठी  पंचवर्षोय  योजना  में  इस  धारे  में  क्या  कदम  उठाए  गये

 53
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 देश  में  उन  पिछड़े  क्षेत्रों  के  नाम  बया  हैं  जहां  घरेलू  पयंटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 उनके  मन्त्रालय  द्वारा  कदम  उठाए  गए  हैं  तथा  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  देश  में  पयंटन  सुविधाओं  का  लाभ  उठाने  वाले
 पयंटकों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 संसदोय  कार्य  और  पर्यटन  स्त्री  एच०  के०  एल०  :  हां  ।

 और  छठो  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पर्यटन  विभाग  ने  पर्यटक  महत्व  के

 स्थानों  पर  आधार  संरचना  में  सुधार  लाने  के  लिए  विभिन्न  स्कोमें  प्रारम्भ  को  इसमें  राष्ट्रीय
 उद्यानों/वन्‍्य  जीव  अभ्यारण्यों  में  युवा  पर्यटक  यात्रिकाओं  )
 का  निर्माण  शामिल  है  ।  फतेहपुर

 बुजभूमि  ओर  मेवाड़  कम्पलेक्स  आदि  जंसे  राष्ट्रीय  महत्व  के  स्थानों  की  मास्टर  प्लाने  तंयार  को

 गई  विभिन्‍्त  स्थानों  पर  ट्रेकिंग  नोकाए  भादि  प्रदान  करने  तथा  साथ  ही  साथ  मेलों
 और  पर्बों  का  संबर्धत  करने  ओर  राष्ट्रीय  महत्व  के  स्मारकों  की  प्रकाशपुन्ज  व्यवस्था  करने  के

 लिए  भी  निधियां  उपलब्ध  कराई  गई  थी  ।  विभाग  ने  स्वदेशी  पर्यटकों  के  सस्ती
 यात्राओं  का  आयोजन  करने  के  लिए  राज्य  पयेटन  विकास  निगमों  से  भी  अनुरोध  किया  है  और

 बहुत  से  निगम  पहले  से  ही  ऐसी  एक-मुश्त  यात्राओं  का  आयोजन  कर  रहे  भारत  पयंटन
 विकास  निगम  ने  भी  कई  आकषित  एक-मुश्त  यात्राओं  का  भायोजन  किया  है  ।

 व्यावहारिकतौर  पर  जिन  सभी  वन्य-जोव  अभ्यारण्यों  ओर  बड़ी  संख्या  में  राष्ट्रीय  स्मारकों
 के  विकास  के  लिए  पयंटन  विभाग  द्वारा  ठोस  कदम  उठाये  गए  वे  देश  के  भ्रपेक्षाकृत  पिछड़े
 क्षेत्रों  मे ंअवस्थित  इसके  ऐसे  क्षेत्रों  क ेआथिक  विकास  में  योगदान  मिला  है  ।

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  पयंटक  जिन  पर्यटक  सुविधाओं  का  लाभ  उठाते  हैं  पयंटन
 विभाग  उनके  बारे  में  कोई  आंकड़े  संकलित  नहीं  करता  ।

 ]  .

 गंर-सरकारो  प्रबन्ध  द्वारा  उचित  दर  को  दुकानें  चलाने  को  बन्द  करने  का  प्रस्ताव

 6295.  भी  सो०  क्या  साथ  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ह

 क्या  सरकार  का  आवश्यक  वस्तुओं  की  वितरण  प्रणाली  को  अपने  हांथ  में  लेने  और
 बेरोजगारों  को  रोजगार  देकर  उचित  दर  की  दुकानें  चलने  और  गेर-सरकारोी  विक्रताओं  द्वारा
 चलाई  जा  रहो  उचित  दर  को  दुकानों  को  बन्द  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 .  पोजना  तथा  साध  और  नागरिक  पूति  मम्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  ए०  के०
 जी  नहीं  ।

 34
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पे वर्ष  1985  के  दोरान  केरल  में  पयंटन  से  अजित  राजस्व

 6296.  थ्री  के०  मोहनदास  :  क्‍या  संसदोय  कार्य  ओर  पयंटन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985  के  दोरान  पयंटन  से  कुल  कितना  राजस्व  प्राप्त

 केरल  से  कुल  कितनी  आय  अजित  और

 परयंटन  के  विकास  के  लिए  1986-87  के  दोरान  केरल  को  कूल  कितनी  धनराशि
 दो  जा  रही  है  ?

 संसदीय  कार्य  ओर  पर्यटन  मन्‍्त्री  एच०  के०  एल०  :  वषं  1985  के

 सम्बन्ध  में  पयंटन  से  बिदेशी  मुद्रा  आय  के  अनुमान  भारतीय  रिजवं  बैंक  से  अभी  प्राप्त  नहीं  हुए
 जहाँ  तक  पर्यंटन  से  राजस्व  का  सम्बन्ध  फिलहाल  कोई  संकलित  नहों  कौ  जा

 रहो  है  ।

 पर्यंटन  से  आय  के  राज्य/स्थान-बार  अनुमान  नहीं  रखे  जा  रहे  हैं  ।

 राज्य-वार  निधियाँ  आबन्टित  गहीं  करता  ।  बल्कि  यह  राज्य  सरकारों

 द्वारा  भिजवाई  गई  विभिन्‍न  पर्यटन  विकौस  परियोंजनाओं  के  लिए  परियोजनार्भो  के

 प्राथमिकताओं  ओर  विभाग  के  पास  घनराशियों  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  केन्द्रीय  सहायता
 प्रदान  करता  है  ।

 गढ़वाल  को  पहाड़ियों  को  पयंटन  क्षमता  का  उपयोग  करने  सम्बन्धी  योजना

 6297.  थ्रो  विनेश  सिह  :  कथा  संसदोय  कार्य  ओर  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  क्या  सरकार  ने  गढ़वाल  को  पहाड़ियों  में  जहां  देश  के  महत्वपूर्ण  पवंतीय  तीथ॑स्थान  हैं
 पययंटन  का  विकास  करने  को  कोई  योजना  बनाई  है  ?

 संसदोय  कार्य  ओर  पर्यटन  मन्त्री  एथ०  के०  एल०  :  पर्यंटन  विभाग  ने  राज्य
 सरकार  से  क्षेत्र  में  पर्यटन  का  विकास  करने  के  लिए  प्राप्त  निम्नलिखित  योजनाएं  प्रारम्भ

 की

 (i)  ओौलो-जोशीमठ  में  आवास  और  रेस्तरां  सुविधाएं  ।

 (ii)  ओलो-जोशीमठ  में  शीतकालीन  क्रोडाओं  के  विकास  के  लिए  स्की-लिफ्ट  ।

 (॥)  ट्रेकिग  उपकरणों  की  व्यवस्था  ।

 (iv)  राज्य  सरकार  के  परामशं  से  राज्य  ओर  निजो  क्षेत्र  के  मिश्रित  संसाधनों  के
 माध्यम  से  अवस्थाबद्ध  तरोक  से  विकाश  करने  के  लिए  7  केन्द्र  निर्धारित  किए
 गए  हैं  ।
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 इसके  भारतीय  यात्री  आवास  विकास  समिति  नामक  एक  पंजीकृत  सोसाइटी

 गड्ववात्त  पहाड़ियों  में  कुछ  महत्वपूर्ण  तीर्थ  स्थानों  पर  ओके  निर्माण  वा  प्रस्ताव  कर

 रही  है  ।

 केन्द्रोय  सरकार  के  कमंचारिथों  को  महंगाई  भत्ता

 6298.  भो  कल्याण  सिह  सोलंको  :  क्‍या  बित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ।  1973  से  1986  तक  वर्ष-वार  रुपये  के॑  मूल्य  में  कितने

 प्रतिशत  गिरावट  आई

 1  1973  से  |  1986  तक  वर्ष-वार  केन्द्रीय  सरकार  के

 रियों  को  महंगाई  भत्ते  की  कितनी  किस्तें  दी  गई

 1  1973  से  लेकर  1  1986  तक  जीवन  निर्वाह  लागत  में  वृद्धि
 होने  और  रुपये  के  मूल्य  में  गिरावट  आने  के  कारण  दिये  गए  महंगाई  भत्ते  की  किश्तों  के  माध्यम

 से  400  700  रुपये  और  1200  रुपये  से  कम  मूल  वेतन  पाने  वाले  केन्द्रीय  सरकार  के

 कमंचारियों  को  महंगाई  को  निष्प्रभावी  करने  के  लिए  वास्तव  मे  वर्ष-वार  कितनी  राहत  मिली

 ओर

 केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  को  महंगाई  भत्ते  की  कितनो  किश्तें  देय  हो  गई

 किन्तु  अभी  सक  उनका  भुगतान  नहों  किया  गया  ।

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  संत्रो  जनादंन  :  से  सूचना  विवरण

 1,  2,  और  3  में  दो  गई  है  ।

 शून्य  ।

 |

 1973--86  तक  रुपये  के  मुल्य  में  बढ्ि/हास  का  प्रतिष्षत  भौद्योगिक  कामगारों

 के  लिए  अख्तिल  भारतोय  उपभोवता  मूल्य  सूचकांक

 1960  --100)  मास  के  लिए  )

 वर्ष  जनवरी  का  रुपये  का  मूल्य  Xx  प्रतिश्षत  में  वृद्धि  में

 सूचकांक  .  में  हास  (--)

 1973  210  47.62  पैसे  न+

 1974  264  37.88  पैसे  --20.5  प्रतिशत
 1975  326  30.67  पंसे  --19.0  प्रतिशत

 1976  298  33.56  पैसे  +9.4  प्रतिशत

 $6
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 1  2  3  4

 1977  307  32.57  पैसे  --2.9  प्रतिशत

 325  30.77  पैसे  --5.5  प्रतिशत

 1979  332  30.12  पंसे  --2.  प्रतिशत

 1980:  :  371  26.95  पैसे  प्रतिशत

 1981  411  24.33  पैसे  --9.7  प्रतिशत

 1982  459  21.79  पसे  --10.4  प्रतिशतः

 1983  495  20.20  पंसे  --7.3

 1984  563  17.16  पैसे  --  12.1  प्रतिशत

 1985  588  17.01  पंसे  --4.2  प्रतिशत

 1986  629  15.90  पसे  --6.5  प्रतिशत

 >»  भौद्योगिक  कामगारों  के  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकाँक  के  सदृश्य  मापी  गई

 1-1-73  से  1-1-86  तक  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  को  जारो  को  गई  महंगाई

 भत्त  महंगाई  भत्त  को  किइतों  का  ब्योरा

 महंगाई  ओऔसत  उपभोक्ता  तारोख  जिसने  महंगाई  तारीखें  जिसको  सरकार
 अतिरिक्त  महंगाई  मुल्य  सूचकांक  जिस  भत्ता  अतिरिक्त  महंगाई  द्वारा  महंगाई
 भत्ते  की  पर  महंगाई  भत्ता  देय  हुआ  अतिरिक्त  महंगाई  भत्तों

 अतिरिक्त  महंगाई  की  स्वीकृति  के  बारे  में

 भत्ता  देय  हुप्ना  आदेश  जारी  किए  गए  थे

 1  208  1-5-1973  |  21-11-1973
 2  215  1-8-1973  |

 महंगाई  भत्ता  3.  224  1-10-1973  6-12-1973

 4.  232  1-1-1974  5-3-1974

 5,  240  1-2-1974  3-4-1974  974

 6...  248  1-4-1974  6-8-1974

 7.  256  1-6-1974  |
 8.  264  ४  1-7-1974  |  30-1-1975

 9...  27३  1-9-1974  |
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 2  3  4

 1...  280  1-10-1974  |

 2...  288  1-11-1974  |

 3.  296  1-12-1974  |  4-9-1975

 4...  ३304  1-2-1975  |

 अतिरिक्‍त  5  312  1-3-1975  |  ;
 गाई  भत्ता  6.  320  1-1-1978  18-4-1978

 4.  328  1-12-1978  9-4-1979

 8...  336  1-8-1979  4-10-1979

 9.  344  1-11-1979  25-3-1980

 10.  352  1-2-1980  16-6-1980

 11.  360  5-5-1980  2-8-1980

 12.  368  1-7-1980  80  3-10-1980

 13.  376  1-$-1980  6-1-1981

 14.  384  1-12-1980  6-4-1981

 1s.  392  1-2-1981  14-7-1981

 400  1-14-1981,  21-9-1981
 17...  408  1-6-1981  20-11-1981

 432
 1-11-1981

 |
 424  |

 20...  432  1-1-1982  |  22. 448 1-4-1982 27-7-1982
 23.  440  1-6-1982  |

 22...  448  -9-1982  8  2  13-4-1983

 23.  456  1-12-1982  2

 24...  464  1-5-1983 |  22-9-1983
 25.  472  -7-1983  |

 26. 480 | 2. 488 | 28... 496 |
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 1  2  3  4

 29.  504  “1-8-1983  |
 30.  512  1-10-1983  |  21-5-1984
 31.  520  1-11-1983  |

 32.  528  1-1-1984  |
 33.  536  1-2-1984  |
 34.  544  1-4-1984  |  15-9-1984
 35,  552  1-6-1984  |

 36.  560  1-8-1984  |  191-1985 5
 37.  568  1-1-1985 4  |

 38.  576  1-5-1985  5  2-9-1985

 39.  584  1-8-1985  5  16-1-1986 5

 40.  592  1-1-1986  |  28-2-1986
 टिप्पणी : अप्रेल,  600  quate 312  |

 42.  608  आ  जाने

 टिप्पणी  :  में  ओसृत  सूचकाँक  अ  कों  से  नीचे  आ  जाने  के
 स्वरूप  1-10-1976  से  अतिरिक्त  महंगाई  भत्ते  की  किस्त  वापिस  ले  ली
 गई  थो  ।  1977  में  ओसत  सूचकांक  312  अंकों  से  भागे  बढ़  जाने  के

 कारण  1-9-1977  से  अतिरिक्त  महंगाई  भत्ते  की  किस्त  पुनः  दे  दो

 गई
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 __

 उत्तर  केरल  में  भारतोय  रिजवं  बेंक  का  विदेश्ञो  मुद्रा  यूनिट  खोलना

 6299.  भ्रो  मुलला  पल्‍ली  रामचन्द्रन  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ।  1985  से  अब  तक  भारतीय  रिजवं  बैंक  को  कितनी  भोर  कहां-कहां

 शाबाएं  खोली  गई  हैं  ;

 (a)  क्‍्या.सरकार  का  विचार  उत्तर  केरल  में  भारतीय  रिजवं  बैंक  की  एक  विदेशी  मुद्रा

 यूनिट  खोलना  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  1

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मनत्रो  जनादंन  :  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित
 किया  है  कि  दिनांक  |  1985  के  पश्चात  उसने  कोई  नया  कार्यालय  नहीं  खोला

 इस  समय  भारतीय  रिजवं  बैंक  के  विदेशी  मुद्रा  नियंत्रण  विभाग  का  एक  कार्यालय

 कोचीन  में  है  जिसका  काय॑  क्षेत्र  समूचा  केरल  राज्य  इस  समय  केरल  में  विदेशी  मुद्रा  नियन्त्रण
 विभाग  का  एक  और  कार्यालय  खोलने  के  वास्ते  कोई  प्रस्ताव  भारतीय  रिजवं  बैंक  के  विचाराधीन

 नहीं  है  ।

 '  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 अल्लेप्पो  स्थित  राष्ट्रीय  कपड़ा  निभम  के  शो  रूम  को  बन्द  करना

 6300.  भ्री  वक्‍कम  पुरुषोत्तमन  :  क्या  वस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अल्लेप्पी  स्थित  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  शो  रूम  को  बंद  करने  के  बारे  में  विचार

 किया  जा  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  खुशोद  आलम  :  तथा  इस  शो  रूम  के
 कार्यानिष्पादन  की  समीक्षा  को  गई  स्थानान्तरण  सहित  इसकी  अर्थ-क्षमता  को  बेहतर  बनाने
 उपायों  पर  विचार  किया  गया  इस्त  शो  रूम  को  बन्द  करने  पर  अन्तिम  निर्णय  नहीं
 लिया  गया

 महा  राष्ट्र  मे ंकत्ताई  मिल  स्थापित  करना

 6301.  भी  आर०  एस०  माने  :  कया  वस्त्र  मन्त्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  सरकार  ने  राज्य  में  हाल  ही  में  कताई  मिलों  के  19
 एकक  स्थापित  करने  को  मंजूरी  दी  है  ;

 यदि  तो  क्या  धन  की  कमो  के  कारण  यह  स्थापित  नहीं  किए  जा  रहे  हैं  ;  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  को  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार
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 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  खशोंद  आलम  महाराष्ट्र  राज्य  सहकारी

 कताई  मिल  परिसंघ  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  जानकारी  के  महाराष्ट्र  सरकार  ने  राज्य  में

 उन्‍नीस  कताई  मिलें  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  थी  ।

 तथा  देश  में  पहले  से  ही  विद्यमान  पर्याप्त  कताई  क्षमता  को  देखते  हुए  सात  वां

 योजना  वधि  के  दौरान  सहकारी  क्षेत्र  में  किसी  भी  नए  एकक  को  सरकार  द्वारा  वित्तीय  सहायता
 देने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ह

 तमिलनाड  में  पटुवकोर्ट  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  को  मकान  किराया  भत्त
 की  संज्रो

 6302.  श्री  एस०  सिगरावडीबेल  :  क्या  थित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृप्रा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  तमिलनाडु  के  पटुकक्‍्फोर्ट  शहर  में  काम  करने  वाले  केन्द्रीय  सरकार

 के  कर्मचारियों  के मकान  किराया  भत्ते  की  मंजूरी  संबंधी  अनुरोध  को  इस  आधार  पर  नामंजूर  कर

 दिया  गया  था  कि  वर्ष  1981  को  के  अनुसार  उक्त  शहर  की  जनसंख्या  50,000  से  कम

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1982  की  जनगणना  रिकार्ड  के  अनुसार  उक्त

 शहर  को  जनप्ंख्या  51, '  00  जिसके  आधार  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  ने  इसको  मांग

 यह  सच  है  कि  कारक्काल  शहर  में  जिसकी  वर्ष  1981  में  जनसंख्या  50,000
 से  कम  उसके  साथ  बाद  में  नए  क्षत्रों  को  मिला  देने  वहां  काम  करने  वाले  केन्द्रीय  सरकार
 के  कमंचारियों  को  |  1984  से  मकान  किराया  भत्ता  दिया  जा  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  मकान  किराया  भत्ते  को  मंजूरी  के
 लिए  पदटुक्‍्कोर्ट  को  वर्ष  1982  की  जनसंख्या  को  गणना  में  न  लेने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  ओर  केन्द्रीय  सरकार  के
 कमंचारियों  को  मकान  किराया  भत्ता  दिए  जाने  के  प्रयोजन  के  लिए  विभिन्‍न  नगरों/कस्बों  का
 करण  दस  वर्षीय  जनगणना  के  आंकड़ों  में  दर्शायो  गई  उमकी  जनसंख्गा  के  आधार  पर  किया  जाता

 है  ।  इस  प्रकार  के  वर्गीकरण  में  जनसंख्या  में  जनगणना  के  बाद/मध्यावधि  वृद्धि  पर  ध्यान  नहीं  दिया
 जाता  ।  1981  की  पिछली  दसवर्थषीय  जनगणना  के  अनुसार  पट॒क्‍कोट  की  जनसख्या  49,484  है
 जिससे  वह  मकान  किराया  भत्त  के  प्रयोजन  के  लिए  एक  श्रेणी  नगर
 के  रूप  में  वर्गोकत  किए  जाने  के  योग्य  नहीं  ठहरता  क्‍योंकि  इस  प्रकार  के  वर्गीकरण  के  लिए  कम  से
 कम  50,000  की  जनसंख्या  होना  आवश्यक

 ओर  पांडिचेरी  सरकार  के  1984  के  आदेश  द्वारा  1.4.1984  से
 क्काल  नगरपालिका  सीमा  में  कुछ  नए  क्षेत्र  मिला  देने  के  परिणामस्वरूप  पुनर्गंठित  कारक्काल
 नगरपालिका  को  1981  को  जनगणना  की  जनसंख्या  50,000  से  अधिक  वहां  तैनात

 62
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 केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  को  मकान  किराया  भत्ता  किए  जाने  के  प्रयोजन  के  लिए  उसे
 श्रेणी  नगर  के  रूप  में  वर्गोकत  किया  गया  है  ।  पटुक्कोर्ट  के  मामले  में  ऐसा  कोई  विचार  किया  गया

 प्रतीत  नहीं  होता  ।

 वस्तु  अधिनियम  को  समोक्षा

 6303.  डा०  डी०  एन०  रेड्डो  :  कया  खाद्य  ओर  नागरिण  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपां
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मण्डल  परिसंघ  ने  उपभोक्‍्तापरक  व्यापार  नीति
 पर  हस्ताक्षर  कर  दिए  जेसाकि  दिनांक  20  1986  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित

 हुआ  है  ;

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;

 क्‍या  राष्ट्रीयकरण  के  लिए  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  की  समीक्षा  करने  का  प्रस्ताव
 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतित्रिया  और

 (3)  क्‍या  खाद्य  अपमिश्रण  निवारक  अधिनिग्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  इसी  प्रकार  के

 राष्ट्रीय करण  संबंधी  स्पष्टीकरण  की  मांग  की  गई  है  ?

 योजना  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पृति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्री  ए०  के०

 जो  नहीं  ।
 '

 से  ऊपर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं
 भारतोय  खाद्य  निगम  का  विस्तार  काय॑क्रम

 6304,  श्री  के०  प्रधानी  :  कया  खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  भारतीय  खाद्य  निगम  को  उसकी  व्यापक  विस्तार  योजना  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  अपनी  अधिकृत  पूजी  450  करोड़  रुपए  से  बढ़ाकर  1000  करोड़  रुपए  करने

 को  अनुमति  दी  है  ;

 यदि  तो  भारतोय  खाद्य  निगम  के  प्रस्तावित  कार्यक्रम  की  मुख्य  रूप  रेखा  क्‍या

 है  ;

 पत्तनों  पर  आवश्यक  खत्तियां  बनाने  और  मशीनों  द्वारा  माल  लाने-लेजाने

 की  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  तथा  संगठित  व्यापक  परिवहन  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की

 जा  रहो  है  ;  ओर

 क्‍या  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  अपने  विस्तार  कार्यक्रम  के  अधीन  उड़ीसा  में  भी

 गोदामों  ओर  भाण्डाग।रों  का  निर्माण  करने  का  विचार  है  ?
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 तथा  खाद्य  और  तागरिक  पूति  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  ए०के०  :

 मौजूदा  सरकारी  ऋणों  को  इक्विटी  में  बदलने  तथा  गोदामों  का  निर्माण  करने  के  लिए  इक्विटी  के

 रूप  में  धनराशि  मुहैया  करने  के  लिए  भारतीय  खाद्य  निगम  की  अधिकृत  पूजी  में  वृद्धि  की  गई  है  ।

 ऐसा  केवल  1985-86  से  किया  गया  है  ।  इस  वृद्धि  में  भारतीय  खाद्य  निगम  को  कोई  अतिरिक्त

 घनराशि  देना  शामिल  नहीं  है  ।

 उपरोक्त  भाग  के  उत्तर  की  दृष्टि  से  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 इस  समय  साइलों  का  निर्माण  करने  और  खाद्यान्नों  के  लिए  यान्त्रिक  हैंडलिग
 धाओं  की  व्यवस्था  करने  ओर  बड़े  पैमाने  पर  दुलाई  करने  क॑  बारे  में  भारतीय  खाद्य  निगम  की  कोई

 योजना  नहीं  है  ।

 जी  हां  |  उड़ीसा  में  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  इस  समय  15,000  मीटरी  ढनों  को
 क्षमता  का  निर्माण  किया  जा  रहा

 बेकों  में  सात  दिवसोय  काम  को  सांग

 6305.  श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  वित्स  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इण्डियन  नेशनल  बँक  एम्प्लाइज  कांग्रेस  के  राष्ट्रीय  सम्मेलन  ने  मांग  की  है  कि

 बैंकों  को  सप्ताह  में  सातों  दिन  काप्र  करना  चाहिए  ;  और

 पदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जनादेन  :  सेन्ट्रल  बैंक  आफ  इण्डिया
 द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  सूचना  के  आल  इंडिया  सेन्‍्ट्रल  बैंक  एम्प्लाइज  कांग्रेज

 नेशनल  बेंक  एम्प्लाईज  कांग्र  स-इंडियन  नेशनल  ट्रेंड  यूनियन  से  सम्बद्ध  सेन्ट्रल  बैंक

 एम्प्लांइज  बम्बई  ने  29  1896  को  थपने  सदस्यों  को  सूचना  देते  हुए  एक  परिपत्र
 जारी  किया  था  कि  21  1986  को  नई  दिल्‍ली  में  इंडियन  नेशनल  बेक  एम्प्लाइज  कांग्रस
 द्वारा  आयोजित  राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  एक  प्रस्ताव  पास  किया  गया  जिसमें  सरकार  से  बैंकों  को

 सप्ताह  के  सातों  दिन  खुले  रखने  के  लिए  कहा  गया  है  जबकि  कमंचारी  सप्ताह  के  5  दिन
 बारो  से  काम  कर  सकते  हैं  ।

 ह

 विभिन्‍न  सांविधिक  उपबन्धों  और  अधिकरण  पंचाटों  ओर  इस  संबंध  में  द्विपक्षीय
 झोतों  में  निहित  बैंक  कमंचारियों  को  सेवा  शर्तों  को  देखते  बेंकों  का  सप्ताह  में  सभी  सातों  दिन
 काम  करना  व्यवहायं  नहों

 लौंग  का  प्रायात

 6306.  प्रो०  पो०  जे०  क्रियल  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  ब्ष  1985-86  के  दोसन  लॉग  का  आयात  किया  है  ;-
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 यदि  तो  कितनो  मात्रा  में  आयात  किया  गया  है  ;

 क्‍या  इस  आय।त  के  कारण  लॉग  का  मूल्य  कम  हो  गधा  है  जिसके  परिणामस्वरूप
 लौंग-उत्पादकों  को  हानि  हुई  ओर

 यदि  तो  उत्पादकों  के  लिए  लाभप्रद  मूल्य  सुनिश्चित  कराने  हेतु  क्या  कदम  उठाए
 जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  लाब  ओर  नागरिक  पूरति  मन्त्रो  पी०  शिव  तथा
 विभिन्‍न  मदों  के  आयात  की  मात्रा  तथा  मूल्य  से  संबंधित  भांकड़े  अभी  तक  1982-83  तक

 .  लित  किए  गए  1985-86  के  दौरान  आयातित  लाँग  की  मात्रा  से  सम्बन्धित  भांकड़े  उपलब्ध

 नहीं  2  ।

 तथा  लोंग  को  कीमतों  में  गिरावट  का  रुख  सरकार  उपजकर्त्ताओं  के  हितों  .

 की  रक्षा  के  लिए  विभिन्‍न  उपायों  पर  विचार  कर  रहो

 मासिक  में  राष्ट्रीयक्रत  बेंकों  को  शाखायें  खोलना

 64307.  :  श्री  म्रलोधर  माने  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  बधि  के  दोरान  महाराष्ट्र  में  नासिक  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की

 कुल  कितनी  शाखायें  खोली  गई  ;  ओर

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  नासिक  में  राष्ट्रीयकृत  ओर  अन्य  बैंकों  की

 कितनी  शाखायें  खोलने  का  बिचार  है  ?
 ह

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जनादन  :  भारतीय  रिजक  बैक  ने  सूचित
 किया  है  कि  छठी  आयोजना  अर्थात्‌  अप्रैल  1980  से  मार्च  1985  तक  के  दोरान  महाराष्ट्र  के

 नांसिक  जिले  में  वाणिज्यिक  बैंकों  की  58  शाखाएं  खोली  गई  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  आयोजना  अर्थात्‌  1985-90  के  लिए  शाखा  लाइसेंसिग  नीति  का

 उद्देश्य  प्रत्येक  विकास  खंड  क॑  ग्रामीण  और  अधं॑-शहरो  क्षेत्रों  में  17,000 7,000  की  आबादी  के  पीछे  एक
 बैंक  कार्यालय  खोलने  का  लक्ष्य  प्राप्त  करना  इस  नीति  का  उद्देश्य  स्थानिक  दूरियों  को  भी
 पाटना  है  ताकि  प्रत्येक  गांव  के  10  किलोमीटर  की  दूरी  के  अन्दर-अन्दर  कम  से  कम  एक  बैंक
 कार्यालय  सुनिश्चित  किया  जा  सके  |  अतिरिक्त  बैंक  कार्यालय  खोलने  के  लिए  लाइसेंस  भारतीय
 रिजवं  बैंक  द्वारा  1985-90  की  अवधि  की  चालू  ज्ञाखा  लाइसेंसिंग  नीति  में  निर्शारित  उद्देश्यों
 गौर  नीति  के  संदर्भ  में  कार्यालय  खोलने  के  लिए  पता  लगाए  गए  सम्भावित  विकास  कनन्‍द्रों  के
 आधार  पर  मंजूर  किए  जाएंगे  ।  इस  प्रकार  नासिक  जिले  में  सातवीं  पंचवर्षीय  आयोजना  मवधि  में

 बेंक  कार्यालय  खोलने  के  लिए  संख्या  को  दृष्टि  से  कोई  लक्ष्य  निर्धाकित  नहीं  किया  गया के ।
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 सकान  किराए  भत्ते  को  अंदायगी  के  लिए  साहो  के  सरकारी  कमेचारियों

 का  अम्यावेदन

 6408.  भी  के०  पी०  उननोकृष्णन्‌  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कुंपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  मकांन  किराया  भत्ते  की  अदायगी  के  लिए  माही  संग  राज्य

 के  सहकारी  कमंचत्रारियों  से  अनेक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ;  ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाइंन  ओर  :  माही  में  तैनात
 सरकारी  कमंचारियों  को  मकान  किराया  भत्ता  देने  के  लिए  सरकार  को  अनेक  अम्पावेदन  प्राप्त  हो
 रहे  हैं  ।  वर्तमान  आदेशों  के  अन्तगगंत  आवश्यक  निर्भरता  प्रमाण-पत्र  प्रस्तुत  किए  जाने  की  शर्तें  के
 अघोन  अहेंक  नगर  की  नमरपालिका  सीमा  क्षत्र  से  के  फासले  के  अन्दर  हवाई  मौसम
 विज्ञान  बेतार  केन्द्रों  और  कन्द्रीय  सरकार  के  अन्य  प्रतिष्ठानों  में  कार्य  कर  रहे
 चारियों  को  भी  उस  अहँक  नगर  में  ग्राहय  दरों  पर  मकान  किराया  भत्ता  दिए  जाने  की  अनुमत्ति  दी

 जा  सकती  माही  स्वयं  एक  नगरपालिका  क्षेत्र  होने  के  इन  प्रावधानों  के  मकान
 किराया  भत्ता  दिए  जाने  के  योग्य  नहीं  इस  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  माही  में  तंनात
 कारी  कर्मचारियों  को  मकान  किराया  भत्ता  दिए  जाने  का  अनुरीध  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 भुवनेइवर  में  राज्य  व्यापार  निगम  का  एक  कार्यालय  खोलना

 6309.  थी  अनादि  चरण  वास  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  व्यपार  निंगम  उड़ीसा  में  तेल  की  खपत  अधिक  होने  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  आयातित  खाद्य  तेल  के  बार-बार  की  सुविधा  के  लिए  भुवनेश्वर  में  एक  कार्यालय  खोसने  के
 लिए  सिद्धांत  रूप  में  सहमत  हो  गया  था  ;  और

 यदि  तो  राज्य  ब्यपार  निगम  का  विचार  भुवनेश्बर  में  कब  तक  कार्यालय  खोलने
 का

 थाजिज्य  तथा  जात  तारिक  पृतति  सन्‍्त्री  पो०  छिध  :  तथा  राज्य
 व्यापर  निगम  उड़ीसा  में  राज्य  अभिफ  रणों  द्वारा  खाद्य  तेल  के  उठान  और  इस  क्षेत्र  से  निर्यात  के
 बारे  में  गहराई  से  मूल्यांकन  कर  रहा  उप-शाखा  कार्यालय  खोलने  के  ब्रबंध  इस  कार्य  को
 लाभ  पर  मिन्ञर  करते  हैं  ।

 वर्ष  1985-86  के  दोरान  डाले  गए  छापों  से  बरामद  हुआ  धन

 6310.  भरी  बी०  यो०  बैसाई  :  क्या  विल्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ब  1985-86  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  मारे  गए  कर  संबंधी  छातों  में
 कथित  वृद्धि  के  बबजूद  वर्ष  1985-86  के  बजट  घाटे  में  कोई  कमी  नहीं  भायो  है  ;

 66



 21  1908  लिखिड  उं्ेर

 यदि  तो  क्या  इन  छापों  के  कारण  विम्ाज्य  परिव्यय  से  राज्यों  को  आय  में  वृद्धि
 हुई  है  और  इससे  उनका  बजट  घाटा  लगभग  शून्य  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  बजट  घाटे  पर  इनझा  कोई  प्रश्नाव  न  पढ़ते  के  मुख्य  कारण  क्‍या
 भोर

 सरकार  द्वारा  अब  तक  मारे  गए  छापों  में  नकब  ओर  वस्तु  दोनों  के  रूप  में  कुल  कितशी
 घनराशि  बरामद  की  गई  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जनादन  :  से  सूचना  यथा  संभव
 सीमा  तक  एकत्र  को  जा  रही  है  और  उसे  सदन-पटल  पर  रख  दिया

 काले  धन  के  पहुलुओं  के  सम्बन्ध  में  रिपोर्ट

 6311.  भ्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  कथा  वित्त  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  में  काले  धन  के  पहलुओंਂ  सम्बन्धी  रिपोर्ट  का  अध्ययन  तथा
 उस  पर  विचार  किया  और

 उस  पर  सरकार  को  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  ओर  जिन

 सुझावों  पर  राज्य  सरकारों  ओर  अन्य  मनन्‍्त्रालयों  द्वारा  कारंवाई  की  जानी  विचारार्थ  उनके
 ध्यान  में  ला  दिया  गया  अन्य  सुद्दों  पर  सरकार  के  इस  चिन्तन  को  गत  सत्र  के  दोरान
 पटल  पर  रखी  गई  दाघंकालीन  वित्तीय  नीति  में  ओर  वित्त  1986  में  दर्शाया  गया  है  ।
 सरकार  द्वारा  स्वीकृत  किए  गए  कुछ  सुझावों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कारंवाई  को  जा  रही
 है  ।  जिन  सुझावों  पर  कारंवाई  की  जा  चुकी  है  उनमें  अन्य  सुझावों  के  साथ-साथ

 निर्धारण  योजना  को  उदार  बनाता  और  तलाशियां  लेने  तथा  मुकदमा  चलाने  के  कार्य  की  गति  में

 तेजी  लाना  शामिल  किए  गए  उपायों  के  परिणामतः  राजस्व  की  वसूली  में  बृद्धि  हुई  है  ।

 बिक्री  केन्द्रीय  बिक्रो  कर  ओर  आयकर  को  वसूली

 6312.  थरो  सो०  के०  क्ुप्पु  स्वामी  :  क्या  वित्त  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सभी  राज्यों  मैं  बिक्री  केन्द्रीय  बिक्री  कर  और  आयकर  की  वसूली  वित्तीय

 वर्ष  के  भीतर  समान  रूप  से  की  जाती

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कुछ  राज्यों  में  बिक्री  कर  की  वसूली  काफी  सात्ना  में  नहीं  की  जा

 पाती  है  जबकि  आय-कर  ओर  केन्द्रीय  बिक्ती  कर  प्रत्येक  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  तक  पूरा-पूरा  बसूल
 किया  जाता  है  और  उसे  बकाया  नहीं  छोड़ा  जाता

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  कुछ  राज्य  में  आय-कर  ओर  केन्द्रीय  बिक्तो  कर  बकाया  है
 जवकि  बिक्री  कर  वित्तीय  वर्ष  के  भीतर  शीघत्र  ही  वसूल  कर  लिया  जाता  है  ।

 हु
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 सभी  राज्यों  में  करों  की  वसूली  के  लिए  एक  समान  प्रक्रिया  अपनाने  हेतु  क्या  कदम
 उठाने  का  विचार  ओर

 (2)  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मनत्रो  जनादंत  :  संविधान  के  अनुसार  बिक्री-कर
 तथा  केन्द्रीय  बिक्री-कर  से  प्राप्त  होने  वाले  राजस्व  कार  राज्यों  को  सौंपा  गया  तथा
 केन्द्रीय  बिक्री-कर  के  बारे  में  कोई  भी  जानकारी  केवल  राज्य  सरकारों  के  पास  उपलब्ध  ।
 कर  की  अदायगी  अग्रिम  स्नोत  पर  कर  की  कटौती  तथा  नियमित  निर्धारेणों  के
 आधार  पर  की  जाती  है  भर  भायकर  की  यथा-सम्भव  अधिक  वसूली  के  लिए  हर  सम्भव  प्रयास

 किए  नाते  हैं  ।

 नहीं  ।

 सभी  राज्यों  में  आयकर  की  त्रकाया  है  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 रियायतों  का  छुपी  आय  के  प्रकट  करने  का  प्रभाव

 6313.  भ्री  के०  रामचन्द्रन  रेड्डो  :  क्या  बित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  णह  सच  है  कि  आयकर  अधिनियम  के  अनुच्छेद  और  अन्य  उपबन्धों  में

 संशोधन  के  रूप  में  कुछ  रियायतें  देने  का  मामला  विचा  राधीन
 क्‍या  इन  संशोधनों  से  छुपी  आय  को  प्रकट  करने  में  उन्हीं  करदाताओं  को  लाभ  भिलेगा

 जो  पहले  ही  रियायतें  प्राप्त  कर  चुके

 क्‍या  इन  सशोधनों  से  आयकर  अायुक्‍त  की  एच्छिक  शक्तियां  बढ़  और

 इन  परिवतंनों  का  तर्काधार  क्‍या  है  ?  वि

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  लनादंन  नहीं  ।  आयकर  अधिनियम  की

 घाश  और  अन्य  उपबन्धों  संशोधन  के  रूप  में  कोई  रियायत  प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 विचाराधीन  नहीं  है  ।

 से  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 इस्पात  के  अवेध  आयात  में  सांठ-गांठ  के  लिए  बेक  आफ  मबुरें  पर  लगाया

 गया  चुर्माना

 6314.  थओओ  विष्णु  सोदो  :  क्या  वित्त  मन्‍त्री  यह  बताने  को  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  17  1986  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित

 पर  35  लाख  रुपए  जुर्मानाਂ  शीषंक  समाचार  की  भोर  दिलाया  गया
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 यदि  तो  क्‍या  यह  रुच  है  कि  सरकार  ने  कुछ  कम्पनियों  को  बिना  यह  जांच  किए

 कि  कम्पनी  जाली  है  अथवा  यह  अपना  व्यवसाय  नियमानुसार  चला  रही  है  या  इस्पात  आयात

 करने  की  भनुमति  दी

 यदि  तो  व  1984-85  ओर  1985-86  में  जिन  इस्पात  कम्पनियों  को  आयात

 लाइसेंस  दिया  गया  उनकी  संख्या  क्या  है  और  तत्सम्त्न्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  ने  इस्पात  के  अवध  आयात  में  एक  व्यापारी  से  सांठ-गांठ  करने  के  लिए
 बैंक  आफ  मदूर  पर  लाखों  रुपए  का  जुर्माना  किया

 यदि  तो  अब  तक  जिन  अधिकारियों  के  विरूद्ध  कार्यवाही  की  गई  है  उनके  नाम

 क्या

 इस  मामले  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्‍या  सरकार  का  विचार  आयात  को  नियन्त्रित

 करने  के  लिए  कड़ें  कदम  उठाने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मनत्रो  जनादंन  :  हां  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  भर  यथा  उपलब्ध  तथा  कानूनों  के  अंतगंत  अनुज्ञय
 सुचना  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उन  सभी  आयात  लाइसेन्सों  का  जो  जारी  किए  जाते  बीकली  ब्लेटिन

 आफ  इम्पोर्ट  एक्सपोर्ट  लाइसेन्सेज  एण्ड  इंडरिट्रयल  लाइसेन्सेजਂ  में  प्रकाशित  होता
 जिनकी  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 और  बेंफक  भाफ  मदुरे  ने  इस्पात  की  बस्तुओं  के  एक  व्यापारी  श्री  विनोद  कुमार
 डिडबानिया  को  ओर  से  कुछ  प्रत्यय  पत्र  खोले  थे  ।  सीमा  शुल्क  मद्रास  ने  सीमा  शुल्क
 अधिनियम  1962  के  उल्लंघन  के  आधार  पर  इन  लेन-देनों  के  मामलों  का  न्यायनिर्णंयबन  किया  और

 अधिनियम  को  धारा  111  के  अन्तर्गत  आयातित  माल  को  जब्त  करने  का  आदेश  दे  दिया  ।

 चू  कि  कतिपय  आयातक  माल  छुड़ाने  के  लिए  नहीं  सोमा  शुल्क  मद्रास  ने  7  लाख

 रुपए  के  कुल  मोचन  जुर्माने  के साथ  आयात  लाइसेन्सों  के  संयुक्त  धारक  के  रूप  में  बैंक  आफ  मदुरें
 लि०  द्वारा  माल  छुड़ाने  की  अनुमति  दे  सीमा  उत्पाद  शुल्क  और  स्वर्ण

 अपील  अधिकरण  ने  बेंक  आफ  मदुरे  लि०  पर  जुर्माने  की  रकम  7  लाख  रुपए  से

 कर  35  लाख  रुपए  कर  दी  |  बंक  ने  अधिकरणों  के  आदेशों  के  विरूद्ध  रिट  याचिका  दायर  कर  दो

 है  ओर  मद्रास  उच्च  न्यायालय  से  स्थगन  आदेश  प्राप्त  कर  लिया  है  ।

 भारतीय  रिजवे  ने  बैंक  आफ  मदुरे  लि०  से  मामले  को  जांच  करने  और
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 ताओं/गलतियों  के  लिए  कर्मचारियों  को  जिम्मेदार  ठहराने  तथा  मामले  को  निदेशक  मण्डल  क॑  सम्मुख
 रखने  के  लिए  कहा  है  ।

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  यथा  उपलब्ध  तथा  कानूनों  के  अन्तगंत

 अनुझ ये  सूचना  सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 आनश्न  प्रदेश  सरकार  ओर  सिविल  सप्लाई  कारपोरेशन  भ्राफ
 आन्प्न  प्रदेश  को नकद  ऋण

 6315.  कली  ई०  अय्यप्पू  रेडडो  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आमन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  भारतीय  रिजवं  बेंक  से  अनुरोध  किया  है  कि
 प्रदेश  में  उत्पन्त  विशिष्ट  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखकर  निगम  मूल्य  के  बजाय  खरीद  लागत  पर

 माल  का  मूल्यांकन  करके  राज्य  सरकार  मोर  सिविल  सप्लाई  कारपोरेशन  लिमिटेड  आफ

 प्रदेश  को  इस  आधार  पर  नकद  ऋण  दिया  जाए  कि  गिर्गंम  मूल्य  राज  सहायता  प्राप्त  मूल्य

 कया  भारतीय  रिजवं  बेक  द्वारा  केवल  निर्गम  मूल्य  के  आधार  पर  नकद  ऋण  देने  पर
 बल  दिया  जा  रहा  यद्यपि  खरीद  मूल्य  निगम  मूल्य  से  बहुत  अधिक

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वह  भारतोय  रिजवं  बैंक  सलाह
 दे  कि  भान्ध्य  प्रदेश  सिविल  सप्लाई  कारपोरेशन  लिमिटेड  को  खरीद  मूल्य  पर  नकद  ऋण  दिया

 और

 आन्ध्य  प्रदेश  सरकार  के  अनुरोध  के  बारे  में  कन्द्रीय  सरकार  की  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्र  जनादंत  :  हां  ।

 आन्छ्र  प्रदेश  सरकार  के  अनुरोध  पर  भारतीम  बैंक  द्वारा  विचार  किया  गया
 ओर  राज्य  सरकार  यह  कहा  गया  था  कि  स्थापित  मापदण्डों  के  अनुसार  अदा  के  भण्डार

 का  बेंक  ऋण  के  प्रयोजन  के  वसूली  अथवा  िर्गेम  इसमें  से  जो  भी  कम
 के  भाधार  पर  भांका  जाता  है  ।

 ओर  भण्डार  के  मूल्य  के  आधार  खाद्य  ऋणों  का  प्रश्न  भारतीय  रिजवं  बैंक  के
 साथ  उठाया  गया  था  ओर  बैंक  ने  इसमें  कोई  परिवतंन  करना  स्वोकार  नहीं  किया  है  ।

 जोबन  बोसा  निमस  के  कर्मचारियों  के  उच्चतस  न्यायालय/उच्च  न्यायालयों
 में  लम्बित  पड़े  तामले

 6316.  भरी  सत्यनारायण  पवार  :  क्या  बिस  मन्त्री  यह  बताने  को  क्रपा.करेंगे  कि  :

 धारतीय  जीवन  बीमा  निग्रम  द्वारा  अपने  श्रेणी  दो  के  कमंचारियों
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 के  साथ  किसी  समझौते  पर  पहुंचने  हेतु  1985  में  आरम्भ  हुई  वार्ता  का  अंतिम
 दौर  आरम्भ  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण

 श्रेणी  दो  के  कमंचारियों  के  साथ  किसों  समझौते  पर  पहुंचने  में  क्या  कठिनाइयां  सामने
 भा  रही  हैं  जबकि  श्र  णी--एक  के  श्रेणी  वार  और  श्रेणी--चार  के  कमंचारियों  के
 साथ  बातचीत  के  माध्यम  से  ऐसा  ही  समझौता  हो  गया

 विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  और  उच्चतम  न्यायालय  में  जोवन  बीमा  निगम  कें  श्रे
 दो  के  कमंचारियों  की  सेवा  शर्तों  से  सम्बन्धित  किलने  मामले  सुनवाई  के  लिए  लम्बित  पड़े  हैं  और
 कितने  मामलों  पर  पहले  निर्णय  दिए  जा  चुक

 क्‍या  जीवन  बीमा  निगम  ने  न्यायालयों  द्वारा  किए  गए  फंसलों  को  कार्यान्वित  करना
 आरम्भ  कर  दिया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  करण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादन  :  और  श्रंणी--दो
 चारियों  के  प्रतिनिश्चियों  क  साथ  भारतीय  जोवन  बीमा  निगम  क  प्रबन्धकों
 के  साथ  हुई  बातचीत  के  नियम  से  वेतनमानों  तथा  सेवा  शर्तों  में  संशोधन  लागू
 करने  के  लिए  सुझाव  प्राप्त  हुए  थे  ।  कमंचारियों  द्वारा  दिए  गए  कुछ  नए  प्रस्तावों  पर  22.3.1986
 को  ओर  आगे  भा  बातचीत  हुई  जिन्हें  बीमा  निगम  से  प्राप्त  होंने  पर  अंतिम  निर्णय  लेते
 समय  ध्यान  में  रखा

 |

 विकास  अधिकारियों  के  वेतनमानों  में  संशोधन  का  सम्बन्धी  मानदण्डोंਂ  के  साथ

 निकट  संबन्ध  है  जिसके  अनुसार  अपने  वेतनमानों  के  अनुसार  अपनी  परिलब्धियां  प्राप्त  करने  के

 लिए  विकास  अधिकारियों  से  निर्धारित  लागत  अनुपातों  के  भीतर  कार्य  करने  की  अपेक्षा  की  जाती

 है  ।  विकास  अधिकारियों  द्वारा  काये  सम्बन्धी  मानदण्डों  को  चुनोती  दी  गई  है  तथा  इससे  सम्बन्धित
 मामले  विभिन्‍न  न्यायालयों  में  लम्बित  पड़े  हैं  ।

 जोवन  बीमा  निगम  के  श्रेणी--दो  के  अधिकारियों  की  सेवा  शर्तों  से  संबंधित  सुनवाई
 के  लिए  लम्बित  मामलों  को  संख्या  उऊ़छचतम  न्यायालय  में  दो  तथा  उच्च  न्यायालयों  में  107  है  ।
 कमंचारियों  के  25  मामलों  जिन  पर  उच्च  न्यायालयों  ने  निर्णय  दे  दिया  खारिज  कर  दिया
 गया

 हां
 ।

 (=)  यह  प्रश्न  पंदा  हो  नहीं  होदा  ।

 कुछ  वेशानिक  उपकरणों  को  सोमा  शुल्क  से  छूट

 6317.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  वाणिज्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  क्ृपा  करेंगे  कि  |
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 क्‍या  सरकारी  अनुसंधान  ओर  शैक्षणिक  संस्थाओं  को  भारत  में  निरमित  न  किए  जाने
 वाले  वैज्ञानिक  उपकरणों  पर  सीमा  शुल्क  की  अदायगी  किए  बिना  आयात  करने  की  अनुमति  दो

 गई

 यदि  तो  उन्हें  स्वदेश  में  ही  बनाने  के  लिए  क्या  प्रोत्साहन  दिए  गए

 क्या  स्वदेशी  निर्माताओं  को  अपने  उपकरणों  का  शुल्कਂ  मुफ्त  आयात  करने

 की  अनुमति  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  खान्य  शोर  नागरिक  पूति  मंत्री  पों०  शिव  :  तथा

 हां  ।

 केवल  सरकारी  अनुसंधान  एवं  शैक्षिक  संस्थाओं  को  शुल्क  का  भुगतान  किए  बिना
 का  आयात  करने  की  अनुमति  है  ।  अन्य  व्यक्तियों  ढवारा  उपकरणों  का  आयात  करने  की  नोति  बहुत
 अधिक  सीमित  है  और  उस  रूप  में  स्वदेशी  उद्योग  का  पर्याप्त  रूप  में  संरक्षण  किया  जाता

 तथा  पूजीपति  सम्बन्धित  कक्चे  माल  तथां  संघटकों  का  आयात
 योजना  आय।तों  '  के  अन्तर्गत  शुल्क  के  रियायती  मूल्याँकन  के  लिए  पात्र

 जापान  को  लोह  अयस्क  का  निर्यात

 6318.  भो  विजय  एन०  पाटिल  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1985-86  के  दोरान  जापान  को  लोह  अयस्क  के  निर्यात  में  1983-84
 मोर  1984-85  को  तुलना  में  कोई  वृद्धि  हुई  है  ;

 यदि  तो  1985-86  के  दोरान  प्राप्त  निर्यात  मूल्यों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ओर
 क्या  वह  मूल्य  पिछले  वर्षों  की  तुलना  में  कम  हैं  ;  और

 यदि  तो  1985-86  में  कम  मूल्य  मिलने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  झोर  नागरिक  पृति  मंत्री  पो०  शिव  :  जी  हां  ।

 तथा  जापान  को  बेलाडीला  फाईन्स  के  निर्यात  हेतु  1984-86  के  लिए  एम०

 एम०  ट्री०  सी०  की  26,23  अमरीकी  संट  ओर  बंलाडीला  लम्प्स  के  लिए  30.73

 अमरीकी  सैट  प्रति  एफ०  ई०  एफ०  भो०  बो०  का०  |  प्रतिशत  प्रति  डी  एल  टी  था  ।  जापान  को

 निर्यात  के  लिए  अन्य  सभी  ग्रेडों  और  क्षत्रों  क ेलोह  अयस्क  की  कीमतें  अन्य  संबंधित  तथ्यों  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  आमतोर  पर  उपरोक्त  कीमतों  से  निकाली  जाती  1985-86  के  दोरान

 रही  कीमतें  1984-85  में  रही  कोमतों  की  तुलना  में  लौह  अयस्क  लम्प्स  के  मामले  में  2.2

 शत  और  लोह  अयस्क  फाइन्स  के  मामले  में  1.42  प्रतिशत  अधिक  तथापि  ये  कीमतें  कम

 थीं  क्‍योंकि  इत  का  निर्धारण  1985-86  के  दौरान  लौह  अयस्क  की  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  कीमतों
 के  जाधार  पर  करना  पड़ा

 ह
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 हों  को  नष्ट  करना

 प्रो०  निमला  कुमारी  श्यतावत  :  गया  खाद्य  ओर  नागरिक  पूतति  मन्त्री  यह  बताने
 की  कपा  करेंगे  कि

 क्‍या  यह  सच  है  कि  चूहों  को  संख्या  मनुष्यों  को  संख्या  से  छा  गुना  है  ;

 क्या  चहे  देश  में  कृषि  उप्पादों  का  एक  प्रमुख  भाग  खा  जाते  हैं  ;  भर

 भविष्य  में  चूहों  की  संदया  में  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा
 उठ  ने  का  विचार  है  ?

 ह

 योजना  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पृति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ए०  के०  :
 भर  :  चूहों  को  संच्या  भोर  उनके  द्वारा  खाए  गए  कृषि  उत्पादों  की  मान्ना  का  अनुमान  लगाने
 के  लिए  कोई  व्यवस्थित-व्यापक  अध्ययन  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 भण्डारित  खाद्यान्तों  की  हानियों  को  कम  से  कम  होने  देने  के  उद्दं  श्य  से  मंत्रालय  ने

 चूहीं  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  अनुसंधान  ओर  विकास  तथा  विस्तार  काये  शुरू  किए

 अनुसंधान  और  विकास  कार्य  भारतीय  अनाज  संचयन  संस्था  में  किया  जाता  जिसमें

 कई  एक  कुन्तकनाशी  दवाइयों  का  उनको  प्रभावकारिता  की  दृष्टि  से  परीक्षण  करना  ;

 (2)  इन्तकनाशी  मिश्रणों  का  विकास  करना  ;  भोर  (3)  मानव  उपभोग  के  लिए  अनाजों  को

 सुरक्षा  भोर  गुणवत्ता  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  तरजीही  चारे  का  परीक्षण  करना  शामिस  है  ।

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  स्थित  का  केन्द्रीय  अन्न  सुरक्षा  दलों  के  माध्यम  से  विह्तार  कार्य

 किया  जाता  चहेों  की  बिलों  को  नष्ट  चुहों  को  पकड़ने  और  कृन्तकनाशी  दवाइयों  ओर

 प्रधूमकों  का  इस्तेमाल  करने  जैसे  चूहा  नियंत्रण  उपायों  का  प्रचार  करने  के  उहं  श्य  से  केन्द्रीय  इश  ''

 चुनिदा गांवों में प्रदर्शनों भौर प्रशिक्षण का भायोजन करते हैं । भारयोय खाद्य निगम ओर सेन्‍्ट्रल वेयरहा उरसिंग जहां कहीं आवश्यक होता चूहा-नियंत्रण के लिए चहा-विष का भी इस्तेमाल करते हैं । बहुराष्ट्रीय ओषधि कम्पनियों द्वारा विदेशों पू जो में कटोतो 6320. श्री हरिकृष्ण शास्त्री : क्‍या वित्त मंत्री यह बंताने की कृपा करेंगे कि ? क्या यह सच है कि विदेशी बहुराष्ट्रोय कम्पनियों ने विदेशी पूजी में कटोती करने के सिलसिले में भारतीय शेयर धारकों के बीच अपने शेयर अलग तरीके से बेचे हैं ; 43 १7



 लिखित  उत्तर  11  1986

 उन  बहुराष्ट्रीय  औषधि  कम्पनियों  के  नाम्र  क्‍या  जिन्होंने  वर्ष  1978  बाद

 अपनी  विदेशों  पूजी  में  कटोती  की  हैं  ;  और

 वित्तीय  संस्यानों  तथा  भारतीय  शेयर  धारकों  को  दिये  गयेਂ  शेयरों  की  पृथक-पृथक
 प्रतिशतता  क्या  है  ?

 ह

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जनादंन  :  से  :  सूचना  इकट्ठी  को
 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दो  जाएगी  ।

 त्रिपुरा  में  कताई  मिल

 6321.  भी  अजय  व्गिवास  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिपुरा  सरकार  ने  त्रिपुरा  में  एक  कताई  मिल  की  स्थापना  के  लिए  केन्द्रीय
 सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  भेजा  है  ,

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  का  ब्योरा  क्‍या  दै  ; है

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारो  है  कि  त्रिपुरा  में  1.2  लाख  मीटरी

 हथकररघों  को  सूत  को  आवश्यकता  अन्य  राज्यों  से  सूत  मंगाकर  पूरी  की  जांतो  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  हथकरघों  बुनकरों  को  होने  वाली  कठिनाइयों
 को  दूर  करने  के  लिए  त्रिपुरा  में  एक  कताई  मिल  की  स्थापना  हेतु  धन  उपलब्ध  कराने  का  है  ?

 बल्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्रों  खुशोंव  आलम  :  तथा  सूती  यान॑  के
 विनिर्माण  के  लिए  500  तकुओं  वाले  एकक  की  स्थापना  के  लिए  मेससं  त्रिपुरा  ऐपेव्स  बीविंग
 कोआपरेटिव  सोसायटी  अगरतला  को  दिनांक  24.10.1985  का  आशयपत्र  1125

 (1985)  जारी  किया  गया  है|

 त्रिपुरा  के  हथकरघा  बुनकरों  को  यानें  को  आवश्यकताभों  को  राज्य  के  बाहर  से  याने
 का  आयात  करके  पूरा  किया  जाता  है  ।

 उपरोक्त  तभा  में  उल्लिखित  मिल  को  स्थापना  के  लिए  धन  की  व्यवस्था

 हेतु  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  श्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 काज  बोर्ड  को  स्थापना  का  प्रस्ताव

 6322.  डा»  फूलरेण  गृहा  :  क्या  वाणिज्य  मत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  काजू  बोड़ं  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  ओर
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  पो०  :  जो  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गन्‍ने  के  विकास  के  लिए  योजना

 6323.  क्रो  वो०एस०  कृष्ण  अयूयर  :  क्या  खाद्य  नागरिक  मन्‍्त्री  यह  बताने  कौ  कृपा
 करेंगे  कि  :

 हु

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  गन्ने  के  विकास  के  बारे  में  कोई  योजना  भेजी  है  ;

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उक्त  योजना  क॑१  मंज्री  दे  दी

 केन्द्रीय  सरकार  ने  वर्ष  1985-86  के  दौरान  कर्नाटक  में  गन्‍्ते  के विकास  के  लिए
 कितनी  धनराशि  दी  है  ?

 योजना  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पूरति  मन्त्रालय  में  राज्य  ए०के०  :

 से  कर्नाटक  राज्य  सरकार  के  माध्यम  से  गन्ना  विकास  के  लिए  चीनी  विकास  निधि  से  ऋण
 प्रॉप्त  करने  के  लिए  दो  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  थे  ।  कुछ  आधार  सूचना  न  दिए  जाने  के  कारण  इन
 दोनों  आवेदन  पत्रों  को  अपूर्ण  पाया  गया  चीनी  प्रतिष्ठानें/राज्य  सरकार  को  संशोधित
 दर  पत्र  भेजने  की  सलाह  दी  गई  थी  ।

 महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  कर्संचारियों  +०  झावात  भत्ता

 देने  को  सिफारिश

 6324.  भ्रो  डी०  बो०  पाटिल  :  कया  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  ने  मह्दाराष्ट्र  मे ंअपनी  मिलों  के  कर्मचारियों
 को  60  रुपए  प्रतिमाह  की  दर  पर  आवांस  भत्ता  देने  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  को  गई
 सिफारिश  को  स्वीकार  करने  तथा  कार्यान्वित  करने  से  इंकार  कर  टिया  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  खरीद  आलम  :  तथा  बम्बई  में  एन०
 टी०सी०  मिलों  के  कामगारों  को  देशपाण्डे  समति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  आवास  किराया
 भत्ता  दिया  जा  रहा  ये  सिफारिशें  बम्बई  स्थित  टकक्‍सटाइल  मिल्स  के  कामगारों  के  संबंध में  की
 गई  थीं  न  कि  बम्बई  से  बाहर  के  कामगारों  के  संबंध  में  ।  महाराष्ट्र  सरकार  की  अधिसूचता  एक
 अपील  के  रूप  में  है  ।
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 विननग>0गएागाा

 दोनो  ओर  अन्य  खाद्यान्नों  का  वर्ष  1985  निर्यात

 6325.  भो  रणजत  सिह  म्शंयकवाड़  :  क्‍या  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि

 वर्ष  1985  के  दोरान  जिंदेशों  को  निर्यात  किए  गए  चीनी  तथा  अन्य  खाद्यान्नों
 को  मूल्यवार  तथा  अभिकरणा  बार  मात्रा  कितनी  ओर

 वर्ष  1985  5  के  दोरान  इर  अभिकरणों  द्वारा  इन  वस्तुओं  के  निर्यात  से  कितना  लाभ
 अजित  किया  गया  ?

 बाजिज्य  तथा  खश्द्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रों  पों०  क्षिव  :  निम्नलिखित

 तालिका  1985  के  दोरान  गेहूं  तथा  तथा  अन्य  खाद्यान्नों  के  अनुमानित  निर्यात

 दर्शाती

 मद  मात्रा  मूल्य

 एमन्टी०  रु०

 बासमती  चावल  2.31  162.62

 चीनी  (»< )  0.41  19.17

 मैंदा  ओर  चना  २.51  68.07

 मक्का  ज्वार  और  0,13  3.20

 (०८  )  1985-86  और  पुनरविचार  शामिल  हैं  ।

 चाय  का  उत्पादन  ओर  निर्यात  तथा  उसका  मुल्य

 6326.  भरी  प्रिय  रंजन  दास  मुझ्नी  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  पा  करेगे  कि  :

 बष  1982-83,  1983-84  और  1984-85  में  भारत  में  चाय  का  कुल  कितना
 उत्पादन  हुआ  और  इन  वर्षों  में  उसकी  कितनी  मात्ना  का  निर्यात  किया  गया  ;

 इन  वर्षों  मे ंचाय  का  टेशी  मूल्य  और  निर्यात  मूल्य  क्या  था  ;  और

 76



 41  1908  लिखित  उत्तरें

 क्‍या  बेहतर  निर्यात  मूल्य  प्राप्त  करने  ओर  यथा  संभव  देश  में  मूल्य  स्थिर  रखने  के

 लिए  प्रयास  किए  गए  है  ?

 वाणिज्य  तथा  साथ  ओर  नागरिक  पृति  भनन्‍्त्री  पो०  शिव  :  तथा

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 हमारी  निर्यात  नीति  तेयार  करते  समय  अनुकूलतम  निर्यात  आय  सुनिश्चित  करते

 हुए  उचित  घरेलू  कीमतों  को  बनाए  रखने  के  उद्देश्य  को  हमेशा  ध्यान  में  रखा  गया  1984
 में  जिस  वर्ष  चाय  की  कीमतों  पर  सर्वाधिक  दवाब  क्त्रालिटो  उत्पादन  की  अवधि  के  दोरान
 अगस्त  में  अग्नतिबन्धित  निर्यातों  की  अनुमति  दी  गई  लेकिन  घरेलू  कीमतों  पर  नियंत्रण  रखने

 लिए  वर्ष  के  शेष  भाग  में  निर्यात  प्रतिबंध  लगाए  गए  1985  की  चाय  विपणन  नीति  से

 जनवरी-मई  1985  तक  इकाई  मूल्य  श्रधिप्राप्ति  सुनिश्चित  हुई  जोकि  1984  के  रिकाड्ड  स्तरों  से

 भी  कहीं  अधिक  थीं  हालांकि  कौमतें  गिर  रही  थीं  ।  1985  के  दौरान  मूल्य  वर्जित  चायों  के  निर्यात्रों
 में  भी  वृद्धि  हुई  ओर  ऐसी  चायों  के  निर्यात  1984  में  73  करोड़  5०  मूल्य  के  19  मिलियन  किग्रा०
 को  तुलना  में  134  करोड़  रु०  मूल्य  के  लगभग  33  मिलियन  किग्रा०  के  हुए  ।

 :  1985  में  खुदरा  घरेलू  कीमतें  भी  1984  की  तुलना  में  2  रु०  से  2  रु०  प्रति  किग्रा०  कम

 विवरण

 तथा  निम्नलिखित  तालिका  1982-83  से  1984-85  के  दौरान
 निर्यातों  से  इकाई  मूल्य  प्रती  प्राप्ति  तथा  कलकत्ता  तथा  कोचीन  नीलामियों  में  चाय  की

 ओसत  को  में  दर्शाती  हैं  :---

 वर्ष  उत्पादन  निर्यात  इकाई  निर्यात  नौलामियों  में
 कौमत  ओसत

 (रु०/क्षिग्रा  ०)  (रु०/किग्रा  ०)
 कलकत्ता  कोचोन

 1982-83  561.33  194.09  19.03  16  82  15.75

 1983-84  602.90  202.21  27.56  26.16  23.34

 1984-85  643.16  217.40  35.48  32.03  27,27

 >€  उपरोक्त  आँकड़े  भारतोय  कौमतों  से  संबंधित  भौसतों  को  दशति  हैं  ।  निर्यात  पाबंदियों  की
 अवधि  के  दौरान  लंदन  नीलामी  कौमतें  कलकत्ता  कीमत  से  लगभग  10  रु०  प्रति  किग्रा०  ऊंची
 थीं  ।  1984  में  लंदन  कीमतें  लगभग  20  २०  प्रति  किग्रा०  ऊंची  थी  ।
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 गरोब  लोगों  को  बिना  प्रतिभूति  के  ऋण  देना

 6327.  भरी  ए०  जे०्वो०बो०  महेन्‍्थर  राय  ;  क्या  बिल्त  स्न्त्री  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे
 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी

 कि  ः

 क्‍या  यह  सच  है  कि  ऐसी  कोई  योजना  है  जिसके  अन्तगंत  गरीब  लोग  बेंकों  से  बिना

 प्रतिभूति  के  2500  रु०  तक  ऋण  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  को  इस  संबंध  में  शिकायते  ओर  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  कि  बैंक
 धक  गरोब  लोगों  को  इस  योजना  के  अन्तगंत  बिना  के  ऋण  मंजूर  नहीं  कर  रहे  हैं  ;
 और

 यदि  तो  सरकार  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  «1  गई  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  से  प्राथमिकता  प्राप्त
 क्षेत्रों  को  दिए  जाने  वाले  अग्नरिमों  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  जारी  किए  गए
 निर्देशों  के  अनुसार  बेंकों  को  कृषि  क्षेत्र  में  5,000  रुपए  तक  के  ऋणों  ओर  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में

 25,000  रुपए  तक  के  ऋणों  के  लिए  सांपश्विक  प्रतिभूति  या  अन्य  पार्टी  की  गारंटी  नहीं  मांगनी

 चाहिए  |  बेंक  ऋण  से  खरोदी  गई  सम्पतियों  के  रहने  को  ऐसे  ऋणों  के  लिए  पर्याप्त  जमानत  समझा
 जाना

 2.  जब  कभी  छोटे  ऋणों  के  लिए  बेंकों  द्वारा  सांपाश्विक  प्रतिभूति  लेने  की  विशिष्ट

 यतें  प्राप्त  होती  हैं  तब  मामले  को  आवश्यक  उपचारात्मक  कारंबाई  के  वास्ते  उठाया  जाता

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  महाराष्ट्र  कपास  निगम  से  कपास  को  खरीद

 6328  भ्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  क्या  वस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  महाशहष्ट्र  कपास  निगम  से  कपास  खरोदने  के  लिए

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  कोई  मांग  को  है  ;

 यदि  तो  इसका  ब्योरा  क्‍या  है  ;

 इस  मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 बस्त्र  मत्नालय  के  राज्य  संत्रो  खुशोद  आलम  :  से  महाराष्ट्र  रुई  निगम

 नाम  का  कोई  निगम  प्रतीत  नहीं  होता  है  ।  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  द्वारा  रई  की  लगभग  95
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 प्रतिशत  खरीदारियां  मह।राष्ट्र  राज्य  सहकारी  रुई  उपजकर्ता  विषणन  भारतीय  रुई
 राज्य  सहकारी  समिति  आदि  जंसे  संस्थागत  सप्लायरों  से  की  जाती  है  ।

 लातिन  अमरोका  के  देशों  पर  ऋण

 6329,  डा०  जी०  विजय  रामा  राय  )
 डा०  टी०  कल्पणा  वेवो  |

 :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  के  चीफ  के  अनुसार  जो  लातिन  अमरीका  के  देशों
 और  किसी  भी  देश  पर  बकाया  बैंकिंग  प्रणाली  के  लिए  खतरा  जेसाकि  5  1986  के

 टाइम्सਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  ;

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इस  बात  की  आशंका  है  कि  यदि  रोक  नहीं  लगाई  जाती  है
 तो  भारत  की  भी  शीघ्र  हो  वही  स्थिति  हो  जायेगी  जो  नातिन  अमरीका  के  कुछ  देशों  तथा  अन्य
 देशों  की  और

 वर्तमान  ऋणों  पर  आगामी  किस्त  वर्ष  में  ऋण  भार  के  रूप  में  अधिकतम  धनराशि  का

 भुगतास  किया  जाएगा  ?

 वित्त  मन्त्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  जनादन  :  सरकार  लेटिन  अमरीका

 के  कुछ  देशों  की  ऋण  गुस्तता  के  संबंध  में  के  प्रधान  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  विचारों  के

 बारे  जैसा  कि  5  1986  के  टाइम्सਂ  में  छपा  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 जहां  तक  भारत  का  संबंध  हमने  अपने  विदेशी  ऋणों  का  प्रबन्ध  विवेकपूर्ण  ढंग  से

 किया  है  ओर  भविष्य  में  भी  ऐसा  हो  करते  रहेंगे  |  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  कि  कुछ  लेटिन  अमरीकी

 तथा  अन्त  देशों  के  सामने  इस  समय  पेश  आ  रहो  विदेशी  ऋण  ग्रस्तता  जैसी  समस्या  भारत  के  सामने

 पेश  आएगी  ।

 विदेशी  ऋण  की  सरकारी  गेर-सरकारी  वाणिज्यिक  उधारों  और

 राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  ऋणों  के  मामले  भविष्य  में  किसी  एक  वर्ष  में  ऋण  परिशोधन  की  सबसे  बड़ो
 रकम  को  वापसी  अदायगी  ओर  ब्याज  की  अदायगी  दोनों  के  4000  करोड़  रुपये

 जो  1988-89  8-89  में  देय

 राष्ट्रीय  कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  बेंक  द्वारा  वित्त  पोषित  सिचाई  पम्प  सेट

 6330.  भी  भोबल्लभ  पाणिप्रही  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 है
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 राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  बैंक  में  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  सिंचाई

 पम्प  सेटों  के  लिए  वित्त  पोषण  किया  ;

 क्या  सरकार  को  उनके  कार्यकरण  के  बारे  में  राज्यों  से  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  पम्प  सेट  खराब  हैं  ओर  उनकी  कार्यक्षमता  कम

 यदि  तो  क्‍या  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  के  पस  इन  सेटों  की हि
 वत्ता  का  मूल्यांकन  करने  और  कार्य-निष्पादन  की  जांच  के  लिए  कोई  तंत्र  और

 राष्ट्रीय  करषि  भोर  ग्रामीण  विकास  बैंक  द्वारा  गत  तोन  वर्षों  के  दोरान  सिंचाई  के  क्षेत्र

 में  कितनी  घनराशि  दी  गई  है  ?

 विस्त  सनन्‍्त्रालय  में  राज्य  मनत्रो  जनादंन  :  पम्प  सेटों  की  जिनके

 लिए  राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  बेँक  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  पुनवित्त  सुविधा
 प्रदान  की  नोचे  दी  गई

 बर्ष  पम्प  सेटों  की  सं०  (000)

 1982-83  76

 1983-84  130

 1984-85  5  185

 ओर  राष्ट्रीय  कृषि  और  प्रामीण  विकास  बैंक  ने  यह  बताया  है  कि  उसके  हारा
 किए  गए  एक  अध्ययन  के  अनुसार  लगभग  96  प्रतिशत  पम्प  सेट  इष्तम  कांये  कुशलता  के  साथ  काम

 नहीं  कर  रहे  थे  ओर  उनमें  लगभय  10  से  15  प्रतिशत  के  सुधार  कौ  गुजाइस  सामान्यतः  जो
 श्रुटियां  प्राई  वे  पम्प  सेट  ठीक  तरह  से  नहीं  लगाए  पानो  खींचने  और  पानी  से  जाने
 के  पाहपों  का  अ!कार  ठीक  नहीं  पम्ब  सेटों  की  क्वालिटो  मानक  स्तर  से  कम  थी  भादि  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बँक  ने  तब  से  यह  तय  किया  है  कि  केबल  वही  परू
 संट  पुनवित्त  सहायता  के  पात्र  होंगे  जिन  पर  या  राज्य  सरकार  की  की

 मोहर  लगो  हो  ।  दाष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  बैंक  ने  दोषपूर्ण  पाइपों  और  फूट  बाल्व  को
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 ॥एशशशशनशशनशशशशशशशशशशशशशशशशशशशशशआशशशशशशशशशशशशशनशणशणणणनणशणणणणनाणाणाणाणणनणणणणणणणणणणण  मम  वक  कक
 लने  5  लिए  ओर  पम्प  सेटों  की  स्थापना  संबंधी  त्रृटियों  को  दूर  करने  के  लिए  पूरक  ऋण  की  योजना
 तेयार  की

 गत  तौन  वर्षों  में  लघु  सिंचाई  योजना  के  अन्तगंत  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास
 बेंक  द्वारा  दी  गई  पुनवित्त  सहायता  का  ब्योरा  नोचे  दिया  गया

 वर्ष  दी  गई  पुमवित्स  सहायता  की  राशि

 a |:  |

 यदि हां, तो सामान्य बीमा निगम द्वारा यह कार्य कब सक  पूरा

 लेने

 3  335.5$

 सामान्य  बोसा  निगम  ह्वारा  बीसा  दर  ढांचे  को  सभोक्षा

 वित्त  डा»  गोरी  शंकर  राजहूंस  :  क्‍या  बित्त  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सामाश्य  बीमा  निगम  बीमा  दर  ढांचे  की  समीक्षा  कर  रहा  है  ;

 यदि  तो  क्या  बीमा  दर  ढांचे  को  सरल  बनाने  का  भी  भ्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  सामान्य  बीमा  निगम  द्वारा  यह  कार्य  कब  सक  पूरा  कर  लेने  की  संभावना

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  जनादन  से  बोमा  अधिनियम
 यह  के  अधीन  बनाई  गई  टेरिफ  सलाहकार  जो  एक  सांविधिक  निकाय  को  साधारण

 बोमा  कारबार  को  शर्तों  ओर  दरों  को  तय  करने  तथा  उन्हें  नियन्त्रित  करने  का  सौंपा  गया

 यह  समिति  बीमा  टेरिफ  का  समय-समप  पर  करती  छोटे  जोखिभों  को  शर्तों  और
 दरों  का  सरलोकरण  करके  इन्हें  |  होगी  से  संशोधित  कर  दिया  गया  जहां
 तक  मध्यम  ओर  बड़े  जोखिमों  का  सम्बन्ध  टेरिफ  सलाहकार  समिति  इसका  सतत  रूप  से

 पुनरीक्षण  करती  रही  है  ओर  जब  भी  आवश्यकता  होगी  दरों  ओर  शर्तों  में  संशोधन  कर  दिया

 जाएगा

 गरीबो को रेखा से नोचे रहने वाले परिवारों को रियायतों दरों पर श्ाद्यान्न उपलब्ध कराने को योशना 6332. करो नरसह सकवाना : क्‍या खाद्य भौर नागरिक पृर्ति मनत्री यह बताने कौ कृपा करेंगे कि ; है
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 गरीबी  को  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  परिवारों  को  आाधे  मूल्य  पर  खाद्यान्न  उपलब्ध

 कराने  को  योजना  को  कार्यान्वित  करने  वाली  राज्य  सरकारों  के  नाम  क्या  हैं  और  इससे  कितने

 परिवारों  को  लाभ  हुआ

 क्या  उन  राज्यों  को  कोई  निर्देश  जारी  किए  गए  हैं  जिन्होंने  इस  योजना  को

 न्वित  नहीं  किया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्रीय  सरकार  हरा  इस  योजना  के  लिए  किस  प्रकार  की  ओर  कितनी  धनराशि  की

 सहायता  उपश्वब्ध  कराई  जा  रही  है  ?

 योजना  तथा  शाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :

 सरकार  ने  समस्वित  आदिवासी  विकास  परियोजना  क्षेत्रों  और  आदिवासी  बहुत  राज्यों/संघ  शासित

 प्रदेशों  में  रह  रही  जनता  को  विशेष  रूप  से  राजसहायता  प्राप्त  मूल्यों  पर  गेहूं  और  चावल  सप्लाई
 करने  के  लिए  एक  योजना  आरम्भ  की  है  जिसका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।  उपलब्ध

 यह  धोजना  इन  सभो  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  में  कार्यान्वित  की  गई  है  और  इस
 योजना  के  अन्तगंत  कुल  लगभग  .570  लाख  जनसंझया  लायी  गई

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 इस  योजना  के  विभिन्‍न  राज्य/संघ  शासित  प्रदेशों  को  विशेष  रूप  से
 यता  प्राप्त  मूल्यों  पर  गेहूं  ओर  चावल  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  सप्ताई  किया  जाता  है  जिसमें
 1986-87  में  भेहूं  के मालले  में  143.09  रुपए  प्रति  क्विटल  भोर  साधारण  चावल  पर  181-85  5

 रुपए प्रति क्विटल की अनुमानित राजसहायता अन्तग्र स्त है । विवरण उन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नामों को बताने वाला विवरण जिनमें जनता को विशेष राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्याननों का विवरण करने को योजना शुरू की गई है । ऋ्रम सं» समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों के अन्तगंत श्राने वाले राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नाम
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 1  2

 2.  असम

 3.-  बिहार

 4.  गुजरात

 5.  हिमाचल  प्रदेश

 6.  कर्नाटक

 १.  केरल

 8.  मध्य  प्रदेश

 9.  महाराष्ट्र

 10.  मणिपुर

 11.  उड़ीसा

 12.  राजस्थान
 |

 13.  सिक्किम

 14.  तमिलनाडु

 15.  त्रिपुरा

 16  उत्तर  प्रदेश

 17.  पश्चिम  बंगाल

 18.  अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समृह

 19.  -  दमन  तथा  दीव

 आदिवासी  बहुल  राज्य/संप्र  शासित  प्रदेश

 20.  मरुणा चल  प्रदेश

 21.  मेघालय

 22.  मिजोरम

 23.  नागालैंड
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 24.  दादरा  तथा  नगर  हवेली

 25.  लक्षद्वीप

 जिनुवाव  ]

 भावश्यक  वस्तुओं  के  मुल्य  निर्धारित  करने  हेतु  बोर्ड  का  गठन

 6333.  थी  एच०  एम*०  पटेल  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  आवश्यक  वस्तुओं  तथा  अन्य  नियंत्रित  वस्तुओं  के  मूल्यों  का  निर्धारण  करने  के
 लिए  एक  बोर्ड  गठित  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  भोर

 क्‍या  बोडं  द्वारा  अपने  सुझाव/सिफारिशें  संसद  के  चालू  सत्र  के  समाप्त  होने  से  पूर्व  दिए
 जाने  की  सम्भावना  है  ?

 योजना  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पृति  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :
 जी  नहों  ।

 व  ऊपर  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 रबड़  का  आयात

 6334.  थभो  टो०  बश्चोर  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तोन  वर्षों  के  दोरान  सरकार  ने  प्रति  वर्ष  को  कितनी  मात्रा  का  आयात
 किया  ;

 इसमें  से  प्रति  वर्ष  सिन्येटिक  रबड़  और  प्राकृतिक  रबड़  की  कितनो-कितनी  मात्रा  का
 आयात  किया  गया  ;

 क्‍या  रबड़  का  भारी  मात्रा  में  आयात  किए  जाने  के  विरुद्द  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुभा
 भोर

 यदि  तो  छोटे  सीमान्त  उत्पादकों  की  नुकसान  से  बचाने  के  लिए  रबड़  का  आयात
 कम  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पृति  भन्‍्त्रो  पो०  शिव  :  तथा
 गत  तोन  वर्षों  के  दोरान  आयात  नीचे  दिए  अ्रनुसार  रहे
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 :  टन

 वर्ष  प्राकृतिक  रबड़  संश्लिष्ट  रबड़  कुल

 1982-83  31659  24550  5620५

 1983-84  32175  30000  62175

 1984-85  5  32408  24000  56408

 तथा  प्राकृतिक  रबड़  के  आयात  के  पक्ष  में  और  विरोध  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 हैं  आयात  मांग  एवं  पूर्ति  के  बीच  के  अन्तराल  डितने  ही  किए  जाते  हैं  ।  रबड  उपजकर्ता

 अपने  उत्पाद  के  लिए  लाभकारी  वसूलियां  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।

 सांपों  कौ  खाल  का  अवध  निर्यात

 6335.  भ्री  एम०  डेनिस  :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  सांपों  की  खाल  का  देश  से  अवेध  निर्यात  किए  जाने  की  जानकारी

 (a)  किन-किन  राज्यों  से  सामान्यतः  इनका  निर्यात  किया  जाता  है  ;

 पिछले  क॑  लेन्डर  वर्ष  के  दौरान  पकड़े  गए  ऐसे  मामलों  का  ब्योरा  क्‍या  है  भोर  कितने

 मूल्य  की  सांपों  की  खाल  पकड़ी  गई  है  ;  और

 इस  अवंध  निर्यात  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  सरकार  को  प्राप्त  हुई  रिपोर्टों

 और  किए  गए  अभिगृहणों  से  यह  पता  चलता  है  कि  सांप  की  देश  के  वाहर  तस्करी  किए
 जाने  के  लिए  आकर्षण  की  वस्तुएं  बनी  हुई  हैं  ।

 अप्रैल  1:  1988  तक  को  आयात-निर्यात  नीति  की  शर्तों  के  अधीन  सांप

 की  खालों  (गीली/संसाधित)  का  भारत  के  बाहर  वंध  निर्यात  भनुमत्य  नहीं  है  ।

 वर्ष  1985  के  दो  मामलों  में  16.39  लाल  रु०  मूल्य  को  सांप  को  खालें

 अभिगृहित  की  गई  थीं  ।

 सामान्य  रूप  से  तस्करी-रोधो  अभियान  तेज  कर  दिया  गया  तस्करो  के  लिए
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 सुगम्य  क्षेत्रों  में  सोमा-शुल्क  विभाग  के  निवारक  ओर  आसूचना  तंत्र  में  और  जान-शवित  और
 उपस्कर  लगा  दिए  गए  हैं  ।  तस्करी  की  प्रवृत्तियों  मौर  किए  गए  अभिगृहित  की  सतत्‌  समीक्षा  की
 जाती  रहती  है  ताकि  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  की  संबंधित  एजेंसियों  के  साथ  घनिष्ठ  ताल-मेल
 बंठा  कर  उपयुक्त  तस्करी-रोधी  उपाय  किए  जा  सके  ।

 तस्करी  संबंधी  गतिविधियों  में  ग्रस्त  पाए  गए  व्यक्तियों  के  विरुद्द  विभागीय  रूप  से  तथा

 न्यायालयों  में  मुकदमें  दायर  करके  कढोर  कायंवाद्वी  की  जाती  तस्करी  के  माल  को  जब्त  करने
 तथा  व्यक्गित  अर्थ  दण्ड  लगाए  जाने  के  अलावा  उपयुक्त  मामलों  में  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  ओर  तस्करी
 निवारक  अधिनियम  के  अधीन  निवारक  नरजबन्दी  भो  की  जाती  है  ।  इसके  एक  संशोधन

 के  जो  1984  से  प्रभावी  सांपों  को  कतिपय  संकटापन्न  किस्मरों  संकटापन्न
 किस्मों  के  अन्तरराष्ट्रीय  व्यापार  के  सम्मेलन  के  परिशिष्ट  11]  में  शामिल  करवा  दिया  गया  है  ।
 इसके  विश्वभर  में  भारतीय  मूल  के  सांपों  की  खालों  का  अन्तराष्ट्रीय  व्यापार  नियंत्रित

 हो  गया  है  ।  ह

 ]

 सातवों  प  जवर्धोय  योजना  के  दौरान  पर्यटक  केन्द्रों  का  विकास

 6336.  भ्रौ  मोहन  लाल  झिकराम  :  क्या  संसदोय  कार्य  ओर  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  का

 कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  मुख्य  पर्यटक  केन्द्रों  क ेनाम  क्या  है  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोशन
 कार  का  किन  स्थानों  को  पयंटक  कंन्द्रों  के  रूप  में  विकसित  करने  का  विचार  इसके  लिए  क्‍या
 मानदंड  अपनाए  जायेंगे  ओर  क्‍या  इसकी  राज्य-वार  सूची  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  ;

 वर्ष  1985-86  का  पयंटक  केन्द्रों  के  संबंध  में  आय  ओर  व्यय  का  ब्योरा  क्‍या  है  ;

 वर्ष  1984-85  की  तुलना  में  1985-86  के  दोरान  कितने  विदेशी  पर्यटकों  ने  इन
 स्थानों  का  भ्रमण  किया  और  उससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  हुई  ?

 संसदोय  कार्य  ओर  पयंटन  सन्त्रो  एच०के०एल०  :  पयंटक  महत्त्व  के  स्थानों
 पर  आधार-संरक्षना  का  विकास  करना  एक  सतत  प्रक्रिया  एक  केन्द्र  का चयन  करने  के  लिए
 जिन  सामान्य  सानदंडों  का  अनुसरण  किया  जाता  है  वे  हैं  एक  स्थान  का

 प्राकृतिक  महत्त्त  और  अन्य  संभाव्यताएं  जैसा  कि  खेल  अथवा  साहसिक  पर्यटन  के  लिए
 संभाव्यताएं  ।  पर्यटन  विभाग  ने  राज्य  ओर  प्राइवेट  सेक्टरों  के  मिश्चित  संसाधनों  द्वारा
 स्थाबद्ध  रूप  से  एकोकृत  विकास  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के परिणाम  से
 441  पयेटक  केन्द्र  निर्धारित  किए  थे  ।  इन  केन्द्रों  की  एक  सूचो  विवरण  में  दी  गई  है  ।  सातवीं
 बर्षीय  योजना  के  दोरान  80-100  केन्द्रों  का  प्रथम  चरण  में  विकास  करने  का  प्रस्ताव  है  ।
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 ओर  देश  के  अलग-अलग  राज्य/स्थान  की  यात्रा  करने  वाले  पर्यटकों  के
 आंकड़े  नहीं  1984-85  और  1985-86  के  दौरान  देश  की  यात्रा  करने  वाले  पयंटकों
 की  संख्या  और  परयंटन  से  अजित  विदेशों  मुद्रा  इस  प्रकार

 विदेशी  पर्यंटकों  की  संख्या  भारतोय  रिजवं  बेंक  द्वारा

 ,  और  पयंटन  से  यथा  अनुमानित
 देश  के  राष्ट्रिकों  को  विदेशी  मुद्रा  आय

 रु०

 1984-85  801,336  1300

 1985  86  860,000  उपलब्ध  नहीं

 केन्द्रीय  पयंटन  विभाग  ने  प्लान  स्कोनों  पर  1984-85  में  509.48  लाख  रुਂ  ओर  1985-86  में

 1287.32  लाख  रु०  खर्च  किए  ।

 विवरण

 आन्च  प्रदेश

 हैदराबाद  नसागर--इथीपोथला--श्रीशलम--महानन्‍्दी $
 रि

 हि  ५
 कालहस्ती--पुली  किट  झौल--तिरूपति--हासंली  कनू
 हैदराबाद  ।

 हैदराबाद--मेढक--हैद रा  बा  द---भोंगी र--यादगि रि  वा

 व  इथुनगरम्‌  वन्‍्यजीव  रांगल--अमरावती

 हैदराबाद  ।

 विशाखापत्तनम्‌--भोमूनीपत्तनम्‌--बो  अरक्‌ू--विशा खा  पत्तनम्‌  ।

 गोहाटी--जंगलबालहु--काजी  रंगा--शिवस|गर  ।

 गोहाटी--बा  रपेटा--बरोमा--मनास  ।

 पाटलिपुत्र

 जगदीशपुर--मने  र--पाटलिपुत्र  ।

 पाटलिपुत्र  र-+भरेराज--मोती  हा  री--ब  रहरबा--बे
 लोरिया--नन्दनगढ़  -

 वाल्मी  किनग  र---रक्सोल--सीताम नी
 बाटलिपुल  ।

 हैः
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 3  पटना--पावापुरी--दिलैया  बांध--पा  रसनाथ--ह  जा  रांची  --  बेतल।--ने त  रहा  ट  -
 राँची  .

 ।  अहमदाबाद--राजकोट--जामनगर--द्वा  रका  पोरबन्दर--सासणगी

 अहमदाबाद  -

 2  अहमदाबाद--डको  र--बड़ौदा--शुक्लतीर्थ  के  निकट)--सपुता
 सूरत--अहमदाबाद  ।

 |  अहमदाब।र--वांकाने  २--भुज--माण्डवी--स  मुब्र  तट  के  भुज  -- रा  घन  पु  र--पा  लमपु  र-सि
 पुर--पाटन--मोढे  रा--अहमदाबाद  ।

 हरियाणा

 1  रजकु  ड--बड़खल--हो  डल--प  लवल--सोहना---धा  सुल्तान
 ।

 2  कालेस

 नारायणगढ़  पिन्जोर--घण्डीगढ़  .

 हिमाचल  प्रदेद

 परवानु--बैल--कुफ्ो--तरकण्डा--शिमला--पर

 2  मण्डी--कुल्लू  ।  ेु

 3  डलहोजी--चम्बा  डलहोजी--नू रतु
 ज्वालामुखो  ---  कांगडा--पालमपुर  र--मण्डी
 बिलासपुर--शिमला/बिलासपुर--नैनादेवी  ।

 जम्मू  ओर  कश्मोर

 1  जम्मु--कटरा--(वैष्णो  देवी)--कुद--बढोत--किश्तवा र--(केवल

 2.  गंधरबल--कांगन--सोनमार्ग --  करगिल--मुलबेख

 लेह  ।

 3  श्रीनगर  पु  र--अनन्तनाग---अण्छब ल---कौ  क  रनाग---ठ  कसू  म---अच्छ  व  मा  तं  पड  -

 पहलगाम--श्रीनगर  ।

 कर्नाटक

 1  बेलगांव--बा जापु
 र--बदा  मौ--पट्टा डक  अइहोल--होसपेट--हम्पो-बेल गाँव/(गोआ  ।

 2.  बंगपलोर  हालेबिड  ओर  भ्रवणबेल

 मर्कारा--मंगलोर  ओर  पश्चिमी  समुद्ृतट  ।
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 केरल

 1  जिवेन्द्रम/कोवल  म/वेलो--  व  ला--क्वो  रनमुला--कोट्टा  य  मू--कुम  रकम-तेकक  ड़ी  -

 मुन्ना  र--कोचोन--त्रिवेन्द्रम  ।

 2...  कोचीन--त्रिच
 तान  बत्ते  री/मानन्दवाड़ी--कन्ननौर--एजेमलाई-कोचो न/मंगलौर  ।

 सध्य  प्रदेश

 ग्यालियर--शिवपुरी--दरतिया--भो रछा--खजु  रा  खजु  रा  हो  /  जबलपुर  ।

 है  विदिशा

 इन्दो र--माण्ड--महेश्वर--ओं रेश्व  इन्दौ  र  ।

 3  जबलपुर--भेड़ाधाट--वचिराई--डोंग्री  कुण्ड)--माण्डला--कान्हा  नेशनल

 ब्रह्मदव--जबलपुर/रायपुर  ।

 महाराष्ट्र

 अहमदनग र--औ  रंगाबाद  और  एललौरा)--तासिक--वम्बई  ।

 2  बस्बई--मुरूड/जंजी  रा--गणपतिफुले  वेन्गुल---बम्बई  ।

 3  नागपुर  रामटेक  ग्राम)--चन्द्रपुर  नेशनल

 पुर  ।

 सलिपुर
 ।

 इम्फाल  इरंग--लोक तक  लमजाओ  पार्क  और  वापस  ।

 2.  इम्फाल--उखरूल--हम्फाल  ।

 नागालेंड

 1...  दीमायुर--कोहिमा--वोबह---मोकोकछुंग---त्युनसंग क  जुनहेहो  तो-कोहिसा
 2  दीमापुर--कोहिमा--फेक  ।

 उड़ोसा

 कोणार्क  ---  रत्नगिरि--ललितगिरि--उदयगिरि--भद्र

 चांदीपुर--खिचिंग--जोशीपुर  और  वापस  ।

 2  भुबनेश्वर--चिलका  झील--गोपालपुर  बोलनगी

 झरसुगुदा--अंगुल--टिक रपाढ़ा---त  लचेर--भुवने  श्वर  ।

 पंजाब

 1  अण्डोमढ़---झतकी  प्रटियाला  —  सिहहंद---लु  छियाना---त रत्ता  रन---भ्र मृ  तू  स  बा  ब्रा
 बटाला--ब्यास--फग  वाइा--रोपड़--आनन्दपुर  साहिव--चण्डीगढ़  ।

 2.  लुधियाना  कपूरथला--कंजलि--अमृुतसर--रोपड---क्छड़ा--चपद्घीगढ़  ।
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 राजस्थान

 1  जययूर--जोधपुर--भोसयां--पोखरण--जैसलमे  र--बो  का  ने  जयपुर  |

 2  टोंक--सवाई  अलवर

 ।

 3  जयपुर--अजमेर---पुष्क चि  त्तोड---उदयपु  ऋष  भदेव--एकलिंगजी  —

 रनकपुर--माऊंट  ।

 सिक्किम

 नवांगला--त्तिमितरक्‌ --
 शिरयानी  सिलिगुड़ी  )  ।

 2  नामची--नयाबा जा  छकंग  --  सो  रंग--बु  री  खो  बुरशे
 लंगशिव--ततापानी--सिकिप--नाम  ची  ।

 तमिलनाडु

 1  मद्रास--मा  कांची  पु  रम्‌ू---ति रुचि  रा  पल्‍ली  ---  तं  जा  बुर
 रामेश्वरम्‌  कुमा  री--कुट्रा  त्रिवेन्द्रम  ।

 2  मद्रास---कृष्णगिरि--होगनककल---ये रक्का  इ--को  य  म्बतू  पु
 मंसूर--बंगलौर)--मद्रास  ।

 3.  मा  मल्‍लापुरम्‌
 मद्रास  ।

 उत्तर  प्रदेश

 बाराणसी--सा रनाथ--गो  रखपुर--कुशी  नग  घरेन्दा --  पिप
 बस्तु)--नौगढ़--श्रावस्ती--गौंडा --  अयोध्या--वा राणसी  /  लखनऊ  ।

 के  -  फाशीपुर--रामनगर--कार्बेट--रोनो
 ।

 3  कपकोट--लोहा  रखेत  पिडारी  ग्लेस्यिर  और
 वापस  ।

 पश्चिम  बंगाल

 कलकत्ता--कं  निग--सुन्दरबन  ।

 2  दाजिलिग--मनिभनजंग ---
 दाजिलिग  ।

 3  कलकत्ता--क म  अयोध्या  पहाड़  ओर
 वापस  ।

 अप्डेंसान  ओर  निकोबार  होप  स

 पोर्ट  ब्लेयर--बनदूर--प्रबद्ीप---रेडस्किनद्वोप --  जोलीब्वाय  सिकद्वीप--चिड़िया
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 टापू--पोर्ट  ब्लेयर  ।

 2...  पोर्ट  ब्लेयर--रंगत--मायाबन्दर--पोर्ट  ब्लेयर  |

 अरुणांचल  प्रदेश

 तेजपुर--भालु  कपुंग---बमडी  ला--तवांग  ।

 दमन  और  दोव

 |  पणजी--मंग्वेशी--फर्मा  पौण्डा---बो  रिमपुल---म  मोलम  ।

 2  पणजी--मंग्वेशी---फर्मागुडी  रिम  पुल--म  रगांव--पोलम  ।

 मेघालय

 जो  रवाट--नांगपोह--वा  माँगन--विलोई--जक  रेम--विलोई  --
 उमत्यंग  जोवाई*  *  *

 पस्सी---गरमपानी---शिलांग--हा फलांग  ।

 2  बर्जैंगडोबा---रोंगरम--तु  बोंग  रगी  रा---क
 ओर  वापस  तुरा  ।

 मिजोरम

 ]  एजल  ओर  उसके  आसपास  ।

 अगरतला--सिपाही  जला---रुद्रस/गर---  उदयपुर--मा  ता  वाड़ो  ---  भम  रपुर--दुम बु  र---गंडा
 छेड़ा--कुमारधाठ/फटी  कराय--उनकोटि--कलाशह  र  ।

 2  कलाशह  र--उनकोटि---फटी क  राय---ज  कं  लाशह र  ।

 कुल  क्षेत्र  --61

 कुल  पर्यटक  स्थल

 गोआ  में  रबर  को  खेतो

 6337.  थ्री  शांताराम  नायक  :  क्‍या  वाजिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मन्त्रालय  द्वारा  गर  परम्परागत  क्षेत्र  में  रबर  को  खेती  का  विस्तार  करने  के
 के  लिए  कया  प्रयास  किए

 गोवा  में  परीक्षण  हेतु  की  गई  खेती  का  ब्योरा  कना  ओर

 भविष्य  में  गोवा  क्षेत्र  में  इसकी  खेंती  की  क्‍या  सम्भावनाएं  हैं  ?
 वाणिज्य  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पृति  मन्त्रो  पो०  शिव  :  उत्तर  पूर्वी

 क्षत्र  में  रबर  बागान  के  विकास  के  लिए  एक  योजना  आरम्भ  की  गई  है  जिसके  अन्तगंत  रबर  बो्ड
 द्वारा  अनुसंधान  प्रदर्शन  फार्म  आदि  स्थापित  किए  जा  रहे  है  ओर  विस्तार  परामर्शी  सुविधा
 प्रदान  को  जा  रहो  अन्य  अपरम्परागत  क्षंत्रों  में  परीक्षण  बागान  चल  रहे

 तथा  गोआ  में  सफल  परीक्षण  बागानों  के  अभीष्ट  वर्षों  की  दशाएं  न
 होने  के  बावजूद  550  हेक्टेयर  में  वाणिज्यिक  पौध  रोपण  किया  गया  भावी  पौध  रोपण  कौ
 सम्भाव्यता  लगभग  5000  हेक्टेयर  है  |
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 स्टेट  बेंक  श्राफ  पटियाला  के  झ्रधिकारियों  द्वारा  की  गई  धोखाघड़ी

 6338.  श्री  विजय  कुमार  मिश्र  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  आयकर  आयुक्त  और  राष्ट्रीयक्ृत  बेकों

 के  कुछ  प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  धोखाधड़ी  के  अनेक  मामले  दर्ज  किए  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  स्टेट  बैंक  आफ  पाटियाला  के  शीष॑  प्रबन्ध  प्रबन्ध  निदेशक  और

 काय्यंवाहक  महाप्रबन्धक  के  विरुद्ध  धोखाघड़ी  से कथित  आरोप  की  जांच  की  गई  और

 यदि  तो  इन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  :  सूचना  एकत्र  को  जा

 रही  है  और  यथा  उपलब्ध  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी

 बंकों  के  श्नश्कालिक  निदेशकों  का  कार्यकाल

 6339.  श्री  सुरेश  कुरुष  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  बेैको  के  अंशकालिक  निदेशकों  के  लिए  कोई  कायंकाल
 निर्धारित  किया

 तत्सम्बन्धी  नियमों  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  कुछ  बैंकों  ने  निदेशों  का  उल्लंघन  किया

 यदि  तो  उन  बैंकों  के  नाम  कया  हैं  तथा  उन  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्‍या  जिन्हें
 निदेशक  मण्डल  में  निर्धारित  अवधि  से  अधिक  समय  तक  रहने  दिया  और

 (32)  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  र  ज्य  मंत्रो  जनादंन  :  और  :  गरकारी  क्षेत्र  के
 बैंकों  के  निदेशक  मंडलों  के  गेर-सरकारी  निदेशकों  का  कार्यकाल  राष्ट्रीयकृत  बेंक  और
 प्रकीर्ण  1970  तथा  1980,  भारतीय  स्टेट  बेंक  1955  और  भारतीय
 स्टेट  बेंक  1959  के  उपबंधों  के  अनुसार  विनियमित  होता  है  ।  बैंकिंग
 कंपनियों  के  सम्बन्ध  रं  बंककारी  विनियमन  1949  की  धारा  में  अन्य  बातों
 के  साथ-साथ  वह  प्रावधान  है  कि  बंककारी  कम्पनी  के  अध्यक्ष  या  पूर्णकालिक  निदेशक  के
 अतिरिक्त  कोई  भी  निदेशक  लगातार  8  वर्ष  तक  निदेशक  के  पद  पर  नहीं  रहेगा  ।

 से  भारतोय  रिजंव  बक  ने  सूचित  किया  है  कि  यद्यपि  उपयुक्त  समौविधिक

 उपब  धों  का  उल्लंघन  करने  की  किसी  घटना  की  जानकारी  नहीं  मिली  तथापि  कुछ  गैर-सरकारी
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 क्षेत्र  के  बंकों  के  मामले  कुछ  गैर-सरकारी  जो  बंककारी  विनियमन
 1949  के  उपबधों  के  अनुसरण  में  अपने  निदेशक  पद  से  मुक्त  हो  गए  बाद  में  ब  किंग
 कंपनियों  के  निदेशक  के  रूप  में  पुनः  निर्वाचित  हो  गए/सहयोजित  कर  लिए  गए  ।  भारतीय  रिजवं
 बंक  ने  संबद्ध  बँकिंग  कंपनियों  से  इन  निदेशकों  को  त्यागपत्र  देने  और  उनके  स्थान  पर  नए
 निदेशकों  को  सहयोजित  करने  के  लिए  कहा  है  ।

 वस्त्र  उद्योग  को  यंत्रचालित  करना

 6340.  श्री  हुसेन  दलवाई  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  बस्त्र  उद्योग  में  नई  प्रोद्योगिकी  लागू  करके  इसका  आधुनिकीकरण
 करने  का  विचार

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  वस्त्र  उद्योग  को  यंत्रचालित  करने  के  हक  में  नहीं
 और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  यह  विचार  है  कि  वस्त्र  उद्योग  को  यंत्रचा लित  कर  दिए
 जाने  से  श्रम  क्षमता  पर  कुप्रभाव  पड़ेगा  ?

 वस्त्र  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुशींद  झालस  :  से  :  सरकार  द्वारा
 1985  में  घोषित  वस्त्र  नीति  मेंਂ  वस्त्र  उद्योग  का  आधुनिकीकरण  करने  तथा  रुग्ण  लेकिन

 संभाव्य  अरथक्षम  वस्त्र  एककों  के  पुनर्वास  के  लिए  अनेक  उपायों  की  व्यवस्था  उनमें  से  कुछ
 महत्वपूर्ण  उपाय  हैं  :  की  सुलभ  ऋण  योजना  के  अन्तर्गत  पर्याप्त  घन  की
 व्यवस्था  जटिल  तथा  उच्च  प्रोद्योगिकी  मशीनें  बनाने  के  लिए  घरेलू  वस्त्र  मशीनरी

 विनिर्माण  क्षेत्र  को  प्रोत्साहन  देना  ।  द्ालांकि  आधुनिकीकरण  से  विनिशष्ट  एककों  में  श्रमिक
 विस्थापन  हो  सकता  है  परन्तु  आधुनिकीकरण  की  प्रक्रिया  से  कुल  मिलाकर  वस्त्र  क्षंत्र  में  रोजगार
 कम  नहीं  होगा  ।

 एयरकंडीशरनिंग  झोर  रेक्रीजिरेशन  उद्योग  हारा  उत्पादन  शुल्क  को

 देयताओों  मे  हेराफरी

 6341.  श्री  एम०  सईद  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  एयरकंडीशनिंग  और  रेफ्रीजिरेशन  उद्योग  की  बड़ो
 यूनियें  तैयार  उत्पादों  पर  उत्पादन  शुल्क  देयताओं  में  अपने  खाता  लेखाਂ  के  माध्यम  से
 ।5  प्रतिशत  तक  की  हे  राफेर  करती  रही

 क्‍या  उत्पादन  शुल्क  नियमों  में  इन  यूनिटों  को  सभी  पूर्जों  पर  अदा  किये  गये  शुल्क
 के  लिये  समायोजन  की  अनुमति  है  और  यदि  तो  उन्हें  दिन  शर्तों  के  अन्तगंत  ऐसा  करने  की

 अनुमति
 ह
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 क्या  यह  सच  है  कि  इन  शर्तों  को  पूरा  नहीं  किया  जाता  है  और  इन  पर  ध्यान  दिये

 बिना  ऐसी  हेराफेरी  करने  की  अनुमति  दी  जाती

 क्‍या  सरकार  को  यह  भी  जानकारी  है  कि  इसी  उद्योग  की  छोटी  यूनिटों  को  कठिनाई
 का  सामना  करना  पड़ता  है  क्योंकि  वे  उपयुक्त  हेराफेरी  के  कारण  प्रतिस्पर्घा  नहीं  कर  पाते

 और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ।

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  अनादंन  :  से  :  प्रश्न  में

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  1944  के  नियम  56  क  और  57  क  के  अधीन  दी  गई
 निविष्टि  शुल्क  रियायत  से  सम्बन्धित  है  ।  यह  रियायत  विनिदिष्ट  शुल्क्य  जिसों  के  निर्माण  में

 प्रयोग  की  गई  विशेष  निविष्टियों  के  सम्बन्ध  में  ही  उपलब्ध  यह  बड़े  तथा  लघु  दोनों

 उद्योगों  के  एककों  को  उपलब्ध  है  निविष्ट  शुल्क  रियायत  वातानुकलनों  और  प्रशीतकों  के  उपकरणों

 के  घटकों  के  सम्बन्ध  में  भी  उपलब्ध  है  ।

 कुछ  ऐसे  मामलों  का  पता  लगाया  गया  है  जहां  कतिपय  वातानुकूलनों  और  प्रशीतनों
 सम्बन्धी  मदों  के  सम्बन्ध  में  अनियमित  रूप  से  निविष्ट  शुल्क  रियायत  का  लाभ  उठाया  गया

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  कानून  के  अधीन  उपयुक्त  कार्रवाई  की  गई  ।

 सातवों  पंचवर्षोय  योजना  के  दोरान  लोह  श्रयस्क  का  निर्यात

 6342.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  लौह  अयस्क  के  निर्यात  का  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया
 गया

 सातवीं  पंच  वर्षीय  योजना  के  दौरान  पाराद्वीप  बंदरगाह  से  कितना  मिट्रिक  टन  लौह
 अयस्क  निर्यात  किये  जाने  की  आशा  और

 विभिन्‍न  लौह  अयस्क  उत्पादक  राज्यों  से  लौह  अयस्क  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  क्‍या
 कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्री  पो०  छ्षिव  हर  :  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  में  लौह  अयस्क  के  निर्यात  के  लिए  30  मिलियन  मैं०  टन  का
 लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  जिसमें  कुद्र मुख  लोह  अयस्क  सांद्रण  शामिल  नहीं  है  ।

 ॥

 पत्तनवार  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 निर्यातों  में  सुधार  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :--

 लौह  अयस्क  के  बाजारों  का  विविधीकरण  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे
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 नी भी  ल्ीीतभतभहह२२६ु६ुं  <---

 (2)  विभिन्‍न  लोह  अयस्क  रख-रखावः  पत्तनों  पर  लौह  अयस्क  की  रख-रखाव  सुविधाओं  में

 सुधार  के  लिए  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 (3)  विभिन्‍न  पत्तनों  और  रेलवे  को  अवस्थापना  सुविधाओं  में  सुधार  करने  के  प्रस्तावों
 की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 (4)  लोह  अयस्क  के  खनन  कार्यों  का  विस्तार  करने  के  प्रस्तावों  की  जांच  की  जा  रही
 हात-प्रतिशत  निर्यात  एककों  को  प्रोत्साहन

 6343.  श्रो  श्रोकान्त  दत्त  नरसिहराज  वाडियर  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बत!ने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  हात-प्रतिशत  निर्यात  एककों  को  अधिक  प्रोत्साहन  देने  का  कोई  प्रस्ताध  सरकार
 के  विचाराधीन

 यदि  तो  इन  शत-प्रतिशत  निर्यात  एककों  को  कौन-कोन  से  लाभ  देने  का
 विचार

 प्रदान  किए  गए  अथवा  प्रदान  किए  जाने  वाले  नए  प्रोत्साहन  कब  से  लागू  किए
 और

 शत-प्रतिशत  निर्यात  एककों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाने  का
 विचार  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूरति  मंत्री  पो०  से  :

 प्रतिशत  निर्यातोन्मुख्  एकक  योजना  के  कापं  की  समीक्षा  की  जाती  है  और  समय-समय  पर

 अयिरिक्त  सुविधायें  प्रदान  की  जाती  हैं  ।

 श्राँध्  प्रदेश  में  पर्यंटंफ  स्थलों  का  पर्यटक  केन्द्र  के  रूप  में  विकास

 6344.  आओ  बी०  झोभनाद्रीश्वर  राव  :

 श्री  ए०  जें०  बी०  बी०  महेश्वर  राव  :  क्या  संसदीय  कार्य  धशोर  पर्यटन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  आन्ध्र  प्रदेश  में  पूर्वी  गोदावरी  जिले  में  ओडालारेव्‌
 मीमाली  और  विशाखापत्तनम  के  बीच  का  तट-क्षेत्र  और  काकीनाडा  होप  अ!इलेंड  अत्यधिक

 '
 प्राकृतिक  सुन्दरता  वाले  स्थान  हैं  और  ये  विदेशी  पर्यटकों  के  साथ-साथ  घरेलू  पर्यंटकों  के  लिए  भी

 पयंटक  स्थलों  के  रूप  मैं  विकसित  करने  की  काफी  क्षमता  रखते
 यदि  तो  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  इन  स्थानों  का  विकास  करने  पर  विचार

 करेगी  ;
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (3)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  झोर  पर्यटन  मंत्री  एच०  के०  एल०  हां  !

 और  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  ने  1985-86  के  दोरान  20.80  लाश  रुपए  की
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 कुल  लागत  पर  भीमाली  और  विशाखापत्तनन  के  बीच  स्थित  यकोंडा  में  12  समुद्र-तट  कुटीरें  निरभित
 करने  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  एक  योजना  पर  मंजूरी  दे  दी  राज्य  सरवार
 ने  ओडालारेव  समुद्र  तट  पर  पोशाक  बदलने  के  लिए  कमरों  की  व्यवस्था  की

 प्रश्न  नहीं।उठता  ।

 ]
 सरकार  हारा  फटे  प्राने  नोटों  का  जारी  करना

 6345.  श्री  सरफराज  झहमद  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  16  1986  के  जनसत्ता  में  मगर  आधा

 अधूरा  नोटਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 थदि  तो  सरकारी  मुद्रणालय  और  रिजर्व  बैंक  द्वाराऐसे  नोट  कैसे  जारी  कर
 दिये  जाते

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  कई  बार  1(0  नोटों  के  एक  बण्डल  में  केवल  99  नोट

 ही  होते  जिससे  जनता  को  हानि  होती

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठा  रही  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  हां  ।

 मुद्रण  की  प्रक्रिया  के  दौरान  किनारे  की  सलवटों  के  कारण  नोट  का  एक
 भाग  मुद्रित  हुए  बिना  रह  जाता  है  ।  ऐसे  सभी  नोटों  को  खराब  नोट  मानकर  निकाल  दिया  जाता

 लेकिन  चू  कि  यह  काम  हस्तचालित  होता  बिरले  ही  ऐसी  सम्भावना  होती  है  कि  ऐसे  नोट
 की  सप्लाई  भारतीय  रिजवं  बेंक  को  जाए  और  वह  परिचालन  में  आ

 खौर  यह  सुनिश्चित  करने  के  सभी  प्रयास  किए  जाते  प्रत्येक  पैकेट  में
 100  नोट  ही  हों  ।  ज्यों  ही  नोंटों  की  शीर्टे  मशीन  से  मुद्रित  होती  प्रत्येक  शीट  का  सावघानीपू्बक
 निरीक्षण  किया  जाता  है  ।  उसके  बाद  नोटों  पर  नम्बर  लगाकर  उन्हें  पेक  किया  जाता  दोनों

 ब्रैसों  मे ंनोटों  का  निरीक्षण  और  उनकी  पेकिग  कर्मचारियों  द्वारा  की  जाती  है  और  कभो-कभी
 मानवीय  त्रुटि  क ेकारण  खराब  नोट  पैकेट  सें  आ  जाता  यद्यपि  ऐसा  बिरले  ही  होता  या
 निरीक्षण  ओर  पैकिंग  करते  समय  किसी  एक  पैकेट  से  दूसरे  पैकेट  में  नोट  चला  जाता  है  इस
 प्रकार  एक  पैकेट  में  नोट  कम  होकर  99  रह  जाते  हैं  और  दूसरे  पंकेट  में  वे  101  हो  जाते  हैं  ।
 अब  तक  ऐसे  बहुत  कम  मामले  हो  सामने  आए  हैं  ।

 चूकि  नोटों  की  गिनती  मनुष्यों  द्वारा  की  जाती  मानवीय  त्रुटि  के  कारण  ऐद्ी
 श्रुटि  की  सम्भावना  को  समाप्त  नहीं  किया  जा  विशेष  रूप  से  जबकि  नोटों  की  संख्या  बहुत
 अधिक  हो  ।  यह  सुनिश्चित  करने  के  सभी  सम्भव  प्रयास  किए  जाते  हैं  कि  ऐसी  त्रुटियां  न  हों  ।
 ऐसी  गलतियों  को  दूर  करने  के  सरकार  घीरे-धीरे  ग्रितती  और  पैकिंग  क्रने  की  मशीनें  लगा

 रही  है  ।

 96



 21  1908  लिखित  उत्तर

 हिमालय के  क्षेत्र  में  पयंटतल  संवर्धन  के  लिए  परिषद्‌

 6346.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  संसदीय  कार्य  ओर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  हिमालय के  क्षेत्र  में  पर्यटन  संवद्ध  न  के  लिए  उनके  मंत्रालय  द्वारा  कोई  परिषद्‌
 स्थापित  की  गई

 यदि  तो  क्या  इस  परिषद्‌  ने  इस  क्षेत्र  में  पयंटन  के  विकास  की  संभावनाओं  का
 पता  लगाने  के  लिए  कोई  दीर्घावधिक  योजना  तंयार  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदोय  कार्य  ध्लोर  पर्यटन  मंत्री  एच०के०एल०  :  :

 और  :  यह  हिमालय  क्षंत्र  में  पर्यटन  और  परव॑तारोहण  का  संवर्धन
 करने  में  कायेरत  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  और  अन्य  अभिकरणों  के  कार्यकलापों  में  समन्वय  स्थापित
 करती  है  अभी  हाल  ही  में  परिषद्‌  की आयोजित  पहली  बंठक  में  इसने  वायुदृत  द्वारा  हिमालय  क्षेत्र
 में  उड़ाने  प्रायोजित  करने  संबंधी  सभी  संभावनाओं  का  पता  विदेशों  में  हिमालय-पर्वों  का

 आयोजन  प्रत्येक  हिमालय  राज्य  में  कम  से  कम  एक  महत्वपूर्ण  स्थान  पर  पव॑तारोहिशें  और

 पैदल  भ्रमणकारियों  कर्स  क ेलिए  चिकित्सा  और  बचाव  की  सुविधाएं  और  पर्वंतारोहियों
 तथा  पंदल  भ्रमणकारियों  का  बीमा  कराने  के  प्रघन  को  साधारण  बीमा  निगम  के  साथ

 उठाने  जैसे  कई  महत्वपूर्ण  उपायों  के  बारे  में  निर्णय  लिए  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  भी

 निर्णय  लिया  गया  कि  हिमालय  क्षंत्र  में  पैदल  भ्रमणकारियों  और  पव॑तारोहियों  द्वारा  जो  कूड़ा-करकट
 और  बेकार  सामग्री  छोड़ी  जाती  है  उसे  हटाने  के  लिए  उपयुक्त  उपायों  की  सिफारिश  की  जाए
 राज्य  सरकारों  से  पर्यावरण  का  संरक्षण  करने  के  लिए  उपचारात्मक  उपाय  करने  को  कहा

 )
 सोवियत  संघ  के  साथ  बात-चोत

 6347.  श्री  सत्येय्र  नारायण  सिंह  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री
 यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नया  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलें  रूस  से  सूत  का  आयात  कर  उस  सूत  के  इस
 देश  के  लिए  कपड़ा  बनाने  के  बारे  में  सोवियत  संघ  से  बातचीत  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  हैं  ?

 वस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीर  आलस  :  जी  नहीं  ।  सोवियत  संघ  का
 उस  देश  के  लिए  कपड़ा  बनाए  जाने  हेतु  आयात  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  विचाराधीन

 फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 अस्ती  जिले  में  बोस-सूत्री  कार्यक्रम  के  प्रस्तगंत  ऋणों का  आबंटन

 6348.  डा०  चन्द्र  शेखर  ज़िपाठो  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  बस्ती  जिले  में  ऋणों  के  आवंटन  कार्य  में  लगे  अभिकरणों  तथा

 सूचित  बंकों  की  शाखाओं  की  कुल  संख्या  क्‍या

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बेंकों  की  इन  झाखाओं  द्वारा  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के

 कितने  व्यक्तियों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  और

 बेकों  की  इन  शाखाओं  में  ऋणों  की  कितने  ब्रतिशत  वसूली  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जर्नावन  :  और  30

 1985  को  उत्तर  प्रदेश  के  बस्ती  जिले  में  सरकारी  क्षंत्र  के  बेंकों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण
 बेकों  की  152  शाखाएं  का  कर  रही  थीं  |  वर्तमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  नए
 कार्यक्रम  के  अन्तगगंत  कमजोर  वर्गों  को  दिए  गए  अग्रिमों  के  सम्बन्ध  में  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती
 है  ।  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  1984  के  अन्त  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  द्वारा
 उत्तर  प्रदेश  में  कमजोर  वर्गों  को  14:71  लाख  ऋण  खातों  के  अन्तगंत  दिए  गए  अग्नरिमों  की  कुल
 राशि  411.59  करोड़  रुपए  थी  ।  उसी  तारीख  को  नए  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के  सरकारा
 क्षेत्र  के  बंकों  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  में  14:49  लाख  ऋण  खातों  के  अन्तर्गत  दिए  गए  अग्रिमों  की
 बकाया  राशि  555-:81  करोड़  रुपए  थी  ।

 वर्तमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  ऋण  की  वसूली  के  सम्बन्ध  में  जिला-वार  सूचना
 प्राप्त  नहीं  होती  ।

 विकास  खंडों  में  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  को  शालःयें  स्थापित  करना

 6349  :  श्री  आर०  एम्र०  भोये  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  विकास  में  राष्ट्रीयकृत  बेकों  की  भूमिका  को  ध्यान  में  रखते  .  हुए  देश
 के  प्रत्येक  विकास  खंड  में  राष्ट्रीयकृत  बंक  की  कम  से  कम  एक  शाखा  खोली  गई  और

 यदि  तो  महाराष्ट्र  में  ऐसे  विकास  खंडों  की  संख्या  कितनी  है  जहां  राष्ट्रीयक्ृत
 बंकों  की  कोई  शाखा  नहीं  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जनादन  :  देश  के  प्रत्येक  विकास  खंड  में
 सरकारी  क्षंत्र  के  बेंक  की  कम  से  कम  एक  शाखा  खोलना  अभी  तक  सम्भव  नहीं  हो  सका  है  ।

 भारतीय  रिजवं  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  जहां  तक  महाराष्ट्र  राज्य  का  सम्बन्ध
 सभी  विकास  खण्डों  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  की  कम  से  कम  एक-एक  शाखा

 98



 21  1908  लिखित  उत्तर

 )

 आविवासो  क्षेत्रों  मे ंरियायती  दरों  पर  गेहूं  को  बिक्री

 6350.  श्रो  बुद्धि  चन्द  जेन  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सर  ने  आदिवासी  क्षेत्रों  को  रियायती  दरों  पर  गेहूं
 बेचने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  इस  सुविधां  का  कितने  लोग  प्रत्येक  राज्य  में  फायदा  उठा  रहे

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  राजस्थान  के  जैसलमेर  और  जोधपुर  जो

 अकाल  से  अत्यधिक  प्रभावित  जिले  हैं  और  इस  शताब्दी  के  भयंकर  सूखे  की  स्थिति  से  जूझ  रहे
 के  लोगों  को  उपरोक्त  लाभ  पहुंचाने  का  विचार  और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 योजना  तथा  खाद्य  प्र  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०के०

 हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  इस  योजना  के  अन्तर्गत  लायी  गई  जनसंख्या  का
 राज्यवार  ब्यौरा  दिया  गया

 और  इस  योजना  को  फिलहाल  केवल  समन्वित  आदिवासी  विकास  परियोजना
 क्षेत्रों  और  आदिवासी  बहुल  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  तक  ही  सीमित  रखा  गया  है  ।

 विवरण

 ससन्वित  आदिवासो  विकास  परियोजना  क्षेत्रों  सहित  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों

 तथा  श्रादिवासी  बहुल  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  के नाम  झोर  उनको  जनसंख्या

 (1)  कन्‍ण्सं०  राज्य/संघ  शासित  (3)  जनसंख्या

 प्रदेश  का  नाम  (1981  को

 समल्वित  झादिवासो  विकास  परियोजना
 संघ  ज्ञासित  प्रदेश

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  21°64

 2.  असम  24:08

 3.  बिहार  87:16
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 4.  गुजरात

 5.  हिमाचल  प्रदेश

 6.  कर्नाटक

 7.  केरल

 8.  मध्यप्रदेश

 9.  महाराष्ट्र

 10.  मणिपुर

 11.  उड़ीसा

 12.  राजस्थान

 13.  सिक्किम

 14.  तमिलनाडू

 15.  ज़िपुरा

 16.  उत्तर  प्रदेश

 17.  पश्चिमी  बंगाल

 18.  अंडमान  और  बिकोबार  द्वीपसमूह

 19.  दमन  और  दीव
 झादोवासी  बहुल  राज्य/संघ  शासित  प्रदेश

 20.  मेघालय

 21.  नागालेण्ड

 22.  लक्षद्वीप

 23.  दादर  और  नगर  हवेली

 24.  मिजोरम

 25.  अरुणाचल  प्रदेश

 11  1986

 48:65
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 जोड़  570°38
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 बंक  कोष  का  वुविनियोग

 6351.  झ्री  बो०के०  गढ़वी  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984-85  और  1985-86  के  दौरान  बेंकों  में  कितने  घत  का  गबन
 और  दुविनियोग  किया  गया  और

 प्रत्येक  राज्य  और  प्रत्येक  बंक  में  अलग-अलग  कितनी  राशि  का  दुविनियोग
 हुआ  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनादंन  :  और  :  भारतीय  रिजर्व
 बक  ने  सूचित  किया  है  कि  बंक  उसे  सभी  प्रकार  की  धोखाधड़ियों  की  सूचना  देते  हैं  जिनमें  अन्‍्यों  के
 अलावा  सम्पत्ति  का  रकम  का  कम

 अनियमितताएं  लेखा  पुस्तकों  की  हेरा-फेरीਂ  बिलों  को  घोखाखड़ी  से  भुनाना/लिखतों
 में  परिवर्तन  बेकों  के  पास  दृष्टि  बन्धक  रखी  गई  प्रतिभूतियों  के  सम्बन्ध  में  अतधिकृत  रूप  से
 कारेंवाई  करना  आदि  शामिल  भारतीय  रियव॑  बंक  ने  आगे  सूचित  किया  है  कि  बंकों  में  गबन
 और  अपयोजना  की  धोखाघड़ियों  की  सूचना  रखने  की  वतंमान  प्रणाली  से  राज्यवार/बंकेवार  सूचना
 प्राप्त  नहीं  होती  कैलेंडर  वर्ष  1984  और  1985  के  दौरान  भारतीय  रिजवं  बंक  को
 सरकारी  क्षेत्र  के  28  बंकों  द्वारा  देश  भर  में  हुई  धोखाधाड़ियों  के  मामलों  की  कुल  संख्या  के
 सम्बन्ध  में  अद्यतन  समेकित  चाहे  घटना  की  तारीख  कुछ  भी  रही  नीचे  दी  गई  है  :

 वर्ष  घोखाधड़ियों  की  संख्या  अन्तर्गत  राशि  रुपए  )

 1984  2410  45-18

 1985  2157  53-49
 एफ

 इखिा  7]

 मध्य  प्रदेश  सें  देवास  में  नये  करेंसी  नोट  का  मुद्रणालय  स्थापित
 करने  का  प्रस्ताव

 6352.  ओ  सुभाष  यादव  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  वर्ष  1986-87  के  दौरान  एक  नए  करेंसी  नोट  का  मुद्रणालय  स्थापित

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराघीन

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ऐसा  मुद्रणालय  मध्य  प्रदेश  के  देवास  शहर  में  स्थापित  करने

 का  जो  इस  मुद्रणालय  की  स्थापना  के  लिए  अपेक्षित  छर्तों  को  पूरा  और

 यदि  तो  कब  तक  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  करेंसी  और  बेक  नोट  छापने

 के  लिए  एक  नई  प्रेस  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  और  पदिचम  बंगाल  में  पानागढ़  का

 प्रस्तावित  एकक  का  अस्थायी  स्थान  चुना  गया  मेसर्ज  मेटालजिकल  एण्ड  इजीनियरिंग

 कंसलटेंट्स  लिमिटेड  व्यवहायंता  रिपोर्ट  तेयार  करने  के  काम  में  लगी  हुई  ह ैऔर  उसकी
 रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा की  जा  रही

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जनता  कपड़  के  मूल्य  में  ब॒द्ध

 6353  :  श्रीमती  किश्ञोरों  सिह  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  जनता  कपड़ के  मूल्यों  में  वृद्धि  किये  जाने की  संभावना

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 क्या  राष्ट्रीय  कृषि  ग्रामीण  विकास  से  जनता  कपड़ा  बनाने  वाले  हथकरघों
 को  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  अनुरोध  किया  जाएगा  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशोंद  आलम  :  जी

 प्रइन  नहीं  उठता  ।
 ह

 नबाडडं  स्टेट  हैंडलूम  एपैक्स  सोंसाइटीज  तथा  प्राइमरी  कापरेटिव  सोससइटीज  को
 केन्द्रीय  तथा  जिला  सहकारिता  बेंकों  के  माध्यम  से  कार्यशील  पूंजी  ऋण  देता  है  ।  यह  वर्तमान
 सोसाइटियों  के  कारोबार  के  आधार  पर  किया  जाता  जिसमें  जनता  कपड़ा  तथा  नईसोसाइटियों
 के  लिए  कतिपय  प्रति  करधा  वित्त  व्यवस्था  शामिल

 केरल  और  कर्नाटक  में  राष्ट्रीय  कृषि  और  प्रामीण  विकास  बेंक  के  कार्यों  का  विस्तार

 6354.  ओर  श्राई  ०  रामा  राय  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  )  की  शाखाओं  की  कुल  संख्या
 कितनी

 किन-किन  क्षेत्रों/स्थानों  में  इनका  काये  अधिकतम

 क्‍या  केरल  और  कर्नाटक  में  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेक  के  कार्यों  का
 विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  केरल  और  कर्नाटक  में  कितनी  धनराशि  निवेश  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जनाबंन  राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण
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 विकास  बक  ने  सूचित  किया  है  कि  देश  में  इसके  16  क्षेत्रीय  8  उप  कार्यालय  और  3

 प्रशिक्षण  केन्द्र  हैं  ।

 योजनागत  उधार  के  लिए  बेकों  को  पुनवित्त  मुगतान  के  रूप  में  राष्ट्रीय  कृषि  तथा

 ग्रामीण  विकास  बेंक  का  सबसे  अधिक  काम  उत्तर  प्रदेश  में  हुआ  जहां  पुनवित्त  के  रूप  में  जून  1985

 तक  कुल  800  करोड़  रुपए  का  मुगतान  किया  गया  ।  वर्ष  1984-85  में  कृषि  बुनकर  और

 औद्योगिक  समितियों  आदि  का  वित्त  पोषण  करने  के  लिए  मंजूर  की  गई  अल्पावधिक/मध्यावधिक
 सीमाओं  के  रूप  में  राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  वेंक  का  सबसे  अधिक  काम  तमिलनाडु  में  रहा

 जहां  198  करोड़  रुपए  की  ऋण  सीमाएं  मंजूर  की

 और  :  राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  1985-86

 में  योजनागत  पुनवित्त  के  लिए  कर्नाटक  और  केरल  को  क्रमशः  92  करोड़  रुपए  और  44  करोड़

 रुपए  की  राशि  आवंटित  की  गई  जो  पिछले  वर्ष  संवितरित  पुनवित्त  सहायता  से  लगभग  10  प्रतिशत

 अधिक  है  ।

 बेनासो  बंक  खाते

 6355.  श्री  अनंत  प्रसाद  सेठी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि  बहुत  से  लोगों  ने  बंकों  में  बेनामी  और
 गलत  पतों  से  अपने  खाते  खोले

 क्‍या  इस  बात  का  भी  पता  चला  है  कि  अधिकतर  खाते  काले  धन  से  खोले
 गए

 क्‍या  सरकार  का  विचार  यह  सुनिदिचित  करने  के  लिए  कदम  उठाने  का  है  कि  जसे
 ही  50,000  रुपए  के  अधिक  की  धनराशि  से  खाता  खोला  जाता  सम्बन्धित  बेक  द्वारा  काले  धन

 को  पकड़ने  के  लिए  अधिकारियों  की  सहायता  के  लिए  आय  कर  अधिकारियों  को  विश्वास  में  लिया
 जाना  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  मामलों  में  सरकार  ने  अन्य  किन  उपायों  को  उपणुक्त
 पाया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  और  :  तत्काल  उपलब्ध

 सूचना  के  अनुसार  आयकर  विभाग  के  में  उन  व्यक्तियों  के  नःम  से  खोले  गये  कुछ  बेंक  खाते

 हैं  जो  जाली  नामों  से  खोले  गए  प्रतीत  होते  इस  सम्बन्ध  में  प्रत्यक्ष  कर  अधिनियमों  के
 अन्तगेंत  उपयुक्त  कारंवाई  की  जा  रही  है  ।  इस  समय  यह  बताना  व्यवहायं  नहीं  है  कि  इन
 राशियों  का  स्रोत  कानूनी  था  अथवा  गैर-कानूनीं  ।

 और  :  सरकार  और  भारतीय  रिजर्व  बेक  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क
 किए  हैं  जिनसे  बेकों  के  भ्राहक  केवल  अपने  नाम  से  ही  खाते  खोलें  ।  बेकों  से  खाताधारियों

 की  वास्तविकता  के  बारे  में  तसल्‍ली  करने  के  लिये  मी  गया  बेंकों  के  निरीक्षण  अधिकारियों
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 को  शाखाओं  के  किये  जाने  वाले  निरीक्षणों  के  दौरान  आयकर  के  संदिग्ध  अपवंचन  के  मामलों  की
 रिपोर्ट  भी  उच्च  अधिकारियों  को  देनी  पड़ती  है  ।  बेकों  को  10,000  रुपए  या  अधिक  की

 राशियों  को  वापसी  अदायगी  केवल  खाताਂ  चंकों  द्वारा  करनी  होती  है  ।  इसके

 कानूनी  तौर  पर  हर  साल  उन  सभी  व्यक्तियों  के  नाम  और  पतों  की  सूचना  आयकर  अधिकारियों
 को  देनी  होती  जिन्हें  गत  वर्ष  कूल  मिलाकर  1,000  रुपए  या  उससे  अधिक  ब्याज  अदा  किया
 गया  हो  ।

 गोदासों  और  खुले  स्थानों  पर  पड़ा  खाद्यान्न

 6356.  श्रोमतो  बसव  राजश्वरो  :  क्या  खाद्य  भ्लोर  नागरिक  पूरति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  गोदामों  में  गेहूं  और  चावल  का  कल  कितना  भण्डार

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  खुली  नीलामी  और  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  रियायती

 मूल्य  पर  वितरण  व्यवस्था  के  माध्यम  से  कुल  खाद्यान्न  वितरण  किया  गया  और

 कुल  कितना  खाद्यान्न  खुले  स्थानों  में  पड़ा  हुआ  है  ?

 योजना  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :

 सरकारी  एजेन्सियों  के  पास  पहली  1986  को  गेहूं  और  चावल  के  हिसाब  से  घान
 का  कुल  अनुपानित  स्टाक  228'7  लाख  मीठरी  टन  था  ।

 1985-86  5-86  के  दौरान  (28-2-1986  कुल  150°3  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्न
 वितरित  किए  गए  थे  जिसमें  समन्वित  आदिवासी  विकास  परियोजना  क्षेत्रों  और  आदिवासी  बहुल
 राज्यों  और  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रमों  क ेलिए  विशेषरूप  से  राजसहायता  प्राप्त  दरों  पर  वितरित

 किए  गए  खाद्यान्नों  की  मात्रा  भी शामिल  थी  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  1985-86  5-86  के  दौरान  खुली
 बिक्री  और  नीलामी  के  माध्यम  से  भी  15-8  लाख  मीटरी  टन  गेहूं  बेचा  था  ।

 कवर  और  प्लिंथ  प्रबन्ध  के अधीन  रखा  गया  खाद्यान्नों  का  अनुमानित  स्टाक
 लगभग  62  लाख  मीटरी  टन

 राष्ट्रीय  कपड़ा  कलकत्ता  को  सेन्ट्रल  काटन  मिल्स  का  बन्द  होना

 6357.  श्री  जी०  एस०  बसव  राज  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  कपड़ा  ए०  बी०  कलकत्ता
 की  सेंट्रल  काटन  मिल्‍स  को  बन्द  करने  के  केन्द्रीय  सरकार  के  निर्णय  के  बारे  में  आन्दोलन
 जारी

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  उक्त  निर्णय  की  जानकारी  प्राप्त  होने  के  बाद  में  एकक  में

 चहुंमुखी  सुधार  हुआ  है  उसके  उत्पादन  और  उत्पादकता  में  वृद्धि  हुई  है  और  क्या  सरकार  को  मिल
 के  इस  प्रकार  बन्द  किए  जाने  के  विरोध  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 104



 21  1908  )  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  आगे  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशोंद  ग्रालम  :  सेन्ट्रल  काटन  मिल्स  को  बन्द
 करने  के  सम्बन्ध  में  अभी  तक  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।  सरकार  द्वारा  उक्त
 एकक  की  कथित  बन्दी  के  विरुद्ध  सरकार  कुछ  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 जैसा  कि  ऊपर  बताया  गया  है  किसी  मिल  को  बन्द  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  अभी
 तक  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 सा  1986  के  दोरान  आय-कर  सम्बन्धी  छापे

 6358.  श्री  कमल  नाथ  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 1986  में  कितने  आय-कर  सम्बन्धी  छापे  मारे  और

 कितनी  मात्रा  में  तथा  कितने  मूल्य  का  सोना  पकड़ा  गया  तथा  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार

 किए  गये  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  ओर  अभी  तक  प्राप्त  हुई
 सूचना |के  अनुसार  आयकर  विभाग  ने  मार्च  1986  के  दोरान  290  तलाशियां  लीं  और  अन्य
 सामान  के  लगभग  8:00  लाख  रु०  के  मूल्य  के  4004  ग्राम  वजन  के  स्वर्ण  आभूषण
 पकड़े  ।  उपयु कत  अवधि  के  दौरान  शुद्ध  सोना  नहीं  पकड़ा  गया  ।

 कोई  गिरफ्तारी  नहीं  की  गई  है  क्योंकि  आय  कर  अधिनियम  में  तलाशी  के  दोरान  गिरफ्तार
 करने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 ओषधियों  की  तस्करों

 6359.  श्री  जयप्रकाज्ञ  भ्रग्नवाल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  दिल्ली  में  स्मेक  तथा  न्‍य  स्वापक  औषधियों  के  आपूर्ति  स्थानों  का  पता  लगा
 लिया  गया  और

 सरकार  का  विचार  विदेशों  से  दिल्ली  में  मादक  औषधियों  की  तस्करी  को  किस
 प्रकार  रोकने  का  है  ।

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जनादंन  सरकार  को  मिली  रिपोर्टों
 और  किए  गए  अभिग्रहणों  से  यह  पता  चलता  है  कि  हमारे  पड़ोसी  देशों  से  पश्चिमी  देशों  को
 ओषध-द्रव्यों  तथा  मनोत्तेजक  पदार्थों  की  तस्करी  के  लिए  मार्गेस्थ  देश  के  रूप  तस्करी  का

 सुगम  स्थल  बना  हुआ  है  ।

 तस्करी  के  विरुद्ध  अभियान  तेज  कर  दिया  गया  हवाई  अड्डों  पर  जिस  में  दिल्ली
 हवाई  अड्डा  को  भी  शामिल  सीमा  शुल्क  विभाग  के  मौजूदा  आसूचना  तथा  निवारक  तंत्र  को
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 और  सुदृढ़  बनाया  जा  रहा  है  ताकि  हवाई  अड्डों  पर  तस्करी  की  गतिविधियों  पर  रोक  लगाई  जा

 सके  ।  तस्करी  के  तौर-तरीकों  और  किए  गए  अभिग्रहणों  को  सत्तत्‌  समीक्षा  की  जाती  रहती  है  ताकि
 केन्द्रीय  और  राज्य  सरकार  के  सम्बन्धित  अभिकरणों  के  साथ  घनिष्ठ  तालमेल  स्थापित  करके  समुचित
 कदम  उठाए  जा

 एक  नए  अर्थात्‌  औषध  द्रव्य  तथा  प्रभावी  पदार्थ

 1985”  को  दिनांक  14  1985  से  लागू  किया  गया  है  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 ओऔषध  द्रव्य  का  गेर-कानूनी  धंधा  करने  संबंधी  अपराधों  के  लिए  कड़ी  सजा  देने  की  व्यवस्था  की

 गई  है  ।  इसके  अतिरिक्त  दिल्ली  हवाई  अड्डे  को  वि०  मु०  सं०  तथा  त०  नि०  अधिनियम  के  तहत
 अत्यधिक  सुगम्य  क्षेत्र  के  रूप  में  घोषित  किया  गया  है  ताकि  हवाई  अड्डे  पर  पता  लगाए  गए  तस्करी

 के  समुचित  मामलों  में  व्यक्तियों  का  दो  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  नजरबन्द  किया  जा  सके  ।

 जीवन  बीमा  निगम  को  प्रीमियम  दरों  में  कटौती

 6360.  आऔीमती  डो०  के  भण्डारी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  भारतीय  लोगों  की  औसत  आयु  बढ़  गई
 जीवन  बीमा  निगम  का  विचार  प्रीमियम  की  दरें  कम  करने  का

 क्या  देश  में  उपलब्ध  चिकित्सा  ज्ञान  की  जानकारी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जीवन
 बीमा  निगम  ने  कूत्ते  के  काटने  से  हुई  मृत्यु  सम्बन्धी  दावों  को  तीन  वर्ष  तक  स्वीकार  करने  का  भी
 निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  उपयुक्त  भाग  और  संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ।

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम

 द्वारा  1  1980  से  प्रीमियम  दरों  में  व्यापक  संशोधन  किए  गए  मृत्यु  दर  के  आधार  पर
 प्रीमियम  दरों  में  संशोधन  करने  के  प्रश्न  की  निगम  द्वारा  लगातार  समीक्षा  की  जाती  रहती  है  ।

 करे  के  काटने  पर  होने  वाली  मौतों  के  लिए  वास्तविक  बीमा  रकम के  मृत्यु  दावे

 मंजूर  कर  लिए  जाते  मृत्यु  चाहे  कितनी  ही  अवधि  के  बाद  हुई  यदि  मृत्यु  90  दिन  की
 निर्धारित  सीमा  अवधि  के  अन्दर  हो  जाए  और  पालिसी  दुघेटना  लाभ  सहित  हो  तो  दुघेटना  दावे  के
 मामले  में  वास्तविक्र  बीमा  राशि  के  बराबर  की  अतिरिक्त  रकम  भी  दी  जाती

 उपरोक्त  उत्तर  को  देखते  हुए  यह  प्रइन  पंदा  हो  नहीं  होता  ।

 कपास  निर्यातक  एजेंसियों  को  होने  बालो  कठिनाइयाँ

 6362.  प्रो०  रामक्८ंण  सोरे  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि  देश  में  निजी  व्यापारियों  सहित  कपास  निर्यातक  एजेंसियों
 को  कपास  का  निर्यात  करने  में  कठिनाइयां  हों  रही
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 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  कपास  का  निर्यात  बढ़ाने  और  विदेशी  बाजारों  में  इसकी  मांग  बढ़ाने  के  लिए

 निर्यात्‌  हेतु  कपास  का  पर्याप्त  मात्रा  में  कोटा  जारी  करने  के  बारे  में  क्या  अनुवर्ती  कारंवाई  कर

 रही  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खु्शीद  आलम  :  तथा  :  भारत  में  कपास
 की  भरी-पूरी  फसल  होने  की  वजह  से  और  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  कम  कीमत  होने  के  कारण  रुई  का
 निर्यात  करने  में  रुई  निर्यातक  एजेन्सियां  कठिनाइयां  अनुभव  कर  रही  हैं  ।

 निर्यातक  एजेन्सियों  द्वारा  रुई  के  निर्यात  को  बढ़ाने  हेतु  भारत  सरकार  ने  न्यूनतम
 निर्यात  कीमत  शर्तों  को  समाप्त  कर  दिया  है  ।  दस  लाख  गाँठों  से  अधिक  रुई  निर्यात  के  लिए  भी

 रिलीज  की  जा  चुकी  है  ।

 खाद्यान्नों  का  निर्यात

 6363.  श्री  एम०  सुब्धा  रेड्डो  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  खाद्यान्नों  के  निर्यात  से  वर्षवार  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित
 की

 निर्यात  के  लिए  कितनी  और  कितने  मूल्य  की  फालतू  मात्रा  उपलब्ध  और

 कितनी  मात्रा  का  निर्यात  किया  गया

 वाणिज्य  _  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  पो०  शिव  :  से  :
 खाद्यान्नों  के  निर्यात  की  उत्पादन  माँग  स्टाक  उपलब्धता  और  अनुमानित
 निर्यात  योग्य  उपलब्ध  अधिशेषों  को  ध्यान  में  रखकर  अनुमति  दी  जाती  संकलित  किए  गए
 अनन्तिम  आंकड़ों  के  अनुसार  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  खाद्यान्‍्नों  के  निर्यात  की  मात्रा  तथा  मूल्य
 निम्नोक्त  प्रकार  है  :

 ©
 वर्ष  मात्रा  मूल्य

 4  96-55

 5
 5-86  4'03

 उपरोक्त  आंकड़ों  में  अफ्रीकी  देशों  के  सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  को उपहार  स्वरूप  गेहूं  के

 मारिशस  को  मैँदा  तथा  चने  की  तथा  वियतनाम  को  वस्तु  ऋण  के  रूप  में  गेहूं  शामिल
 नहीं  हैं  ।
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 सातवों  योजना  के  दौरान  फलों  के  रस  निकालने  के  संयन्त्र  स्थापित  करना

 6364.  श्री  के०  कुन्जम्बु  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे

 क्या  मार्डन  फूड  इण्डस्ट्रीज  लिमिटेड  का  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  के

 विभिन्‍न  भागों  में  फलों  का  रस  निकालने  के  संयंत्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  केरल  में  ऐसा  एक  संयन्त्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 योजना  तथा  खाद्य  श्रोर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ए०  के०

 और  :  मार्डन  फूड  इण्डस्ट्रीज  लिमिटेड  का  सातवीं  योजना  के  दौरान  कुछ  अतिरिक्त

 फ्रूड  जूस  बाटलिंग  प्लांट  लगाने  का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरे  अभी  तैयार  किए  जाने

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 केरल  में  भारतोय  खादन्च  निगम  के  श्रधिकारियों  द्वारा  श्रष्ट  तरीके  अपनाया  जाना

 6365.  श्ली  बो०  एस०  विजयराघवन  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कुछ  अधिकारियों  द्वारा  श्रष्ट  तरीके  अपनाये
 जाने  के  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  किस  प्रकार  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 उन  पर  क्या  कायेवाही  की  गई  है  ?

 योजना  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  ए०के०  :  :

 हां  ।

 ये  भारतीय  खाद्य  निगम  के  अधिकारियों  और  श्रमिकों  द्वारा  तथा  कथित  जाली  यात्रा
 सवारी  भत्ते  दावों  और  बर्शीश  की  मांग  करने  के  सम्बन्ध  में  हैं  ।

 यद्िप  यात्रा  भत्ते  और  सवारी  भत्ते  के  जाली  दावे  के  बारे  में  गुमनाम  शिकायत  की

 गई  फिर  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  इसकी  जांच  की  जा  रही  है  और  इस  सम्बन्ध  में  उपयुक्त
 कारंवाई  की  जाएगी  |  भारतीय  खाद्य  निगम  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध  बखर्शीश  की  मांग  करने  के
 बारे  में  लगाए  गये  आरोप  की  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  जांच  की  गई  है  और  इसे  सही  नहीं  पाया
 गया  है  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  अपने  सभी  जिला  प्रबन्धकों  को  कड़े  अनुदेश  जारी  किये  हैं  कि  वे
 श्रमिकों  द्वारा  धन  की  मांग  करने  के  कदाचारों  को  रोकने  के  लिए  प्रभावी  पग  उठायें  और  इन
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 चारों  के  बारे  में  हस्तक्ष  प  करने  और  इन्हें  रोकने  के  लिए  इन्हें  राज्य  के  प्राधिकारियों  के  ध्यान  में
 भी

 गेर-आवश्यक  वस्तुओं  के  आयात  पर  व्यय  को  गई  विदेशी  मुद्रा

 6366.  श्री  हरूभाई  मेहता  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ।  1986  से  24  1986  के  बीच  गैर-आवश्यक  वस्तुओं--जिस  प्रकार

 वस्तुओं  का  भारत  में  निर्माण  होता  है--के  आयात  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय  की

 इस  अवधि  के  दोरान  दूरदर्शन  पर  क्रिकेट  और  अन्य  मैच  दिखाने  पर  कितनी  विदेशी

 मुद्रा  व्यय  की  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  गैर-आवश्यक  प्रयोजनों  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  व्यय  करने
 को  रोकने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाने  का  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  सें  राज्य  सन्‍्त्री  जनादंन  पुजारो  झौर  :  1  से  24
 1986  के  बीच  वस्तुओं  के  आयात  पर  व्यय  की  गई  विदेशी  मुद्रा  का  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं

 है  ।  इस  अवधि  के  दौरान  दूरदर्शन  पर  किसी  प्रकार  का  मंच  दिखाने  पर  कोई  विदेशी  मुद्रा  व्यय  नहीं
 की  गई  ।

 सभी  प्रकार  के  आयातों  को  नियन्त्रित  करने  वाली  आयात  निर्यात  नीति  का  उद्देश्य
 यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  केवल  आवश्यक  वस्तुओं  का  ही  आयात  किया  जाए  ताकि  बहुमूल्य
 विदेशी  को  बचाया  जा  सके  ।  सरकार  द्वारा  आयातों  की  किस्मों  पर  भी  निगरानी  रखी  जाती

 है  और  समय-समय  पर  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उचित  कदम  भी  उठाए  जाते  हैं  कि
 इयक  आयात  न  किए  जायें  ।

 बस्बई  में  बंक-घोखाधड़ो  का  पता  लगना

 6367.  श्री  मोहम्मद  महफूज  श्ली  खां  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  बम्बई  में  35  करोड़  से  भी  अधिक  राशि  की  बेंक  धोखाधड़ी  का
 पता  लगा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  घटना  में  किस  स्तर  तक  के  बंक
 अधिकारी  शामिल  उनके  काये  करने  की  पद्धति  क्‍या  है  तथा  सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  क्‍या
 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जर्नादन  :  झौर  :  प्रइन
 का  आश्यय  वाणिज्यिक  बेंकों  के  कुछ  अधिकारियों  और  नेशनल  काओपरेटिव  बेक  बम्बई
 की  साँठ-गांठ  से  प्रत्यय  पत्र  खोलने  और  अनियमित  ढंग  से  वास्तव  में  किसी  माल  का  आयात  के

 बिना  देश  से  बाहर  विदेशी  मुद्रा  का  अन्तरण  करने  से  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि
 नेशनल  काओपरेटिव  बेंक  बम्बई  के  जरिए  विभिन्‍न  वाणिज्यिक  बकों  में  लगभग  200  प्रत्यय
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 पत्र  खोले  भारतीय  रिजवं  बेक  के  महाराष्ट्र  राज्य  का  भ्रष्टाचार  निरोधक  ब्यूरो
 मामले  की  जाँच  कर  रहा  है  और  बंक  कमंचारियों  की  अन्तग्रंस्तता  और  उनके  द्वारा  अपनाई  गई

 कार्य-विधि  आदि  का  पता  जांच  पूरी  होने  के  बाद  ही  चलेगा  ।

 सृत  और  कपड़  का  भण्डार  इकट्ठा  होना

 6368.  कुमारी  पुष्पा  देवी  :  क्‍या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  हाल  ही  में  कपड़ा  मिलों  के  पास  सेत  ओर  कपड़े  का  मंडार

 बढ़  गया

 कया  यह  सच  है  कि  पोलियस्टर  और  पोलियस्टर  फिलामेंट  याने  के

 इस  समय  खरीदार  कम

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 उचित  विपणन  सुविधायें  जुटाने  और  यान॑  और  कपड़े  के  भण्डार  को  निपटाने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मनत्री  खुर्शोद  आलम  :  1985  की
 अवधि  के  लिए  वर्ष  1984  को  इसी  अवधि  की  तुलना  में  याने  के  भण्डार  अधिक  रहे  हैं  ।  उपलब्ध

 सूचनाओं  के  आधार  पर  याने  के  भंडार  में  जून  से  1985  तक  वृद्धि  हुई  जिसके  पश्चात्‌  यान
 के  मंडार  में  गिरावट  देखी  गई  है  ।  1985  के  दौरान  मिलों  के  पास  कपड़े  के  मंडार  वर्ष  1984
 के  मंडारों  की  तुलना  में  कम  रहे  हैं  ।

 तथा  :  वर्ष  1985  के  दौरान  पोलियस्टर  स्टैपल  की  सुपुदु  गियां  वर्ष  1984
 की  तुलना  में  अधिक  रही  हैं  ।  पोलियस्टर  फिलामेंट  यान॑  की  सुपुदर्गियों  में  अक्टूबर  से
 1985  और  जनवरी  1986  में  गिरावट  माँग  में  काफी  वृद्धि  हुई  जहां  तक  रुई  का
 सम्बन्ध  वर्ष  1985-86  में  अनुमानित  खपत  वर्ष  1984-85  में  86:5  लाख  गांठों  की  तुलना  में
 लगभग  87  लाख  गांठ  तथापि  वर्तमान  मौसम  के  दौरान  रुई  की  उपलब्धता  गत  मौसम  की

 तुलना  में  इस  वर्ष  अच्छी  फसल  और  गत  वर्ष  के  शेष  मंडार  के  कारण  अधिक  रही  है  ।

 सरकार  द्वारा  1985  में  घोषित  वस्त्र  नीति  ने  वस्त्र  उद्योग  का  एकीकृत
 कोण  अपनाया  है  ।  नीति  के  अनुसरण  में  किए  गये  अनेक  उपायों  से  उद्योग  के  समग्र  निष्पादन

 जिसमें  बेहतर  विपणन  सुविधायें  और  क्षमताओं  का  अनुकूलतम  उपयोग  शामिल  सुधार  होना
 चाहिए  ।

 भारत  प्रफ़ोकी  व्यापार  झ्ोर  संयुक्त  उद्यमों  में  कमो

 6369.  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  वर्षों  से भारत-अफ्रीकी  व्यापार  और  संयुक्त  उद्यमों  में  कमी  आ

 रही
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 यदि  तो  भारत  और  अफ्रीका  के  दीच  व्याप(र  और  संयुक्त  उद्योगों  में  कमी  के
 क्या  कारण  और

 यदि  अफ्रीकी  देशों  के  सांथ  व्यापार  और  संयुक्त  उद्यम  बढ़ाने  का  कोई  कार्यक्रम
 तो  वह  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  और  नागरिक  यूति  मन्‍त्रो  पो०  शिव  :  तथा  :
 प्राथमिक  वस्तु  कीमतों  में  गिरावट  और  अफ्रीकी  देशों  में  विदेशी  मुद्रा  की  भारतीय

 निर्यातों  में  रूदरता  और  भारतीय  संयुक्त  उद्यमों  में  कमी  होने  के  लिए  मुख्य  रूप  से  उत्तरदायी  हैं  ।
 अफ्रीका  से  आयातों  में  वृद्धि  का  इख

 अफ्रीकी  देशों  के  साथ  व्यापार  तथा  संयुक्त  उद्यमों  में  सुधार  के  लिये  प्रतिनिधि
 मण्डलों  का  मेलों/प्रंद्शनियों  का  विशेष  द्विपक्षीय  प्रबन्धों  को  स्थापना  जैसे
 अनेक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।

 गुजरात  में  कपास  के  भण्डार  का  जमाव

 6370.  ओ»री  के०  वी०  शंकर  गोडा  :  क्‍या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  गुजरात  में  कपास  का  बहुत  अधिक  मंडार  जमा  हो  गया

 यदि  तो  यह  भी  सच  है  कि  कपास  उत्पादकों  की  समस्या  और  भारतीथ  कपास
 निगम  के  कार्यकरण  की  कमियों  के  बारे  में  चर्चा  करने  के  लिये  23  1986  को  आयोजित
 बेठक  में  प्रधान  मन्‍्त्री  ने  भाग  लिया

 यदि  तो  बंठक  में  दिये  गये  सुझावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 उनके  मन्त्रालय  ने  गुजरात  में  कपास  के  भारी  जमाव  से  उत्पन्न  समस्या  का  हल  करने

 और  भारतीय  कपास  निगम  के  कार्यकरण  में  सुधार  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  खुशोद  आलम  :  चालू  रुई  मौसम

 85  से  अगस्त  86  के  दौरान  गुजरात  में  रुई  की  लगभग  18:00  लाख  गांठों  का  उत्पादन  होने
 का  अनुमान  है  जबकि  पिछले  रुई  मौसम  के  दोरान  20:10  लाख  गांठें  का  उत्पादन  होने  का  अनुमान

 से  :  गुजरात  में  रुई  की  खरीदारियों  पर  चर्चा  करने  के  लिए  25  1986

 को  प्रधान  मन्‍्त्री  के  कार्यालय  में  एक  बैठक  हुई  थी  ।  यह  विनिश्चय  किया  गया  था  कि  भारतीय  राज्य
 रुई  निगम  तथा  गुजरात  राज्य  सहकारी  रुई  परिसंघ  गुजरात  में  रुई  की  अपनी  खरीदारियां

 रुई  के  निर्यात  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  रुई  की  न्यूनतम  निर्यात  कीमतें  समाप्त  करने  का  विनिश्चय  किया

 गया  भारत  सरकार  गुजरात  राज्य  सहकारी  रई  प्रिसंघ  एवं  गैर-सरकारी  व्यापारियों
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 सहित  विभिन्‍न  अभिकरणों  के  माध्यम  से  चालू  रुई  मौसम  के  दोरान  10:00  लाख  से  भी  अधिक

 रुई  की  गांठें  रिलीज  की  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  को शोर  बकाया  ऋण

 6371.  श्री  जगदोह्य  अवस्थी  :  क्‍या  विक्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  ऋण  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  की  संख्या  क्‍या

 इन  प्रतिष्ठानों  की ओर  अनुसूचित  बंकों  की  कितनी  राशि  बकाया  और

 उनमें  से  ऐसे  कितने  प्रतिष्ठान  हैं  जिनकी  रूरणता  समाप्त  हो  सकती  और  ऐसे
 कितने  प्रतिष्ठान  हैं  जिनकी  रुग्णता  दूर  नही  हो  सकती  उनका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जर्नादन  :  और  :  उत्तर  प्रदेश  में

 सूचित  वाणिज्यिक  बेकों  से  सहायता  प्राप्त  रूण  औद्योगिक  एककों  की  संख्या  और  उनके  नाम  बकाया
 बेक  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  रिजवं  बेक  द्वारा  दी  सूचना  नीचे  दी  गई  है  :--

 बड़े  रू  औद्योगिक  एककों  की  बकाया  राशि

 एकक  संख्या

 1.  1985  के  अन्त  में  63  287:18

 2.  लघु  रुप्ण  एकक  9020  60:53
 1984  के  अन्त

 63  बड़े  रुणण  औद्योगिक  एककों  में  से  44  एकक  को  14  को  अनर्थक्षम  पाया
 गया  है  और  बाकी  5  के  सम्बन्ध  में  अथेक्षमता  की  स्थिति  का  निर्धारण  किया  जाना

 )

 दोधंकालीन  निर्यात  नीति

 6372.  डा०  टी०  कल्पना  देवी  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिनांक  4  1986  के  आफ  इण्डियाਂ  में  प्रकाशित  समाचार  के

 अनुसार  एक  दी्घेकालीन  निर्यात  नीति  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
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 क्‍या  इस  नीति  के  अन्तगंत  इजीनियरों  और  चिकित्सा  तथा  इ  जीनिरयरिंग
 व्यवसायियों  के  लिए  इलेक्ट्रोनिक  और  अन्य  सामान  बनाने  वाले  छोटे  उद्यमियों  जैसे  वास्तविक
 प्रयोक्ताओं  की  सहायता  के  लिए  दीघंकालोन  आयात  नीति  भी  शामिल  होगी  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  मंत्री  पो०  शिव  :  से  :  यह
 समाचार  रिपोर्ट  भारत-सोवियत  व्यापार  संदर्भ  में  दीर्धावधि  निर्यात  संविदाओं  की  आवश्यकता  से
 सम्बन्धित  है  ।  वतंमान  आयात  तथा  निर्यात  नीति  पहले  से  ही  अप्रैल  1985  से  मा  1988  तक
 दीर्घावधि  आधार  पर

 उपभोक्‍ता  मासलों  का  अलग  मंत्रालय  बनाना

 6373,  श्री  मानिक  रेडडी  :

 श्री  आर०  कुमारमंगलस  :

 डा०  टो०  कल्पना  देवी  :

 श्रीमती  के०  भण्डारी  :

 क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  इस  आशय  के  समाचार  को  देखा  है  जिसमें  यह  विस्तार  से  बतायर
 गया  है  कि  निर्माता  किस  प्रकार  शब्द  का  इस्तेसाल  करके  निर्दोष  ग्राहकों  का शोषण  कर

 रहे  हैं  और  शिकायतों  पर  कारंवाई  करने  एवं  गारन्टी  लागू  करने  हेतु  किसी  प्राधिकारी  के  न  होने
 के  कारण  गारन्टी  सुनिश्चित  करने  का  कोई  रास्ता  नहीं

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उपभोक्ताओं  को  सीधे  तेजी  से  संरक्षण  प्रदान
 करने  हेतु  कोई  उपयुक्त  आधारभूत  व्यवस्था  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 योजना  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०के०  :  से
 :  यद्यपि  इस  तरह  की  किसी  रिपोर्ट  की ओर  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  नहीं  किया  गया

 सरकार  इस  बात  से  अवगत  है  कि  विनिर्माता  अपने  उत्पाद  के  सम्बन्ध  में  को

 पूरा  न  करके  उपभोक्ता  को  शोषण  कर  रहे  अनुचित  व्यापार  पद्धतियों  को  रोकने  के  लिए  इस
 दिशा  में  एक  उपाय  के  रूप  में  एक/धिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  में  संशोधन
 किया  गया  इसके  अलावा  सरकार  उपभोक्ता  संरक्षण  के  बारे  में  एक  नमूना  कानून  के
 जिसे  वे  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  अपनाया  जाना  पर  विचार  कर  रही  है  ।  इस  कानून  में  एक
 उपभोक्ता  संरक्षण  एक  उपभोक्ता  कार्य  निदेशालय  तथा  एक  उपभोक्‍ता  विवाद  निपटान
 मंच  स्थापित  करने  की  व्यवस्था  की  गई  प्रस्तावित  उपाय  का  उद्देश्य  उपभोक्ता  हित  की  रक्षा
 तथा  प्रव्धंन  करना  और  उपभोक्ताओं  की  शिकायतों  को  तेजी  से  तथा  कम  खर्च  पर  दूर  करने  के
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 लिए  एक  मंच  प्रदान  करना  उपभोक्ता  संरक्षण  उपभोक्ता  के  जेसे  चुनने
 का  अधिकार  सुनवाई  का  अधिकार  तथा  कुछ  व्यापारियों  द्वारा  उपभोक्ताओं  के

 बेईमानीपूर्ण  शोषण  के  प्रति  क्षतिपूर्ति  का  की  रक्षा  एवं  प्रवर्धन  परिषद
 उपभोक्ताओं  को  सूचना  देने  तथा  उन्हें  शिक्षित  करने  और  उपभोक्ता  संरक्षण  आन्दोलन  को

 विकसित  करने  के  लिए  कार्यक्रम  चलाएगी  ।  उपभोक्ता  कार्य  उपभोक्ताओं  की  शिकायतें
 प्राप्त  करने  तथा  उन  पर  कार्यवाही  करने  के  लिए  एक  कायेकारी  तंत्र  होगा  ।  उपभोकता  विवाद
 निपटान  उपभोक्‍ता  विवादों  को  तेजी  से  तथा  कम  खर्च  पर  निपटाने  के  लिए  एक  अध॑-न्‍्यायिक

 तंत्र

 कम्पनियों  के  नाम  स्टाक  एक्सचेंज  में  दज  कराने  के  लिए  समय-सोमा

 6374.  श्री  मानवेन््रसिह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  -

 किसी  कम्पनी  द्वारा  खुले  बाजार  में  शेयरों  को  जारी  किए  जाने  के  पश्चात्‌  स्टाक

 एक्सचेंज  में  उस  कंपनी  का  नाम  दर्ज  कराने  की  क्या  सीमा

 28  1986  को  ऐसी  कम्पनियों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  उनके  नाम
 क्या  है  जिन्होंने  जनता  को  शेयर  जारी  करने  के  एक  वर्ष  बाद  भी  इस  दिशा  निर्देश  का  पालन  नहीं
 किया  है  और  अपना  नाम  स्टॉक  एक्सचेंज  में  दर्ज  नहीं  कराया  और

 सरकार  का  उन  कम्पनियों  के  विरुद्ध  क्या  कारंवाई  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  सावंजनिक  निर्गंम  के  पश्चात
 किसी  स्टाक  एक्सचेंज  में  किसी  कम्पनी  की  प्रतिभ्रूतियां  को  सूचीबद्ध  किए  जाने  के  लिए  निर्धारित

 अभिदान  सूची  बन्द  किए  जाने  के  तारीख  के  बाद  दस  सप्ताह  तक  की  हैं  ।

 स्टाक  एक्सचेंजों  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  ऐसी  कोई  कम्पनी  नहीं  है  ।

 प्रइन  के  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  यह  प्रदन  ही  पैदा  नहीं  होता  ।

 ट्रेलरों  पर  उत्पादन  शुल्क

 6375.  ओऔ  गुरुदास  कामत  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  द्वारा
 वर्ष  1982-83,  1983-84,  1984-85  5  के  दौरान  इसी  कृषि ट्रं  ट्रंक्टर  ट्रं  ट्रक
 ट्रृंजरों  पर  उत्पादन  शुल्क  की  अलग-अलग  कितनी  राशि  वसूल  की  गई

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर
 सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 114



 2  1908  लिखित  उत्तर

 )

 उत्तर  श्रवेश  में  बेंक  डकंतियां  और  घोखाघड़ी

 6376.  श्री  राजकुमार  राय  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  इलाहाबाद  और  कानपुर  में  दो  बंकों  में  पड़ी  डकेती  से  सिद्ध  हो  गया  है  कि  बेक

 डाकुओं  की  कृपा  से  ही  काम  करने  में  समर्थ  हैंन  कि  सुधरी  हुई  कानून  और  व्यवस्था  की
 स्थिति

 उत्तर  प्रदेश  में  वर्ष  1985  के  दौरान  बेकों  में  डकतियों  और  धोखाघड़ी  के  कुल
 कितने  मामले  हुए  तथा  इसमें  कितनी  घनराशि  अन्तग्रंस्त  और

 इन  मामलों  में  अ्रन्तग्रंस्त  व्यक्तियों  और  डाकुओं  के  विरुद्ध  की  गई  कायंवाही  का
 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  नहीं  ।

 और  :  बताता  गया  है  कि  1985  में  उत्तर  प्रदेश  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  में

 डकेती/लूटपाट  की  8  घटनाएँ  हुई  जिनमें  26:39  लाख  रुपए  की  राशि  अन्‍्तग्रन॑स्त  थी  ।
 5  व्यक्तियों  के  गिरफ्तार  किए  जाने  की  सूचना  मिली  है  |  तक  बेंक  घोखाघड़ियों  का  सम्बन्ध

 है  भारतीय  रिजवं  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  वर्तमान  आंकड़ो  प्रणाली  से  राज्य  वार  सूचना  प्राप्त

 नहीं  होती  कलेंडर  वर्ष  1985  के  दौरान  भारतीय  रिजवं  बंक  को  सरकारी  क्षेत्र  के  28

 बेंकों  द्वारा  देश  भर  में  हुई  घोखाघड़ियों  के  मामलों  की  कुल  संख्या  के  सम्बन्ध  में  अद्यतन  समेकित

 चाहे  घटना  की  तारीख  कुछ  भी  रही  नीचे  दी  गई  है  :

 वर्ष  धोखाघड़ियों  की  संख्या  अझ्रन्तग्न स्‍त  राशि

 1985  2157  53-49

 अनन्तिम  )

 भारतीय  रिजवं  बेक  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  27  बेक  कर्मचारियों को  सजा  दी  गई
 तथा  387  कमंचारियों  को  धोखाधडियों  के  मामलों  में  अन्तग्रंस्त  होने  के  कारण  बड़े  या  छोटे  दण्ड

 दिए  गए  ।

 )

 मसाला  निर्यात  संवर्धन  परिषद  को  मांगेंਂ

 6377.  डा०  के०  जो०  शभ्रदियोडी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मसाला  निर्यात  संवर्धन  परिषद  ने  काली  मिर्च  के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  ।0
 1985  के  अपने  ज्ञापन  में  क्या  मांगें  और
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 चालू  वषं  के  दौरान  काली  मिचे  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 जा  रहे  हैं  और  काली  मिर्च  पर  प्रति  किलो  निर्यात  शुल्क  क्या  है  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  पो०  शिव  :  तथा

 |  1985  से  काली  मिचं  के  निर्यात  पर  3  रुपए  प्रति  किग्रा०  का  शुल्क  लगाया  गया

 मसाला  निर्यात  संवर्धन  परिषद  ने  दिनांक  10  1985  के  अपने  ज्ञापन  में  अनुरोध  किया  है  कि
 7  मई  1985  से  पहले  की  गई  संविदाओं  पर  निर्यात  शुल्क  से  छुट  दी  जाए  ।

 संत्द  ने  हाल  ही  में  एक  विधान  बनाया  है  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ  मसाला  बोर्ड  स्थापित

 करने  की  भी  व्यवस्था  आशा  की  जाती  है  कि  इस  कदम  से  काली  मिच  विशेषकर  उपभोग

 पैकों  मसालों  का  निर्यात  बढ़ाने  में  आवश्यक  संस्थागत  सहायता  मिलेगी  ।  इस  सम्बन्ध  में  किये

 जा  रहे  अन्य  उपायों  में  बिक्री-सह-अध्ययन  प्रदर्शनियों  में  भाग  लेना  आदि  शामिल  हैं  ।

 राजस्व  को  वसूली  में  वद्ध

 6378.  श्री  शरद  दिधे  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1985-86  में  मुख्य  करों  की  वसूली  में  विगत  वर्ष  की

 तुलना  में  22%  वृद्धि  हुई  ह ैऔर  उसी  अवधि  में  आयकर  की  वसूली  में  बजट  प्राक्कलन  की  तुलना
 में  36%  की  वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  करों  की  वसूली  में  कितनी  वृद्धि  हुई  है और  चोर  बाजारी
 करने  वालों  तथा  कर  अपवंचकों  के  विरुद्ध  चलाए  गए  सघन  अभियान  से  कितनी  बसूली
 हुई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  तथा  :  सूचना  यथा
 संभव  सीमा  तक  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उसे  सदन-पटल  पर  रख  दिया  जाएगा

 सागर  में  गेहूं  को  बोरियों  की  पुरानो  दरों  पर  बिक्री  करने  से

 भारतोय  खाद्य  निगम  को  हानि

 6379.  श्री  डाल  चन्द्र  जन  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  |  1986  से  गेहूं  के  बिकी  मूल्य  में  वृद्धि  की

 यदि  तो  सागर  जिले  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कार्यालय  में  यह  आदेश  कब
 जारी  किए  गए
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 सागर  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कार्यालय  में  यह  आदेश  जारी  किए  जाने  की  तारीख

 से  इनके  लागू  किए  जाने  की  तारीख  तक  की  अवधि  के  दौरान  गेहूं  की  कितनी  बोरियां  वितरित  की

 क्या  नयी  दरों  की  जगह  पुरानी  दरों  पर  गेहूं  की  बोरियाँ  वितरित  करने  के  कारण
 सरकार  को  हुई  हानि  के  लिए  कोई  जिम्मेदारी  निर्धारित  की  गई

 क्या  सागर  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कार्यालय  के  काम  करने  वाले  दोषी  पाए  गए
 कमंचारियों  के  विरुद्ध  कोई  कारंवाई  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 .  योजना  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  के०  :

 हाँ  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  मुख्यालय  ने  30-1-86  को  अपने  फील्ड  यूनिटों  को  गेहूं  की
 ताजा  बिक्री  के  स्थगित  करने  के  अनुदेश  जारी  किए  मालूक  हुआ  है  कि  ये  अनुदेश  जिला

 सागर  को  प्राप्त  नहीं  हुए  थे  ।

 30  और  3।  1986  को  सागर  में  858  और  9,100  गेहूं  की

 बोरियां  जिनमें  लगभग  82  मीटरी  टन  और  866  मीटरी  टन  गेहूं  जारी  की  गई

 ५

 से  :  इस  आशय  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि निगम  के  कुछ  अधिकारियों  ने

 आदेशों  के  उल्लंघन  में  गेहूं  बेचा  जाँच  प्रगति  पर  विस्तृत  जांच  होने  तक  चार
 कारियों  को  मुअत्तल  कर  दिया  गया  है  और  उनके  मुख्यालय  को  बदल  दिया  गया  है  जिला

 सागर  से  स्पष्टीकरण  भी  माँगा  गया  है  ।

 (  जवबुयाद  )

 केरल  में  हृबुक्‍्कों  में  भारतोय  खाद्य  निगम  का  डिपो  खोलना

 6380.  श्री  पो०  ए०  एंटनी  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  इदुक्की  और  अन्य  पड़ाही  क्षेत्रों  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  डिपू  खोलने
 का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इनके  कब  तक  खोले  जाने  की  संभावना  है  ?

 योजना  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पूत्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍त्री  ए०  के०  :

 नहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।
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 भारतोय  खाद्य  निगम  हारा  पंजाब  राज्य  संगठन  को  देय  सजद्री
 तथा  चढ़ाई-उतराई  प्रभार  की  बकाया  राशि

 6381.  श्री  सेवासिह  गिल  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 )  क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  ।  1985  को  पंजाब  राज्य  संगठन  को
 1-70  रुपये  प्रति  क्विटल  की  दर  से  गेहूਂ  का  संस्थापन  प्रभार  का  भुगतान  करने  के  लिए  सहमत  हो

 गया  परन्तु  वास्तव  में  1:13  रुपये  प्रति  क्विटल  की  दर  से  ही  भुगतान  किया  गया

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  पंजाब  राज्य  संगठन  ने  भारतीय  खाद्य  निगम  से  वर्ष  1985-
 86  में  5-50  रुपये  प्रति  क्विटल  की  दर  से  मजदूरी  तथा  चढ़ाई-उतराई  प्रभार  का  दावा  किया  है

 परन्तु  भारतीय  खाद्य  निगम  445  रुपये  की  दर  से  मुगतान  करने  के  लिए  सहमत  हुआ  था  जबकि
 भारतीय  खाद्य  निगम  का  अपना  ही  व्यय  5:40  रुपये  प्रति  क्विटल  और

 क्‍या  सरकार  राज्य  संगठन  को  शेष  राशि  की  प्रतिपूर्ति  करने  के  लिए  तैयार

 योजना  तथा  खाद्य  श्लोर  नागरिक  पृति  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :

 हां  ।

 हां  ।

 जिन  दावों  को  उपयुक्त  समभा  जाता  उनकी  प्रतिपूर्ति  राज्य  सरकार  को  कर  दी

 जाएगी  ।

 भारतीय  निर्यात  संगठन  संघ  की  प्रबन्ध  समिति  का  गठन

 6382.  श्री  आनन्द  पाठक  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  निर्यात  संगठन  संघ  की  प्रबन्ध  समिति  का  गठन  सरकार  की  स्वीकृति  से
 किया  गया

 यदि  तो  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्या

 क्‍या  किन्‍्हीं  सरकारी  अथवा  व्यापार  विकास  प्राधिकरण  और  ऐसे  ही
 किस्हीं  सरक:री  संगठनों  के  प्रतिनिधियों  को  इस  समिति  में  लिया  गया  और

 भारतीय  निर्यात  संगठन  संघ  के  अध्यक्ष  द्वारा  की  गई  देश  और  विदेशों  की  यात्राओं
 का  ब्योरा  क्या  है  ओर  ऐसे  यात्राओं  पर  कितना  धन  व्यय  किया  गया  है  ?

 वाणिज्यतथा  खाद्य  शोर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  पो०  शिव  :  और  :
 भारतीय  निर्यात  संगठन  परिसंघ  को  प्रबन्ध  समिति  परिसंघ  के  विधान  के
 सार  गठित  की  जाती  है  और  सरकार  के  अनुमोदन  की  आवश्यकता  नहीं  वर्ष  1985-86  के

 लिए  परिसंघ  की  प्रबन्ध  समिति  का  गठन  विवरण  1]  के  रूप  में  संगलग्न  है  ।

 जी

 विवरण  1]  संलग्न  है  ।
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 विवरण

 वि  >
 वर्ष  1985-86  के  लिए  भारतोय  निर्यात  संगठन  परिसंघ  के  प्रबन्ध

 समितिसदस्यों  को  सूची  ।

 1.  श्री  वीरेन्द्र  पी०  पुंज  संस

 पुंज  कनाट

 नई
 चंम्बसे  आफ  कामर्स

 एण्ड  इण्डस्ट्री  आफ  इण्डिया  )

 उपाध्याक्ष

 2.  श्री  मथुरादास  मेहता
 एम०  एच०  मेहता  एण्ड  कं०  602  मेरिन

 प्रतिनिधि  भारतीय  तेल  तथा  उत्पाद
 निर्यातक  एसोसिएशन  ।

 श्रेणी  ।

 साधारण  सदस्य  निर्वाचन  कष  त्र

 (1)  निर्यात  संवर्धन  परिषदों  वस्तु
 सरकार  द्वारा  प्रायोजित  संस्थान  ।

 निर्यात  संवर्धन  परिषदें

 3.  श्री  एम०  आर०
 जेम  एण्ड  ज्वेलरी  इपीकाउ  ओ०

 एम०  आर०  भंसाली  एण्ड
 702  प्रसाद
 टाटा  रोड  2,  नीयर  रोक्सी

 ।

 4.  श्री
 कैमिकल्स  एण्ड  एलाइड  प्रोडक्ट्स

 एस  पब्लिसर्स  डिस्टीब्यूटस्स
 5,  अंसारी  रोड

 नई

 5.  श्री  कांतीलाल
 कांतीलाल  एंड

 खाद्य  निर्यात  संवर्धन

 6.  श्री  प्रान  नइस

 स्टोट्स  गुड्स  एक्सपोट्स  प्रोमोशन

 काउ  सिल  के/ओ  सोंसर

 बस्ती  शेख

 7.  श्री  मोहम्मद
 काउ  सिल  फार  लेदर
 मारबल

 118,  वेपरी  हाई

 8  श्री  समरसिह
 शेलाक  काउ
 के/ओ  समरसिह  जायसवाल

 केमाक
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 लिखित  उत्तर

 9  श्री
 इल्जीनिरिंग  काउ  सिल  के/ओ
 गेडोर  टूल्स  इण्डिया  गेडोर

 हाउस  51-52,  नेहरू
 नई

 .  श्री

 सिल्स  एण्ड  रेयन  टेक्सटाइल्स  इपी  काउ'सिल
 रेशम  नरोमन

 »  श्री  गुलाब  घर

 कारपेट  काउसिल
 शॉपिंग

 सफदरजंग  नई  9.

 12.  श्री

 इंडियन  सिल्स  काउ
 16,  मित्तल  पहली
 नरीमन  प्वाइ

 13.  श्री

 स्पाइसिस  काउ
 किरेमल  चेम्बस  1671,

 श्री  सिरी
 नाथ  एग्जिम  इन्टरनेशनल

 50/2-3,  हनुमान
 नई

 निर्यात  संवर्धन
 परिषद  )

 11  1986

 15.  श्री

 वूल  एण्ड  वूलन्स  इपी  काउ
 को/ओ  दिनेश  मिल्स

 65  पदरा  रोड  बडौदा  ।

 16.  श्रो  गंगाधरन

 केशू
 के/ओ  केरल  नट  फूड

 80

 17.  श्री
 बेसिल  फारमेसिउटिकल्स  एंड
 कोस्मेटिक्स  काउ  सिल
 स्टंडड

 कैमिकल्स  दि  स्टेन्ड  मिल्स
 मफतलाल  नरीमन  प्वाइन्ट

 18.  श्री
 ओवरसीज  कन्सस्‍्ट्रकशन  काउंसिल  आफ

 कामसं  7  वीं
 तारादेव  34.

 19  श्री

 चन्द्र  ओल्ड  नगरदास
 अंधेरी

 तथा  लिनोलियम
 निर्यात  संवर्धन  परिषद  )

 20.  मुन्ना  लाल
 काटन  टेक्सटाइल्स  काउ
 के/ओ  सेठ  इन्वेस्टमेंटल  एंड  ट्रेडिंग

 1105,  रहेजा  ॥वीं
 रोमन  प्वाइन्ट
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 21.  श्री  मोहनजीत  सिह  चेयरमन

 एपेरल्स  ई०  पी०  काउंसिल  के/ओ
 डलफिन  इन्टरप्राइजिज  लक्ष्मी  भवन
 72,  नेहरू  प्लेस  नई  दिल्‍ली  110010

 वस्तु  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  संस्थान

 22.  श्री
 क्षेत्रीय

 एक्सपोर्ट  क्रंडिठ  गारन्टी  कारपोरेशन  आफ

 इण्डिया  हेरेल्ड  हाउन  तीसरी  मंजिल

 बहादुरशाह  जफर

 नई

 23,  श्री

 इलायची  बोडं

 24.  श्री  सुमन  कुमार  प्रबन्ध  निदेशक

 इण्डियन  इन्स्टीच्यूट  आफ

 इन्स्टीच्यूशनल  साउथः
 आप

 नई
 25,  श्री

 मेरिन  प्रोडक्ट्स  एक्सपोर्ट्स  डवलपमेंट
 वलड  ट्रंड  सेन्टर  रोड

 एरनाकुलम

 26.  श्री

 एग्जीक्यूटिव  ट्रंड  डवलपमेंट

 एथोरिटी  बंक  आफ  बडौदा

 16  पालियामेंट

 नई
 27.  श्री

 टूंड  फेयर  एथोरिटी  आफ  इण्डिया  प्रगति

 लिखित  उत्तर

 लाल  बहादुर  शास्त्री

 नई

 (Il)  व्यापार  संघ  चेम्व्स  आफ  काससे  अथवा
 सदढसंगठन

 28,  श्री

 गारमेन्ट्स  एक्सपोट्स

 609,  अशोका  एस्टेट
 नई

 29,  श्री

 एम्बादी  इन्टरप्राइजिज

 टायम

 28,  राजाजी

 चम्वर्स  आफ  कामसे  एंड

 श्रेणी  11.

 सह-सदस्य  निर्वाचन  क्ष  त्र
 !  (1)  मान्यता  प्राप्त  निर्मात  पिछले
 वर्ष  जिसका  निर्यात  कारोबार  5  करोड़  रु०  शोर
 झ्रधिक  रहा
 30.

 31.

 श्री
 टाटा  एक्सपोट्स

 ब्लाक  दिवसागर

 श्री  अध्यक्ष  मेट्रो  एक्सपोंट्स
 शाह  -

 शिवसागर

 121



 लिखित  उत्तर

 गति  (1)  मान्यता  प्राप्त  निर्यात  सदन

 पिछले  वर्ष  जिसका  निर्यात  कारोबार  5  करोड़
 रुपये  तक  रहा  है  ।

 32.  श्री  पी

 स्टालवर्ट  एक्स्पोट्स
 11,  टाल्सटाय

 नई

 श्री

 प्रबन्धक  गुुडलास  नेरोलैक  पेन्ट्स
 गणपतराव  कदम  लोअर

 33.

 34.  श्री

 मंट्रोपोलिटन  ट्रेंडिग  10176  हैनस

 35.  श्री  प्रेम  नाथ  हंस  एक्सपोर्ट
 रेशन  6,  देशबन्धु  गुप्ता

 नई

 (i)  मान्यता  प्राप्त  निर्यात  सदन

 एकक  अथवा  एककों
 का  सार्थ  संघ  ।

 36,  श्री  रामू
 बेल

 सर

 (ii)  कंसल्टंसोी  कांट्रेक्टर  फर्म  तथा  बेंकिंग

 इंस्टीट्यूघन

 37.  श्री  कार्यकारी
 टाटा  कंसल्टींग  इन्जीनियस
 34,  संत  तुकाराम
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 38.  श्री  विनोद  कुमार

 3/150,
 नई

 (iii)  प्रतिष्ठान  अथवा  एकल  फास

 जिसका  पिछले  वर्ष  का  कारोबार  10  लाख  या

 उससे  भ्रधिक  रहा  ।

 39.  श्री

 श्री  शंकर  53  मिर्जा
 गालिब

 40.  श्री
 वेलस्त्रिग  57,  मायापुरी
 इन्डस्ट्रियल  फेस  1,
 नई

 (iii)  प्रतिष्ठान  अथवा  एकल  फर्म  जिसका
 पिछले  वर्ष  में  कारोबार  10  लाख  रु०  से  कम

 रहा  ।

 41.  श्री  प्रबन्ध  निदेशक
 किरण  एक्सर्पोट्स  97,
 कनाट  नई

 सहयोजित  सदस्य
 42.  श्री  संयुक्त  सचिव

 वाणिज्य  उद्योग
 नई

 43.  श्री  कमलेश  संयुक्त  सचिव
 विदेश  काये  साउथ

 नई

 44.  श्री

 संयुक्तसचिव
 वित्त  नार्थ

 नई
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 45.  श्री  सिद्धार्थ  निर्यात
 वाणिज्य  उद्योग

 नई  दिल्‍ली-00]॥

 46.  श्री  सचिव  आईਂ  एण्ड
 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग

 भवन-नई

 47.  श्री

 संयुक्त  विकास
 विकास  आयुक्त  का  कार्यालय

 ),  उद्योग

 निर्माण  विंग

 मौलाना  आजाद

 नई  «

 48.  श्री  रेजिडेंट

 भारतीय  निर्यात  आयात
 चाणिक्य  अफीका

 नई  दिल्‍ली-002॥

 लिखित  उत्तर

 विशेष  आागन्तिती

 49.  भाई  मोहन  रेनवाक्सी

 रेट्रीअ  नेहरू  नई
 विगत  अध्यक्ष )

 50.  श्री

 पंचशील

 नई

 श्री
 म।फंत  फंडरेशन  आफ  एसोशिएशन  आफ
 काटेज  एण्ड  स्माल

 कलकत्ता  ।

 विवरण-ना

 फीयो  के  अध्यक्ष  द्वारा  वेश  शोर  विदेशों  में  को  गई  यात्राप्रों

 के  ब्यौरे  जिनमें  इन  यात्राओं  पर  किया  गया  व्यय  शामिल  है  ।

 विदेशों  को  यात्राएं

 से  :

 सरकारी  नियन्त्रण  पर  श्री  एन०  डी०  तिवारी

 राशि

 123

 उद्योग मन्‍्त्री के नेतृत्व में हैनोवर को प्रतिनधि मण्डल (3 से ) 2. स्टाकहोम में कामस ऐन्यूमल कन्वेशन के अन्‍्तर्राष्ट्रीय चेम्बर तथा 64,622'00 स्विट्जरलेंड में संयुक्त व्यापार परिषदों की बैठक से 30 । 3. सरकारी निमन्त्रण पर भारत-जिम्बाबवे संयुक्त आयोग हरारे से ।2 ।



 दिसस्वर  1984  से  अक्टूबर  1985  :

 1.  ईरान  को  एफ०  आई०  ई०  ओ०  को  बहु-विषयक  संयुक्त  प्रतिनिधि

 दल  (14  से  21  1985)!

 2.  सियोल  में  इन्टरनेशंनंल  चम्बंस  आफ  काम

 का  छठा  वार्षिक  सम्मेलन  (25  से  30  1985)  ।

 3.  भारत-फ्रींस  संयुक्त  व्यापार  परिषद्‌  की  चौथी  बैंठक-पेरिस

 मन्‍त्री  ने भाग  (5  से  12  1985)  ।

 1985  से  1986  :

 1.  भारत  जापन  व्यापार  सहयोग  समिति  की  बंठक-टोकियो

 मन्त्री  ने भाग  (28  से  29  1985)  ।

 अन्तर  देशीय  यात्राएं  :

 दो  1983  से  1985  के  दौरान  फीयो  प्रबन्ध
 समिति  की  12  बैठकों  की  गई  और  पाँच  बंठकों  के  लिए  दावा  है  जो
 बैठक  मुवनेश्वर  तथा  बम्बई  में  की  गई

 विमान  भाड़ा  जैसा  कि  फीयो  के  नियमों  और  फीयो  के  स्वीकृत
 बजट  में  कुल  दावा  5  बँंठकों  के  लिए  ।

 निर्यात  संवर्धन  परिषद  को  पअ्रन्तनियम्तावलो  में  संशोधन

 लिखित  उत्तर  1986

 30,918-00

 61,840-00

 55,543-00

 20,971:00

 11,834-00

 6383.  झी  झांतन्‍द  पाठक  :  क्‍या  धाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  निर्यात  संवर्धन  परिषदों  के  कोष  आदि  पर  सरकारी  नियन्त्रण
 के  लिए  सरकार  द्वारा  सुझाए  गए  संशोधन  खण्डों  को  किसी  निर्यात  संवर्धन  परिषद  ने  अपनी
 अन्तनियमावली  में  शामिल  करने  से  इन्कार  किया  है  या  अभी  तक  शामिल  नंहीं  किया

 यदि  तो  ऐसी  परिषदों  के  नाम  क्या

 क्‍या  आयात  और  निर्यात  नियन्त्रण  1947  के  अन्तगंत  सरकार  की
 मान्यता  समाप्त  कर  दी  गई  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कया  ऐसी  परिषदों  को  सरकार  के  एम०  डी०  ए०  विकास

 अनुदान  बन्द  कर  दिये  गए  हैं  और  यदि  तो  किस  तारीख

 क्या  सरकार  ने  ऐसी  परिषदों  के  विरुद्ध  कोई  अन्य  कार्यवाही  भी  की  है  जिनमें  ऐसी
 परिषदों  की  कार्यकारी  समितियों  में  सरकार  के  नामांकित  व्यक्तियों  को  वांपस  बुलाया  जाना  भी
 शामिल  है  ?

 "124



 2  1908  लिखित  उत्तर

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  श्रोर  नागरिक  पू्ि  मन्‍्त्रो  पो०  शिव  :  से  :
 उन्‍नीस  निर्यात  संवर्धन  परिषदों  में  से  ग्यारह  परिषदों  द्वारा  संस्था  नियमावली  में  वांछित  संशोधन

 किया  गया  निम्नोक्त  सात  परिषदें  अपनी  संस्था  नियमावली  में  अपेक्षित  संशोधन  करने  के  लिए

 कार्यवाही  कर  रही  है  :--

 1.  रसायन  तथा  एलाइड  निर्यात  संवर्धन

 2.  भारतीय  रेशम  निर्यात  संवर्धन  बम्बई

 3.  रेशम  तथा  रेयन  निर्यात  संवर्धन

 4.  खेल-कूद  सामान  निर्यात  संवर्धन  नई

 5.  चमड़ा  निर्यात  संवर्धन

 6.  कालीन  निर्यात  संवर्धन  नई  और

 7.  बेसिक  फर्मामेंक्यूटीकल्स  तथा  प्रसाधन  निर्यात  संवर्धन

 केवल  एक  परिषद  अर्थात्‌  परिधान  निर्यात  संवर्धन  नई  दिल्ली  ने  सूचित  किया  है
 कि  उनको  सुभाए  गए  संशोधन  वे  नहीं  कर  पायेंगे  और  1  1985  से  उनके  अनुदान  को
 रोक  दिया  गया  है  ।  इसके  इस  परिषद  के  विरुद्ध  कोई  अन्य  कायंवाही  नहीं  की  गई

 वस्त्र  मन्त्रालय  ने  उन्हें  अपने  निर्णय  पर  पुनः  विचार  करने  की  सलाह  दी  है  ।

 पटसंन  उत्पादकों  को  बोनस

 6384.  श्री  पोयूष  तिरको  :  क्‍या  वस्त्र  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पदिचिम  जो  कि  कम  खाद्यान्न  पैदा  करने  वाला  राज्य
 अपने  किसानों  के  अथंक  प्रयासों  से  अंब  आवश्यकता  से  अधिक  खाद्यान्न  पैदा  करने  वाला  राज्य

 हो  गया

 भारत  से  कच्चा  पटसन  निर्यात  करने  वाले  देशों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  पटसन  का
 प्रति  क्विटल  निर्यात  मूल्य  क्या  है  तथा  उससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  गई

 कया  सरकार  का  भारतीय  पटसन  निगम  को  बेचे  गये  पटसन  की  रसौद  के  आधार
 पर  निर्यात  व्यापार  के  माध्यम  से  विदेशी  मुद्रा  में  अजित  लाभ  से  एटसन  उत्पादकों  को  बोनस  देने  का
 विचार  और

 यदि  तो कब  तक  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मस्त्रालय  के  राज्य  सन्‍त्री  खुर्शोद  श्रालम  :  जानकारी  एकत्र  की  जा

 रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।
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 निर्यात  योग्य  वेशी  के  अतिरिक्त  सामान्यतः  कच्चे  पटसन  का  निर्यात  नहीं  किया

 जाता  वार्षिक  व्यापार  योजनाओं  के  अन्तगंत  पूर्वी  यूरोपीय  देशों  की  निर्यात  वचनबद्धताएँ
 सामान्यतः  पूरी  की  जा  रही  चालू  पटसन  में  मौसम  1985-86  के  दौरान  कच्चे  पटसन  का

 निर्यात  मुख्य  रूप  से  सोवियत  आदि  को  किया  गया  है  और  कीमतें  पति

 क्विटल  292:68  रु०  से  520:90  रु०  के  बीच  रहीं  ।  अब  तक  लगभग  31,508  गांठों  की  कुल
 मात्रा  जिसका  भूल्य  2:61  करीड़  रु०  निर्यात  किया  गया  है  ।

 तथा  :  भारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  कच्चे  पटसन  के  निर्यात  पर  अजित  लाभ

 न्यूनतम  होने  से तथा  कच्चे  पटसन  का  निर्यात  किसी  लाभ/हानि  बांटने  की  योजना  के  अन्तर्गत  नहीं
 किया  जाता  है  अतः  निर्यातों  पर  होने  वाले  लाभों  का  उपजकर्ताओं  को  अन्तरण  करने  का  प्रइन

 नहीं  उठता  ।

 ]

 कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  में  गिरावट

 6385.  श्री  काली  प्रसाद  पॉडेय  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या
 कृषि  उत्पादकों  की  सन्देहास्पद  गुणवता  के  कारण  उनके  निर्यात  में  अचानक  गिरावट  आई  है  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मनन्‍्त्री  पी०  शिव  :  भारत  से  कृषिगत
 उत्पादों  के  निर्यातों  में  पिछले  कुछ  वर्षों  के  दौरान  क्रमिक  वृद्धि  होती  रही  हमारे  निर्यातों

 के  क्वालिटी  नियन्त्रण  पहलू  पर  निर्यातों  का  लदानपूर्व  निरीक्षण  तथा  मानकीकरण  करने के
 जरिये  समुचित  महत्त्व  दिया  जा  रहा  कृषिगत  निर्यात  की  बहुतसी  मदों  विपणन  तथा
 निरीक्षण  निदेशालयों  द्वारा  मोनीटर  की  जा  रही  विशिष्टियों  के  कार्य  क्षेत्र  में  आती

 निर्यात  निरीक्षण  अभिकरण  लदानपूर्व  निरीक्षण  करके  कुछ  कृषिगत  वस्तुओं  को  कवर  करता  है
 और  इन  प्रयासों  के  परिणामस्वरूप  हमारे  कृषिगत  निर्यातों  की  स्वीकार्य  क्वालिटी  सुनिश्चित  हुई  है  ।

 ]

 झ्रायकर  को  बकाया  राशि  में  वृद्ध

 6386.  पझ्तीश  चन्द्र  सिन्हा  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बड़े  औद्योगिक  गृहों  की  कम्पनियों  और  उनकी  सहायक
 नियों  की ओर  आयकर  की  बकाया  राशि  में  तीब्र  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  और  उन  कम्पनियों  का  ब्यौरा  क्या  जिनकी
 ओर  31  1986  को  उनके  उद्योग  समूह  द्वारा  देय  राशि  सहित  आय  कर  की  एक  करोड़  रुपये
 से  अधिक  राशि  बकाया
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 इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  अग्रेतरर  कारंवाही  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍त्रो  जर्नादन  :  और  :  एकाधिकार

 अवरोधक  और  व्यापारिक  व्यवहार  1969  की  धारा  2०  के  अन्तगंत  पंजीकृत

 (31-12-1984  पर  व्यापारिक  प्रतिष्ठानों  की तरफ  10  लाख  रु०  से  अधिक  की

 कर  मांगें  निम्नानुसार  हैं  :--

 31-3-1985  की  स्थिति  के  अनुसार
 31-12-1985  98  5  की  स्थिति  के  अनुसार

 मांग  बकाया  वसूली  योग्य  नहीं  बनो  मांग

 (९०  करोड़ों  करोड़ों
 162:34  123-23

 157:43  99-25

 ऐसे  व्यापारिक  प्रतिष्ठानों  की  सूची  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  जिनकी  तरफ
 31-12  1985  की  स्थिति  के  अनुसार  एक  करोड़  रु०  से  अधिक  की  आयकर  मांग  बकाया  थी  ।

 प्रत्येक  मामले  की  वस्तु-स्थिति  पर  निर्भर  करते  बकाया  मांग  को  वसूल  करने
 के  लिए  कानून  के  अनुसार  समुचित  उपाय  किए  जाते  हैं  ।  इन  उपायों  में  आयकर  अधिनियम  की
 घारा  226  (3),  179  और  222  के  अन्तगंत  कायं  वाही  करना  शामिल  है  ।

 विवरण
 eee

 क्रम  सं०  समूह  का  नाम  कुल  बकाया  वसूलो  योग्य
 कर-निर्धारितोी  का  नाम  सांग  नहीं  बनो  सांग

 _  9 /झढऋ  ॒  __-

 1  2  3  4

 (०  लाखों

 बजाज

 1.  हिन्दुस्तान  शुगर  लि०  218°37  218°37

 बिरला

 2.  हिन्दुस्तान  अल्युमिनियम
 कार्पोरेश,न  लि०  133-10  34-70

 3.  जियाजीराव  कॉटन  मिल्स  लि०  274:58  274-58

 4.  रेणु  छुगर  पावर  क॒०  लि०  332°00  332-00

 एस्कॉट

 5.  एस्कॉर्ट  लिमि०  384-14  269-40
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 11.

 12.

 14.

 19.

 20.

 «»  जय  इ'जीनियरिंग  वकर्स  लिमि० 2
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 क+

 जे०  के०  सिधानियांं

 .  जे०  के०  सिथेटिक्स  लिमि०
 -  रेमण्ड  वूलन  मिल्स  लिमि०

 .  स्ट्रा  प्रॉडक्ट्स  लिमि०

 कमानो

 .  के०  ई०  सी०  इन्टरनेशनल  लिमि०

 कपाडिया

 -  कपाडिया  कंस्ट्र०  क०  लिमि०

 मोदी

 मोदी  इंडस्ट्रीज  लिमि०

 नायडु  जो०  बी०

 «  साऊथ  इण्डिया  विस्कोस  लिमि०

 नवभारत

 नवभारत  फरो  एलॉयस  लिमि०

 नौरासजी  वाड़िया

 .  बॉम्बे  डाइंग  एण्ड  मेन्यू०  क०  लिमि०

 ओबेराय  एस०  एस०
 .  ओबेरॉय  होटल्स  लिमि०

 साराभाई

 .  अम्बालाल  साराभाई

 एन्टरप्राइजेज  लिमि०

 «  स्वास्तिक  हाउस  होल्ड
 इण्डस्ट्रीयल  प्रॉडकट्स  लिमि०

 सिनबायोटिक्स  लिमि०

 श्रीराम

 डी०  सी०  एम०  लिमि०

 1041-98

 196:92

 593-45

 2347-41

 231:86

 367:50

 14073

 159°91

 313-50.

 273-82

 292-80

 223-07

 118°67

 11  1986

 230°81

 593-45,

 2347-41

 367:50



 21  1908

 1

 22.

 23.

 35:
 पा  इइइ

 2
 शओयान  प्रसाद  जेन

 प्रंगंभा  कैमिकल्स  प्रा०  लिमि०

 स्वान  सिलस

 स्वान  मिल्स  लिमि०

 टाडा

 .  आन्म्र  वेली  पावर  सप्लाई  क०  लिमि०

 .  इण्डियन  होटल  क०  लिमि०

 .  टाटा  कैमिकल्स  लिमि०

 7.  टाटा  इन्जीनियरिंग  एण्ड
 लोकोमोटिव  क०  लिमि०

 .  टाटा  हाइड़ो  इलैक्ट्रिव  पावर

 सप्लाई  क०  लिमि०

 ,  टाटा  पावर

 यूनाइटेड  ब्रोवरोज

 «  मेक  डोवेल  एण्ड  क०  लिमि०

 .  डेंचिस्ट  इण्डिया  लिमि०

 यो  रामकृष्ण

 इलकॉन  इन्जीनियरिंग  लिमि०

 वालचन्द  नागर

 »  वालचन्द्र  नागर  इण्डट्रीज  लिमि०

 .  स्वदेशी  पोलिटेक्स  लिमि०

 टाटा  टी  क०  लिमि०

 योग  :

 लिखित  उत्तर

 3  4

 404-62  226-:67

 151-28  55:05

 35136  29-63

 165-46  165-46

 200-38  200-38

 616:24  28-61

 235-83  21-91

 587-38  63°10

 685-55  58-44

 143  52  138-25

 119-91  118-00

 180°14  180-14

 321-98  5811

 235-92  235-92

 12,866:90  4,946-89

 पश्चिम  बंगाल  में  पर्यटक  स्थलों  का  पता  लगाना
 कमान न्‍

 6387.  श्री  श्रतोश  चन्द्र  सिन्हा  :  क्या  संसदोय  कार्य  ओर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पदिचिम  बंगाल  में  बड़ी  संख्या  में  पयंटक  स्थल  हैं  जिनका  अब
 तक  केन्द्रीय  सरकार  के  पर्यटन  निदेशालय  द्वारा  पता  नहीं  लगाया  गया  था  और  उनका  पहले  पता
 लगाने  से  काफी  बड़ी  संख्या  में  विदेशी  पर्यटक  आए  होते  और  काफी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हुई
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 ee

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  और  कारण  क्‍या  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पुर्वी  क्षेत्र  में  और  अधिक  पर्यटक  स्थलीं  का  पता  लगाने  के

 लिए  क्‍्या'कॉरवाई  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 संसदीम  कार्य  और  पयंटन  मंत्रो  एच०  के  एल  :  :  पर्यटन

 विभाग  ने  पेदिखिम  बंगाल  सरकार  से  पराभर्श  करके  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  ऐसे  15  केन्द्रों  का

 अभिनिर्धारण  किया  जिनका  राज्य  और  निजी  क्षेत्र  के  मिश्रित  संसाधनों  द्वारा  अवस्थाबद्ध
 रूप  से  विकास  किया  जाना  है  ।

 प्रथन  ही  नहीं  उठता  ।

 (1)  विकास  करने  के  लिए  देशभर  में  पर्यटक  स्थलों  और  स्थानों  का  अभिनिर्धारण

 करना  एक  सतत  प्रक्रिया  हैं  और  इसे  सरकार  सामान्य  रूप  से  करती  रहती  है  ।

 झाय  कर  दाता

 6388.  श्री  बसुदेव  आचार्य  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  में  आयकर  देने  वाले  व्यक्तियों  का  ब्यौरा
 क्‍या

 प्रत्येक  में  आयकर  दाताओं  की  संख्या  कितनी  है  और  इस  अवधि  में
 वार  आंकड़ों  सहित  तत्संबंधी  ध्यौरा  क्या

 कया  यह  सच  है  कि  आयकर  योग्य  आय  के  बहुत  छोटे  अश  को  आयकर  के  अन्तर्गत
 लाया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्‍या

 कया  इस  दिशा  में  कोई  अध्ययन  किया  गया  और

 तो  उसके  निष्कर्ष  कया  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जर्नावन  :  और  :  इस  संबंध  में

 सूचना  विवरण  1  और  11  में  दी  गई  है  जो  कि  इस  उत्तर  के  भाग  हैं  ।

 अदा  की  गयी  आयकर  की  राशि  को  आयकर  अधिनियम  1961  के  अन्‍्तगगंत
 छउक्लब्ध  विभिन्‍न  कानूनी  छूटों  क ेकारण  होने  वाली  आय/लाभ  के  साथ  नहीं  जोड़ा  जा  सकता  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 और  :  सरकार  इस  पहलू  को  निरन्तर  समीक्षा  करती  रहती  है  और  इस  संबंध
 में  समय-समय  पर  उपयुक्त  वैधानिक  उपाय  किए  जाते  रहते  हैं  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके
 कि  आयकर  अधिनियम  1961  के  अन्तगेत  स्वीकायें  विभिन्‍न  कर  रियायतों  से कर  योग्य  आय  इतनी
 कम  न  हो  जाए  कि  कर-देयता  ही  समाप्त  हो  जाए  अथवा  कर  देयता  अत्यधिक  कम  हो
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 महानगरों  में  बंक  इकंतियां

 6389,  श्री  साइमन  तिग्गा  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कलकत्ता  और  मद्रास  में  गत  तीन  वर्षों  के  बेंक  डकैतियों  का
 वर्ष-वार  ब्यौरा  क्‍या

 उक्त  नगरों  में  नगर-वार  और  वर्ष-वार  लूटी  गई  राशि  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 बेंक  डकतियों  फी  रोकथाम  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कारंवाई  की  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जर्नादन  :  और  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  यथा  उपलब्ध  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी

 राज्य  सरकार  जो  मूलतः  कानून  और  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  लिये  जिम्मेदार
 बंक  डकती  लूटपाट  की  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  उचित  निरोधक  उपाय  करने  का  अनुरोध

 किया  गया  बेकों  की  सुरक्षा-व्यवस्था  की  बारीकी  से  जांच  करने  और  उसमें  सुधार  करने  के  लिये

 सुभाव  देने  के  वास्ते  सरकार  द्वारा  उच्च  शक्ति  प्राप्त  एक  कार्यकारी  दल  का  गठन  किया  गया
 कार्यकारी  दल  की  सिफारशों  बेंकों  ने  अन्य  बातों  के  प्रबन्धकों  को  सुरक्षा
 उपायों  पर  सलाह  देने  के  लिए  मुख्य  सुरक्षा  अधिकारियों  की  नियुक्ति  कर  दी  मुख्य  स्रक्ष
 अधिकारियों  की  सलाह  पर  बेंकों  ने  सुरक्षा  की  दृष्टि  स ेकमजोर  शाखाओं  का  पता  लगा  लिया  है
 और  परिसर  की  सुरक्षा  को  मज़बूत  करने  और  सुरक्षा  गार्ड  तेनात  करने  के  लिव  विभिन्‍न  चरणों
 में  कारंवाई  आरम्भ  कर  दी  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  के  मुख्य  सुरक्षा  अधिकारियों
 की  एक  बैठक  भी  बुलाई  थी  और  उसमें  बंक  परिसरों  के  अन्दर  अनेक  सुरक्षा-प्रबन्धों  को  मजबूत
 बनाने  की  आवश्यकता  पर  फिर  से  जोर  दिया  गया  था  ।  इस  बैठक  में  बे  कों  को जोखिम  के  अनुसार
 अपनी  शाखाओं  को  वर्गीकृत  करने  और  अधिक  जोखिम  वाली  शाखाओं  में  उन्नत  सुरक्षा  प्रबन्ध
 करने  की  सलाह  दी  गयी

 पर्यटन  को  एक  उद्योग  के  रूप  में  मान्यता  देना

 6390.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  संसदोय  कार्य  झोर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  किसी  राज्य  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  और  सातवी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम

 वर्ष  के  दौरान  पर्यटन  को  एक  उद्योग  के  रूप  में  मान्यता  प्रदान  की

 यदि  तो  ऐसा  करने  वाले  राज्यों  के  नाम  क्‍या  और

 इस  मान्यता  के  परिणामस्वरूप  पर्यटन  को  कया  विभिन्‍न  प्रोत्साहन  और  लाभ  प्राप्त

 होंगे  ?
 ह

 संसदीय  कार्य  शोर  पर्यटन  सनन्‍्त्रो  एच०  के०  एल
 ०  :  और

 हिमाचल  उत्तर  मेघालय  और  अरूणाचल  प्रदेश  राज्यों  ने  पर्यटन  को  उद्योग  के  रूप
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 में  घोषित  कर  दिया  जबकि  राजस्थान  और  पद्िच्विम  बंगाल  राज्यों  ने  होटलों  को  उद्योग

 के  रूप  में  घोषित  किया  है  ।

 सरकार  पर्यटन  से  संबद्ध  कार्यकलापों  के  लिए  अनेक  रियायतें  प्रोत्साहन  देती  है  जिनमें
 ये  शामिल  हैं--एम०  आर०  टी०  पी०  एक्ट  से  होटलों  को  नए  होटलों  को  आय-कर  से

 उच्चतर  विनिदिष्ट  पिछड़  क्षेत्रों  में  होटलों  के  लिए  केन्द्रीय  भारतीय  औद्योगिक
 वित्त  निगम  और  अन्य  केन्द्रीय  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  दिए  गये  होटल  ऋणों  पर  ब्याज

 विदेशी  मुद्रा  प्रोत्साहन  होटलों  द्वारा  वास्तविक  प्रयोग  के  लिये  आयात  की  गई  अनेक  मदों
 पर  सीमा-शुल्क  में  टेलीफोन/टेलेक्स  एल०  पी०  जी०  का  प्राथमिकता  से

 पर्यटक  कार  प्रचालकों  को  पर्यंटक  कारों  की  खरीद  करने  और  पयंटक  कोचों  का  निर्माण
 करने  के  लिये  रियायती  दरों  पर  ऋण  की  यात्रा  अभिकर्ताओं  और  यात्रा  प्रचालकों  द्वारा
 विदेशों  की  संवर्धनात्मक  यात्राएं  करने  और  वाहनों  वर्ष  में  कार्यालय  आदि
 को  आयात  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  कोटा  ।

 पर्बतीय  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  पयंटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 पर्याप्त  धनराशि  का  नियतन

 6391.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराध्षर  :  क्या  संसदीय  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  ८

 क्‍या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  छठी  योजना  में  जम्मू  और  हिमाचल
 नागालण्ड  आदि  जैसे  पर्वतीय  राज्यों  में  पयंटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  पर्याप्त  घनराशि

 देना  सुनिश्चित  करता  रहा

 यदि  तो  उक्त  अवधि  के  दौरान  देश  के  लिए  कुल  आबंटित  राशि  की  तुलना  में
 प्रत्येक  पवेतीय  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  को  कितनी  प्रतिशत  राशि  का  आबंटन  किया  गया  और  प्रत्येक
 के  आबंटन  के  आंकड़  क्या

 इल  क्षेत्रों  की  प्राकृतिक  सुन्दरता  और  पर्वतीय  राज्यों  और  क्षेत्रों  में  बड़ी  संख्या  में
 तीर्थस्थानों  के  स्थित  होने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पयंटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  इन  क्षेत्रों  को  कोई
 प्राथमिकता  दी  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  नई  रेलवे  लाइनें  नई  संड़क  और  पुल बनाने  तया  अन्य  सुविधाएं  प्रदान  करने  सहित  परिवहन  संसाधनों  को  उच्च  प्राथमिकता  देने  का
 विचार  है  ?
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 संसदीय  कार्य  प्ोर  पर्यटन  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  से  :  भारत
 पर्यटन  विकास  निगम  किन्हीं  विशेष  परियोजनाओं  केवल  उनकी  व्यवहायंता  अथवा
 राज्य  सरकारों  या  अन्य  अभिकरणों  से  प्राप्त  सहयोग  प्रस्तावों  के आधार  प्रारम्भ  करता  छठी
 योजना  के  दौरान  पहाड़ी  राज्यों  संघ  शासित  प्रदेशों  में  पयंटन  के  संवर्धन  से  संबंधित  परियोजनाओं
 के  लिए  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  किया  गया  खर्च  इस  प्रकार  है  :--

 राज्य  का  नाम  किया  गया  खर्च  प्रदान  की  गई  सुविभाएं
 रुपयों

 1  2  3

 1.  हिमालय  प्रदेश  0-31  कुल्लु  में  यात्री-गृह  में  6  कमरे  (  22.

 शय्या  )

 मनाली  में  यात्री-गृह  में  10  कमरे

 (30  छाम्या )

 2.  जम्मू  और  कश्मीर  17:86  जम्मू  में  होटल

 पर्यटन  विभाग  की  तरफ  से  श्रीनगर
 में  ध्वनि-व-प्र काश  प्रदर्शन

 भारत  पयंटन  विकास  निगम  गुलमर्ग  में

 153  लाख  रु०  की  अनुमानित  लागत

 पर  30  कमरों  वाले  एक

 होटल  की  भी  स्थापना  कर  रहा

 3.  मेघालय  0*20  छिलांग  में  पाइनवृड  होटल  का  परिचालन

 4.  अरुणाचल  प्रदेश  10°05  इटानगर  में  80  लाख  रुपए  की  अनुमानित

 लागत  पर  संयुक्त  उद्यम  होटल

 संसाधनों  पर  लगे  प्रतिबंधों  के  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की  सातवीं  योजना  में

 पहाड़ी  राज्यों  में  परिवहन  सुविधाएं  जुटाने  के  लिए  किसी  भी
 प्रस्ताव  की  परिकल्पना  नहीं  की

 गई
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 सातवों  यो  जना  में  हिमाचल  प्रदेश  में  तोर्थ-स्थानों  के  पर्यटन  को  प्रोत्साहन

 6392.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  संसदीय  कार्य  और  परयंटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  हिमाचल  प्रदेश  विशेषकर  पवित्र  स्थानों  जैसे  रिवालसर

 टाबो  तथा  क्येमोनस्टरियो  स्पीति  जिन्हें  उत्तर  का  अजन्ता  कहा
 जाता  तीथे  स्थानों  के  पर्यटन  के  संवर्धन  की  भारी  संभावना  होने  की  ओर  गया

 यदि  तो  आवास  इत्यादि  के  संबंध  में  पर्यटकों  के  लिए  विभिन्‍न

 सुविधायें  देने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  तथा  भारतीय  परययंटन  विकास  निगम  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये

 और

 यदि  तो  क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कदम  उठाने

 का  विचार  है  ?

 संसदीय  कार्य  और  पर्यटन  मसन्त्री  एच०  के०  एल०  :  पयंटन  विभाग

 को  हिमाचल  प्रदेश  की  पर्यटन  संभाव्यताओं  के  बारे  में  जानकारी  टाबो

 और  क्ये  मोनस्टरियों  जैसे  स्थानों  पर  सुविधाओं  का  विकास  करने  के  बारे  में  राज्य  सरकार  से

 कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 और  :  राज्य  सरकार  ने  शिमला  और  कांगड़ा  में  यात्रिकाओं/धर्म-
 शालाओं  का  निर्माण  करने  के  लिए  प्रस्ताव  भेजे  भूमि  के  हस्तांतरण  के  बारे  में  औपचारिकताएं

 पूरी  कर  लेने  के  बाद  इन  पर  कारंवाई  प्रारम्भ  की  जायेगी  ।  पोंग  रेनुमा  कील  और  तीर्थन

 में  लॉग  हट्स  का  निर्माण  करने  संबंधी  राज्य  सरकार  के  प्रस्ताव  पर  भी  कारंवाई  की  जा  रही  है  ।

 इसके  राज्य  सरकार  से  राज्य  में  एक  यात्री  निवास  का  निर्माण  करने  के  लिए  पर्यटन
 विभाग  से  वित्तीय  सहायता  हेतु  प्रस्ताव  भिजवाने  के  लिये  अनुरोध  किया  गया

 इससे  विभाग  ने  मनाली  में  एक  क्लब  हाउस  का  निर्माण  करने  और  साथ  ही  साथ
 नौकाओं  तथा  ट्रैकिंग  उपकरणों  आदि  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  सहायता  प्रदान
 की

 1984-8  5  झोर  1985-86  के  दोरान  राजस्व  प्राप्ति

 6393,  आओ  सलोम  झाई०  धोरवानो  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 वित्तीय  वर्ष  1984-85  श्रोर  1985-86  के  दोरान  कुल  कितना  राजस्व  प्राप्त
 और

 1984-85  और  1985-86  के  दोरान  सीमा  उत्पादन  निगमित  कर
 और  आयकर  से  अलग-अलग  कुल  कितना  राजस्व  प्राप्त  हुआ  और  प्रत्येक  शीषं  के  अन्तगंत  राजस्व
 वसूल  करने  पर  अलग-अलग  कितना  व्यय  हुआ  ?
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 वित्त  मन्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :  वर्ष  1984-85  तथा

 1985-86  5-86  के  दौरान  राजस्व  की  कुल  वसूली  निम्नानुसार

 रुपयों

 1984-85  5  1985-86
 22988*36  2631902

 उपकर  शामिल  हैं  चाहे  वे  केन्द्रीय  राजस्व  के  आंकड़े  केवल
 उत्पादन  शुल्क  और  सीमा  शुल्क  बोर्ड  फरवरी  माह  तक  के
 द्वारा  वसूल  किए  गए  अथवा  नहीं  किए  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  सीमा

 गए  )  शुल्क  बोर्ड  द्वारा  वसूल  नहीं  किए  गए
 उपकर  शामिल  नहीं  हैं  ।

 वर्ष  1984-85  तथा  1985-86  5-86  के  दोरान  सीमा  उत्पादन  शुल्क  निगम  कर
 तथा  आयकर  की  वसूली से  प्राप्त  कुल  राजस्व  के  अलग-अलग  आंकड़े  तथा  वसूली  की  लागत  के

 आंकड़े  निम्नानुसार

 1984-85  5  1985-86

 कुल  राजस्व  वसूली  की  कुल  राजस्व  वसूली  की  लागत
 लागत  रुपयों  .  रुपयों

 में  )  रुपयों  में  )

 1.  सीमा  शुल्क  7040:52...  64-97  9501:97  90°15
 -  आवश्यकता )

 2.  उत्पादन  11150.84  66.41  12799.83  80:55

 शुल्क  आवश्यकता )

 3.  निगम  कर  2555-90  11-34  1896-43  13-02

 1986  अनुमान )

 4.  प्रायकर  1927-76  79-39  1927-82  91-15
 .

 1986  अनुमान )

 कम्प्यूटरों  पर  सीमा-शुल्क

 6394.  शी  सलोभ  भ्राई०  देरवानी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निम्नलिखित  मामलों  में  कम्प्यूटरों  के  आयात  पर  वसूल  की  जाने  वाली  सीमा-शुल्क  की
 प्रभावी  दर  क्या
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 (1)  विद्यार्थियों  द्वारा  निजी  प्रयोग  शिक्षा  के  प्रयोजन  के  लिए  सामान्य

 प्रक्रिया  के  अन्तगेंत  आयात  करने  पर  साथ  लाये  गये/साथ  न  लाये  गए  निजी  सामान  के  रूप

 में  आयात  करने

 (2)  किसी  व्यक्ति  द्वारा  निजी  कम्प्यूटर  के  रूप  में  व्यावसायिक  प्रयोग  के

 सामान्य  प्रक्रिया  के  अन्तगेंत  आयात  करने  पर  साथ  लाये  गये/साथ  न  लाये  गये  निजी  सामान

 के  रूप  में  आयात  करने

 (3)  कम्पनियों/फर्मो/व्यापारिक  गृहों  द्वारा  औद्योगिक  प्रयोग  के  लिए  ।

 विस  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  जनादंन  :  किसी  छात्र  अथवा  किसी  व्यवसायी

 अथवा  किसी  कम्पनी  या  किसी  फर्म  द्वारा  व्यापार  की  सामान्य  प्रक्रियाओं  द्वारा  आयात  किए  गये

 कम्प्यूटरों  पर  शुल्क  की  दर  मूल्यानुसार  200  प्रतिशत  है  ।  मूल्यानुसार  60  प्रतिशत  की  रियायती

 दर  से  शुल्क  लगाया  जाता  है  यदि  आयात  किये  जाने  वाला  कम्प्यूटर  भारत  में  निर्माण  किए  जा  रहे
 कम्प्यटरों  की  किस्म  से  भिन्‍न  किस्म  का  हो  और  इस  सम्बन्ध  में  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  द्वारा

 पत्र  दिया  जाता  है  तथा  छूट  दिए  जाने  की  सिफारिश  की  जाती  है  ।

 64  के  तक  के  व्यक्तिगत  स्मृति  कम्प्यूटरों  के
 मामले

 जब  इनका  आयात  साथ  लाए  गए
 असबाब  के  साथ  किया  जाता  निःशुल्क  छूट  से  अधिक  2000  २०  के  मूल्य  के  लिए  शुल्क  की

 दर  मूल्यानुसार  170  प्रतिशत  शेष  मूल्य  पर  शुल्क  मूल्यानुसार  240  प्रतिशत  होगा  ।  उपयुक्त
 किस्म  के  व्यक्तिगत  कम्प्यूटर  जब  उनका  आयात  साथ  न  लाए  गए  असबाब के  रूप  में  किया

 जाता  है  उनके  संपूर्ण  मूल्य  के  लिए  मूल्यानुसार  240  प्रतिशत  शुल्क  लगाया  जाता  है  ।

 निर्धारित  शर्तों  को  पूरे  करने  वाले  कतिपय  किस्म  के  बड़े  फ्रम  के  उच्च  गति  वाले

 टरों  को  सीमा  शुल्क  से  पूर्ण  छूट  दी  हुई  है  ।

 भारतोय  खाद्य  निगम  में  संयुक्त  सलाहकार  मशीनरी  का  गठन

 6395.  श्रो  कालो  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्या  खाद्य  झोर  नागरिक  पूति  मत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  खाद्य  निगम  का  उन  पांच  जिनके  साथ  निंगम  काफी  समय॑  सम्पर्क
 बनाए  रहा  के  साथ  चर्चा  न  करने  के  क्‍या  कारण

 इस  प्रकार  की  चर्चा  कब  आयोजित  करने  का  प्रस्ताव

 क्या  प्रबस्धकों  का  विचार  पांच  राष्ट्रीय  संघों  के  साथ  मजदूरों  की  मांगों
 सम्बन्धी  सभी  प्रइनों  पर  चर्चा  करने  के  लिए  एक  संयुक्त  सलाहकार  मशीनरी  गठित  करने  का
 और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?
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 योजना  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  ए०  के०  :
 और  सरकारी  मान्यता  प्राप्त  होने  भारतीय  खाद्य  निगम  का  प्रबन्ध  अखिल  भारत

 का  प्रतिनिधित्व  करने  का  दावा  करने  वाली  इसकी  पांच  यूनियनों  के  साथ  समय-समय  पर  बातचीत
 करता  रहा

 फिलहाल  संयुक्त  सलाहकार  मशीनरी  का  गठन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 नहीं  है  ।

 यूनियनों  को  संयुक्त  सलाहकार  मशीनरी  में  अपने  प्रतिनिधि  भेजने  होते  इस
 समय  भारतीय  खाद्य  निगम  के  सामने  40  से  भी  अधिक  ऐसी  यूनियनें  आयी  हैं  जोकि  कमंचारियों
 के  विभिन्‍न  समूहों  के  समर्थन  का  दावा  करती  है  ।  पड़ताल  प्रणाली  के  माध्यम  से  यूनियनों  के
 निधित्व  के  स्वरूप  का  पता  लगाने  विषयक  प्रश्न  सर्वोच्च  न्यायालय  में  लम्बित  पड़ा  हुआ  जब
 तक  इस  प्रश्न  के  बारे  में  फंसला  नहीं  हो  जाता  है  तब  तक  संयुक्त  सलाहकार  मशीनरी  का  गठन
 करना  व्यवहाय  नहीं  होगा  ।

 जापान  को  निर्यात

 6396.  श्री  सैयद  शाहबुद्दीन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 येन  के  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  में  वृद्धि  तथा  इसके  फलस्वरूप  रुपए  के  मूल्य  में  गिरावट
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  जापान  को  कितने  मूल्य  की  वस्तुओं  का  निर्यात
 किया

 विभिन्‍न  मुख्य  वस्तुओं  के  निर्यात  में  वर्ष-प्रति-वर्ष  वृद्धि  की  दर  क्या

 क्या  सुनियोजित  निर्यात  संवर्धन  के  लिए  कुछ  विशिष्ट  गर-परम्परागतवस्तुओं  को  चुना
 गया  और

 यदि  तो  उनके  नाम  कया  हैं  और  उनकी  मात्रा  और  मूल्य  दोनों  की  दृष्टि  से  क्या
 लक्ष्य  निर्धारित  किये  गए  हहैं  ?

 ,  वाणिज्य  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्री  पो०  शिव  :  भारत  के  निर्यात

 आंकड़े  मौजूदा  कीमतों  पर  रुपयों  में  रखे  जाते  चूंकि  विनियम  दरों  में  समय-समय  पर  उतार

 चढ़ाव  होते  रहे  हैं  और  संविदा  प्रायः  डालर  के  आधार  पर  होती  हैं  रुपये  सापेक्ष  जापानी  येन
 के  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  में  वृद्धि  के  कारण  निर्यातों  के  मूल्य  को  ठीक  करने  में  कठिनाई  होती  है  ।.

 रुपया  आधार  पर  गत  तीन  वर्षों  क ेदौरान  जापान  को  किए  गये  निर्यातों  का  मूल्य  नीचे  दिये  गए

 अनुसार

 1982-84  833-61  करोड़  रु०

 1983-84  825:68  करोड़  रु०
 1984-85  5  451-39  करोड़  रु०

 अप्रैल-सितम्बर
 ॥
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 जापान  को  किए  गए  निर्यातों  की  प्रमुख  मदों  में  1984-85  5  के  दौरान  हुए  निर्यातों

 की  तुलना  में  इस  प्रकार

 लाख  रुपये

 वस्तु
 1983-84  1984-85 5  प्रतिशत  वृद्धि

 लौह  अयस्क  25729  30132  17:5%

 समुद्री  उत्पाद  24023  26036  8-38%

 चमड़ा  तथा  10464  12796  22-2%

 चमड़ा  उत्पाद

 हीरे  तथा  रतत  10040-52  16691 41  18-88%

 व  आमूषण

 परिधान  $2365  *+4045  104%

 अ*कैलेंडर  वर्ष  1984  तथा  1985

 तथा  विशिष्ट  मर्दे  जैसे  इन्जीनियरिंग  सिले-सिलाए  रत्न  और

 आमूषण  तथा  चमड़ा  व  चमड़ा  उत्पाद  जापान  को  दिए  जाने  वाले  निर्यातों  के  श्रस्ट  मदों

 के  रूप  में  अभिज्ञात  की  गई  निर्यातों  की  मात्रा  तथा  मूल्य  मांग  बाजार  स्थितियों

 पर  निरमर  होंगी  ।

 भारत-नेपाल  सोमा  पर  सामानों  को  तस्करी

 6397  श्रो  संयद  शञाहबुद्दोन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1983,  1984  तथा  1985  के  दौरान  भारत-नेपाल  सीमा  के  आर-पार  भारत

 में  कितने  मूल्य  के  सामानों  की  तस्करी  किये  जाने  का  अनुमान

 इन  वर्षों  के  दोरान  नेपाल  द्वारा  कितने  मूल्य  के  सामानों  जिनकी  प्रायः  भारत
 में  तस्करी  की  जांती  आयात  किया

 कया  नेपाल  सरकार  के  साथ  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विचार-विमर्श  हुआ  है  कि  वह
 अपनी  वास्तविक  आवश्यकता  तक  ही  ऐसे  सामानों  का  वायु  मांग  अथवा  समुद्र  के  रास्ते  सीमित

 क्‍या  भारत-नेपाल  सीमा  पर  सामान  के  लाने-ले-जाने  पर  लगे  वर्तमान  नियंत्रण  को
 उठाने  का  कोई  प्रस्ताव  जेसाकि  दोनों  देशों  के नागरिक  के  एक-दूसरे  देश  में  जाने-आने  पर  कोई
 प्रतिबन्ध  नहीं

 क्‍या  भारत  और  नेपाल  के  बीच  एक  सामा  बाजार  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव
 और
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 तनमन
 इस  सीमा  पर  सीमा  नियंत्रण  तथा  तस्करी-निवारण  कार्यक्रमों  पर  प्रतिवर्ष

 कितना  प्रशासनिक  व्यय  होता  है  ।

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  जनादंन  :  सरकार  को  मिली  रिपोर्टो
 और  किये  गए  अभिग्रहणों  से  यह  पता  चलता  है  कि  भारत-नेपाल  सीमा  तस्करी  की
 के  लिये  सुगम्य  क्षेत्र  बना  हुआ  है  ।  चूंकि  तस्करी  चोरी-छिपे  किया  जाने  वाला  एक  धंधा

 इसलिए  भारत-नेपाल  सीमा  के  आर-पार  के  माल  के  मूल्य  का  कोई  उच्चित  अन्लुमान  लगाना
 व्यवहायं  नहीं  हैं  ।  वर्ष  1983,  1984  और  1985  के  दौरान  भारत-नेपाल  सीमा-द्षेत्र  में  पकड़े  गए
 निषिद्ध  माल  का  मूल्य  निम्नलिखित  हक  दच्छ

 वर्ष  मूल्य  रुपयों  ..  जता जज  का  हडह््  ब्लाक  क्यो  ५ करा apg  Sey

 दौरान कलकत्ता
 पत्तन के  करा  फफा  ater
 हज  फ

 छा

 608
 गा

 वर्ष  और  मूल्य  के  दौरान  कलकत्ता  पत्तन  के  जरिए  नेंपील  ढ्वॉरा
 आयातित  संवेदनशील  माल  का  मूल्य  निम्नलिखित

 पारगमन

 वर्ष  मूल्य  रुपयों
 हर

 24-95
 हर

 '

 भारत  सरकार  ओर  नेपाल  की  महामहिम  की  सरकार  के  बीच  व्यापार व्यापार  पारगमन
 की  और  अनघिकृत  व्यापार  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  सहयोग  हेतु  समझौता  किया..गया
 है  जिनके  तहत  अन्तर-सरकारी  समिति  की  अविधिक  बँठकें  बुलाने  की  व्यवस्था  की  गई  ताकि
 उक्त  संधियों  तथा  समभौते  को  प्रभावी  और  सदभावपूर्ण  ढंग  से  कार्यान्वित  करने  में  सुविधा  हो  ।

 दोनों  देशों  को  समझौते  के  अनुसार  सीमा  के  आर-पार  अनधिकृत  व्यापार  को  रोकने  के  लिए  संभी

 ऐसे  उपाय  करने  अपेक्षित  हैं  ।

 भारत-नेपाल  सीमा  के  आर-पार  सीमाशुल्क  नाकोंः  हटाने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं

 भारत  और  नेपाल  के  बीच  में  एक  साझा  बाजार  खोलने  का  अभी  कोई  प्रेस्ताव

 नहीं

 वर्ष  प्रशासनिक  के  दौरान  सीमाशुल्क  निवारक  पटना  के  लिए  सीमा

 शुल्क  नियंत्रण  की  प्रशासनिक  जिसमें  संबद्ध  खर्च  भी  शामिल  लकभग  3-5:  करोड़
 रुपए  हैं  ।
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 ह

 राष्ट्रीयकध  |  बैंकों  द्वारा  धनराशि  को  बटटे  खाते  में  डालने  के  बारे  में  नियम

 6398.  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाष्ट्रीयकृत  बेंकों  द्वारा  घन  को  बट्टे  खाते  में  डालने  सम्बन्ध  नियम  क्या  हैं  ;

 शोर

 सामान्य  रूप  से  इस  बारे  में  निणंय  किस  स्तर  पर  लिया  जात्ता  है  ?

 विस  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  :  और  सरकारी  क्षेत्र

 सभी  बेंकों  सहित  वाणिज्यिक  बेंक  हर  साल  अपनी  वार्षिक  आमदनी  में  से  संदिग्ध  और  अशोध्य

 ऋषों  के  अपने  दायित्व  को  पूरा  करने  के  लिये  अपने  सांविधिक  लेखा  परीक्षकों  की  तसल्ली  के  अनुसार

 कुछ  व्यवस्था  करते  हैं  और  इस  प्रकार  की  गईं  व्यवस्था  में  से उन  ऋणों  को  बटूटे  खाते  में  डाल
 देते  हैं  जिन्हें  बंक  के  प्रबन्धक  अन्ततोगत्वा  वसूल  न  हो  सकने  वाला  मान  लेते  हैं  इन  ऋण  राशियों  को
 तभी  बटटे  खाते  डाला  जाता  है  जब  इनकी  वसूली  के  सभी  उपाय  निष्फल  हो  जाएं  और  बंक  के

 अनुसार  बट्टे  खाते  डालने  के सिवाय  और  कोई  चारा  न  रहे  ।  अश्योध्य  ऋणों  को  बट्टे  खाते  डालने

 अधिकार,आमतौर  पर  निदेशक  मण्डल  में  निहित,होता-है  लेकिन  बहुत  छोटी  रकमों  को  बटूटे
 खाते  डालने  के  अधिकार  आमतौर  पर  मुख्य  कार्यपालकों  या  वरिष्ठ  कार्यपालकों  को  दे  दिए

 हैं  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  मिगम  भो०  ए०  में  घाटा

 6399.  री  मनोरंजन  भक्त  :  कया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  कपड़ा  नियम  बी०  ए०  बी०  क्रा  कुल  सचित  घाटा
 कितना

 ॥  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  बी०  ए  ०  बी०  की  अब  तक  कुल  बकाया
 कितनी

 ८  +)  88  1986 को  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  बी०  ए०  श्री०  के

 ;,  कुल.कितते  ब्रुकुदमें  विचाराधीन  थे  और  उनमें  कितनी  धनराशि  अन्तग्रंन्‍्त  और

 उक्त  धनराशि  की  वसूली  के  लिये  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 अन्त्रालय  के  राज्य  अन्‍्त्रो  खुज्ञोंद  आलम  :  एन०  टी०  सी०  ०
 वी०  ए०  बी०  की  1974-75  से  1986  तक  कुल  संचयी  निकल  घाटा  लगभ

 164-36  कड़ोड़  रुपए  का
 भंग

 अब  तक  कुल  बकायः  राशि  लगभग  6:20  करोड़  रु०  की

 8...  तथा  लबमग  बकाया राशि  करोड़  रु०  की  बकाया  देय  राशि  वसूल  करने  के  लिए
 उछन०  टी०  म्री०  बी०  ए०  बी०  लि०  द्वारा  24  मामले  दायर  किये  गए  हैं

 12°47  लाख  रुपए  की  राशि  के  27  मामले  विभिन्‍न  पार्टियों
 ने

 एन०  टी०  सी०  ज्ञी०  ए०

 1-46
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 बी०  के  खिलाफ  दायर  किए  हैं  ।  सम्बन्धित  पार्टियों  से  देय  राशि  वसूल  करने  के  लिए

 अनुषंगी  निगमों  द्वारा  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।  कुल  मामलों  जहां  अनुषंगी  निगम  बकाया  राशि

 वसूल  नहीं  कर  अनुषंगी  निगम  द्वारा  उन  पार्टियों  के  खिलाफ  मुक़वदंसमा  दायर  किया

 गया  है  ।

 अंडमान-निकोबार  द्वीप-समूह  में  परंटन  को  बढ़ावा  देना

 6400.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्‍या  संसदोय  कार्य  तथा  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कुषो
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  संघ  राज्य  क्षेत्र  अण्डमान-निकोबार  द्वीप-समूह  में  पर्यटन  को  बढ़ावा
 देने  के  लिये  कुछ  कदम  उठाने  का  निर्णय  किया  है

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  भारतीय  पर्यटकों  के  लिये  जनता  होढल  जैसे  होटल  बनाने  का  कोई  :

 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उस  सम्बन्ध  मे  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  और  पयंटन  मनन्‍्त्री  एच०  के०  एल०  भगत  )  :  से  अध्डमात्रो

 और  निकोबार  द्वीप-समूह  में  कुछ  द्वीप-समूहों  का  विकास  चयनात्मक  आघार  पर  पर्यटन  के  उद्देश्य
 से  करने  के  बारे  में  सरकार  ने  सैद्धान्तिक  रूप  में  अपनी  सहमति  दे  दी  सिंक  द्वीप  में  एक  जेटी

 के  निर्माण  हेतु  सर्वेक्षण  कराने  के  लिए  अभी  हाल  ही  में  4-48  लाख  रुपए  की  राशि  रिलीज  की  गई

 है  और  पोर्टेब्लेयर  में  एक  यात्री  निवास  के  निर्माण  के  लिए  39:22  लाख  रुपए  की  स्वीकृत  रा

 में  से  15:00  लाख  रुपए  रिलीज  किए  गए  ।  पर्यटन  विभाग  ने  संघ  शासित  प्रशासन  को  फिर  से

 कहा  है  कि  वे  अंडमान  द्वीप-समूह  में  पयंटक  आधार  संरचना  का  विकास  करने  के  लिए  और  अधिक

 स्कीमें  बनाएं  ।

 शत्र  सम्बत्ति  अभिरक्षा  के  कार्यालय  का  स्थानांतरण

 6401.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शत्रु  सम्पत्ति  अभिरक्षक  का  कार्यालय  बम्बई  से  कलकत्ता  स्थानान्तरित  किये

 जाने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  सन्‍जो  पी०  क्षिव  शंकर )

 कलकत्ता  में  पहले  से  ही  भारतीय  सम्पत्ति  अभिरक्षक  का  एक  शाखा  कॉर्योर्लिये

 1978  से  कार्य रत  हैं  ।

 श्र
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 की  मेरिन  ड्राइव  को  कोणार्क  से  हरचंडो  तक  बढ़ाना
 दि

 6402.  श्री  बुज  मोहन  महन्तो  :  क्या  संसदीय  कार्य  झौर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  उड़ीसा  में  पर्यटन  की

 नाओं  में  वृद्धि  करने  हेतु  मैरिन  ड्राइव  को  ब्राह्मण  गिरि  प्रखंड  में  कोणा्क  से  हरचंडी  तक  बढ़ाने  का

 कोई  विचार

 कया  वर्तमान  मरिन  ड्राइव  को  हरचंडी  तक  बढ़ाने  के  प्रस्ताव  पर  उड़ीसा  सरकार
 से  विचार  विमर्ां  किया  गया

 यदि  तो  इस  पर  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  राज्य  सरकार  ने  मंरिन  ड्राइव  की  पूरी  लम्बाई  का  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  तत्सम्बधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  भी  इस  काय॑  में  सहभागी  बनाया  गया

 यदि  तो  राज्य  में  पयेटन  स्वद्धंन  के  लिये  इसकी  क्षमता  को  कोई  मूल्यांकन  किया
 गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदोय  कार्य  और  पर्यटन  सन्‍्त्रो  एच०  के०  एल०  :  से  :
 नहीं  ।  राज्य  सरकार  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 |  कपड़ा  सिलों  का  बन्द  होना

 6403.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  में  31  1985  को  कितनी  कपड़ा  मिलें  बन्द  पड़ी  थीं  और
 वे  कितने  समय  से  बन्द  पड़ी

 इन  मिलों  के  बन्द  होने  के  मुख्य  कारण  क्या

 प्रेत्येक  राज्य  में  3।  1985  तक  सरकार  ने  बन्द  पड़ी  शेष  कपड़ा  मिलों
 का  प्रबन्ध  सरकार  द्वारा  अपने  हाथ  में  लिये  जाने  की  मांग  की  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 बस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शोद  झ्लालम  31-12-85  को  इन

 पड़ी  सूती  वस्त्र  मिलों  का  राज्यवार  ब्यौरा  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 ये  मिलें  कई  कारणों  से  बन्द  जैसे  श्रमिक  वित्तीय  कठिनाइयां  तथा
 प्लांट  तथा  मशीनरी  का  अप्रचलित
 के
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 मिलें  जिनका  प्रबन्ध  31  1985  को  सरकार  ने  अपने  हाथ
 में  ल ेलिया  ।  इनमें  से  कोई  भी  मिल  बन्द  नहीं  हुई  ।

 ह  समय-समय  पर  विभिन्‍न  राज्य  सरकारें  अपने-अपने  राज्यों  में  बन्द  पड़ी  वस्त्र  मिलों
 के  अधिग्रहण  के  लिए  सरकार  को  अम्यावेदन  करती  रही  हैं  ।

 जैसा  कि  नई  वस्त्र  नीति  में  दिया  गया  है  भारत  सरकार  द्वारा  किसी  भी  रुग्ण/बन्द
 ड्पी  वस्त्र  मिल  का  अधिग्रहण  करने  का  प्रस्ताव  नहीं

 विवरण

 ऋ०  राज्य  का  नाम  31-1  2-198  5  को  बन्द  पड़ी  बन्द  होने  की

 वस्त्र  मिलों  के  नाम  तारीख

 1  2  3
 '

 4

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  दिवान  बहादुर  रामगोपाल  मिल्स  26-3-84
 सिकन्दराबाद  ।

 2.  श्री  रामचन्द्र  स्पीनिंग  पंडालपाक  10-8-84

 3...  बिहार  बिहार  काटन  मिल्स  लि०  फलवाशरिफ  20-7-82

 पटना

 4...  गुजरात  गुजरात  स्पीनिंग  अहमदाबाद  6-4-84

 5.  कैलाश  मिल्स  प्रा०  उम्बागांव  31-1-83

 6.  श्री  मन्दवी  स्पी०  2-9-83

 कच्छ

 7.  मानचौक  अहमदाबाद  मेैन्‍्यू०  कं०  14-12-76

 अहमदाबाद  ।

 8.  बालकिया  मिल्स  कं०  अहमदाबाद  12-3-82

 9.  मरसदन  स्पी०  एंड  कं०  लि०  19-10-82

 अहमदाबाद

 10.  मोनोग्राम  मिल्स  क॑ं०  19-10-82

 अहमदाबाद

 11.  सिल्वर  काटन  मिल्स  अहमंदाबाद  14-6-84

 12.  तरुण  कमशियल  7-3-84

 अहमदाबाद
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 13.  गुजरात  अहमदाबाद  काटठन  मैन्यु  कं०  लि०
 नं०  ।  अहमदाबाद  ।

 14.  अहमदाबाद  काटन  मैन्यु०  कं०
 नं०  2  अहमदाबाद  ।

 15.  सारंगपुर  काटन  मिल्स  नं०  2,
 अहमदाबाद  ।

 16.  अभय  मिल्स  अहमदाबाद

 17.  न्यू  स्वदेशी  मिल्स  आफ  अहमदाबाद
 अहमदाबाद

 18.  मंजुश्री  टेक्सटटा  अहमदामाद

 19.  श्री  बंशीधर  स्पी०  एंड  वीवि०  मिल्स

 अहमदाबाद  ।

 20.  —agt—  कम्शियल  अहमदाबाद  मिल्स

 अहमदाबाद  ।

 21.  महाराणा  मिल्स  प्रा०  पोरबन्दर

 22.  नवज्योति  मिल्स  कादी

 23.  हिसार  टेक  टाइल्स  हिसार

 24...  हरियाणा  उषा  स्पी०  एंड  वीवि०
 फरीदाबाद  ।

 25.  गी  कृष्णाराजेन्द्रम  मैसूर

 26.  नन्‍्दी  हासबी  टेक्सटाइल
 नरगांव

 27.  केरल  केरल  स्पीनर्स  एलपेय

 28.  कोठायी  काटन  अलावे
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 __

 2  3  4

 29  महाराष्ट्र  मुवेश  टेक्सटाइल  मिल्स  18-1-82:
 बम्बई

 30.  कर  ब्राइडबरी  मिल्‍स  बम्बई  17-8.83

 )  /
 कौहिनूर  मिल्स  कं०  लि०  अक्टूबर  नवम्बर

 बम्बई  1983

 32.  हु  श्रीनिवास  काटन  मिल्स  बम्बई  23-3-84

 33.  खन्‍्डेश  स्पि०  एण्ड  वी०  मिल्स  प्रा०  9-8-84

 खण्डेश  जलगांव

 34.  ”  राजन  मिल्स  -27-6-84

 बरसी

 35.  ए  किरण  स्पि०  थाना  6-11-83

 36.  !  यशवन्व  सहकारी  सूत  गिरनी  6-3-85

 भोर  ।

 37.  ”  विश्व  भारती  स्पि०  एण्ड  वी०  20-2-84

 कोआपरेटिव  सोसाइटी  भिवण्डी

 38.  नान्‍्देद  उत्पादक  सहकारी  सूत  गिरनी  उपलब्ध  नहीं
 नान्‍्देद

 39.  उड़ीसा  उड़ीसा  स्पि०  मिल्स  कं०  लि०  15-5-81

 टेक्सटाइल्स
 उड़ीसा

 40.  पंजाब  भारत  काम  एंड  इंडस्ट्रीज  13-12-85

 |  राजपुरा  ।

 41.  राजस्थान  जयपुर  स्पि०  एण्ड  वी०  16-4-82

 जयपुर  ।

 42:  /
 सुदशंन  कोटा  6-3-85

 43.  राजस्थान  पोद्दार  जयपुर  2-8-85

 44,  ए
 कृष्णा  मिल्स  राजस्थान  14-8-83

 1981
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 राजस्थान

 तमिलनाडु

 3

 मेवाड़  टैक्सटाइल्स  भीलवाड़ा

 वसन्‍्ता  मिल्स  सिंगानुलूर
 कोयम्बतूर

 मटूर  मदटूर  डेम

 श्री  पदमा  मिल्स  कोयम्बतूर

 तमिलनाडु  मिल्स  तिरुपुर
 श्री  जनादंन  मिल्स  प्रा०

 कोयम्बतूर

 भगवान  कोयम्बत्र

 जल्लाराम  स्पि०  कोयम्बतूर

 श्री  कृष्णा  स्वामी

 कुमारापलायम

 श्री  हरि  मिल्स  प्रा०  लि०

 सलवालक्ष्मी  मिल्स  तिरुपुर

 मुथुलक्ष्मी  मिल्स  प्रा०  लि०

 क्रो यम्बतूर

 राधा  स्पिनिंग  तिरुपुर

 श्री  महाविष्णु  टैक्सटाइल
 मिल्स  कोइमबटूर

 श्री  रामालक्ष्मी  स्पिनसे  प्रा०

 नारायण  कृष्णा

 भवानी  कोइमबटूर

 तिरुपुर  टेक्सटाइल  प्रा०  लि०

 तिरुपुर

 के०  सी०  एस०  कोइमबटूर

 4

 31-5-84

 13-11-84

 16-8-85  5

 22-2-8  8-6-81

 7-8-83

 7-8-83

 8-7-83  2-8  3

 8-7-83

 14-4-83

 9-4-84

 9-8-82  3

 9-8-8  2

 9-8-8  2

 85

 5 5 5 ; अप्रैल 85
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 1  2  3
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 64.  तमिलनाडु  सेतुराम  स्पिनिंग  फोलाछी  13-3-84

 65.
 !  समबन्दम  सिवनिंग  सालेम  19-8-8  5

 66.
 ”  श्री  वास्वी  स्पिनिंग  8-4-84

 थिरुक्कोविलुर
 ॥

 67.  उत्तर  प्रदेश  मदन  इंडस्ट्रीज  लि०  हस्तिनापुर  B-8-84

 68.
 !  जे०  के०  मेन्युफंक्चरस  लि०  कानपुर  1210-76

 69,
 ”  मोदी  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  3558-83

 कं०  मोदीनगर

 मार्डन  स्पिन्स  लि०

 स्पिनसं  )  ॥
 विद्याल  सिनटेक्स  लि०  3-10-84

 सिनटैक्स

 70.  पर्चिम  बंगाल  बगोदिया  काटन  21-1-84

 24,  परगनाज

 71:
 !  इंडिया  लिनोलियमस  लि०  16-2-82

 डिवीजन  )

 छुशरी  हावड़ा  ।

 72.  ए  श्री  हनुमान  काटन  फुलेश्वर  2-7-84

 हावड़ा  ।

 43.  हु  सक्तीगढ़  टैक्सटाइल्स  एंड  इंड०  लि०  16-10-8  5

 बुर्दवान  प०  बंगाल

 74.  ए  दि  जनरल  इंडस्ट्रीयल  सेक०  लि०  30-10-85
 चंपादनी

 १5,  पश्चिम  बंगाल  जूट  मँन्यू०  क०  लि०  5

 फाइबर  डिवीजन  )
 पो०  आ०  परगनाज  च्

 46.  है  एंगलो  फेंच  टेक्‍्सटाइल्स  लि०  4-7-83'

 पांडिचेरी

 गुजरात  दि  फाइन  निर्टिंग  कं०

 अहमदाबाद

 48.  तमिलनाडु
 श्री  कोठनड्र म  स्पिनिंग

 मदुरे  ।

 AS3
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 महाराष्ट्र  के  कोंकण  क्षेत्र  से  किम्म  के  श्यामों  का  निर्यात

 6404.  प्रो  मधु  दण्झूवते  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  का  कोंकण  विशेष  रूप  से  इस  क्षेत्र  के

 दुर्ग  और  रत्नगिरि  जिले  किस्म  के  उत्तम  कोटि  के  आमों  के  लिये  प्रसिद्ध  जिनका

 निर्यात  किया  जा  सकता  और

 यदि  तो  क्‍या  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  की  दृष्टि  से  इस  किस्म  के  आमों  के  निर्यात

 के  लिए  विशेष  सुविधाएं  दी  ज।येंगी  ?

 -  वाणिज्य  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  पति  मन्‍्त्री  पो०  शिव  :

 आमों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  विभिन्‍न  सुविधाएं  उपलब्ध  जिनमें

 शामिल  हैं  नकद  मुआवजा  पैकिंग  सामग्री  तथा  अन्तनिविष्ट  साधनों  के  लिए  आयात

 पूति  लाइसेंस  और  पैकिंग  सामग्नी  के  लिए  शुद्ध  वापसी  ।  आमों  का  निर्यात  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के

 अधीन  करने  की  अनुमति  समझा  जाता  हैं  कि  आमों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  राज्य  सरकार

 (i)  फल  फसलों  की  खेती  के  लिए  पूंजी  उपदान  (ii)  छोटे  किसानों  को  दीघधंविधि  ऋण  और

 (४)  ओल्फेंसी  आमों  की  खेती  के  लिए  छोटे  किसानों  को  50%  पूंजी  उपदान  देकर  सहायता
 कर  रहा

 प्‌'जी  निर्गंमण  के  लिए  बहुराष्ट्रीय  सिगरेट  कम्पनियों  के  श्रावेदनों  को  सज्री

 6405.  श्रो  राम  भगत  पासवान  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पूंजी  निर्गंम  के  लिये

 बहुराष्ट्रीय  सिगरेट  कम्पनियों  के  आवेदनों  को  बिना  किसी  उपयुक्त  जाँच  के  स्वीकृति  प्रदान  की  गई

 और

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  पूंजी  निगम  के  लिये  जिन  आवेदनों  को

 स्वीकृति  प्रदान  की  गई  है  उनका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विस  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्ब्रो  जनादंन  :  पूंजी  निर्गम  नियंत्रक  द्वारा

 पूंजी  निर्गंम  क ेलिए  किसी  भी  आवेदन-पत्र  को  उचित  जाँच  किए  बिना  अनुमोदित  नहीं  किया  गया

 पिछले  3  वर्षा  में  बहु-राष्ट्रिक  सिगरेट  कम्पनियों  से  पूंजी  निर्गमेम  के  लिए  प्राप्त
 आवेदन  पत्रों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :---

 कस्पनो  का  नाम  राशि  निर्गंम  को  किस्म

 __  रुपये  )
 भारतीय  तम्बाक्‌  300-00  ऋण-पत्र

 कम्पनी  296-23  सामान्य  शेयर
 टी०  296-23  सामान्य  शेयर

 154



 21  1908  लिखित

 |
 कर्ज  लिए  ऋणी  बने  ग्रामोण  कर्जदारਂ

 6406.  थ्रो  काली  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  10  1986  के  पृत्र  टाइम्सਂ  में
 कर्ज  लिए  कर्जदार  बने  ग्रामीणਂ  शीबंक  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  समाचार  क॑  ओर  दिलाया

 गया  है  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  बैंक  अधिकारी  भनेक  क्षेत्रों  में  ग्रामीणों  पर  जुल्म  कर  रहे
 और

 ः

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  बिहार  में  ऐसे  मामलों  की  जांच  करने  के  बाद
 कोई  ठोस  कदम  उठाने  का  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जनादंन  प्‌  :  हा  |

 भारतीय  रिजवं  बेंक  से  जांच  करने  ओर  उसने  पदचात्‌  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  े
 कहा  गया  '

 ]

 महाराष्ट्र  मे ंचोनी  को  स्थापना  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 6407.  श्री  बनवारी  लाल  प्‌  रोहित  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  प्‌  ति  मंत्री  यह  बताने  की
 रेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  में  गन्ने  की  पर्याप्त  व  व्यापक  संभाव्यता  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनाविधि  के  दौरान  राज्य  में  नये  चीनी  कारखानों  की  स्थापना  के
 लिये  लाइसेंस  देने  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्राप्त  प्रस्तावों  का  पूर्ण  ब्यौरा
 क्‍या  ओर

 ह

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिये  जाने  की
 वना  है  ?

 योजना  तथा  खाद्य  और  नागरिक  प्‌  ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :

 और  हाल  ही  में  एक  नई  चीनी  अर्थात्‌  शिवशक्ति  आदिवासी  मग्रासवर्गीय

 सहकारी  शक्कर  कारखाना  तालुक  जिला  बुलढाना  को  स्थापित  करने
 के  लिए  लाइसेंम  प्रदान  करने  हेतु  केवल  एक  दिनांक  21  1986  को  प्राप्त

 हुआ  है  ।
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 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अतिरिक्त  क्षमता  के  लिए  लाइसेंस  प्रदान  करने

 हेतु  अपनाए  जाने  वाले  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  को  दर्शाने  वाली  लाइसेंतिग  नीति  तैयार  की  जा  रही
 इन  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  को  मूर्त  रूप  दिए  जाने  के  बाद  ही  इस  आवेदन-पत्र  के  बारे  में  निर्णय

 लिया  जा  संकतां

 सातधबी  योजना  के  दोरान  हथकरघा  क्षेत्र  क ेविकास  के  लिए  परिव्यय

 6408.  भ्री  ह्रतोश  चन्द्र  सिन्हा  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  योजना  आयोग  ने  सातवीं  थंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 करघा  क्षेत्र  क ेविकास  के  लिए  अन्तिम  रूप  से  परिव्यय  की  स्त्रीकृति  दे  दी  है  ;

 क्‍या  आवास  ओर  काये  छ्षेडों  के लिए  बुनकरों  की  मूल  आवश्यकताओं  पर  कोई

 ध्यान  विया  गया

 (8)  क्‍या  बिहार  और  पर्चिम  बंगाल  राज्यों  ने  उक्त  दोनों  आवश्यकताओं  के  लिये  कोई
 विशिष्ट  मांग  की

 यदि  तो  उक्त  प्रत्येक  मुद्दों  के  बारे  में  तथ्य  क्या  और

 सातवीं  योजना  में  शश्चिम  बंगाल  और  बिहार  के  लिए  हथकरघा  क्षेत्र  हेतु  कितना

 परिव्यय  निर्षारित  करने  का  विचार  है  ?

 बसत्र  मंत्रालय  में  राज्यमंत्रो  खुशोद  भ्रालम  :

 तथा  (i)  योजना  आयोग  ने  7  वीं  योजना  के  दौरान  हथकरघा  उद्योग  के

 विकास  के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  करोड़  168  करोड़  रु०  तथा  राज्य संघ  क्षेत्र  में
 344.56  करोड़  रु०  के  परिव्यय  की  स्वीकृति  दी  है  ।'

 (0)  सातवीं  योजना  में  हृथकरघा  बुनकरों  के  लिए  केन्द्रीय  प्रयोजित  वर्कशेड-सह-आवास
 योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  11  करोड़  रु०ः  तथा  1985-86  6

 में  1  करोड़  रु०  का  परिव्यय  रखा  गया  इस  योजना  को  केन्द्र  तथा  इस
 योजना  को  कार्यान्वित  कर  रही  राज्य  संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  समान
 अंशदान  के  आधार  पर  कार्याविन्त  क्रिया  जाना

 (iii)  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  वर्कशेड-सह-आवास  योजना  को  कार्याविन्‍्त  करने  के  लिए
 1985-86  में  5  लाख  रु०  की  केन्दीय  सहायता  मांगी  पश्चिम  बंगाल
 सरकार  को  इस  योजना  के  लिए  1985-86  5-86  के  दौरान  5  लाख  रु०  की  केन्द्रीय

 सहायता  दी  गई  है  ।
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 (iv)  बिहार  सरकार  से  1985-86  5-86  के  लिए  बिहार  राज्य  में  व्कंशेड-सह  आवास  योजना
 कार्या  विन्‍्त  करने  के  लिए  कोई  विशिष्ट  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 योजना  आयोग  ने  हथकरघा  उद्योग  के  विकास  के  लिए  राज्य  आयोजना  स्कीमों  के
 अन्तर्गत  पश्चिम  बंगाल  तथा  बिहार  राज्यों  के  लिए  32  करोड़  रु०  तथा  14.2  करोड़  रु०
 का  परिव्यय  अनुमोदित  किया  है  ।

 केन्द्रीय  क्षेत्र  योजना  के  अन्तगंत  हथकरघा  उद्योग  के  विकास  के  लिए  राज्य  संघ
 राज्य  क्षेत्रों  को  केन्द्रीय  सहायता  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  द्वारा  किए  गए
 कार्यनिष्पादन  के  आघार  पर  घन  रिलीज  किया  जाता  है  और  जहां  ऐसी  योजनाओं  को  कार्यान्वित
 कर  रही  राज्य  सरकारों  द्वारा  आवश्यक  होता  है  उतना  ही  अशदान  किया  जाता

 भ्राई०  एस०  झ्रो०  कंटेनर  डिपो  का  कार्य  निष्पादन

 6409.  श्री  भ्रमर  सिह  राठवा  :  ह
 श्री  मोहन  भाई  पटेल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  विभिन्‍न

 स्थानों  पर  कार्य  कर  रहे  आई०  एस०  ओ०  कंटेनर  डिपो  देश  में  आयात  और  निर्यात  में  वृद्धि  के

 सम्बन्ध  में  किस  प्रकार  सहायक  है  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रो  पौ०  शिव  :  अन्तर्देशीय  कन्टेनर

 डिपो  एक  खुले  परिवहन  दस्तावेज  के  आधार  पर  विदेशी  गन्तव्य  स्थानों  को  पत्तनों
 से  दूर  स्थित  अन्तर्देशीय  स्थलों  से  कन्टेनरों  में  निर्यात  कार्गों  की  बुकिंग  करने  में  मदद  करते  हैं  ।

 इसी  प्रकार  इन  केन्द्रों  पर  विदेशी  सप्लायरों  से  सीधे  आयात  कार्गों  भी  प्राप्त  किए  जा  सकते  हैं  ।
 अन्तर्देशीय  कन्टेनर  डिपुओं  पर  निर्यात  तथा  आयात  कार्गो  की  सीमा  शुल्क  सम्बन्धी  जांच  के  लिए

 सुविधाएं  उपलब्ध  निर्यातकों  और  आयातकों  के  लिए  कार्गों  को  बुक  करने  अथवा  उसकी

 डिलीवरी  लेने  संबंधी  ओपचारिकताएं  अन्तर्देशीय  कन्टेनर  डिपुओं  पर  पूरी  की  जाती  निर्यातक

 आई०  सी०  डी०  पर  निर्यात  कार्यों  बुक  होने  के  तुरन्त  बाद  ऋण  सुविधाओं  ओर  निर्यात  लाभ  को
 प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।

 भारतोय  खाद्य  राज्य  व्यापार  निगम  श्र  खनिज  तथा  धातु  व्यापार
 निगम  के  माध्यम  से  गेहू  का  निर्यात

 6410.  श्री  यशवंतराव  गडाख  पाटिल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 *  ह  ह  |

 क्‍या  सरकार  ने  भारतीय  खाद्य  राज्य  व्यापार  निगम  और  खनिज  तथा

 घातु  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  पर  ग्रेहूं  के  निर्यात  की  अनुमति  देने  का  निर्णय
 किया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  निर्यात  के  कारण  कितनी  हानि  होने  की  संभाधना  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  साद्य  भौर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  पो०  शिव  :  से
 कार  ने  गेहूं  के  निर्यात  सीमित  मात्रा  में  प्राधिक्त  किये  जिससे  आवश्यक  खाद्य  मदों  के  आयातों
 में  सुविधा  होगी  ।  बिक्ियां  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रचलित  कीमतों  पर  की  जाएंगी  ।  गेहू  के  निर्यात  में
 अन्नग्रंस्त  लाभ  अथवा  हानि  रन  कीमतों  पर  निर्मर  करेगा  जिन  पर  संविदाएं  की  जा  सकती

 हैं  ।

 झोद्योगिक  विकास  के  लिए  भारतीय  श्रौद्योगिक  ऋण  तथा  निवेश  निगम  लिमिटेड
 को  विद्वव  बेंक  तथा  एशियाई  विकास  बंक  से  दिए  गए  ऋण  का  उपयोग

 €411.  थ्रो  यशवन्तराव  गड़ाख  पाटिल  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 कया  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  तया  निवेश  निगम  लिमिटेड  को  औद्योगिक  विकास
 के  लिए  विश्व  बंक  तथा  एशियाई  विकास  बेंक  से  कुल  400  मिलियन  डालर  का  ऋण  स्वीकृत  किया
 गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 उक्त  ऋणों  का  उपयोग  किस  प्रकार  करने  का  विचार  है  तथा  उस  ऋण  को  अदा

 करने  की  शर्तों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  प्‌  :  से  :  औद्योगिक  निर्यात
 परियोजना  के  लिए  विश्व  बेंक  के  साथ  21  1986  को  कुल

 कर  25  करोड़  ढानर  को  राशि  के  एक  ऋण  के  करारों  पर  हस्ताक्षर  किए  गए--.इसमें  से  9  करोड़
 डालर  की  राशि  भारत  सरकार  के  लिए  और  शेष  16  करोड़  डालर  की  राशि  भारतीय  औद्योगिक

 ऋण  और  निवेश  निगम  के  लिए  है  जिसके  लिए  भारत  सरकार  ने  गारंटी  दी  इस  परियोजना
 का  उद्दंश्य  विनिर्भित  वस्तुओं  की  खास  तौर  से  इंजीनियरी  उपक्षेत्र  की  वस्तुओं  की

 त्मकता  और  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  भारत  सरकार  के  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  में  सहायता  देना  है  ।
 भारतीय  औद्योगिक  ऋण  और  निवेश  निगम  को  दिये  गए  ऋणों  से  निर्यातोन्मुल्ली  उप-परियोजनाओं
 के  सम्बन्ध  में  उपऋणों  के  विदेशी  मुन्ना  भाग  का  वित्तपोषण  किया  जाएगा  ।  विश्व  बंक  ऋण  की
 वापसी  अदायगी  5  वर्ष  की  रियायती  अवधि  सहित  20  वर्षों  में  की जाएगी  और  इस  पर  मानक
 परिवर्तनीय  ब्याज  दर  जो  इस  समय  8.5  प्रतिशत  वार्षिक  ब्याज  पड़ेगा  ।

 एशियाई  विकास  बंक  ने  उत्पादक  गेर  सरकारी  और  संयुक्त  क्षत्र  के  औद्योगिक  उद्यमों
 की  विर्देशी  मुद्रा  आवश्यकताओं  के  वित्त  पोषण  के  लिए  भारत  सरकार  की  गारंटी  के  साथ  3  अप्रैल
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 1986  को  भारतीय  ओऔद्योगिक  ऋण  ओऔर  निवेश  निगम
 के

 लिए  10  करोड़  डालर  के  एक
 ऋण  का  अनुमोदन  कर  दिया  एशियाई  विकास  बेंक  ऋण  की  वापसी  अदायगी  पांच  वर्ष  को
 रियायती  अवधि  सहित  15  धर्ष  में  की जाएगी  और  इस  पर  9.65  प्रतिशत  वाधिक  दर  से  ब्याज
 लगेगा  ।

 |

 झरब  देशों  का  भारत  सें  प्‌  जो  निवेश

 6412.  श्री  चिरंजी  लाल  शर्मा  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  |  1986  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  अरव्स
 कीन  इन  स्टेथिंग  अप  इन्वस्टमैंट  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  अरब  देशों  को  भारत  में  पूंजी  निवेश  के  लिये  सहमत  करने  हेतु  क्या  कदम
 उठा  रही  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  प्‌  :  और  इस  समाचार  में

 उस  शिष्टमण्डल  द्वारा  कायम  की  गई  राय  की  ओर  संकेत  किया  गया  जिसने  हाल  ही  में  कुछ
 अरब  देशों  की  यात्रा  की  थीं  |  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मण्डल  की
 फेडरेशन  से  अभी  तक  कोई  ब्यौरा  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 तेल  निर्यातक  विकासशील  देशों  से  निवेश  आकर्षित  करने  के  लिए  सरकार

 1980  में  28  1980  की  प्रेस  विज्ञप्ति  के  द्वारा  जिसकी  एक  प्रति  सभा
 पटल  पर  रखी  गई  ।  [  ग्रथालय  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  2498/86  |  एक  विशेष

 सुविधा  स्थापित  करने  की  घोषणा  की  थी  ।  यही  सुविधा  अब  तक  बराबर  चली  आ  रही  है  ।

 इस  सुविधा  के  सम्बन्ध  में  प्रचार  करने  के  लिए  भारतीय  निवेश  केन्द्र  का  एके  कार्यालय  अव्बूदावी
 में  भी  कार्यरत  है  ।

 भारतीय  निगम  द्वारा  सातवीं  योजना  में  पटसन  की  खरोद

 64  3.  श्री  झ्मर  राय  प्रधोन  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  प्रति  वर्ष

 खरीदे  जाने  वाले  पटसन  सम्बन्धी  आंकड़े  क्या

 पटसन  खरीद  किस  दर  पर  की  और

 इस  प्रयोजन  के  लिये  कितनी  धन  राशि  का  नियतन  किया  गया  है  ?

 कण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुशींद  भ्रालम  :  से  भारतीय  पटसन
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 निगम  सी०  का  अधिप्राप्ति  लक्ष्य  उपलब्धता  तथा  मूल्य  स्थिति  को  देखते  हुए
 दर-वर्ष  आधार  पर  निर्धारित  किया  जाता  है  तथा  इसका  इंडेन्ट  राष्ट्रीय  पटसन  विनिर्माण  निगप्त

 जे०  एम०  तथा  राज्य  स्वामित्व  वाली  पटसन  मिलों  द्वारा  दिया  जाता

 कीमत  समर्थन  संचालन  के  अन्तर्गत  अधिग्राप्ति  खुले  मुख  वालीਂ  रखी  जाती  है  तथा  भारतीय

 पटसन  निगम  सरकार  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  सर्वाधिक  कीमत  पर  उत्पादकों  द्वारा  दी  गई  कच्चे
 पटसन  मेस्‍्टा  की  संपूर्ण  मात्रा  की  अधिप्राप्ति  कर  लेता  भारतीय  रिजवं  बेंक  कीमत  समर्थन
 संचालन  के  लिए  आवश्यकਂ  आधार  पर  आवश्यक  ऋण  भी  रिलीज  करता  है  ।

 समभौता  भायोग  के  पास  लम्बित  पड़  मामले

 6414.  श्रीमती  गीता  सुखर्जो  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1983  के  बाद  समझौता  आयोग  को  और  संपत्ति  के  कितने
 मामले  भेजे  गए  और  कितने  मामले  आयोग  द्वारा  स्वीकार  किये

 कुल  कितने  मूल्य  के  घनकर  का  मूल्यांकन  किया  गया  तथा  समभौता
 आयोग  के  निर्णय  के  परिणाम-स्वरूप  क्रितने  मूल्य  घनकर  वसूल  किया

 समझोता  आयोग  के  सम्मुख  कौन-कौन  से  मामले  कितने-कितने  वर्षों  से  लम्बित  पढ़े

 कर  अधिकारियों  द्वारा  कर  निर्धारितियों  की  तलाशी  लेने  और  माल  जब्त  किये  जाने
 के  बाद  कितने  मामले  समझौता  आयोग  के  सम्मुख  लाये

 क्‍या  1983  के  बाद  इस  प्रकार  के  भी  मामले  सामने  आये  हैं  जिनमें  एक  व्यक्ति

 द्वारा  एक  बार  से  अधिक  अपना  मामला  समझौता  आयोग  के  सम्मुख  लाया  गया  और

 यदि  तो  1983  से  अब  तक  प्रति  वर्ष  कितने  मामले  सामने  आये  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  प्‌  :  (+)  यह  सूचना  नीचे  दी  गई  :---

 (i)  श्राष्त  हुए  ध्ारवेदन-पत्रों  को  कुल  संख्या

 वित्तीय  वर्ष  जिसमें  आयंकर  घनकर  कुल
 आवेदन  पत्र

 प्राप्त  हुए

 198  3-84  555  agg  753

 413  123  536

 हि  1985-86  ॥  36  208

 get कुल  1140  357497  357
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 (४)  दखिल  किए  गए  प्रावेदन-पत्रों  कौ  संख्या  :

 +क
 वित्तीय  वर्ष  आयकर  घनकर  कुल

 ज्््््््ज्फ्््म्म्म्म्म्म्म्म्ऊमण--क्‍स्‍चश्ती
 1983-84  282  128  410

 1984-8 5  148  48  196

 207  59
 |

 637  235  872

 अपेक्षित  सूचना  प्रत्येक  ऐसे  मामले  के  रिकार्डों  को  जांच  किए  बिना  एकत्र  नहीं  की
 जा  सकती  जिसमें  समझोता  आयोग  द्वारा  समझौता  आदेश  दिए  गए  इसमें  देश-भर  में  फंले

 सेकड़ों  कर  निर्धारण  अधिकारियों  द्वारा  हजारों  कर  निर्धारण  वर्षों  से  सम्बन्बित  बड़ी  संख्या  में
 मामलों  के  रिकार्डों  की  जांच  कराए  जाने  की  आवश्यकता  होगी  ।  ऐसी  सूचना  को  एकत्र  करने  और
 उसके  संकलन  में  लगने  वाले  समय  और  श्रम  सूचना  को  एकत्र  करने  से  मिलने  वाले
 परिणामों  के  अनुरूप  नहीं  होंगे  ।  समझौता  आयोग  द्वारा  निपटाए  गये  मामलों  में  निर्धारित  आय
 गौर  घन  और  वसूल  किए  गए  करों  तथा  अन्य  मामलों  में  निर्धारित  आय  और  धन  और  वसूल
 किए  करों  के  बीच  कोई  अन्तर  नहों  किया  जाता

 सूचना  नीचे  दी  गई  हैं  :--

 मार्च  के  अंत  की  स्थिति  के  समझौता  आयोग  के  समक्ष  अनिर्णीत
 आवेदन  पत्रों  को  संख्या  और  उन  वर्षों  की  संख्या  के  अनुसार  उनका  वितरण  जब  से  वे  अनिर्णीत

 पड़ी  हैं  :--

 अनिर्णोत  ध्ार्वेदन  पत्रों  की  संख्या

 वित्तीय  वर्ष  जब  आयकर  घनकर  कुल
 से  अनिर्णीत  हैँ

 |  2  3  4

 1977-78  25  44  69
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 2  3  4

 1978-79  nn  84  165

 1979-80  111  26  137

 1980-81  87  20  107

 1981-82  154  53  207

 1982-83  82-83  228  89  317

 1983-84  450  152  602

 1984-85  5  354  116  470

 1985-86  85-86  154  50  184

 जोड़  1686  626  2312

 समझोता  आयोग  ऐसे  मामले  का  निपटारा  नहीं  कर  सकता  जिसमें  आवेदक  द्वारा
 छिपायी  गई  आय  अथवा  शुद्ध  घन  अथवा  आयकर  अधिनियम  घनकर  अधिनियम
 के  अन्तर्गत  प्रभायं  किसी  कर  अथवा  कर  लगने  योग्य  किसी  राशि  को  अपदंचित  करने  के  लिए
 उसके  द्वारा  धोखेबाजी  से  किए  गए  अपराध  को  उस  मामले  के  सम्बन्ध  में  किसी  आयकर  प्राधिकारी
 अथवा  घन  कर  प्राधिकारी  द्वारा  सिद्ध  किया  जा  चुका  है  अथवा  सिद्ध  किए  जाने  की  संभावना

 एक  बार  समझौता  सम्बन्धी  आवेदल-पत्र  कारंवाई  की  अनुमति  दिए  जाने  पर  तलाशी  के  मामले
 अथवा  गैरतलाशी  के  मामले  में  अन्तर  महीं  किया  अपेक्षित  सूचना  बडी  संख्या  में  मामलों
 के  ऐसे  रिकार्डों  को  देखे  बिना  एकत्र  नहीं  की  जा  जिनमें  समझौता  आयोग  द्वारा  समझौता
 आदेश  दिए  जा  चुके  हैं  ।  देश-भर  में  फंले  सेंकड़ों  कर  निर्धारण  अधिकारियों  द्वारा  कुछ  कर
 निर्धारण  वर्षो  से  सम्बन्धित  बड़ी  संख्या  में  मामले  के  रिकार्डों  की  जांच  किये  जाने  की  आवश्यकता

 होगी  ।  अपेक्षित  सूचना  को  एकत्र  और  संकलन  करने  में  आवश्यक  समय  और  सूचना
 एकत्र  होने  से  प्राप्त  होने  वाले  परिणामों  के  अनुरूप  नहीं  होंगे  ।

 सूचना  नीचे  दी  गई  है

 आयकर  कुल

 (i)  उन  आवेदकों  की

 संख्या  जिन्होंने  वित्तीय

 वर्ष  1983-84  के

 दौरान  एक  से  अधिक
 आवेदन  पत्र  दाखिल

 किए  ।  16  7  23
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 (ii)  उन  आवेदकों

 की  संख्या  जिन्होंने

 वित्तीय  वर्ष

 1984-85  के  दौरान

 एक  से  अधिक

 दन  पत्र  दाखिल

 किए  ।  16  8  24

 (iii)  उन  आवेदकों
 की  संख्या  जिन्होंने

 वित्तीय  वर्ष

 1985-86  के  दोरान

 एक  से  अधिक
 पत्र  दाखिल  किए  ।  1  या

 (iv)  उन  आवेदकों
 की  संख्या  जिन्होंने

 वित्तीय  वर्ष  1983-84  ५
 में  आवेदन  पत्र  दाखिल
 किया  किए  और  बाद
 में  वर्ष
 1984-85  में  भी

 आवेदन  पत्र  दाखिल

 किया/किये  ।  50  11  61

 (५)  उन  आवेदकों  की
 संख्या  जिन्होंने  वित्तीय  वर्ष
 1983-84  अथवा  1984-85

 में  आवेदन  पत्र  दाखिल  किया|
 किए  ओर  बाद  में  वित्तीय  वर्ष

 1985-86  में  भी  आवेदन
 पत्र  दाखिल  किया/किए  ।  10  ना  10  ,

 जोड़  93  26  119
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 नई  झ्रायात-निर्यात  नोति  के  श्रन्तगंत  श्रायातित  प्‌  जोगत  माल  का  मूल्य

 6416.  श्रीमती  गोता  सुलर्जो  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  तीन  वर्षीय  आयात-निर्यात  नीति के  प्रभावी  होने  के  पश्चात्‌  प्रतिवर्ष  कुल  कितने

 मूल्य  के  पूजीगत  माल  का  आयात  किया  और

 इन  आयातित  पूजीगत  माल  में  से  कितना  माल  नई  परियौजनाओं  के  लिए  है  तथा

 कितना  माल  विद्यमान  एककों  के  लिए  है  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्री  पो०  शझ्िव  :  नई  तीन

 वर्षीय  आयात-निर्यात  नीति  के  पहले  वर्ष  अर्थात्‌  1985-86  86  के  दौरान  पू
 गत  माल  के  आयात  के  लिए  1.605  करोड़  रु०  मूल्य  के  लाइसेंस  जारी  किये

 नयी  परियोजनाओं  ओर  विद्यमान  एककों  द्वारा  प ूजोगत  माल  के  आयात  के  लिए

 आयात  लाइसेंसों  मम्बन्धी  अश  के  आंकड़े  नहीं  रखे  जा  रहे  हैं  ।

 ]

 भंडारण  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  गर-सरकारो  क्षेत्र  में  भण्डागारों  का  निर्माण

 6417.  शी  कु  बर  राम  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पू  ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  देश  में  भण्डारण  की  क्षमता  बढ़ाने  के  लिये  गैर-सरकारी
 क्षेत्र  का  सहयोग  प्राप्त  करने  का  निर्णय  किया

 प्रत्येक  राज्य  में  कितने  भण्डागारों  का  निर्माण  किये  जाने  की  आवश्यकता

 और

 बिहार  के  किन-किन  जिलों  में  उक्त  भण्डागारों  के  निर्माण  का  विचार  है  और  उनकी

 भण्डारण  क्षमता  कितनी  होगी  ?

 योजना  तथा  खाद्य  श्रोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :
 से  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  प्राइवेट  पार्टियों  के  माध्यम  से  25  लाख  मीटरी  टन  की
 रिक्त  भण्डारण  क्षमता  का  निर्माण  करवाने  के  लिए  एक  योजना  के  बारे  में  विज्ञापन  दिया

 इस  सम्बन्ध  में  प्राप्त  हुई  पेशकशों  की  निगम  में  जांच  की  जा  रही  निगम  द्वारा  जांच  पूरी  कर
 लिए  जाने  के  बाद  निर्मित  किए  जाने  वाले  गोदामों  की  स्थान  और  भण्डारण  क्षमता  के
 बारे  में  स्थिति  स्पप्ट  हो  पाएगी  ।

 [  प्रनुवाद  ]
 तलाशी  लेने  श्ौर  माल  पकड़  जाने  के  मामलों  सें  सुकदमा  चलाया  जाना

 6418.  भ्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :
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 केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  द्वारा  तलाशी  लेने  और  माल  पकड़े  जाने  के  मामलों  में

 मुकदमें  की  कारंवाई  पूरी  करने  में  सामान्यतः  कितना  समय  लिया  जाता

 क्या  उन  लोगों  को  जिनकी  तलाशो  लो  जाती  है  और  माल  पकड़ा  जाता  है  अपने
 मामले  मूल्यांकन  और  निपटारे  के  लिए  समझौता  आयुक्त  के  सम्मुख  ले  जाने  की  अनुमति  दी
 जाती

 क्‍या  इस  व्यवस्था  से  कर  अपवंचक  अपने  विरुद्ध  दंडात्मक  कारंवाई  होने  से  बच  जाते
 हैं  तथा  तलाशी  लेने  और  माल |  पकड़  जाने  की  कारंवाई  का  प्रभाव  कम  हो  जाता

 क्‍या  तलाशी  लेने  और  माल  पकड़  जाने  के  बाद  समझौता  आयुक्त  की  यह  सुविधा
 वापिस  लेने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  आयकर  अधिनियम  के
 केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  क ेपास  आयकर  अधिनियम  के  अन्तर्गत  माने  गए  अपराधों  के

 लिए  मुकदमा  दायर  करने  का  कोई  क्षत्राधिकार  नहीं  केवल  उन  मामलों  को  छोड़कर  जहां
 लेखा-पुस्तकों  या  दस्तावेजों  आदि  के  आधार  पर  कर-निर्धारण  कारंवाइयों  में  कर-अपवंचन  सिद्ध

 हो  जाता  अभियोजन  का  तलाशी  और  अभिग्रहण  के  साथ  सीधा  सम्बन्ध  नहीं  केवल  आयुक्त  -

 ही  मुकदमा  दायर  करने  का  प्राधिकार  देता  है  ।

 जिन  कर-निर्धारितियों  की  तलाशी  ली  जाती  है  और  माल  पकड़ा  जाता  है  वे  कानून
 के  उपबन्धों  के  अनुसार  अपने  मामले  मिपटाने  के  लिए  समझौता  आयोग  को  आवेदन  पत्र  दे  सकते

 फिर  जहां  आयकर  1961  की  धारा  132  के  अन्तगंत  कर-निर्धारिती  की

 कोई  अन्य  जेव  र-जवाहरात  अथवा  अन्य  मूल्यवान  सामान
 अथवा  वस्तु  का  अभिग्रहण  किया  जाता  है  तो  कर  निर्धारिती  से  अभिग्रहण  की  तारीख  से  एक
 सौ  बीस  दिन  की  समाप्ति  से  पूर्व  आयकर  1961  की  धारा  245  ग  की  उपधारा

 (1)  के  अन्तर्गत  समझौते  के  लिए  आवेदेन-पत्र  देने  का  अधिकार  नहीं  है  ।  इसी  धनकर

 1957  की  धारा  37  क  के  अधीन  कर-निर्षारिती  की  किन्‍्हीं  लेखा-पुस्तकों  या  अन्य
 दस्तावेजों  को  अभिग्रहण  की  तारीख  से  एक  सो  बीस  दिन  की  समाप्ति  से  धनकर

 1957  के  अन्तर्गंत  कर-निर्धारिती  धारा  22  ग  की  उपघारा  (1)  के  अन्तगंत  समभोते  के  लिए
 आवेदन-पत्र  देने  का  हकदार  नहीं  है  ।

 आयकर  1961  और  घनकर  1957  *  ऐसे  उपबन्ध  जो

 यह  सुनिदिचत  करते  है  कि  ऐसे  मामलों  जिनमें  आयकर  या  धनकर  प्राधिकारी  द्वारा  आय  या
 घन  छिपाने  के  मामलों  या  कर  अयवंचन  के  मामलों  को  सिद्ध  किया  जा  चुका  है  या  सिद्ध  किए  जाने
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 की  सम्भावना  समझोता  आयोग  द्वारा  नही  निपटाया  जाता  इस  आधार  पर

 भोते  हेतु  दिए  गए  आवेदन-पत्र  के  स्वीकार  करने  में  इस  पर  आपत्ति  कर  सकता  है  कि  आवेदक

 द्वारा  छिपाई  गई  अथवा  शुद्ध  धन  के  ब्योरे  अथवा  आयकर
 धनकर  अधिनियम  के  अन्तगंत  प्रभार्य  किसी  कर  अथवा  कर  लगने  योग्य  किसी  राशि

 को  अपवंचित  करने  के  लिए  उसके  द्वारा  धोखेबाजी  से  किए  गए  अपराध  को  उस  मामले  के  सम्बन्ध

 में  किसी  आयकर  प्राधिकारी  अथवा  धनकर  प्राधिकारी  द्वारा  सिद्ध  किया  जा  चुका  है  अथवा  सिद्ध

 किए  जाने  की  सम्भावना  फिर  जहां  समझौता  आयुक्‍त  की  आपत्तियों  की  यथार्थता

 से  सन्तुष्ट  नहीं  वहां  वह  आयुक्त  को  सुनवाई  का  अवसर  देने  के  बाद  समभौते  से  सम्बन्धित

 आवेदन  पत्र  पर  कार्रवाई  करने  की  अनुमति  दे  सकता

 जी  नहीं  ।

 मात्र  इस  तथ्य  का  कि  किसी  मामले  में  तलाशी  और  अभिग्रहण  की  कारंबाई  की  गई

 यह  अर्थ  नहीं  होता  कि  कर-निर्धारिती  कर-अपवंचन  का  अपराधी  विभाग  इस
 सम्बन्ध  में  एक  निश्चित  निष्कर्ष  पर  केवल  तभी  पहुंच  मकता  जब  पकड़ी  गई  सामग्री  की

 बारीकी  से  छान-बीन  कर  ली  गई  हो  तथा  आवश्यक  पूछताछ  तथा  जांत्र-पडताल  कर  ली  गई

 कानून  के  विद्यमान  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  भी  ऊपर  भाग  में  बताए  अनुसार  समभौता
 आवेदन-पत्र  पर  कार्यवाही  करने  के  सम्बन्ध  में  आपत्ति  कर  सकता  है  ।

 शत  प्रतिशत  निर्यात  करने  वाले  एककों  को  कर  से  छट

 6419,  श्री  इन्रजीत  गुप्त  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  में  शत-प्र  तिशत  निर्यात  करने  वाले  एककों  को  पांच  वर्ष
 तक  कर  से  छूट  देने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  और  उद्देश्य  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  देश  में  शत  प्रतिशत  निर्यात्ोन्मुख
 एककों  को  पांच  वर्ष  तक  कर  में  छूट  देने  का  एक  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 उक्त  प्रस्ताव  वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा  राजस्व  विभाग  प्रत्यक्ष  कर  से
 किया  गया  है  ।

 इसका  उद्देश्य  यह  है  कि  उद्यमियों  के  लिए  छात  प्रतिशत  निर्यातोन्मुख॒  एकक  योजना  को

 अपेक्षाकृत  अधिक  आकर्षक  बनाया  जाये  ताकि  देश  की  विदेशी  मुद्रा  की  आय  में  वृद्धि  हो  सके  ।

 झादिवासियों  में  वितरण  किये  जाने  वाले  गेहूं  का  प्रन्यत्न  उपयोग

 6420.  श्री  एन०  टोम्यी  सिह  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
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 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  संसद  सदस्यों  और  अन्य  लोगों  से  आदिवासियों  में  वितरण  किये

 जाने  वाले  गेहूं  का  अन्यत्र  उपयोग  किए  जाने  के  बारे  मैं  अनेक  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  आदिवासी  क्षेत्रों  मे ंस्थित  आटा  मिलें  आदिवासियों  से  सस्ते

 मूल्य  पर  गेहूं  खरीद  कर  पीस  रही  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  से  गेहूं  के  अन्यत्र  उपयोग  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाये  गये  हैं  ?

 योजना  तथा  खाद्य  झौर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :

 और  :  तीन  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  जिनमें  चक्की  के मालिकों  और  आटा  मिलों  को
 राज्य  सहायता  प्राप्त  गेहूं  को  बेचने  के  बारे  में  आरोप  लगाए  गए  थे  ।  चू  कि  इस  योजना  के  अधीन
 लाभ  भोगियों  को  अनाज  का  उचित  ढंग  से  वितरण  करना  सुनिश्चित  करने  की  जिम्मेदारी  राज्य

 सरकार  की  होती  इसलिए  इन  शिकायतों  को  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  जांच  और  आवश्यक

 कार्रवाई  के  लिए  भेज  दिया  गया  है  ।

 राज्य  संघ  शासित  प्रदेशों  को  अपनी  प्रवतंन  मशीनरी  को  सक्रिय  करने  के

 लिए  पहले  ही  सलाह  दे  दी  गई  है  ताकि  लबक्ष्यित  समूह  तक  खाद्यान्नों  को  पहुंचाना  सुनिश्चित  किया

 जा  सके  ।

 उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  चोनो  मिलों  को  प्रोत्साहन  देना

 6421.  श्री  एन०  टोम्बी  सिंह  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  प्‌  ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  की  आन्तरिक  आवश्यकता  की  पूर्ति  के  लिए  वर्ष-वार

 कितनी  चीनी  आयात  की  गई  और  यह  कितने  मूल्य  की  थी  ;

 क्‍या  सरकार  ने  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  देश  की  चीनी  मिलों  को  बेहतर  प्रोत्साहन
 देने  की  वांछनीयता  पर  विचार  किया  है  जिससे  कि  आयात  निर्मेरता  को  काफी  कम  किया  जा  सके
 ओर  विदेशी  मुद्रा  की बचत  की  जा

 अगले  तीन  वर्षों  के लिए  क्या  आयात  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  और

 देश  में  चीनी  उत्पादन  की  विकास  दर  कितनी  है  और  इसमें  वृद्धि  करने  के  लिए
 प्रोत्साहन  यदि  कोई  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या

 योजना  तथा  लाद्य  धोर  नागरिक  पू  ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :
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 पिछले  तीन  वर्षों  क ेदौरान  आयात  की  गई  चीनी  की  मात्रा  और  उसका  लागत  बीमा  भाड़ा  मूल्य

 निम्नानुसार

 वित्तीय  वर्ष  मात्रा  लागत  बीमा  भाड़ा  मूल्य
 मीटरी  र०/करोड़

 1983-84  शुन्य  शून्य

 1984-85*  4.96  113.62

 198  5-86  19.49  433.07

 *  वास्तविक  आमद  4.83  लाख  मीटरी  टन  थी  ।

 #%#  वास्तविक  आमद  19.36  लाख  मीटरी  टन  होने  का  अनुमान  है  ।

 हां  ।

 अगले  तीन  वर्षों  क ेलिए  चीनी  का  आयात  करने  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं
 किया  गया

 चालू  चीनी  मोसम  1985-86  के  दौरान  22-3-86  तक  56.95  लाख  मीटरी  टन
 चीनी  का  कुल  उत्पादन  हुआ  है  जबकि  पिछले  वर्ष  की  तदनुरूपी  तारीख  को  50.66  लाख  मीटरी
 टन  चीनी  का  उत्पादन  हुआ  था  जिससे  इसमें  6.29  लाख  मीटरी  टन  की  बढ़ोतरी  हुई  मौसमी

 वर्षा  आदि  सहित  विभिन्‍न  कारणों  से  चीनी  के  उत्पादन  में  वर्ष  प्रतिवर्ष  व्यापक  अन्तर

 होता  है  जिससे  मौसम  प्रति  मौसम  चीनी  के  उत्पादन  में  उतार-चढ़ाव  होता  चालू  मौसम

 1985-86  के  दोरान  चीनी  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सरकार  ने  निम्नलिखित  प्रोत्साहन
 घोषित  किए  हैं  :---

 (1)  चीनी  फंक्ट्रियों  द्वारा  देय  गन्‍ने  के  सार्वाधिक  न्यूनतम  मूल्य  में  2.50  रुपये  प्रति
 विवटल  की  वृद्धि  की  गई  यह  मूल्य  च।लू  मौसम  1985-86  के  लिए  8.5  प्रतिशत  की  रिकवरी
 पर  16.50  रुपये  प्रति  क्विटल  निर्धारित  क्रिया  गया  है  ओर  1985-86  के  लिए  17/-  रुपये  प्रति
 क्विटल  के  ऊ  चे  मूल्य  की  घोषणा  भी  कर  दी  गई  है  ।

 (2)  अक्तूबर  और  1985  के  महीनों  के  दोरान  उत्पादित  चीनी  पर

 शुल्क  में  रिबेट  देने  की  अनुमति  प्रदान  करने  का  निर्णय  किया  गया  यह  पिछले  दो  मौसमों  में

 तदुनुरूपी  अवधि  के  दौरान  उत्पादित  ओसत  मात्रा  से  अधिक

 (3)  जिन  कमजोर  यूनिटों  की  क्षमता  !  250  टी०  सी०  डी०  से  कम  है  और  जो  संयंत्र
 1-10-55  से  पूर्व  स्थापित  किए  गए  उन्हें  दिए  जा  रहे  26/-  रुपये  प्रति  क्विंटल  के  अन्तर  लेवी

 मूल्य  को  1985-86  और  1986-87  मौसम  के  लिए  जारी  रखने  का  निर्णय  किया  गया  है  ।
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 (4)  लेवी  चीनी  के  अखिल  भारत  निकासी  मूल्य  को  1984-85  के  346.75  रुपये  प्रति
 क्विटल  से  बढ़ाकर  1985-86  के  लिए  391.00  रुपये  प्रति  क्विटल  कर  दिया  गया  है  ।

 (5)  लेवी  चोनी  और  खूली  बिक्री  के  65:35  के  अनुपात  को  चालू  मौसम  1985-86  के

 लिए  बदलकर  55:45  कर  दिया  गया  है  जिससे  खुली  बिक्री  की  चोनी  के  अंश  में  वृद्धि  हो  है
 और

 (6)  ऊची  लागत  की  नई  चीनी  फंक्ट्रियों  और  विस्तार  परियोजनाओं  को  अधिक  खुली
 बिक्री  की  चीनी  की  हकदारी  और  चीनी  के  ऐसे  जोकि  लेवी  चीनी  पर  लागू  पर

 उत्पादन  शुल्क  में  रियायत  देने  के  रूप  में  प्रोत्साहन  भी  दिए  जाते  हैं  ।

 व्यापार  में  श्रन्तर  को  कम  करने  में  कृषि  क्षेत्र  की  भूमिका

 6422.  ओर  एड०  टोम्मी  सिह  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्या  क्रृषि  क्षेत्र  जो  कि  काफी  उन्नति  कर  रहा  है  व्यापार  अन्तर  को  कम  करने  में

 रचनात्मक  भूमिका  अदा  कर  सकता  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  हमारे  कृषि  उत्पादों  के  लिए  नये  ब्राजार  दू  ढने

 हेतु  एक  सक्रिय  अभियान  चलाने  का

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-ब्रार  कृषि  उत्पादों  का  निर्यात  किस  प्रकार  रहा
 और

 क्‍या  अगले  दो  वर्षो  के  लिए  लक्ष्यों  में  वृद्धि  की  गई  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 वर्ष-वार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  होर  नागरिक  प्‌  ति  मंत्री  पो०  शिव  :  जी  हां  ।

 कृषि  निर्यातों  के  लिए  नए  बाजार  खोजने  के  लिए  प्रयास  करना  एक  सतत  प्रक्निम्रा

 यहां  तक  कि  विद्यमान  बाजारों  में  भी  अपना  बाजार  क्षेत्र  विशेषरूप  से  ताजे  फलों  और

 सब्जियों  तथा  साधित  खाद्य  मदों  के  मामले  में  बढ़ाने  की  काफी  गरु  जाइश

 गत  तीन  वर्षों  के  लिए  अनन्तिम  आंकड़ों  के  अनुसार  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  निम्नोक्‍त
 प्रकार  हैं  :--

 वर्ष  मुल्य  करोड़  र०  से

 1982-83  1286.71
 1983-84  1305.75

 1984-85  1355.83
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 ऐसी  आशा  है  कि  आने  वाले  दो  वर्षों  में  कृषि  निर्यात  क्षेत्र  बेहतर  निष्पादन  दर्शायेगा  ।

 चूकि  कृषि  मदों  के  निर्यातों  का  मूल्य  विभिन्‍न  वस्तुओं  की  चल  रही  घरेलू  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय
 कीमतों  पर  निर्मर  करेगा  इसलिए  कोई  विशिष्ट  वस्तु  वार  लक्ष्य  नहीं  बताए  जा  सकते  ।

 ध्यापार  झसंतुलन  दूर  करने  के  लिए  भारतोय  वाणिज्य  तथा  उद्योग
 मण्डल  संघ  को  सिफारिशों

 6423.  भ्री  एन०  टोम्बी  सिह  :

 शी  बलवंत  सिह  रामृवालिया  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 जी

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  16  1986  के  टाइम्स  में  प्रकाशित

 इस  आशय  के  समाचार  की  और  दिलाया  गया  है  कि  भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मण्डल  संघ  ने

 वर्तमान  प्रतिकल  व्यापार  संतुलन  को  सही  करने  के  लिए  निर्यात  में  18  प्रतिशत  वृद्धि  दर  लक्ष्य

 प्राप्त  करने  के  लिए  उपायों  का  सुझाव  दिया
 |

 यदि  तो  प्रत्येक  प्रस्ताव  के  प्रति  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कुछ  सिफारिशों  को  स्वीकार  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  झ्ोर  नागरिक  प्‌,ति  मंत्री  पो०  शिव  :  जी  हां  ।

 से  :  18  प्रतिशत  की  वाधिक  निर्यात  वृद्धि  दर  काफी  अधिक  प्रतीत  होती
 है

 ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  आर्थिक  वातावरण  ओर  राष्ट्रीय  प्राथमिकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  द्वारा
 निर्यात  संवर्धन  उपाय  निरन्तर  किए  जाते  विगत  हाल  में  किए  गए  संवर्धनात्मक  उपायों  में
 अन्य  बांतों  के  साथ-साथ  हमारे  उत्पादकता  आधार  का  हमारे  उत्पादकता  ढांचे  का

 हमारी  ओद्योगिक  तथा  राजकोषीय  नीतियों  में  परिवर्तत  तथा  समय-समय  पर
 संशोधन  आदि  शामिल  हैं  ।

 जौनप्र  प्रवेश  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  भ्रन्तगंत  विभागीय
 स्टोर  झोर  बड़  झ्ाकार  को  खुदरा  बुकानें  खोलना

 6424.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  खाद्य  भ्लोर  नागरिक  प्‌  ति  मंत्री  उपभोक्ता  सहकारी
 समितियों  के  बारे  में  14  1986  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या  2944  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उन  लोगों  को  देनिक  आवश्यता  की  वस्तुएं  उचित  दर  पर  उपलब्ध  कराने  और

 मूल्य  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  के  जौनपुर  जिले  के  सभी  शहरी  क्षात्रों  में  केन्द्र  द्वारा
 प्रायोजित  योजना  के  अन्तगंत  एक  विभागीय  स्टोर  और  बड़े  आकार  की  एक  खुदरा  दुकान  खोलने
 का  विचार
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 यदि  तो  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 योजना  तथा  खाद्य  ओर  नागरिक  प्‌  ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :
 से  :  शहरी  क्षत्रों  में  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  के  विकास  की  कंन्द्रीय  प्रायोजित

 योजना  के  तहत  उपभोक्‍ता  सहकारी  समितियों  की  सहायता  के  लिए  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त
 सस्तावों  के  आधार  पर  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ।  इस  मंत्रालय  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 जौनपुर  में  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  द्वारा  बहुविभागी  भण्डार  तथा  बड़े  आकार  के  खुदरा
 बिक्री  कंन्द्र  खोलने  के  लिए  इस  तरह  के  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 शहरी  शोर  देहाती  क्षत्रों  के  श्राथिक  रूप  से  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  को

 सहायता  की  योजना

 6425.  श्री  मोहनभाई  पटल  :

 आ  झमर  सिह  राठवा  :  क्या  विस  मंत्रो  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि  :

 आधिक  रूप  से  कमजोर  वर्ग  और  शहरो  तथा  ग्रार्मंण  जनता  और  विशेषकर

 सूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को  रियायत  सहायता  अनुदान  देने  और
 उनकी  अन्य  प्रकार  से  सहायता  करने  ताकि  ये  लोग  अपने  पैरों  पर  खड़े  हो  उनके
 लय  तथा  विभागों  द्वारा  शुरु  की  विभिन्‍न  योजनाओं  के  उनका  ब्यौरा  और  दिशा-निर्देश
 क्या

 सहकारी  समितियों  क॑  माध्यम  से  उनके  लिए  क्या  योजनाएं  बनाई  गई  ओर

 इन  योजनाओं  से  उन  लोगों  जिनके  लिए  ये  बनाई  गई  होने  वाले  लाभ
 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंदन  प्‌  :  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को
 वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  व्ं  1972  में  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  शुरू
 की  गई  थी  ।  इस  योजना  के  अन्तगंत  4  प्रतिशत  वार्षिक  की  रियायती  ब्याज  दर  पर  ऋण  दिये
 जाते  बेकों  से  यह  कहा  गया  है  कि  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  के  अन्तर्गत  दिये  जाने  वाले  अग्रिमों
 की  राशि  उनके  गत  वर्ष  के  कुल  अग्रिमों  का  कम  से  कम  एक  प्रतिशत  होनी  चाहिए  ।  बेंकों
 से  यह  भी  कहा  गया  है  कि  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  के  अन्तगंत  दिए  जाने  वाले  अग्निमों  की  राशि
 का  40  प्रतिशत  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जन  जातियों  के  व्यक्तियों  को  दिया  जाना

 इसके  अलावा  समन्वित  ग्रामीण  विक्रास  कार्यक्रम  के  जिसका  प्रबन्ध  ग्रामीण
 विकास  विभाग  किया  जा  रहा  गरीबी  की  रेखा  से  तीचे  के  व्यक्तियों  को  बैंक  10  प्रतिशत
 वाधिक  की  रियायती  ब्याज  दर  पर  भी  ऋण  देते  हैं  ।

 पा
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 विभेदी  ब्याज  दर  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  चलाई  जा  रही  हैं  ।  समन्वित

 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगेंत  वाणिक्ष्यक  बैंक  और  सहकारी  बंक  दोनों  द्वारा  ऋण  दिये  जा

 रहें  हैं  ।

 में  1983  के  अन्त  में  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  के  अन्तगंत  दिये

 गए  ऋणों  का  और  में  छठी  योजना  की  अवधि  के  दौरान  समन्वित  ग्रामीण  विकास

 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  दी  गई  आथिक  सहायता  और  संवितरित  सावधि  ऋणों  का  राज्यवार  ब्यौरा

 दिया  गया  है  ।

 विभेदी  ब्याज  दर  योजना  के  अन्तर्गत  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  अग्निमों  का  राज्यवार
 ब्यौरा

 लाख

 राज्य/संघ  राज्य  दिस०  1983  के  अंत  अनु ०  जा०/|अनु०  ज०  जा०
 क्षेत्र  का  नाम  में  बकाया  का  हिस्सा

 खाते  रकम  खाते  रकम

 उत्तरों  क्षेत्र  430068  6410.20  248124  3714.84

 हरियाणा  90580  1583.76  58173  1017.68

 हिमाचल  प्रदेश  82403  1066.95  5  53735  673.80

 जम्मू  ब  कश्मीर  17547  230.26  2577  36.10

 पंजाब  112870  1737.16  67374  1095.53

 राजस्थान  102275  1285.68  58681  756.17

 ऋण्डीगढ़  4257  126.26  2410  62.63

 दिल्ली  20133  380.13  5174  72.85

 पूर्वोत्तर  क्षत्र  61723  667.11  29114  287.45
 असम  40251  433.83  16979  161.32

 मणिपुर  2180  36.55  330  17.09

 मेघालय  5455  49.13  4218  36.91

 नागालड  2227  18.72  1595  13:50
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 569  90  ७  ऊन

 अरूणा बल  प्रदेश  1010  16.27  965  13.34

 मिजोंरम  433  8.83  433  8.83

 सिक्किम  2528  32.34  850  11.19

 पूर्षो  क्षेत्र  861600  5852.93  423132  2724.26

 बिहार  353729  2724.42  163519  1183.78

 उड़ीसा  217865  1552.72  133257  257  971.19
 पश्चिम  बंगाल  289456  1570.71  126280  568  35
 अंडमान  और  निकोबार  550  5.08  76  0.94
 द्वीप  समूह

 मध्य  क्षेत्र  602015  7221.13  307852  3462.88
 मध्य  प्रदेश  -  250701  2468.93  129234  1204.05
 उत्तर  प्रदेश  351314  4752.20  178618  2258.83

 पहिचमो  क्षेत्र  659556  "2041-15  394544  4952.64

 गुजरात  370375  4261.71  258735  2936.38

 महाराष्ट्र  27309  2630.96  133346  1394.93

 दमन  व  द्वीव  15827  147.18  2201  19.43

 दा  व  ना  हवेली  262  1.30  262  1.30

 दक्षिणों  क्षेत्र  11229131  06.71  450749  3889.84

 आंध्र  प्रदेश  318459  2377.34  153049  1211.65

 कर्नाटक  280512  2708.74  92902  922.38

 केरल  234305  2080.70  88869  697:48

 तमिलनाडु  285102  2319.69  112124  1007.22

 पांडिचेरी  10398  116.6;4  3450  47.40

 लक्षद्वीप  355  3.63  355  3.43

 जीड़  3744090  36799.23  1853615  1843.91
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 क्रम

 वर्ष  1980-85  के  दोरान  समन्वित  ग्रामीण  विकास  फायंक्रम  के  अन्तगंत  दी  गई  आर्थिक

 सहायता  और  सावाधि  ऋणों  का  राज्यवार  ब्यौरा

 लक्ष्य/उपलब्धियां)

 सं  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  का  नाम  आर्थिक  सहायता  संवितरित  सावधि  ऋण

 आंध्र  प्रदेश  13322.31  24395.94

 असम  4220.20  6117.85

 बिहार  17078.81  30012.40

 गुजरात  7469.55  13004.14

 हरियाणा  3353.00  4829.79

 हिमाचल  प्रदेश  2318.57  2861.93

 जम्मू  व  कश्मीर  2005.35  2542.47

 कर्नाटक  7922.67  14935.81

 केरल  5176.89  11489.05

 मध्य  प्रदेश  15125.49  33579.29

 महाराष्ट्‌  10445.87  22539.00

 मणिपुर  406.24  22-38

 मेघालय  261.41

 नागालेंड  624.00  न

 उड़ोसा  8751.86  12952.04

 पंजाब  4591.38  7399.57

 राजस्थान  8982.84  13305.74

 सिक्किम  101.90  111.11
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 19.  तमिलनाडु  14662.02  25727.46

 20.  त्रिपुरा  638.01  1179.90

 21,  उत्तर  प्रदेश  31173.45  73040.52

 22.  पश्चिम  बंगाल  5393.45  8818.91

 23.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  10.49  14.28

 24.  अरूणाचल  प्रदेश  761.67  —

 25.  चंडीगढ़  2.97  —

 26.  दा०  एवं  ना०  हवेली  28.94  35.33:

 27.  दिल्ली  202.00  405.65

 28.  दमन  और  दीव  415.45  591.85

 29.  लक्षद्वीप  99.85  न

 30.  मिजोरम  410.15  6.80

 31.  पांडिचेरी  '  138.60  232.64

 अखिल  भारत  166116.28  310161.85

 प्रान्प्र  प्रदेश  में  सुमदोवरम  में  भारतोय  खाद्य  निगम  द्वारा

 गोदासों  के  निर्माण  का  प्रस्ताव

 6426.  भी  ए०  जे०  बी०  बो०  महेश्वर  राव  :  क्‍या  खाद्य  शोर  नागरिक  पति  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आन्ध्र  प्रदेश  में  मुमदीवरम  तालुकों  में  भारतीय  खाद्य

 निगम  द्वारा  गोदामों  का  निर्माण  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 योजना  तथा  खाद्य  श्रोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :

 और  :  आन्ध्र  प्रदेश  में  अअलापुरम  और  राजोलू  में  भण्डारण  क्षमता  का  निर्माण  करने  विषयक

 एक  प्रस्ताव  भारतीय  खाद्य  निगम  के  विचाराधीन  निगम  द्वारा  अभी  ब्यौरे  तेयार  किए  जाने

 हैं  ।  मुमदीव रम  में  भण्डारण  क्षमता  का  निर्माण  करने  विषयक  कोई  प्रस्ताव  निगम  के  विचाराधीन

 नहीं  है  ।

 175
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 झ्रांश्न  प्रदेश  में  श्रमलाप्‌  सुमदोवरम  में  पर्याप्त  भंडारण  सुविधा
 न  होने  के  कारण  धान  को  हानि

 6427.  भ्री  महेवर  राव  :  क्‍या  खाद्य  झौर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  आंध्र  प्रदेश  में

 मुमदीवरम  तानलुकों  में  धान  खरीदा  मौर  उसे  खुले  स्थान  पर  ढाल  दिया

 यदि  तो  क्‍या  वर्षा  आदि  के  कारण  धान  खराब'हो  गया

 यदि  तो  इससे  कितनी  क्षति  हुई  और

 ऐसी  क्षति  को  रोकने  के  लिये  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 योजना  तथा  लाश  झोर  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 हां  ।  उंच्वित  ढंग  से  ड़नेज  द्वारा  और  चादरों  से ढक  कर  ।

 और  :  निम्नलिखित  तालुकों  में  1984-85  के  दौरान  वसूल  किए  गए  और

 रखे  गए  धान  के  स्टाक  की  निचली  सतह  1985  और  1986  के  दौरान  हुई

 तूफानी  वर्षा  से  प्रभावित  हुई  प्रभावित  स्‍्टाक  का  तत्काल  निस्तारण  किया  गया  था  और

 क्षतिग्रस्त  स्‍्टाक  की  निम्नलिखित  मात्रा  को  अलग  किया  गया  था  :--

 तालुक  1984-85  5  के  दौरान  तूफानी  वर्षा  से  निस्तारण  के  भण्डारित  मात्रा

 वसूल  की  गई  और  प्रभावित  मात्रा  बाद  क्षतिग्रस्त  को  तुलना  में

 कप  में  रखी  गई  मात्रा  घान  के  रूप  में  क्षति  की
 अलग  की  गई  _  शतता

 मात्रा

 अपलापुरम  20705  220  24  0.12

 राजोलू  27177  84  30  0.11

 मुमदीव  रम  17824  747  47  0.26

 जोड़  65706  1051  101  0.15

 कंप  भण्डार  में  भण्डारित  स्‍्टाक  के  मामले  योग्य  तकनोकी  काभिकों  द्वारा
 रूप  से  आवधिक  रोगनिरोधी  ओर  रोगहर  उपचार  के  माध्यम  से  स्ठाक  का
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 अनुरक्षण  करने  के  उचित  सावधाती  बरतने  के  अलावा  निम्नलिखित  अतिरिक्त  पग  उठाए
 जाते

 (1)  सस्‍्टाक  का  भण्डारण  पक्का  पिलंथ  पर  किया  जाता  जहां  डनेज  के  रूप  में  लकड़ी
 के  क्रेटों  का  इस्तेमाल  किया  जाता  है  ताकि  निचली  सतह  से  स्टाक  क्षति  से
 बचाया  जा  सक्रे  ।

 (2)  कंप  में  रखे  गए  स्टाक  को  निम्न  घनत्व  की  पोलीथीन  डी०  पी०  की

 चादरों  ओर  मोनो  फिलामेंट  के  जालों  से  अच्छी  तरह  से  ढका  ताकि  उसकी

 वर्षा  और  तूफानों  से  रक्षा  की  जा  सके  ।

 (3)  शिखर  पर  पानी  के  जमाव  को  रोकने  के  लिए  गुम्बद  के  आकार  के  चट्  लगाए
 जाते  हैं  ।

 (4)  कप  में  भण्डारित  स्टाक़  का  धृपदारः  दिलों  में  नियमित  रूप  वातन  जाता  है
 ताकि  स्टाक  में  नमी  को  रोका  जा  सके  ।

 कपास  के  निर्यात  के  लिए  दीघंकालीन  नोति

 6428.  भ्री  बालासाहेब  विखे  पाटिल  :  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ६

 आगामी  वर्षों  के  लिए  दीघ्घकालीन  नीति  के  अन्तगंत  कपास  के  सम्बन्ध  में
 केन्द्रीय  सरकार  की  क्‍या  नीति  है  ;  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  वर्षवार  कपास  के  निर्यात  के  लिए  कितना  लक्ष्य
 निर्धारित  किया  गया  है  ?.

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुर्शोद  भ्रालम  :  रुई  के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में

 निर्णय  भारत  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  देश  में  रुई  की  मांग  तथा  पूर्ति  तथा  प्रचलित  मूल्य

 प्रवृत्ति  क ेआधार  पर  किए  जाते  हैं  |  रुई  की  वे  मात्रा  किसमें  जोकि  हमारी  घरेलू  जावश्यकताओं  से
 वेशी  होती  निर्यात  के  लिए  रिलीज  की  जाती  हैं  ।

 को  देखते  हुए  निर्यात  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया

 भारतोय  कपड़ा  निगम  में  घाटा

 6429,  बेकटेश  :  क्‍या  वस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  कपड़ा  निगम  बी०  ए०  बी०  लि०

 कलकत्ता  में  हर  महीने  घाटा  बढ़ता  जा  रहा  है

 वप
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 कया  प्रबन्धकों  के  पूर्णतः  अकुशल  कार्य  निष्पादक  और  समय  पर  आदान  उपलब्ध  न

 करा  पाने  के  कारण  स्थिति  दिन-प्रतिदिन  बिगड़ती  जा  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  हैं  और  इस  बारे  में  क्‍या  कार्यवाही  करने  का
 विचार  और

 निगम  की  प्रत्येक  यूनिट  के  गत  तीन  वर्षों  के  घाटे  के  महीने-वार  तुलनात्मक  आंकड़े
 क्‍या

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशोंद  शालम  :  1985  से

 1986  तक  एन०  टी०  सी०  बी०  ए०  बी०  की  मासिक  हानियों  में  मामूली  सी

 बद्धि  हुई  तथापि  1985-86  85  से  जनवरी  86)  की  अवधि  के  दौरान  निगम  की

 ओसत  मासिक  हानियों  में  1983-84  और  1984-85  वर्षों  के  दौरान  हुई  औसत  मासिक

 की  तुलना  में  काफी  कमी  हुई  है  ।

 तथा  निगम  का  तकनीकी  निष्पादन  ऐसा  ह्वास  नहीं  दर्शाता  :

 1984-85  5  1985-86  85-86
 1985)

 1.  उत्पादन
 बाजार  याने  कि०  5.94  6.01

 कपड़ा  मीटर/|प्रति  माह  0.49  0.66

 2.  उत्पादकता

 40  एस  25.51  28.58
 करधा  उत्पादकता  सूचक  205.8  223.0

 3,  उपयोग  (2)

 कताई  41.6  62.0

 बुनाई  36.8  63.1

 1985-86  1986  के  दोरान  माहवार  हानियों  और  1983-84
 और  1984-85  के  दौरान  एककवार  ओसत  मासिक  हानियों  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 1984-85  1985-86  5-86
 1985

 1.  उत्पादन
 बाजर  याने

 कि०  ग्रा०  5,44  6,01
 कपड़ा
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 प्रति  माह  0.49  0,65

 उत्पादकता

 40  एस  25.51  20.58

 करघा

 उत्पादकता  सूचक  205,8  223,0

 उपयोन  (2)

 कताई  41,6  62,0

 बुनाई  56,8  63,1

 1985-86  1986  के  दोरान  महावार  हानियों  और  .

 5 के दौरान एकक वार औसत मासिक हानियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न
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 चावल  का  निर्यात

 6430.  भरी  बजमोहन  महन्तो  :  क्या  वानिश्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  काबल  का  सीधे  निर्यात  करने  की  अनुमति  दी  गई
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कमा  और

 वर्ष  1984-85  और  1985-86  के  दोरान  भारत  से  कुल  कितनी  मात्रा  में  चावल
 का  निर्यात  किया  यया  और  जिन  देशों  को  निर्यात  किया  गया  उनके  नाम  और  कितनी  मात्रा  में
 निर्यात  किया  गया  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  झौर  नागरिक  पूति  मंत्री  पी०  शिव  :  18
 1986  से  7500  ०  प्रति  एम०  टी०  एफ०  ओ०  बी०  की  न्यूनतम  निर्यात  कीमत  के
 आधार  पर  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  बासमती  चावल  के  निर्यात  को  अनुमति  सभी
 निर्यातकों  ढ्वारा  4,000  २०  प्रति  एम०  टी०  एफ०  ओ०  बी०  की  न्यूनतम  निर्यात  कीमत  के  आधार

 पर  सीमित  मात्रा  में  गर-बासमती  चावल  के  निर्यात  की  भी  अनुमति  किसी  राज्य  को  निर्यात
 कोटे  का  कोई  विशिष्ट  आवंटन  नहीं  किया  गया  है  ।

 अनुमान  है  कि  1984-85  ओर  अप्रैल  1985  के  दौरान  163.03

 करोड़  रु०  मूल्य  का  लगभग  2.42  लाख  में०  टन  और  132.64  करोड़  रु०  मूल्य  का  लगभग

 1.84  ल।ख  मे०  टन  बासमती  चावल  निर्यात  किया  गया  ।  हमारे  बासमती  चावल  के  लिए  सोवियत

 मध्य-पूर्व  तथा  ब्रिटेन  प्रमुख  बाजार  हैं  ।

 ]

 विदेशों  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  झ्ौर  बिदेक्ों  शुद्या  संरक्षण  तथा

 तस्करी  निबोरण  भ्धिनियम  सें  संशोधन  करना

 6431.  श्री  बज  सोहन  महन्तो  ह
 भरी  राज  कुमार  राय  :  कया  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  निर्यात  में  वृद्धि  करने  और  भारत  को  अन्तर्राष्ट्रीय  दृष्टि  से

 प्रतियोगी  बनाने  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  और  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा

 तस्करी  निवारण  अधिनियम  में  और  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंत  तथा  (@)  विदेशी  मुद्रा
 विनियमन  अधिनियम  तथा  कोफेपोसा  में  संशोधन  किये  जाने  का  कोई  भ्रस्ताव  नहीं

 विदेशी  मुद्रा  नियंत्रण  विनियमन  की  समीक्षा  किये  जामे  हेतु  भारतीय  रिजव  बक  के

 उप-गवर्नर  की  अध्यक्षता  में  एक  कार्यकारी  दल  का  गठन  किया  गया  है  ।
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 [  प्रनुषाद ]
 भारतीय  निर्यात-प्रायात  बेंक  के  ऋण  कार्यक्रम

 6432.  श्री  डी०  बी०  पाटिल  :  कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारतीय

 निर्यात-आयात  ब  क  द्वारा  कितने  ऋण  कार्यक्रम  चलाए  जा  रहे  हैं  और  इन  ऋण  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा
 बे क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  भारतीय  निर्यात-आयात  बेंक  भारत

 से  सामान  ओर  सेवाओं  का  निर्यात  करने  के  लिए  ऋण  और  गारंटी  की  सुविधाएं  प्रदान  करता

 है  ।  वर्तमान  में  ब  क  द्वारा  संचलित  11  ऋण  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  विवरण  में  दिया  गया

 विवरण

 भारतीय  निर्यात-आयात  बक  द्वारा  संचलित  ऋण  कायेक्रमों  का  ब्यौरा

 कार्यक्रम  मुख्य  विशेषताएं  उपभोकता  वाधिक  ब्याज  दर
 दर

 2  3  4

 1.  निर्यातकों  को  पात्र  भारतीय  सामान  भारतोय  8.5
 प्रत्यक्ष  वित्तीय  के  विदेशी  आयातकों  निर्यातक  प्रतिशत

 सहायता  को  भारतीय

 तकों  द्वारा  सावधि

 ऋण  में

 2.  परामशुेदात्री  परामश्शंदात्री  सेवाओं  भारतीय  8.5
 ओऔर  तकनीकी  और  प्रोद्योगिकी  के  निर्यातक  प्रतिशत

 सेवाएं  भारतीय  निर्यातकों

 द्वारा  विदेशी
 तकों  को  सावधि

 ऋण  देने  में

 सहायता

 3.  जहां  निर्यात  के  लिए  भारतीय  12
 ऋण  लम्बी  अवधि  की  निर्यातक  प्रतिशत

 जरूरत  होती  है
 वहां  भारतीय

 निर्याकोा  को
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 1  2  3  4

 कच्चा  माल  और

 निवेश  वस्तुएं
 में

 सहायक  ।

 4.  शत-प्रतिशत  भारतीय  भारतीय  9/  2.5

 निर्यातोन्मुल  की  अचल  निर्यातक  प्रतिशत

 एकक  परिसम्पति  के

 वित्त  पोषम  के

 अंग  के  रूप  में

 भारत  में  निर्मित

 मशीनरी  की  खरीद

 में  सहायता  ।

 5.  विदेशों  में  वित्तीय  विदेशों  में  स्थापित  भारतीय  12.5

 निवेश्य  संयुक्त  उद्योगों  में  प्रवंतक  प्रतिशत

 भारतोय  प्रवबेंकों

 को  इक्विटी
 दान  में  सहायता  ।

 6.  विदेशी  क्रता  विदेशी  क्रेताओं  विदेशी  8.5

 ऋण  को  भारत  से  क्रेता  प्रतिशत

 तित  पात्र  सामान

 की  लागत  की

 आस्थगित  शर्तों
 पर  अदायगी  करने
 में  सहायता  ।

 7.  ऋण  व्यवस्था  विदेशी  वित्तीय  विदेशी  वित्तीय  संस्थाएं  8.5
 विदेशी  विदेशी  सरकारें  ओर  प्रतिशत

 उनकी  एजेंसियां

 एजेंसियों  को  पात्र

 सामान  के  आयात

 का  वित्त  पोषण

 करने  के  वास्ते  आगे

 सावधि  ऋण  देने
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 8.  निर्यात  ऋण

 पुनवित्त|

 9.  निर्यात  हुंडियों
 की  पुन  नाई

 10.  पुनः  ऋण  देने
 की  सुविधा

 11.  लघु  निर्यातकों
 के  लिए  निर्यात

 हुंडियों  को

 पुन  नाई

 2

 में  सहायता  ।  क्रेता

 उस  देश  में  होंगें

 जहां  पुनः  ऋण  देने

 वाले

 पात्र  सामान  के

 भारतीय  निर्यातकों

 को  सावधि  ऋण
 देने  वाले  बैंकों  को
 वित्तीय  सहायता  ।

 भारतीय  निर्यातकों

 को  लदानोत्तर
 निर्यात  ऋण  देने  के

 लिए  बंकों  की

 सहायता  ।

 पात्र  भारतीय  सामान
 के  आयातकों  को
 सावधि  वित्तीय

 सहायता  उपलब्ध
 करवाने  में  विदेशी
 बेकों  की  सहायता  ।

 लघु  उद्योगों  के
 भारतीय  निर्यातकों
 को  लदानोत्तर
 निर्यात  ऋण  में

 बेकों  की  सहायता  ।

 भारतके  *

 वाणिज्यिक  बेक

 भारत  में
 -  वाणिज्यिक  बेंक

 विदेशी  बेंक

 भारत  में
 वाणिज्यिक  बेक

 ii  1986

 4

 7.65
 प्रतिशत

 10
 प्रतिशत

 प्रतिशत

 10

 प्रतिशत

 मूल्य  बधित  कर  में  संशोधन

 6433.  श्री  एच०  एम०  पटेल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच है  क्रि  प्रस्तावित  लागू  किये  जाने  से  व्यापार  तथा
 वाणिज्यक  क्षेत्रों  में  भ्रान्ति  उत्पन्न  हो  गई



 21  1908  लिखित  उत्तर

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  सरकार  ने  मूल्य  वधित  कर  में  और  संशोधन  करने  का  भी
 निर्णय  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  मॉडवेट  स्कीम  को  आरम्भ
 किए  जाने  इसके  कुछेक  पहलुओं  के  सम्बन्ध  व्यापार  और  वाणिज्यिक  क्षेत्रों  द्वारा  स्पष्टीकरण
 मांगे  गए  हैं  ।

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बेंकों  के  सम्बन्ध  में  सुखमोय  चक्रवर्तों  सभ्नोति  की  सिफारिश

 6424.  थ्रो  एच०  एस०  पटेल  :

 श्री  प्रकाश  बो०  पाटिल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मुद्रा  सुधारों  सम्बन्धी  सुखमोय  चक्रवर्ती  समिति  ने  बेंकों  के

 बीच  मूल्य  प्रतियोगिता  प्रणाली  आफ  प्राइस  लागू  करने  की  सिफारिश
 की

 यदि  तो  उक्त  समिति  द्वारा  दिये  गए  निश्चित  सुझाव  क्‍या

 सरकार  द्वारा  कार्यान्वयन  के  लिए  कितने  सुकावों  को  स्वीकार  कर  लिया  गया

 इन  सुझावों  को  कब  से  लागू  किया  जाएगा  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंत  :  मौद्रिक  प्रणाली  के  कार्याचालन

 की  समीक्षा  करने  वाली  समिति  चक्रवर्ती  ने  सुझाव  दिया  है  कि  बैंकों  को  कुछ
 मात्रा  में  मूल्य  प्रतियोगिता  स्वीकार  करनी  चाहिए  ।

 समिति  ने  प्रतियोगिताਂ  करने  को  सिफारिश  की  है  जिसमें  5  वर्ष

 और  इससे  अधिक  की  परिपक्त्रता  सहित  बंक  जमा  राशियों  पर  ब्याज  दर  जिसका  निश्चय  भारतीय

 रिजवं  द्वारा  किया  जाएगा  और  उधार  देने  की  बुनियादी  दर  के  बीच  प्रशासित  व्याप्ति  से  बैंकों
 की  उघार  देने  की  गेर  रियायती  दर  के  लिए  एक  आधार  प्राप्त  होगा  ।  इस  दृष्टिकोण  का  लक्ष्य
 असमान  आकार  के  बेंकों  के  बोच  प्रतियोगिता  की  रोकथाम  करना  और  जमाराशियों  तथा  उधार
 देने  की  दरों  के  बीच  न्यूनतम  व्याप्ति  का  सुनिश्चियन  करना  है  जो  इतना  विस्तृत  तो  हो  जिससे
 सक्षम  बेंक  कार्यकलापों  के  लिए  एक  आधार  प्रदान  करने  के  वास्ते  काफी  व्यापंक  बि  न्तु  यह
 इतनी  संकीर्ण  भी  है  कि  इससे  बेंक  प्रशासन  में  शिथिलता  को  रोका  जा  सकता  समिति  ने  यह
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 सिफारिश  भी  की  है  कि  बैंकों  को  एक  वर्ष  से  अधिक  की  भिन्‍न-भिन्‍न  पंरिपक्वताओं  वाली  जमा

 पर  ब्याज  दरों  की  पेशकश  करने  की  इस  शर्तं  के  साथ  छूट  होनी  चाहिए  कि  ये  दरें

 5  वर्ष  या  इससे  अधिक  की  परिपकक्‍्वताओं  वाली  जमा  राशियों  के  लिए  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा
 निर्धारित  अधिकतम  ब्याज  दरों  से  अधिक  न  हों  10,  20)  ।

 और  प्रशासित  ब्याज  दरों  के  ढांचे  में  किये  जाने  वाले  संशोधनों  की  भारतीय
 रिजर्व  बेक  द्वारा  लगातार  समीक्षा  की  जाती  है  जब-जब्  परिस्थितिवश  आवश्यक  होगा  ब्याज  दर
 के  ढाँचे  में  परिवर्तन  किये  जाएंगे  ।

 तेल  को  खोज  के  लिए  विश्व  बेंक  से  सहायता

 6435.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  तैल  की  खोज  और  गैस
 कार्यक्रम  के  लिए  विश्व  बेंक  से  सहायता  मांगी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  और  इस  आयल

 इंडिया  लिमिटेड  की  एक  अन्वेषण  तथा  विकास  परियोजना  लागत  700  करोड़
 ओर  तेल  तथा  प्राकृतिक  गंस  आयोग  दक्षिणी  बेसिन  चरण  ]1  परियोजना  लागत  460
 करोड़  के  सम्बन्ध  में  विश्व  बेंक  क ेसाथ  विचार-विमश  चल  रहा

 तमिलनाड़  में  क्षेत्रीय  ग्रामोण  बेंक  खोलना

 6436,  श्री  एन०  डेनिस  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  तमिलनाडु  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  खोलने  के  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  ऐसे  बंक  किन-किन  स्थानों  पर  खोजने  का  विचार  और
 क्या  इस  भश्रकार  के  बेंक  खोलने  के  लिए  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  जिलों  पर  विशेष

 ध्यान  दिए  जाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जरादंन  :  और  राष्ट्रीय  करषि  और
 ग्रामीण  विकास  बेक  की  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  सम्बन्धी  संचालन  समिति  ने  सरकार  को  हाल  ही  में
 सेलम  और  दक्षिण  आर्कट  में  दो  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  वेंक  खोलने  की  सिफारिश  भेजी  है  ।  प्रस्तावों
 की  छानबीन  की  जा  रही

 चूकि  क्षंत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  का  मुख्य  उद्देश्य  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  वित्तीय
 सहायता  देना  इसलिए  नए  क्षत्रीय  ग्रामीण  बेंक  खोलने  में  मुख्य  रूप  से  ओऔद्योगिक  पिछड़ेपन
 के  मुकाबले  लक्षित  वर्ग  को  ऋण  की  उपलब्बता  की  कमी  पर  अधिक  विचार  किया  जाता



 21  1908  लिखित  उत्तर

 सोमा  शुल्क  विभाग  के  श्रधिकारियों  के  घरों  पर  छापे

 6437.  डा०  फूलरेणु  गुहा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  हाल  ही  में  सीमा  शुल्क  विभाग  के
 अधिकारियों  के  घरों  पर  छापे  मारे

 यदि  तो  छापों  में  कुल  कितनी  सम्पत्ति  पकड़ी  और

 दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कायेवाही  की  गई  है  ?

 विक्ष  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  वर्ष  1986  6  के  दौरान

 28.2.1986  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  के  सीमा  शुल्क  विभाग  के  8  अधिकारियों  के  परिसरों
 में  10  तलाशियाँ  ली  गई  हैं|  इन  छापों  में  2,18,1 15.00  के  मूल्य  की  परिसम्पत्तियां

 तथा  बरामद  हुई  ।  इन  तलाशियों  के  आधार  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  के  द्वारा  आगे  जांच

 पड़ताल  के  4  मामले  दर्ज  किए  गए  हैं  ।

 सिदनाप्‌र  जिला  में  स्व-रोजगार  योजना  के

 ग्रन्तगंत  बेंकों  हारा  सहायता

 6438.  डा  फूलरेणु  गुहा  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फरवरी  1986  तक  जिक्षा  उद्योग  मिदनापुर  पश्चिम  ब  गाल  द्वारा
 रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  सहायता  उपलब्ध  करने  के  लिए  इस  जिले  में  बंकों  की  प्रत्येक  '  शाखा

 को  कितने  मामले  भेजे

 1986  तक  कितने  व्यक्तियों  को  यह  सहायता  दी  गई  और  कितने  मामलों
 में  यह  राहययता  नहीं  दी  और

 शेष  व्यक्तियों  को  कब  तक  सहायता  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  मंभालय  सें  राज्यमंत्री  जनादंन  :  से  जिला  उद्योग  केन्द्रों
 ओर  बंकों  की  वर्तमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  बक-वार/शाखा-वार  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती

 है  ।  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  वर्ष  1983-84  के  लिए  जिला  उद्योग

 मिदनापुर  द्वारा  भेजे  गए  3308  आवेदन  पत्रों  में  से  2684  के  मामलों  बंकों  न े506.40
 लाख  झपये  की  राशि  की  मंजूरी  दी  वर्ष  1984-85  5  के  लिए  जिला  उद्योग  मिदनापुर
 द्वारा  भेजे  गये  4037  आवेदन  पत्रों  में  से  3145  मामलों  955.52  लाख  रुपये  के  कर्ज  मंजूर
 किये  गए  थे  ।  वर्ष  1985-86  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  से  अभी  तक  सूचना  प्राप्त  नहीं

 है  ।

 केन्द्रीय  भंडागार  निगम  गोदामों  की  भंडारण  क्षमता

 6439.  फूलरेणु  गुहा  :  क्या  खाद्य  झोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः
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 देश  में  केन्द्रीय  भंडागार  निगम  के  कितने  गोदम  और

 इन  गोदामों  की  अनुमानित  भंडारण  क्षमता  कितनी  है  ?

 योजना  तथा  खाद्य  भर  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०

 :  और  28.2.1986  की  स्थिति  के  सेन्ट्रल  वेयर  हाउसिंग  कारपोरेशन
 के  पास  अपने  और  किराये  दोनों  को  मिलाकर  421  मंडागार  थे  जिनकी  कुल  ढकी  हुई  भंडारण

 क्षमता  52.91  लाख  मीटरी  टन  थी  ।

 ]

 उचित  मूल्य  को  दुकानों  पर  पझ्रावश्यक  वस्तुझों  को  उपलब्धता

 6440.  श्री  मूलचन्द  डागा  :  क्या  खाद्य  श्लोर  नागरिक  प्‌  ति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  नागरिक  पूर्ति  विभाग  के  अन्तर्गत  उचित  मूल्य  की  दूकानों  की

 संख्या  में  दृद्धि  हो  जाने  के  बाद  भी  प्रति  माह  प्रति  व्यक्ति  केवल  2  कि०  ग्रा०  अनाज  ही  उपलब्ध

 कराया  जाता  और

 गत  दो  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  को  वितरण  के  लिए  कितनी  मात्रा  में  अनाज
 सप्लाई  किया  गया  तथा  इस  अवधि  में  उन  राज्यों  में  उचित  मूल्य  की  दुकानों  के  माध्यम  से  वास्तव
 में  कितनी  मात्रा  में  अनाज  का  वितरण  किया  गया  ।

 योजना  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :
 सरकार  के  पास  उपलब्ध(सूचना  के  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  उपभोक्ताओं

 को  सप्लाई  किये  गये  खाद्यान्न  तथा  की  मात्रा  न्न-भिन्‍न  राज्यों  में  अलग  अलग
 हैं  ।  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारर  भेजी  गई  जानकारी  के  आधार  पर  उपभोक्ताओं  को
 सप्लाई  किये  गये  अन्न  तथा  की  मात्रा  प्रति  व्यक्ति  प्रति  माह  2  कि०  ग्रा०  से
 अधिक  है  ।

 विवरण  संलग्न
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 2  1908  लिबित  उत्तर

 प्‌ति  विभाग  तथा  पति  झोर  निपटान  महानिदेशालय  को  बन्द  करने  का  प्रस्ताव

 6441.  भरी  मूलखन्द  डागा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पूति  विभाग  तथा  पूर्ति  और  निपटान  महानिदेशालय
 को  बन्द  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  ऐसा  कदम  उठाने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  ये  दोनों  लम्बे  समय  से

 कुशलतापूरवंक  काम  कर  रहे  और

 क्‍या  पूर्ति  और  निपटान  महानिदेशालय  के  बन्द  किए  जाने  के  परिणामस्वरूप
 सम्बन्धित  क्रेता  विभागों  को  उसी  वस्तु  के  लिए  अधिक  मुल्य  देने  पड़ेंगे  जिससे  अकुशलता  बढ़  गी

 बभौर  कदाचार  होंगे  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  झोर  नागरिक  पू.ति  मन्त्रो  पी०  :  केन्द्रीय  रूप
 से  खरीदों  के  पूर्ति  विभाग  की  जिम्मेदारियों  कम  करने  का  प्रस्ताव

 विचाराधीन  हैं  ।

 ऐसे  तरीकों  की  जांच  करने  के  जिनसे  पूर्ति  तथा  निपटान  महानिदेशालय  में
 अनावश्यक  कार्य  को  समाप्न  किया  जा

 सके
 तथा  बिलम्ब  को  कम  किया  जा  सके  ।

 इस  बारे  अभी  तो  निश्चित  रूप  से  कुछ  भी  नहीं  कहा  जा  सकता  ।

 प्राकृप  एवं  तकनीकी  विकास  के  लिए  क्षेत्रीय  केन्द्र

 6442.  श्री  भुलचस्द  डागा  :  क्‍या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रारूप  एवं  तकनीकी  विकास  के  लिए  कुल  कितने  क्षेत्रीय  केन्द्र

 उन  स्थानों  के  नाम  कया  हैं  जहां  के  केन्द्र  खुले  हुए

 प्रत्येक  क्षेत्रीय  केन्द्र  में  वर्ष  1981-82  से  आगे  की  अवधि  के  दोरान  प्रति  वर्ष  कुल
 कितने  प्रारूपों  पर  कार्य  हुआ

 वर्ष  1981-82  से  आगे  सभी  केन्द्रों  के  कर्मचारियों  सामग्री  पर  कितना

 वाधषिक  खर्च  होता

 (3)  वर्ष  1981-82  से  सभी  केन्द्रों  की वाधिक  आमदनी  कितनी

 क्‍या  उक्त  केन्द्रों  की तकनीकी  शाखाओं  का  कभी  मुल्यांकन  किया  गया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर
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 ey

 व्यापार  द्वारा  कितने  अतिशत  श्रारूप़  स्वीकार  किए  जतते  हैं  ?

 वस्त्र  संजालय  सें  राज्य  मन्‍्तो  छुझ्ेेंद्र  आालस  :  चार  4

 क्लक्रत्ता  जोर  नई  दिल्‍ली  ।
 |॒

 क्षेत्रीय  डिजाइन  तथा  तकनीकी  विकास  केन्द्रों  में  जितने  डिजाइनों  पर  कार्य  हुआ
 उनकी  कुल  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--

 वर्ष  बंगलौर  बम्बई  कल्नकत्ता  नई  दिल्‍ली

 1981-82  170  187  483  133

 198  2-83  181  145  433  68

 1983-84  168  166  421  भ्र्व

 1984-85  5  172  169  475  87

 1985-86 6  181  177  517  33

 किया  गया  वार्षिक  खर्च  नीचे  दिया  गया  है  :--

 वर्ष  ब॑गलोर  बम्बईं  कलकशला  नई  दिल्‍ली

 स्टाफ  सामग्री  स्‍ठाफ  सामप्री  स्टाफ  सामग्री  स्ठाफ़  सामग्री
 री ७

 1981-82  11.98  0.64  5.37  0.05  7.13  0.05  5.20  0.12

 1982-83  14.11  0.79  5.71  0.1  8.19  0.08  6.35  0.15

 1983-84  5.70  0.60  6.43  0-51  9.32  0.08  6.77  0.46

 1984-85  17.86  0.75  7.15  0.91  10.34  0.20  9.43  0.22

 1985-86  20.22  0.84  7.63  0.10  10.72  0.07  8.18  0.31
 ्पपपिपतयपथययपपपपिपपपपत----्््

 चूंकि  क्षेत्रीय  डिजाइन  तथा  तकनीकी  विकास  केन्द्रों  की गतिविधियां  विकासात्मक
 स्वरूप  की  है  इसलिए  आय  कमाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जी  हां  !
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 2)  1908  लिखित  उत्तर

 बंगलोर  स्थित  तकनीकी  स्कंध  को  अच्छा  काम  करने  वाला  फाया  गया  है  लेकिन  अन्य

 तीने  को  पूर्णतवा  संतोक्ष्ममक  नहीं  पाया  गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 व्कपार  द्वारा  स्वीकार  किए  गए  डिजाइनों  की  प्रतिशतता  नीचे  दी  गईं  है  :--

 बंगलौर  बम्बई  कलकत्ता  नई  दिल्‍ली

 59.4  53.22  39.80  75.00

 रेशम  के  उत्पादों  का  निर्यात

 6443.  ओ  के०  रामचमस्त्र  रेड्डो  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍याਂ  सरकार  का  विचार  मंलबरि  कुंकून  रेशम  के  रेशम  के  कपड़े  और  रेशम  के

 सिले  हुए  कपड़ों  के  निर्यात  की  सम्भावना  का  पता  लगाने  का

 क्‍या  इन  वस्तुओं  के  निर्यात  से  किसानों  की  बेहतर  मूल्य  मिलने  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  रेशम  के  उत्पादनों  के  निर्यात  के  लिए  कोई  कदम  उठाए
 न  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशोंद  झालम  से  वर्तमान
 निर्यात  नीति  में  के  ऑघार  पर  शंहतृत  कोयों  तथा  कच्चे  रेशम  के  मिर्यात  की  अनुमति
 की  व्यवस्था  भारत  से  शहतूत  कोयों  तथा  रेशम  यान  के  निर्यात  को  प्रोत्साहन  नहीं
 विया  जाता  है  क्‍्यींकि  रेशम  रेशम  क्लोदिग  जिनमे  तैयार  परिधान  आदि  शामिल
 जैसी  मूल्य  वर्धित  मदों  के  निर्यात  पर  जोर  दिया  जाता  ऐसी  नीति  से  न  केवल  अतिरिक्त
 रोजगार  अवसर  मिलते  हैं  बल्कि  बेहतर  लाभ  भी  मिलते  रेशम  माल  के  निर्यात  में  काफी  वृद्धि
 हुई  है  और  उसे  बढ़ाने  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  बराबर  प्रयांस  किए  जा

 रहे  हैं  ।

 गोवा  को  यात्रा  करने  याले  देशी  झोर  विदेशों  पर्यटक

 6444.  श्री  शांताराम  नायक  :  क्‍या  संसदोय  कार्य  भोरे  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1983-84  से  1985-86  तक  कितने  देशी  और  विदेशी  पयंटकों  ने  गोवा  की
 यात्रा  की  ओर  तत्सम्बन्धी  वर्षवार  आकर्ड

 वर्ष  1986-87  में  वहाँ  कितने  पर्यटकों  के आगमन  की  आशा  और

 गोवा  में  कानिवल  उत्सव  से  वहां  पयंटक  आवागमन  में  कितनी  वृद्धि  होती
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 संसदीय  कार्य  झीर  पर्यटन  मन्त्री  एच०  के०  एल०  गोआ  सरकार  के
 पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  गोआ  की  यात्रा  करने  वाले  पर्यटकों  की
 संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 के
 वर्ष  वदेशी  पर्यटक  स्वदेशी  पर्यटक

 1983  33,575  496,440

 1984  62,265  607,727

 1985  92,667  682,542

 1986  के  दोरान  एक  लाख  से  अधिक  विदेशी  पर्यटकों  और  7.5  लाख  स्वदेशी

 पयेटकों  द्वारा  गोआ  की  यात्रा  करने  की  आशा  है  ।

 कानिवल  उत्सव  गोआ  में  पर्यटन  का  संवर्धन  करता  है  और  यह  पाया  गया  है  कि
 उत्सव  की  अवधि  के  दौरान  संघ  शासित  क्षेत्र  में  पर्यटक  यातायात  में  क्षेष  अवधि  की  तुलना  में

 अधिक  वृद्धि  होती  है  ।

 दसन  समुद्र  तट  का  विकास

 6445.  श्री  शांताराम  नायक  :  क्‍या  संसदीय  कार्य  झोर  पर्यटन  मनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मन्‍्त्रालय  ने  दमन  और  दीव  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  दमन  समुद्र-तट
 का  सर्वेक्षण  किया

 क्‍या  उनके  मन्‍्त्रालय  की  इस  समुद्र-तट  का  विकास  करने  की  कोई  योजना

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संसदोय  कार्य  झोर  पर्यटन  सन्‍्त्री  एच०  के०  एल०  :  जी  हां  !

 और  :  दमन  समुद्र-तट  का  विकास  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 नहीं

 गोवा  किस्म  के  काजू  का  निर्यात

 6446.  भरी  सीताराम  नायक  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कौन-कौन  से  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में काजू  की  खेती  की  जाती  है  ;
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 1984-85  के  दोरान  कुल  कितनी  मात्रा  में  गोवा  किस्म  के  काजू  कां  निर्यात  किया
 और

 ह

 1985-86  में  कार  को  इसी  किस्म  का  कितना  निर्यात  किए  जाने  की
 सम्माक्ना  है  ?

 वाणिज्य  तथा  क्षाद्य  भौर  नागरिक  पूति  संत्रो  पो०  शिव  :  काजू  के
 आंध्र  पश्चिम  पांडिचेरी  तथा  त्रिपुरा
 संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  उगाए  जाते  हैं  ।

 1884-85  5  के  दौरान  गोआ  से  कुंल  75.55  मे  ०  टन  काजू  निर्यात  किया

 1985-86  के  दौरान  गोआ  से  कुल  221.72  मं०  टन  काजू  निर्यात  किया  गया

 गोआ  सरकार  ।

 कम्पनियों  द्वारा  कर  भ्रपवंचन

 6447.  श्री  पी०  पझ्यार०  कुमारमंगलम  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  क्रि  :

 क्या  दिनांक  23  1986  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  समाचार  के

 अनुसार  अनेक  बड़ी  कम्पनियों  और  अन्य  भारतीय  कम्पनियों  को  कर  अपवंचन  करने  और

 घन  की  हेरा  फेरी  करने  के  कारण  पकड़ा  गया  है  ;

 यदि  तो  इन  कम्पनियों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  हाल  ही  में  अनेक  मामलों  का  भेद  खूलने  के  कारण  इन  कम्पनियों  पर  कड़ी
 निगरानी  रखी  जा  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्यमंत्रो  जनार्दन  :  से  :  सूचना  यभा  संभव

 सीमा  तक  एकत्र  की  जा  रहीं  है  और  उसे  सदन  पष्टल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 काफी  के  छोटे  उत्पादों  काफ़ी  बोर्ड  को  ऋण  योजनाञी  का  लाभ

 6448,  भरी  सुरेश  कुरुप  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 काफी  उत्पादकों  की  सहायता  के  लिए  काफी  बोर्ड  द्वारा  किसे  प्रकार  की  विकासीय

 ऋण  योजनाओं  को  स्वीकृति  दी  गई  है  ;

 से  1985  तक  ऐसी  ऋण  योजना  का  लाभ  उठाने  वाले  छोटे

 उत्पादकों  की  संख्या  क्या  और
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 केरल  में  इन  सभी  ऋण  योजनाओं  का  लाभ  उठाने  वाले  छोटे  उत्पादकों  की  संख्या

 क्‍या

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  झ्ोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  पो०  शिव  :  से  काफी

 ब्रोडं  द्वारा  क्रियान्वित  की  जा  रही  विकासात्मक  ऋण  योजनाओं  के  प्रकार  और  लघु  उपजकर्त्ताओं

 की  कुल  संख्या  तथा  केरल  में  संख्या  जिन्होंने  1982-83  से  1984-85  क॑  दौरान  प्रत्येक

 योजनाओं  का  लाभ  उठाया  निम्नोक्त  प्रकार  है  :--

 क्रमांक  योजना  का  नाम  लघु  उपजकर्ता  की  संख्या  केरल  से  लघु  उपजकर्त्ताओं

 जिन्होंने  प्रत्येक  की  संख्या  जिन्होंने  प्रत्येक
 से  लाभ  उठाया  योजना  से  लाभ  उठाया

 1.  गहन  खेती  ऋण  561  122

 2...  पुनरोपण  ऋण  195  33

 3.  विस्तृत  खेती  ऋण  107  17

 4...  विशेष  उद्देश्य  ऋण  651  457

 5...  फसल  आडमान  9,339  5,895

 6...  किराया  खरीद  ऋण  452  26

 काफी  हाउसों  को  हुई  हानि

 6449.  श्री  सुरेहा  कुरुप  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 काफी  बोर्ड  के  अधीन  कितने  काफी  हाउस

 क्या  यह  सच  है  कि  ये  काफी  हाउस  घाटे  में  चल  रहे  और

 वर्ष  1982  से  1985  के  दौरान  प्रस्येक  वर्ष  इन  काफी  हाउसो  को  कुल  कितनी
 हानि  हुई  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  भ्ोर  नागरिक  प्‌  ति  मंत्रो  पी०  शिव  :  से  काफी
 हाउस  काफी  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  छुरू  किए  गए  थे  न  कि  वाणिज्यिक  कार्यों  क ेलिए  ।  इस
 लिए  वाणिज्यिक  आधार  पर  लेखे  नहीं  रखे  जाते  इस  समय  बोर्ड  के  अधीन  आठ  काफी  हाउस
 हैं  ओर  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  काफी  हाउसों  को  चलाने  के  सम्बन्ध  में  प्राप्तियों  की
 तुलना  में  निवल  आधिक्य  व्यय  निम्नोक्त  प्रकार  रहा  :--
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 6450. श्री सुरेश कुरुष : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की  कृपा

 23,38,726

 84-85  9,55,634

 फाफो  बोडे  के  श्नन्तर्गत  परिष्क रण  केन्द्र

 6450.  श्री  सुरेश  कुरुष  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 काफी  बोर्ड  के  अन्तर्गत  कितने  परिष्करण  केन्द्र  हैं  ;

 देश  में  कितने  गैर-सरकारी  परिष्करण  केन्द्र  कार्य  कर  रहे

 क्‍या  काफी  बोर्ड  के  अन्तगंत  और  अधिक  परिष्करण  केन्द्र  खोलने  का  प्रस्ताव

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्ची  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पू  ति  मंत्री  पो०  शिव  :  से  :

 बो४ई  द्वारा  40  क्योरिंग  वक्‍त  में  से  5  सहकारी  क्षेत्र  मे ंऔर  शेष  निजी  क्षेत्र  में  हैं  ।

 वतंमान  क्योरिंग  क्षमता  167,000  मी०  टन  की  काफी  बोड  द्वारा  21,000  मी०
 टन  की  अतिरिक्त  क्योरिंग  क्षमता  के  लिए  आशय  पत्र  जारी  किए  गए  हैं  ।

 उड़ीसा  में  यूनाइटेड  क्मशियल  बेंक  को  शासाएं  खोलना

 6451.  श्री  राधाकान्त  डिगाल  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  के  कालाहन्डी  और  बोलानगीर  जिलों  में  यूनाइटेड  कमर्शियल  बेक
 की  कितनों  शाखाएं  खोली  गई  और

 इन  जिलों  में  किन-किन  स्थानों  पर  उक्त  बेंक  की  शाखाएਂ  खोलो  गई  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जर्नादन  :  और  :  भारतीय  रिजर्व
 बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  30  1985  को  यूको  बैंक  की  फूलबनी  जिले  में  9,  कालाहांडी
 जिले  में  2  बोलानगीर  जिले  में  एक  शाखा  थी  ।  इत  शाखाओं  की  अवस्थिति  का  विवरण  नीचे  दिया
 गया  है  :

 जिले  का  नाम  शाखा  की  अवस्थिति

 फूलबनी  1.  फूलबनो--मेन  रोड
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 2.  रेकिआ

 3.  फिरिजिआ

 2.  गुमागढ़

 5.  नोपादर

 6.  सुद्रकुम्पा

 कालाहांडी  1.  केसिंगा

 2.  रिशीदा

 बोलनगीर  1.  बोलनगीर

 बस्वई  को  राष्ट्रीय  कपड़ा  मिलों  को  महाराष्ट्र  के पिछड़  इलाको  में
 स्थानांतरित  करने  का  प्रस्ताव

 6452.  श्री  हुसन  बलवाई  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  राष्ट्रोय  कपड़ा  निगम  द्वारा  बम्बई  में  चलाई  जा  रही  मिलों  का

 महाराष्ट्र  के  पिछड़े  तथा  अविकसित  क्षेत्रों  में  स्थावान्तरित  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुआ

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  तथा  उद्देश्य  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुशोंद  झ्ालस  :  जी  नहीं  ।  :

 तथा  :  प्रदन  ही  नहीं  उठते  ।

 सजहूरों  के  लिए  प्रामोण  क्षेत्रों  मे ंविद्युत  करधों  का  बिस्तार

 6453.  श्री  हुसेन  दलवाई  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बततने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विद्यूत  करघों  के  विस्तार  के  बारे  में  कैन्द्रीय  सरकार  की  नीति

 क्या

 क्‍या  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  में  मफत  लाल  द्वारा  स्त्नंगिरी  जिले  प्ें  विपलेम  में

 विद्युत  करधें  उपलब्ध  करके  कोंकण  क्षेत्र  के  सेवा  निवृत्त  कपड़ा  मजदूरों  का  पुनर्वास  किया  गया

 भर

 सरकार  ह्वारा  कोंकण  क्षेत्र  में  जहां  के अधिकांश  कपड़ा  मजदूर  निवासी  अन्य

 स्थानों  में  इसी  प्रकार  के  एकक  मन्जूर  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  सें  राज्य  झंत्री  झालस  :  वस्त्र  नीति  में  व्यवस्था  है
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 कि  बिजली  करघा  क्षोत्र  में  उत्पादन  कार्य  स्थानगत  संवितरण  के  उद्देश्य  के  अनुसार  किया  जाना

 उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  मफतलाल  सविसिज  की  सहायता -  से  कोंकण  के
 विकास  निगम  ने  96  करों  से  एक  बिजली  करघा  परियोजना  स्थापित  की  है  ।

 सरकार  की  कोई  विशिष्ट  स्त्रीकृति  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  अनिवार्य  पंजीकरण
 ओर  स्थानगत  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  की आवश्यकताओं  के  आधार  पर  बिजली  करघे  स्थापित  किए
 जा  सकते  हैं  ।

 बम्बई  को  रुप्ण  मिलों  को  पिछड़  क्षेत्रों  में  ले  जाने  का  प्रस्ताव

 6454.  श्री  हुसेन  दलवाई  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है.कि  बम्बई  में  रुण्ण  मिलों  के  मालिकों  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  एक
 प्रस्ताव  भेजा  है  जिसमें  उन्होंने  उन  मिलों  को  पिछड़े  क्षेत्रों  में  ले जाने  की  योजना  रखी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  प्रस्ताव  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुर्शोद  श्रालम  :  से  :  विगत  में

 रष्ट्‌  सरकार  को  कुछ  मिलों  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थानान्तरित  करने  के  कुछ  प्रस्ताव  किए  गए  थे  बशरते

 कि  उन्हें  शहरी  भूमि  को  बेचने  की  अनुमति  दी  जाए  ।  उपलब्ध  जानकारी  के  पार्टियों

 द्वारा  इन  मामलों  में  इस  आधार  पर  आगे  कार्यवाही  नहीं  की  गई  कि  निर्णय  महाराष्ट्र  सरकार

 ह्वारा  लिया  जा  सकता

 राष्ट्रीय  कपडा  निगम  को  सिलों  के  प्राधुनिकोकरण  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 6455  श्री  हुसेन  दलवाई  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  चलाई  जा  रही  सभी  राष्ट्रीयकत
 और  रुग्ग  मिलों  को  यदि  लाभ  पर  चलाया  जाना  है  तो  उसमें  तत्काल  आधुनिकीकरण  की

 आवश्यकता

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  वित्तीय  सहायता  की  कमी  के  कारण  भिलें  भारी  घाटे  में  चल

 रही  हैं  अथबा  केवल  बहुत  ही  कम  लाभ  कमा  रही  और

 (a)  यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  मिलों  के  आधुनिकीकरण  और  बेहतर
 कार्यचश्लन  के  लिए  वित्तीय  संस्थानों  को  यह  निदेश  देने  का  है  कि  थे  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को
 ओर  अधिक  ऋण  दें  ?
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 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुशोंद  झ्ालम  :  जी  हां  ।  एन०  टी०  सी०

 की  राष्ट्रीवकृत  मिलों  को  अर्थ-क्षम  बनाने  के  लिए  मशीनों  का  नवीकरण  तथा  प्रौद्योगिकीय  स्तर

 सुधार  अपेक्षित  है  ।

 वस्त्र  एककों  का  आघुनिकीकरण  एक  सतत  श्रक्रिया  है  ।  एन०  टो०  सी०  की
 कृत  एककों  के  आधुनिकीकरण/नवीकरण  पर  31  1985  तक  301  करोड़  रुपये  की  राशि

 पहले  ही  खर्च  की  जा  चुकी  एन०  टी०  सी०  मिलों  की  निरन्तर  हानियों  के  प्रमुख  कारण
 निम्नोक्त  प्रकार  हैं  :--

 (1)  पुरानी  तथा  अप्रचलित

 (2)  अनियमित  बिजली  सप्लाई  तथा  बिजली  की  कंप्टिव  पावर  की  ऊची  लागत
 आदि  के  कारण  संस्थापित  क्षमता  का  कमः

 (3)  रुई  की  कीमतों  में  विशेष  रूप  से  1980-81  के  मध्य  से  1984-85  तक  असाधारण

 वृद्धि  ;

 (4)  डाइयों  तथा  स्टोरों  तथा  अतिरिक्त  पूर्जों  की  लांगत  में

 (5)  अधिक  श्रमिक  हु

 (6)  मजदूरी/वैतनों  में

 (7)  कम  कार्य  मानदंड  तथा  कम  उत्पादकता  ।

 राष्ट्रीयकृत  एन०  टी०  सी०  मिलों  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  संस्थागत  स्रोतों  से
 वित्त  जुटाने  और  आस्थिगत  भुगतान  ऋणों  की  सम्भाव्यताओं  का  पता  लगाने  के  लिए  प्रयास  किए
 जा  रहे

 गलोीशों  का  निर्यात

 6456.  प्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्तावत  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  विदेशों  में  कुल  कितने  मूल्य  के  गलीचों  निर्यात  किया
 गया  तथा  गलीचों  के  मुख्य  आयातकर्त्ता  देशों  के  नाम  क्या

 सरकार  का  विचार  इस  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  और

 .  कया  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  राजस्थ.न  और  उत्तर  प्रदेश  में  गलीचों  के  व्यवसाय
 को  बढ़ावा  देने  के  विशेष  सहायता  प्रदान  करने  का  है  ?
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 ee aes मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुशोंद झ्रालम at) : (क) _.  _ तोन

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुशोंद  झ्रालम  :  पिछले  तोन  वर्षों  के  दौरान

 नमदों  सहित  ऊनी  गलीचों  एवं  दरियों  का  अनन्तिम  निर्यात  मूल्य  निम्नोक्त  प्रकार  है  :--

 रु०

 1983-84  147.70

 1984-85  157.60

 1925-86  90.62

 84)

 1985-86  108.28

 85)

 हाथ  से  गांठ  लगे  ऊनी  कालोनों  के  मुख्य  आयातक  देश  हैं  पश्चिम  सं०  रा०

 स्वीटजर  सोवियत  संघ  एवं  ब्रिटेन  आदि  ।

 तथा  :  इस  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  निम्नोक्त  कदम  उठाए  गए  हैं  :--

 (1)  बुनकरों  को  हाथ  से  गांठ  लगाकर  बुने  जाने  वाले  कालीन  का  तथा  घुलाई
 आदि  जंसे  अन्य  सम्बद्ध  कार्यकर्त्ताओं  को  उच्च  प्रशिक्षण  देना  ।  देश  में  ऐसे  450  प्रशिक्षण  केन्द्र

 चलाये  जा  रहे  हैं  जिनमें  से  140  बड़े  प्रशिक्षण  केन्द्र  और  63  उच्च  प्रशिक्षण  केन्द्र  उत्तर  प्र  देश

 तथा  राजस्थान  में  कार्यरत  हैं  ।

 (2)  अगर  कार्यकुशलता  बढ़ाने  के  लिए  छोटे  यांत्रिक  साधनों  का  उपयोग  किया  जाता  है  तो

 हाथ  से  गांठ  लगे  ऊनी  कालोनों  को  उत्पादन  शुल्क  से  छूट  देना  ।

 (3)  आर०  ई०  पी०  लाइसेंस  के
 ह
 आधार  पर  कच्ची  ऊन  के  शुल्क  मुक्त  आयात  तथा

 क्वालिटी  सुधारने  के  लिए  आयातित  ऊन  के  उपयोग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  ऊन  के  आयातों  पर

 शुल्क  में  कमी  ।

 (4)  निर्यातों  के  लिए  नकद  मुआवजा  सहायता  ।

 इसके  अतिरिक्त  निम्नोक्त  उपाय  भी  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  :---

 (1)  उ०  प्र०  में  कालीन  प्रौद्योगिकी  के  लिए  एक  संस्थान  की  स्थापना  करना  ।

 (2)  महत्वपूर्ण  देशों  में  नियोजित  उत्पादक  तकनीकों  का  अध्ययन  करने  के  लिए  चीन  तथा
 सोवियत  संघ  को  अध्ययन  दलों  का  -

 207



 लिखित  उत्तर  Lanter,  1985.
 अ+भपपपभपभै।»//अडअखफ::अप:्पफजफहखह/ह/्त0तहकैेहेेहहप्ेभहभहभपपभभपभपभिभहफ/फ/फफह“ैफकफए+2ह॥3३

 (3)  इन  देशों  को  बिक्रों  सह-अध्ययन  दलों  का  दौरा  प्रायोजित  करके  निर्यात  बाजारों  का
 विस्तार  करना  ।

 पर्यटन  उद्योग  का  विकास

 6457.  प्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्तावत  :  क्‍या  संसदीय  कार्य  धोर  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने

 और  विदेशी  मुद्रा  कमाने  के  उद्देश्य  से  होटल  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  कोई  कदम  उठाने
 का

 ह

 क्या  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  का  विचार  होटल  उद्योग  को  विशेष  प्रोत्साहन
 देकर  इसे  एक  लाभप्रद्र  उद्योग  बनाने  का  है  ताकि  इस  उद्योग  में  अनेक  शिक्षित  व्यक्तियों  को

 रोजगार  दिया  जा  और

 पर्यटन  के  लिए  प्रसिद्ध  स्थानों  को  विकसित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  अन्य
 कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ताकि  इस  उद्योग  से  अनेक  लोग  जीविकोपार्जन  कर  सकें  ?

 संसदीय  कार्य  श्रौर  पर्यटन  मंत्री  :  और  :  होटल  उद्योग

 की  वृद्धि  और  संवर्धन  करने  और  इसे  लाभप्रद  बनाने  के  लिए  पहले  ही  अनेक  प्रोत्साहन  उपलब्ध

 हैं  ।  इनमें  शामिल  हैं--कर  से  ब्याज  कुछ  मदों  पर  सीमा  शुल्क  में  प्रवार

 संवर्धत  और  आयात  करने  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  का  होटलों  की  विभिन्‍न  जरुरतों  पर
 प्राथमिकता  पूर्वक  आदि  ।

 र/ज्य  सरकारों  से  भी  होटल  उद्योग  का  संवर्धन  करने  के  लिए  उपयुक्त  प्रोत्साहन  देने  के

 वास्ते  अनुरोध  किया  गया  है  ताकि  अधिक  शिक्षित  लोगों  को  इस  उद्योग  में  रोजगार  मिल  सके  ।

 पु
 पर्यटन  विभाग  ने  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  परामझ्ं  से  प्रत्येक  राज्य  में  पर्यटक

 महत्व  के  केन्द्रों  का  निर्धारण  किया  है  जिनका  केन्द्र  और  निजी  क्षेत्र  के  मिश्रित  संसाधनों

 द्वारा  अयस्थाबद्ध  विकास  किया

 चमड़  का  निर्यात

 6458,  प्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्तावत  :

 थ्री  मुल्‍्लापलली  रामचखन  :  कया  वाणिण्य  मंत्री  यह  बताने-की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  देशों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  चमड़े  का  निर्यात  किया
 गया  और  इससे  प्रतिवर्ष  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  आय

 *
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 वर्ष  1984-85  में  इन  देक़ों  द्वारा  क्रितना  चम्ड़ा  खरीदा  गया  और  उसका  मूल्य

 कितना

 सरकार  द्वाश  चमड़े  फ्ले  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 और

 सरकारी  क्षेत्र  में  कुल  कितने  चमड़ा  उद्योग  हैं  ओर  देश  में  ये  कदां-कहां  स्थित  हैं

 तथा  उनका  वर्ष-वार  उत्पादन  कितना  है  ?
 |

 वाणिज्य  स्था  खाद्य  और  नागरिक  प्‌.ति  भरी  पो०  शिव  :  वे  प्रमुख  देश

 जिनको  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  चमड़ें  का  निर्यात  किया  ये  जर्मन  संघीय  गण  राज्य

 यु०  खोवियत  सं०  रा०  जापान  निर्यातों  के  जिए  परिषत

 के  अनुसार  1982-83,  1983-84  तथा  1984-85  के  दौरान  चमड़े  के  निर्यातों  से  अजित  विदेशी

 मुद्रा  क्रमशः  254.30  करोड़  248.92  करोड़  रु०  तथा  357.68  करोड़  रु०  की  थी  ।

 1984-85  के  दौरान  इन  देशों  को  निर्यातित  चमड़ा  2162.29  62.29  मिलियन  किग्रा०

 था  जिसका  मूल्य  357.68  करोड़  रू०

 विदेशी  प्रदर्शनियों  में  सहभागिता  महत्त्वपूर्ण  विदेशी  बाजारों  में  क्रेता-विक्रेता

 बैठकों  का  अध्ययन  दलों  को  प्रायोजित  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  अनिवार्य
 अन्तरनिंविष्ट  साधनों  की  आसानी  से  प्राप्ति  आदि  उन  उपायों  में  शामिल  हैं  जिन्हें  कि  चमड़े
 के  निर्यात  के  लिए  किया  जा  रहा

 केन्द्रीय  सावंजनिक  क्षेत्र  में  दो  ऐसे  एकक  हैं  जो  कि  चमड़े  तथा  चमड़े  के  साबाक  के
 उत्पादन  में  लगे  ये  भारत  लैदर  कारपोरेशन  जिसका  पंजीकृत  कार्यालय  आगरा  में  है  तथा

 हेनेरी  व  फूटवियर  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  मिल  जिसका  पंजीकृत  कार्यालय  कानपुर  में  गत
 तीन  वर्षों  दोरान  चमड़े  के  कमान  तथा  वन्य  सम्बद्ध  उत्पादों  के  उनके  उत्पादन
 निम्नलिखित  प्रकार  से  रहे  :

 वर्ष  टी  oo  एफ०  सी०  ओ०  बी०  एल०  सी०

 1983-84  745.18  लाख  218.38  लाख

 1984-85 5  831.54  लाख  366.47  साख

 806.95  लाख  335.06  लाख
 लाश  कीख  ता ्_हहलहननुनतनह ता
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 न

 राजस्थान  की  स्वनियोजन  योजना  के  झन्तगंत  धनराशि  का  झ्ावंटन

 6459.  ध्रो०  निर्मला  कुमारी  द्क्तावत  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  को  वर्ष  1986-87  में  शिक्षित  बेरोजगारों  के  लिए  स्वनियोजन  योजना

 के  अन्तर्गत  कितनी  राशि  आवंटित  की

 इस  योजना  के  कार्यान्वयन  में  पक्षपात  तथा  भ्रष्टाचार  को  रोकने  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाने  का  विचार  ओर
 aN

 क्‍या  सरकार  का  इन  ऋणों  की  मंजूरी  देने  के  लिए  बनाए  गए  पैनल  में  लोगों  के

 प्रतिनिधियों  को  शामिल  करने  का  विचार  है  ?

 विक्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जर्नादन  :  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों
 को  स्व-रोजगार  देने  की  योजना  के  अन्तर्गत  1986-87  6-87  के  लिए  किसी  संघ  राज्य  क्षेत्र  के

 लिए  कोई  राशि  आवंटित  नहीं  की  गई  है  ।

 भारतीय  रिजर्व  बेंक  ने  सभी  बेकों  को  निर्देश  जारी  किए  हैं  जिसमें  यह  कहा  गया

 है  कि  जब  कभी  योजना  के  कार्यान्वयन  में  किसी  प्रकार  के  कदाचार  का  पता  चले  तब  बेंकों  के  द्वारा
 उसकी  तुरन्त  और  विस्तृत  जांच  करनी  चाहिए  तथा  अन्तग्रंस्त  बैक  कमंचारियों  के  विरूद्ध  तत्काल
 कारंवाई  की  जानी  चाहिए  ।

 ॥

 इस  योजना  के  कार्यकलापों  पर  नजर  रखने  के  वास्ते  प्रत्येक
 जिला  ओऔद्योगिक  केन्द्र  में  एक  जिला  सलाहकार  समिति  है  और  अन्यों  के  अलावा  जिले  के  जन
 प्रतिनिधि  भी  इसके  सदस्य  होते  हैं  ।

 ]

 बस्त्र  उद्योग  का  विस्तार

 6460.  श्रीमती  जयन्ती  पटवायक  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश
 में

 वस्त्र  उद्योग  के  विकास  के  लिए  कदम  उठाये

 यदि  तो  इसके  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गये  और

 वर्ष  198 6-87  में  वस्त्र  उद्योग  के  विस्तार  के  लिए  उठाये  जाने  वाले  कदमों  का  ब्यौरा
 क्‍या  है  ?

 वस्त्र  सत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  खुशोद  झ्ालस  :  से  सरकार  द्वारा
 जून  1985  में  घोषित  वस्त्र  नीति  में  वस्त्र  उद्योग  की  उन्‍नति  तथा  विकास  के  लिए  अनेक  उपायों
 की  व्यवस्था  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कुछ  महत्व  पूर्ण  कदम  हैं  क्षेत्र  में

 बुनाई  क्षमता  के  विस्तार  पर  लगी  रोक  को  पूर्ण  रेशा  लोचशीलता  की  अनुमति  देना
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 ५  __्स्‍न्‍_..".->-#_्.--न्‍ननहन.ह.].........  जि

 कतिपय  मानव-निर्भित  वस्त्रों/यानं  पर  कतिपय  वित्तीय  लोवियों  का  बिजली  करों

 का  अनिवार्य  हथकरघों  के  विकास  के  लिए  वस्त्र  उद्योग  क ेआधुनिकोकरण  के  लिए

 राष्ट्रीय  स्तर  की  सलाहकार  समिति  की  स्थापना  संभाव्य  रूप  से  जीवन  क्षम  रूग्ण  मिलों  के

 सम्बन्ध  में  पुनर्स्थापन  तरीकों  का  पता  लगाने  तथा  प्रबन्ध  करने  के  लिए  एक  नोडियम  अभिकरण

 की  स्थापना  ओर  एक  एकल  वस्त्र  नियंत्रण  आदेश  का  सरल  तथा  कारगर  बनाथा  जाना  तथा  उसे

 तैयार  किया  जाना  ।

 उड़ीसा  में  नई  कपड़ा  मिलें  खोलना

 6461.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  कया  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  के  कुल  कितनी  कपड़ा  मिलें

 कितनी  कपड़ा  मिलें  राष्ट्रीय  कपड़ा  निभम  के  प्रबन्ध  के आधीन  हैं  और  कितनी

 गर-सरकारी  प्रबन्धकों  के  आन

 क्‍या  सरकार  का  विचार  1986-87  में  नई  कपड़ा  मिलें  खोलने  का

 यदि  तो  1986-87  के  दौरान  उड़ीसा  तथा  अन्य  राज्यों  में  कितनी  नयी  कपड़ा

 मिलें  खोलने  का  विचार  और  कि

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुशोंद  झ्रालम  :  :  उड़ीसा  में  31
 1986  आठ  कताई/मिश्चित  मिलें  थीं  ।

 इन  आठ  मिलों  में  से  2  द्वारा  संचालित  की  जा  रही  4  गैर-सरकारी

 क्षेत्रों  में  हैं  और  बाकी  2  सहकारी  क्षेत्र  में  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 तथा  (3)  :  प्रदन  ही  नहीं  उठते  ।

 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  धावास  क्षेत्र  में  किया  गया  निवेश

 6462.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  जीवन  बीमा  निगम  ने  आवास  के  क्षेत्र  में  कितनी  धनराशि  का
 निवेश

 उक्त  वर्षों  के  दौरान  जीवन  बोमा  निगम  ने  उड़ीसा  में  कितनी  धनराशि  का  निवेश
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 क्या  जीवन  बीमा  निग्रम  का  विचार  195  6-87  में  कुछ  नई  आंवास  योजनाओं  के

 वित्त-पोषण  करने  का

 यंदि  तो  विभिन्‍न  राज्यों  में  उन  आवास  यो  जनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनका
 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  वित्त  पोषण  किए  जाने  का  विचार  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंशी  जनादन  :  और  :  भारतीय  जीवन
 बीमा  निगम  द्वारा  आवास  कर्जों  के  क्षत्र  में  किए  गए  निवेश  की  धनराशि  निम्नलिखित  है  :--

 वर्ष  सभी  राज्यों  में  उड़ीसा  में

 रुपए )

 198  2-8  3  106.77  3.09

 1983-84  141.47  0.80

 1984-85 5  162.27  3.66

 से  :  1986-87  के  लिए  आबंटनों  को  योजना  आयोग  द्वारा  अभी  अन्तिम  रूप

 दिया  जाना  है  ।

 भारतीय  खलांध  निगम  के  माध्यम  से  भ्रच्छी  किससे  के  खाद्यान्नों  को  सप्लाई

 6463.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  खाद्य  झोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 कुंपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतोय  खांद्य  निगम  के  बहुत  से  भण्डार  और  मोदाम  साफे

 नहीं

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वोरा  मंडियों  से  खरीदे  गए  अनाज
 राज्यों  को  भेजते  समय  रास्ते  में  खराब  हो  जाते  हैं  और  उनमें  मिलावट  कर  दी  जाती

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  को  और
 अन्य  स्थानों  पर  जहां  खाद्यान्न  खराब  हो  जाते  कोई  सफाई  अभियान  शुरू  करने  का

 और

 यदि  तो  उपभोक्ताओं  को  अच्छी  किस्म  के  खाद्यान्नों  की  सप्लाई  के  लिए  क्‍या
 निश्चित  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?
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 योजना  तथा  खाद्य  झोौर  नागरिक  पति  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :

 जी  कुछ  को  अस्वच्छ  पाया  गया  था  ओर  उन्हें  सही  हालत  में  लाने  के  लिए  तत्काल  पय

 उठाए  गए  हैं  ।

 ढके  हुए  वेगनों  की  कमी  के  कारण  खुले  वैगनों  में  खाद्यान्नों  का  संचालन  करने  से

 वर्षा  के  कारण  मार्ग  में  कुछ  खाद्यान्न  प्रभावित  हो  जाते  मार्ग  के दोरान  मिलावट  करने  का  कोई

 मामला  हमारे  ध्यान  में  नहीं  आया  है  ।

 और  :  भारतीय  खाद्य  निगम  के  डिपुओं  को  साफ-सुथरा  रखने  और  उनका

 अनुरक्षण  करने  के  लिए  एक  पड़ताल  सूची  निर्धारित  की  जाती  जिसमें  छितरे  हुए  खाद्यान्नों  को

 इकट्ठा  गोदाम  की  सफंदी  और  मरम्मत  डिपो  के  परिसरों  से  घास  और

 अन्य  गन्दगी  को  नालियों  को  साफ  रखने  आदि  जेसी  सफाई  रखने  की  आवश्यक  बातें

 शामिल  हैं  ।  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  प्रत्येक  डिपो  का  विहित  पड़ताल  सूची  के  अनुसार

 अनुरक्षण  किया  जाता  विभिन्‍न  स्तरों  के  अधिकारियों  द्वारा  नियमित  रूप  से  आवधिक  निरीक्षण
 किया  जाता  उपभोक्ताओं  को  मानक  किस्म  के  खाद्यान्नों  की  आपूर्ति  को  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  किए  गए  उपायों  में  विहित  किस्म  मानकों  के  अनुसार  खाद्याननों  की  वसूली  नमी-चप्रफ
 और  मूषक-प्रूफ  गोदामों  में  उसका  भण्डारण  करना  और  स्टाक  का  आवधिक  निरीक्षण  करना  और

 योग्य  तथा  प्रशिक्षित  स्टाफ  द्वारा  कीट  नियंत्रण  के  लिए  समय  पर  पीड़क  जन्तु  नाशन  उपाय  करना

 शामिल  प्राप्तऊर्त्ताओं  को  खाद्यान्तों  की  सुपुर्दगी  लेने  से  पूर्व  अपने-आप  को  सन्तुष्ट  करने  के  पूरे-प्रे
 अवसर  दिए  जाते  हैं  कि  उनकी  गुणदठत्ता  विहित  मानकों  के  अनुरूप  संयुत्त  रूप  से  लिए  गए
 और  मुहरबन्द  किए  गए  नमूने  के  एक  भाग  को  निर्धारित  कार्याविधि  के  अनुसार  प्राप्तकर्ता  को

 सँंदर्म/प्रदर्शन  के  लिए  सुलभ  किया  जाता

 कन  टिक  को  खाद्यान्नों  का  भ्रावंटन

 6464.  श्री  श्रीकान्त  दत्त  नरसहराज  वाडियार  :  क्‍या  खाद्य  शोर  नागरिक  पू्ति  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  सरकार  ने  केन्द्रीय  पूल  से  गत  तोन  वर्षों  के  कुल  कितनी
 मात्रा  में  चावल  और  गेहूं  की  मांग  की

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उन  वर्षों  के  दोरान  कर्नाटक  को  इन  खाद्यान्नों  की  कुल  कितनी
 मात्रा  जारी  की  गई

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वर्ष  1986-87  के  दौरान  कर्नाटक  के  लिए  गेहूँ
 भौर  अन्य  खाद्यान्नों  ot  आवंटन  बढ़ाने  का  है  ;  और

 यदि  तो  वर्ष  1986-87  में  कर्नाटक  के  लिए  किए  जाने  वाले  आवंटन  का  ब्यौरा
 क्‍या
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 योजना  खाद्य  ओर  नागरिक  पृति  मंत्रालय  में  र/ज्य  मंत्री  ए०  के०  :

 और  कर्नाटक  के  मामले  1983-54,  1984-85  1985-86  और  के  लिए  चावल  और

 गेहूं  की  आवंटन  और  उठान  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  जाता

 मीटरी  टन

 मांग  आवंटन  उठान

 198  3-84

 चावल  480.0  210.0  219.8

 गेहूं  600.06'  434.5  361.5

 1984-85

 चावल  729.8  245.0  234.5

 गेहूं  643.64  637.77  405.5

 1985-86

 चावल  590.0  484.0  386.6*

 गेहूं  738.98  819.28  502.9*

 (*)  1985-86  के  लिए  उठान  के  आंकड़  केवल  1986  तक  हैं  ।

 ओर  :  कर्नाटक  सहित  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  को चावल  और  गेहूं
 के  आवंटन  केन्द्रीय  पूल  में  स्टाक  की  सूचो  विभिन्‍न  राज्यों  की  सापेक्ष
 बाजार  उपलब्धता  और  अन्य  संगत  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखकर  प्रत्येक  मास  के  आधार  पर  किए
 जाते  हैं  ।

 कर्नाटक  सरकार  को  1986  मास  के  लिए  45,000  मीटरी  टन  चावल  और

 97,820  मीटरी  हन  गेहूं  का  आवंटन  किया  गया  है  जबकि  1985  में  25,000  मीटरी  टन

 बावल  ओर  61,290  मीटरी  टन  गेहूं  का  आवंटन  किया  गया

 सकान  किराया  भत्त  के  लिए  कुछ  नगरों  का  दर्जा  बढ़ाने  का  सुझाव

 6465.  भ्री  सो०  जंगा  रेड्डो  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  अपने  कर्मचारियों  को  आवास  भत्ता  आदि  देने  के  प्रयोजन  से  कुछ
 नगरों  का  दर्जा  बढ़ाने  के  सुझाव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  ऐसे  नगरों  के  नाम  क्‍या  और

 प्रत्येक  मामले  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया  है  !

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  :  केन्द्रीय  सरकार
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 के  कर्मचारियों  को  मकान  किराया  भत्ता  जाने  के  प्रयोजन  के  लिए  नगरों  का  वतंमान

 1981  की  जनगणना  की  जनसंख्या  के  आंकड़ों  पर  आधारित  है  ।  1981  की  जनगणना

 के  बाद  जनसंख्या  में  हुई  वृद्धि  के आधार  पर  इस  नगर  का  अथवा  उस  नगर  का

 पुनः  वर्गीकरण  करने  के  लिए  सरकार  को  अनेक  अनुरोध  प्राप्त  हुए  चूकि  वर्गीकरण  का

 मानदण्ड  दसवर्षीय  जनगणना  में  बताई  गई  जनसंख्या  पर  आधारित  है  और  जन  संख्या  में  हुई  किसी

 पिछली  उद्धि  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  गया  इसलिए  इस  प्रकार  के  अनुरोधों  को  स्वीकार  नहीं  किया

 जा  सका  है  ।

 झाल  इण्डिया  यात्रिक  निवास  द्वारा  मेला  स्थानों  में  झोर
 घमंशालाझों  का  निर्माण

 6466.  भ्री  सो०  जंगा  रेड्डो  :  क्‍या  संसदीय  कार्य  झोर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 कर  कि  *

 वर्ष  1982-83,  2-83,  1983-84  और  1984-85  में  महत्त्वपूर्ण  स्थानों  पर

 और  धर्मशालाओं  का  निर्माण  करने  के  लिए  आल  इंडिया  यात्रिक  निवाप्त  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 कितनी  धनराशि  उपलब्ध  कराई  गई

 आल  इण्डिया  यात्रिक  निवास  द्वारा  अब  तक  कितनी  छतरियों  और  घरंशालाओं  का

 निर्माण  किया  गया  है  और  कित-क़रिन  रुथानों  पर  इनका  निर्माण  क्रिया  गया

 क्‍या  आशन्क्र  प्रदेश  में  श्रीसेलम  में  100  कमरों  की  एक  का  निर्माण

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  समय  मामला  किस  स्थिति  पर  है  ?

 संसदीय  कार्य  झोर  पर्यटन  मंत्री  एज०  के०  एल०  :  यात्रिकाओं
 शालाओं  के  निर्माण  के  लिए  पयंटन  विभाग  द्वारा  भारतीय  यात्री  आवास  विकास  समिति  को  प्रदान
 की  गई  निधियां  इस  प्रकार  हैं  :--

 198  2-83  5.00  लाख  रुपए

 198  3-8 4  8.00  लाख  .,

 1984-85  17.00  लाख  ,,

 ५  भारतीय  यात्री  आवास  विकास  समिति  ने  पहले  ही  चित्रकूट  और  अमरकंटक  में
 यात्रिकाओं  का  निर्माण  कर  दिया  है  और  इन्हें  चालू  कर  दिया  गया  नन्‍्दमोहर
 ओर  वृन्दावन  में  भी  यात्रिकाएं  तीन  मास  के  अन्दर  चालू  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।
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 से  :  समिति  ने  10.00  लाख  रुपए  को  अनुमानित  लागत  पर  श्रीसेलम  में  एक
 यात्रिका  के  निर्माण  की  योजना  तैयार  की  इसमें  लगभग  70  बंड्स  वाला  आवास  उक्त

 उद्देश्य  के  लिए  भूमि  के  हस्तान्तरण  के  वास्ते  राज्य  सरकार  से  बात  चीत  चल  रही  है  परन्तु
 लीज  डोड  अभी  निष्पादित  नहीं  हुई  है  |  भूमि  के  हस्तांतरण  सम्बन्धी  औपचकरिकताएं  पूरी  हो  जावे
 के  तुरन्त  बाद  निर्माण  कार्य  प्रारम्भ  किया

 धर्मशाला  बनाने  के  लिए  निधि  को  मंजूरी

 6467.  श्रो  सो०  जंगा  रेडडो  :  क्या  संसदीय  कार्य  और  परयंटन  मंत्री  यह  बत।ने  की  कृपा
 करेंगे  कि  क्या  सरकार  का  विचार  पांच  सितास  होटलों  व  भांति  देश  के  कुछ  महत्वपूर्ण  नगरों  में
 निर्घंत  तथा  मध्यम  वर्गीय  लोगों  के  लिए  निःशुल्क  धर्मशालाएं  बनाने  के  लिये  कुछ  राशि  की  मंजूरी
 देने  का  है  ?

 संसदीय  कार्य  झोर  पयंटन  मंत्रो  एच०  के०  एल०  :  पर्यटन  विभाग  देश  के
 विभिन्‍न  तीर्थ  स्थानों  पर  धर्सशालाओं/यात्रिकाओ  के  निर्माण  की  लागत  के  90  प्रतिशत  तक
 सप्नि  भारतीय  यात्री  आवास  विकास  समिति  को  प्रदान  करता  उपयुक्त  भूमि  के
 साथ  शेष  राशि  को  सम्बन्धित  राज्य  धर्मार्थ  संगठनों  या  व्यष्टियों  द्वारा  दान  के  जरिए
 एकत्र  करता  इस  प्रकार  स्थापित  किया  गया  आवास  मध्य  आय  वर्ग  के  लोगों  के  प्रयोग
 के  लिए  होता  है  ।

 पर्यटन  होटलों  के  मामले  में  इत्त  प्रकार  धनराशियाँ  प्रदान  नहीं  करता  ।

 श्रांध्र  प्रदेश  में  बेरोजगार  व्यक्तियों  का  “  योजना  के  प्रन्त्गंत
 ऋण  मंजूर  किया  जाना

 6469.  श्री  वो०  शोभनाद्रीक्वर  राव  :

 श्री  ए०  जें०  यी०  बी०  महेश्वर  राव  :  क्या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  आन्ध्र  प्रदेश  में  केन्द्रीय  सरकार  की  पदकम्  '  नामक
 एक  योजना  है  जिसके  अन्तगंत  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  बिना  प्रतिभूति  के  ऋण  मंजूर  किए
 जाते

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  आशय  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  बेक  इस  योजना
 के  अन्तर्गत  प्रतिभूति  प्राप्त  किए  बिना  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  ऋण  मंजूर  नहीं  कर  रहे
 ओर

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई

 वित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों
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 को  स्व-रोजगार  देने  की  योजना  आऋन्ध्न  प्रदेश  में  योजनाਂ  के  नाम  से  जानी  जाती
 इस  योजना  के  अन्तगंत  बैंक  ऋण  के  लिए  मालिक  के  अंशदान  के  रूप  में  माजिन  राशि  या
 सांपाश्विक  प्रतिभूति  या  अन्य  पार्टी  की  गारण्टी  की  मांग  नहीं  करते  ।

 ओर  ऐसी  योजना  जो  देश  भर  में  इतने  बड़  पैमाने  पर  कार्यान्वित  की

 रही  वाणिज्यिक  बेंकों  द्वारा  ऋण  मंजूर  करने  में  देरी  और  ऋण  मंजूर  न  किए  जाने  की  कुछ
 शिकायतें  हो  सकती  हैं  ।  जब  कभी  खास-खास  उदाहरण  प्राप्त  होती  उनकी  उपचारात्मक

 कारंवाई  करने  के  लिंए  जांच  को  जाती  है  ।

 झौर  अधिक  बन  लॉज  बनाने  का  प्रस्ताव

 6470.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  क्या  संसदीय  कार्य  और  परयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग  कि  :

 पर्यटकों  को  वस्थ  जीवन  दिखाने  के  लिए  आकर्षित  करने  हेतु  जिन  स्थानों  पर  वन
 लॉज  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जा  रही  हैं  उनके  नाम  क्या

 कया  वर्ष  1985-86  के  दौरान  नई  वन  लॉज  सुविधाएं  उपंलब्ध  कराने  का  कोई
 प्रस्ताव  है  यदि  तो  देश  में  किन  स्थानों  को  चुना  गया

 क्‍या  वन्य  जीवन  अभ्यारण्यों  को  देखने  वाले  पर्यटकों  की  संख्या  बढ़  रही  और

 गत  तीन  वर्षों  के  वर्षवार  आंकड़े  क्यो

 संसदीय  कांय  झौर  पयंटन  मंत्रो  एंच०  के०  एल०  :  पर्यटन

 विभाग  ने  दांडेली  और  जलदांपांरा  स्थित  वन्य-जीव

 राष्ट्रीय  उद्यानों  में  निभित  वन-गृहों  में  आवास  सूविधाओं  का  सुजन  किया

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  पर्यटन  विभाग  का  सिमलीपाल

 मघुमलाई  और

 बांधवगढ़  के  वन्य  जीव  अभ्योरंण्यों  में  बन्य-जीवों  को  देखने  के  लिंए  परिवहन  सुविधाएं  और  साथ

 ही  साथ  आवास  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का  प्रस्ताव  इसफ  अलावा  अन्य  संघ  शासित

 प्रदेशों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  पर  निधियों  की  उपलब्धता  के  अध्ययधीन  विचार  किया  जाएगा  ।

 1985-86  के  उपयुक्त  कुछेक  वन्य-जीव  अभ्यारण्यों  में  परिवहन  सुविधाएं  जुटाने
 के  लिए  60.80  लाख  रुपए  की  राशि  रिलीज  की  गई  थी  ।

 और  चू  कि  इस  बारे  में  पयंटन  विभाग  द्वारा  आँकड़  संकलित  नहीं  किए

 इस  विषय  में  कोई  विशिष्ट  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 कप
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 उत्तर  प्रदेश  में  चाय  बोर्ड  का  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  का  प्रस्ताव

 6471.  थ्री  हरोश्  रावत  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  चाय  का  उत्पादन  बढ़ाने  के

 लिए  कोई  योजना  बनाई  गई

 यदि  तो  इस  योजना  पर  कितना  व्यय  होने  की  संभावना

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 क्या  उनका  मंत्रालय  राज्य  में  चाय  बोड  का  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  के  प्रस्ताव  पर
 विचार  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  झाथ  शोर  नागरिक  पूति  मंत्री  पी०  शिव  :  तथा
 चाय  बोर्ड  अपनी  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अन्तर्गत  चाय  का  उत्पादन  बढ़ाने  के लिए  ऋण  तथा  उपदान
 देता  सातवीं  योजना  के  लिए  परिव्यय  की  राशि  40  करोड़  रु०  पूरे  भारत  में  चाय  उत्पादक
 जिनमें  वो  जो  उत्तर  प्रदेश  में  हैं  शामिल  इन  योजनाओं  का  लाभ  उठा  सकते  हैं  यदि  वे  पात्रता
 मानदण्डों  को  पूरा  करते  हों  ।

 प्रश्न  नहीं

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  बेरीनाग  में  1973-74  में  स्थापित  किया  गया  चाय  बोर्ड  का  एक
 उप-क्षेत्रीय  कार्यालय  स्थानीय  उपजकर्ताओं  की  रुचि  कम  हो  जाने  के  कारण  1977-78  में  बन्द
 करना  पड़ा  इस  समय  उत्तर  प्रदेश  में  केवल  लगभग  1800  हैक्टार  क्षेत्र  चाय  के  अन्तर्गत  है  ।
 अतिरिक्त  भूमि  की  उपलब्धता  से  सम्बन्धित  समस्याओं  की  भी  सूचना  मिली  है  क्‍योंकि  नए  बागानो
 की  स्थापना  के  लिये  वन  वृक्षों  का  गिराना  अपेक्षित  होगा  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  घारवूला  ब्लाक  में  बंक  सुविधाएं  प्रदान  करना

 6472.  श्री  हरोश  रावत  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उन्हें  यह  पता  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  घारचूला  ब्लाक  के  अंतेगंत  सिरखा  पागु
 टवाघाट  और  न्यू  ऐसे  स्थान  हैं  जहां  वाणिज्यिक  बेंक  की  निकटतम  शाखा  वहां  से  25  कि०  मी०  से
 भी  अधिक  दूर

 यदि  तो  कया  उनका  मंत्रालय  ऐसे  स्थानों  पर  रहने  वाले  व्यवितयों  को  बॉ  किग

 सुविधाएं प्रदान करना अपनी जिम्मेदारी समझता और
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 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  ऐसे  स्थानो  पर  किसो  बौँक
 की  शाखा  खोलने  का  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍त्री  जनादंन  :  से  भारतीय  रिजवं

 बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  जहां  तक  उत्तर  प्रदेश  के  धारचूला  खण्ड  का  सम्बन्ध  बक  कार्यालयों

 की  पर्याप्तता  की  दृष्टि  से यह  कम  शाखाओं  वाला  खण्ड  1985-90  की  शाखा  लाइसेंसिंग

 नीति  का  उद्टे श्य  प्रत्येक  खण्ड  के  ग्रामीण  और  अधं-शहरी  क्षेत्रों  की  17,000  की  जनसंख्या  के
 पीछें  एक  बक  कार्यालय  खोलने  का  ही  बल्कि  स्थानिक  दूरियों  को  भी  पाटना  है  तःकि  प्रत्येक

 गांव  से  10  किलोमीटर  की  दूरी  के  अन्दर-अन्दर  एक  बक  कार्यालय  सुनिश्चित  किया  जा

 भारतीय  रिजवं॑  बंक  ने  राज्य  सरकारों  और  अग्रणी  बँकों  से  भारतीय  रिजव॑  बाक

 द्वारा  जारी  किए  गये  मार्ग-निर्देशों  में  निर्धारित  मापदण्डों  के  अनुसार  कार्यालय  खोलने  के  लिये
 सम्भावित  विकास  केन्द्रों  का  पता  लगाने  ओर  ऐसे  केन्द्रों  की  सूची  भारतीय  रिजवं  बंक  को  भेजने
 को  कहा  है  ।  भारतोय  रिजवं  बंक  द्वारा  अतिरिक्त  बंक  कार्यालय  खोलने  के  लिये  लाइसेंस
 1985-90  5-90  की  अवधि  के  लिये  चालू  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  के  उद्दं  श्प्रों  के  संदर्भ  में  ही  जारी  किए

 जाएंगे  ।

 भारतोय  श्रोद्योगिक  विकास  बंक  द्वारा  राज्यों  में  प्‌  जी  निवेश

 6474.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बेक  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में
 कितनी  पू  जी  लगाई

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  ने  औद्योगिक  दृष्टि  स ेविकसित
 राज्यों  में  अन्य  राज्यों  की  कुलना  में  अधिक  पूंजी  लगाई

 यदि  तो  क्या  इससे  क्षेत्रीय  असंतुलन  में  वृद्धि  नहीं  और

 यदि  तो  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बंक  द्वारा  उन  राज्यों  में  जहां  पहले
 कम  पू  जी  लगाई  गई  अधिक  पूजी  लगाया  जाना  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने
 का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रासय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  से  वर्ष  1982-83,
 1983-84  3-84  और  1984-85  के  दौरान  भारतीय  भौद्योगिक  विकास  बेंक  डी०  बी०

 द्वारा  संवितरित  वित्तीय  सहायता  का  राज्य-वार  ब्यौरा  विवरण  में  दिया  गया  है  1  वित्तीय  संस्थाओं
 द्वारा  वित्तीय  सहायता  मंजूर  किया  जाना  विभिन्‍न  राज्यों  से  अर्थक्षम  परियोजनाओं  के  लिए  प्राप्त
 आवेदनपन्नों  की  संख्या  पर  निर्भर  करता  पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंऔद्योगीकरण  को  बढ़ावा  देने  के

 प्रयोजन  से  वहां  पर  परियोजनाएं  शुरू  करने  के  लिए  सरकार  और  वित्तीय  संस्थाएं  उद्यमियों  को
 निवेश  सम्बन्धी  आधिक  करों  में  रियायतें  आदि  जैसी  कई  रियायते  और  प्रोत्साहन
 देती  है  ।

 219



 लिखित  उत्तर  11  1986

 विवरण

 वर्ष  1982-83,  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक

 द्वारा  संवितरित  वित्तीय  सहायता  का  राज्य  वार  ब्यौरा  ।
 |

 जुलाई-जून  )

 ऋ०  सं०  राज्य  198  2-83  1983-84  1984-85

 1.  आंध्र  प्रदेश  12107  17917  18882

 2.  असम  792  1121  2720
 3.  बिहार  4149  3752  3704

 4.  गुजरात  16699  17741  22004
 5.  हरियाणा  5474  7179  7993
 6.  हिमाचल  प्रदेश  2022  2124  3353
 +,  जम्मू  व  कश्मीर  1559  2432  1657
 8.  कर्नाटक  13195  13158  16436
 9.  केरल  4861  5196  6565
 10.  मध्य  प्रदेश  7218  9772  11445
 11.  महाराष्ट्र  20507  23990  24503
 12.  मणिपुर  112  83  207
 13.  मेघालय  157  337  414
 14.  नागालेंड  164  133  156
 15.  उड़ीसा  6010  6737  *  16895
 16°  पंजाव  7  20  5825  5750
 17.  राजस्थान  10261  8514  9469
 18.  सिक्किम  21  22  124
 19.  तलिनाडु  17155  25644  22065
 20,  त्रिपुरा  194  91  68

 21.  उत्तर  प्रदेश  10689  18795  174b5
 22.  पश्चिम  6175  8851  10784

 बंगाल

 23.  संघ  राज्य  6317  5123  7781
 क्षेत्र

 कुल  152998  18994 6*  210394.

 अ#भूटान  क्यो  दिए  गए  9  लाख  रुपये  सम्मिल  हैं  !
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 ]
 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  बो०  ए०  बो०  के  पास

 कपास  को  भारो  कसी

 6475.  भरी  एच०  एन०  नम्जे  गोडा  :  क्या  वस्श्न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  बी०  ए०  बी०

 कलकत्ता  की  मिलों  और  एककों  में  कपास  और  अन्य  आदानों  की  भारी  कमी  है  और  इस  कारण
 प्रवंधक  ला  भकारी  कार  करने  हेतु  कोई  प्रभावी  कदम  उठाने  में  असफल  रहे

 क्‍या  वतंमान  प्रब  घकों  और  कर्भंचारियों  के  बीच  मैत्रीपूर्ण  संबध  स्थापित
 करने  में  भी  असफल  रहे

 यदि  तो  कपास  तथा  अन्य  आदानों  की  कमी  के  कारण  नुकसान  उठाने  वाले
 मानव  दिवसों  की  हानि  तथा  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  कुछ  भी  उत्पादन  न  करनें  वाले  एककों

 सहित  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यत्राही  की  जा  रही  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  खुर्शाद  झालम  :  जो  नहीं  ।  यह  कहना  सही

 नहीं  है  कि  रूई  तथा  अन्य  अन्तनिदिष्ट  साधनों  की  पूरी  तरह  कमी  रही  है  ।  पहले  कुछ
 मिलों  के  विभिन्‍न  कारणों  की  वजह  जिन  पर  काबू  था  लिया  गया  समय-समय  पर  कच्चे  माल

 सामना  किया  है  ।

 जी  नहीं  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  में  उच्च  स्तर  के  अधिकारियों  का  स्थानान्तरण

 6476.  श्री  एच०  एन०  नन्‍जे  गोड़ा  :  क्‍या  संतदीय  कार्य  शौर  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने  अपने  मुख्यालय  में  कार्यरत

 कारियों  और  उनका  अन्य  स्थानों  पर  स्थानांतरण  करने  के  लिए  कोई  मानदण्ड  निर्धारित

 किए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  किसी  अधिकारी  के  दिल्ली  में  बने  रहने  की  अधिकतम  अवधि  चाहे  उसने

 विभिन्‍न  यूनिटों  में  सेवा  की  हो  निर्धारित  की  गई  यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  और
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 उन  अधिकारियों  की  श्रेणीवार  संख्या  क्या  है  जितका  10  वर्ष  अयवा  इससे  अधिक

 समय  से  दिल्ली  से  बाहर  स्थानांतरण  नहीं  हुआ  है  और  उन्हें  स्थानांतरित  न  करने  के  क्या

 कारण  हैं  ?

 संत्दोय  कार्य  झोर  पर्यंटन  अन्‍्त्री  एच०  के०  एल०  से  :  भारत

 पर्यंटन  विक्रास  निगम  के  प्रोन्नति  और  वरिष्ठता  नियमों  के  अनुसार  सभी  अधिकारियों  का
 कार्य  की  आवश्यकता  पर  निभर  करते  हुए  और  निगम  के  परिचालन  सम्बन्धी  हितों  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  भारत  तथा  विदेशों  में  कहीं  भी  स्थानांतरण  क्रिया  जा  सकता  वित्तीय

 देन  करने  वाले  अधिकारियों  का  सामान्यतया  किसी  ए  स्थान  पर  तीन  व  कार्य  करने  के  बाद
 स्थानांतरण  किया  जाता  है  ।

 अपेक्षित  सूचना  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 11-4-1986  को  पूछे  जाने  वाले  लोक  सभा  लिखित  प्रश्न  संख्या  6476  के  भाग
 के  उत्तर  में  उन  अधिकारियों  की  जिनका  10  वर्ष  अथवा  इससे  अधिक  समय  से
 दिल्‍लो  से  बाहर  स्थानांतरण  नहीं  हुआ  है  तथा  उन्हें  स्थानांतरित  न  करने  के  कारणों  कों  दर्शाने
 वाला

 क्रम  संख्या  पद  की  श्रेणी  पदघारियों  की  सं०

 1.  अधिकारी  जिन्हें  निगम  स्तर  के  पदों  पर  तेनात  किया  गया  है  और  इस  कारण  से

 उन्हें  दिल्‍ली  से  बाहर  स्थानांतरित  नहीं  किया  जा  सकता

 1.  वरिष्ठ  उपाध्यक्ष  1

 2.  तपाध्यक्ष  5

 3.  महप्रबन्धक  9

 4.  मुख्य  चिकित्सा  और  स्वास्थ्य  अधिकारी
 5.  उप  महाप्रबन्धक  9
 6.  नियंत्रक  ग्रुप  आरक्षण  1
 7.  प्रबन्धक  6
 8.  प्रवन्धक  7
 9.  उपस्चिव
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 ज्फिजआ्ौ्ऋ्ऋ्ऋ्ॉााया।ी।ीओीओएआओआओओओओओऊऋओयणएएइआय-आओ3०५  ५  ्नण४-5फ०फ  रे  ------_-..

 I.  अधिकारी  जिन्हें  केवल  दिल्ली  स्थित  होटलों  के  पदों  पर  तैनात  किया  गया  है  और
 इस  कारण  उन्हें  दिल्‍ली  से  बाहर  स्थानांतरित  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 1.  वरिष्ठ  कार्यपालक  शेफ

 2.  उप  महाप्रबंधक  4

 3.  वरिष्ठ  प्रबंधक  2

 4.  उप  प्रबंधक  1

 Lil.  अधिकारी  जिन्हें  परिचालन  और  प्रशासनिक  कारणों  से  दिल्‍ली  से  बाहर
 स्थानांतरित  नहीं  किया

 1.  महाप्रबंधक  2

 2.  कार्यपालक  प्रबंधक  2

 3.  वरिष्ठ  प्रबंधक  2

 4,  प्रबंधक

 5.  बिक्री  प्रबंधक  2

 6.  उप  प्रबंधक  18

 4.  सहायक  प्रबंधक  3

 निर्यातोन्सुल  एककों  को  निर्यात  कोटे  को  पेशकश  का  प्रस्ताव

 6477.  श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  क्या  बस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  कपास  निगम  का  विचार  अपने  रुई  निर्यात  कोटे  का  एक  भाग  सूती
 घागा  बनाने  वाली  शत  प्रतिशत  निर्यातोन्मुख  एककों  को  देने  की  पेशकश  करने  का  और

 यदि  तो  निर्यातोन्मुख  एककों  द्वारा  भारतीय  कप्रास  निगम  के  कितने  निर्यात
 कोटे  का  निबटान  कर  दिया  जाएयां  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  खुशींद  ध्लालम  जी  हां  !

 भारतीय  रुई  निगम  को  निर्यातोन्मुख  एककों  में  कोई  जबाव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 ऐसे  एककों  द्वारा  भारतीय  रुई  निगम  के  लिए  अनुमत  निर्यात  कोटे  का  उपयोग  किये  जाने  की
 सम्भावना  नहीं  है  ।

 वाणिज्यिक  बेंकों  से  सरकारो  क्षेत्र  क ेलिए  ऋण  को  सीमा

 6478.  श्री  सस्येन्न  नारायण  क्‍या  विस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  गत  पांच  वर्षो  में  दिए  गए  ऋण  के  रुख  से  यह  पता  चलता  है  कि  वाणिज्यिक

 बेंकों  से  गैर  सरकारी  क्षेत्रों  की  तुलना  में  सरकारी  क्षेत्र  को  अधिक  ऋण  दिया  गया

 यदि  तो  क्या  इससे  निजी  क्षेत्रों  को  घन  की  उपलब्धता  पर  प्रभाष  नहीं  पढ़  रहा
 और

 यदि  तो  क्या  सरकारी  क्षेत्र  को  मिलने  वाले  सकल  बेंक  ऋण  पर  सीमा  लगाने

 का  विचार  है  ?

 वित्त  सन्‍्त्रासय  सें  राज्य  मन्‍्त्री  जनादंन  :  अ  केक्षण  सूचना  के  सम्बन्ध

 में  एक  विवरण  संलग्न  इनसे  वाणिज्यक  क्षेत्र  की  तुलना  में  सरकारी  क्षत्र  को  वाणिज्यिक

 ओर  सहकारी  बेंकों  द्वारा  दिए  गए  में  वद्धि  की  प्रवृत्ति  प्रकट  नहीं  होती  ।

 और  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 विवरण

 वाणिज्यिक  और  सहकारी  बैंकों  के  ऋण

 राजकोषीय  वर्ष  सरकार  को  वाणिज्यिक  क्षंत्र  को

 अप्रैल  से  3]  मार्च  और

 1980-61  1,666  5,476

 1981-82  918  6,477

 1982-83  2,241  7,819

 1983-84  1,398  9,109

 1984-85  84-85  2,160  9,857

 विभिन्न  राज्यों  भोर  संघ  राज्य  क्षत्रों  में  एक  समान  कर-दर  लागू  करना

 6479.  ओ  वक्कस  पुरुषोत्तमन  :

 श्री  दिलोप  सिह  क्या  विश  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षंत्रों  से कर  ढांचे
 में  विषमता  होने  क ेकारण  मोटर  विदेशी  शराब  आदि  जैसी  बहुत  सी  वस्तुओं  को  कौमतें
 भिन्‍न-भिन्‍न  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विभिन्न  राज्यों  और  संध  राज्य  क्षेत्रों  में  वस्तुओं  पर
 समान  कर-दर  लाभ  करने  के  लिए  कदम  उठाने  का  है  ?
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 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्शो  जनादंन  :  और  सरकार  की
 जानकारी  में  यह  बात  लाई  गई  है  कि  कुछेक  राज्य  सरकारें  तथा  संघ  राज्य  क्षत्र  भारत  में  निर्मित
 विदेशी  मोटर  वाहनों  आदि  सहित  माल  की  कतिपय  मदों  पर  पड़ोसी  राज्यों  तथा  संघ
 राज्य  क्षेत्रों  में विद्यमान  बिक्री  कर  की  दरों  की  तुलना  में  अपेक्षाकृत  कम  दरों  पर  बिक्री  कर  लगा

 रहे  हैं  ओर  इसके  परिणामस्वरूप  व्यापार  में  व्यपवर्तन  हुआ  है  तथा  इसके  परिणामस्वरूप  राजस्व
 की  हानि  हुई  है  ।

 संविधान  की  सातवीं  अनुसूची  की  की  प्रविष्टि  54  के  अधीन  किसी  भी  राज्य  के
 भीतर  सामान  की  खरींद  फरोख्त  पर  विक्री  कर  लगाया  जाना  राज्य  का  विषय  राज्यों  तथा
 अधिकांश  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  बिक्री  कर  के  अपने  कानून  इस  राज्य  तथा  संघ  राज्य

 क्षेत्र  बिक्री  कर  के  अपने  कानूनों  के  अधीन  बिक्री  कर  की  दर  को  बढ़ाने  अथवा  घटाने  के  लिए
 सक्षम  सभी  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षत्रों  द्वारा|  बिक्रो  कर  की  लेवी  में  एकरूपता
 केवल  इन  सभी  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  क ेसहयोग  से  ही  लाई  जा  सकती  फिर

 संविधान  के  अनुच्छेद  263  के  अधीन  गठित  क्षेत्रीय  बिक्री  कर  जिसमें  राज्य  सरकारों

 तथा  केन्द्रीय  सरकार  के  अधिकारी  झामिल  की  बैठकों  में  इस  विषय  पर  विचार  विमर्श  किया
 गया  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  उपचारात्मक  उपाय  करने  का  अनुरोध  किया
 गया  है  ।

 ]  '

 बिलम्ब  श्‌  लक  के  कारण  खनिज  तथा  थातु  व्यापार  निगम  को  विदेशी  सुद्रा  को  हानि

 6480.  चन्द्रशेखर  शिपाठी  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्द्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  पांच  वर्षों  के दोरान  विलम्ब  शुल्क  की  अदायगी  के  कारण  खनिज  तथा

 घातु  व्यापार  निगम  को  विदेशी  मुद्रा  की  हानि  उठानी  पड़ी

 यदि  तो  इसके  परिणामस्वरूप  कितनी  हानि  हुई

 विलम्ब  शुल्क  अदा  करने  के  प्रमूख  कारण  क्या  हैं  और  क्‍या  सरकार  ने  इन्हें  दूर
 करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 याणिज्य  तथा  खाद्य  भ्रोर  नागरिक  पूछति  सन्‍्त्रो  परे०  शिव  शा  :  जी  हां  ।

 विलम्ब  शुल्क  के  कारण  गन  पाँच  वर्ष  के  दौरान  एम०  एम०  टी०  सी०  द्वारा  उठाए
 गए  घाटे  की  वर्ष॑वार  मात्रा  निम्नोक्त  प्रकार
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 वर्ष  घाटा  रु०

 1981-82  228.19

 1982-83  36.42

 1983-84  3-84  91.41

 1984-85  5  150.42

 1985-86  5-86  549.76  )

 से  विभिन्‍न  पत्तनों  पर  विलम्ब  शुल्क  भुगतान  के  मुख्य  कारण  थे  जोकि  विशेष

 रूप  से  बम्बई  पत्तन  पर  जहाजों  के  गोदी  में  आने  में  जहाजों  का  एकत्र  हो
 उतारने  की  कम  खराबियां  बार-बार  मंकेनिकल  और  हैंडलिंग  प्लांट  का  फंस  कुछ
 पत्तनों  पर  गोदी  कामगारों  तथा  अन्य  अभिकरणों  द्वारा  हड़ताल  ।

 एम०  एम०  टी०  सी०  द्वारा  विलम्ब  शुल्क  को  कम  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपायों  का

 प्रस्ताव  किया  गया

 1.  जहां  एकल  बर्थ  को  व्यवस्था  की  गई  है  तथा  कच्चा  माल  उतारने  की  क्षमता  सीमित

 वहां  यदि  सम्भव  हो  तो  जहाज  को  किसी  अन्य  पत्तन  की  ओर  मोड़ा  जा  सकता

 2.  जब  तक  जह्नलाज  को  स्थान  न  मिल  जाए  साल  को  मध्य  धारा  में  उतारना  ।

 3.  पत्तन  प्राधिकारियों  को  सम्बन्धित  वस्तुओं  के  लिए  निर्धारित  स्थान  के  अतिरिक्त  कोई
 स्थान  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सहमत  तथा

 4.  पत्तन  प्राधिकारियों  को  मैकेनिकल  और  हैंडलिग  प्रणाली  के  कार्य  में  सुधार  लाने  के
 लिए  कहा  गया  है  ।

 सरकार  हारा  विभिन्‍न  क्षेत्रों  को  दो  गई  राज  सहायता

 6481.  भ्रो  बढद्धि  चना  लेन  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  मद-वार  कितनी  राज  सहायता
 दी

 यदि  राज  सहायता  समान  दर  से  दी  गई  है  तो  सांतवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान
 सरकार  द्वारा  कुल  कितनी  राज  सहायता  दिए  जाने  की  संभावना

 क्‍या  सरकार  का  विचार  धीरे-धीरे  यह  राज्य  सहायता  बन्द  करने  का  ओर

 क्‍या  सरकार  ने  तत्संबंधी  परिणाम  सुनिश्चित  किए

 226



 21  190g  लिखित  उत्तर

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के

 दौरान  राज  सहायता  की  प्रमुख  म॒दों  पर  हुए  व्यय  को  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल

 पर  रख  दिया  गया

 से  राज-सहायता  की  अदायगी  के  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  सरकार  का  दृष्टिकोण
 वर्ष  1986-57  6-57  के  बजट-भाषण  के  पेरा  17  में  बताया  गया  सदन  में  बजट  पर  हुई  सामान्य

 चर्चा  113-3-86  3-3-86  को  दिए  गए  उत्तर  में  भी  इस  पहलू  पर  प्रकाश  डाला  गया

 विवरण

 छठी  योजना  (1980-85)  के  दोरान  राज  सहायता  की  प्रमुख  मदों  पर  केन्द्रीय  सरकार  के
 व्यय  ।

 1980-81  1981-82  1982-83  2-83  1983-84  1984-85

 अनुमान  )

 कुल  राजਂ  1912  1946  2304  2886  4422

 सहायता

 जिसमें  खाद्य  ‘

 सम्बन्धी  राज

 सहायता  650  700  711  836  1100
 उबरंकों  संबंधी
 राज  सहायता

 --  देशी  170  275  550  900  1200

 --  आयातित  355  100  55  142  632

 निर्यात  399  477  477  463  499
 संवंधंन

 बनन्‍्द्रोल  76  125  56  53  53

 का  कपड़ा

 रेलवे  को  69  78  97  93  98

 राज

 यता
 #  ज्नोत  सरकार  के  बजट  का  अथिक  और  कार्य-पम्बन्धी  वर्गीकरण  ।
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 राजस्थाम  और  गुजरात  को  चावल  और  गेहूं  की  सप्लाई

 6482.  भरी  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :  क्या  खाद्य  श्लोर  नागरिक  प्‌  ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 राजस्थान  और  गुजरात  की  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  उनकी  राज्य

 सरकारों  की  चावल  और  गेहूं  की  अलग-अलग  कुल  वार्षिक  माँग  क्षितनी  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  वर्ष  1982  से  1985  तक  और  1986  के  दोरान

 राजस्थान  और  गुजरात  सरकारों  को  कुल  कितना  चावल  और  गेहूं  आवंटन  किया  और  वास्तव  में

 कितना  चावल  ओर  गेहूं  सप्लाई  किया  |

 योजना  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍त्रो  ए०के०  और

 एक  विवरण  संलग्त  है  जिसमें  राजस्थान  और  गुजरात  के  मामले  में  1982  से  198<  के

 वर्षों  और  1986  के  लिए  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  हेतु  चावल  और  गेहूं  की  कुल
 आवंटन  और  उठान  का  ब्यौरा  दिया  गया

 1982,  1983  1984,  1985  के  वर्षों  क ेदोरान  और  1986,  में  राजस्थान

 और  मुजरात  के  सम्बन्ध  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  केन्द्रीय  पूल  से चावल  और  गेहूं
 की  आवंटन  और  उठान

 विवरण

 राज्य  वर्ष  चावल

 मांग  आवंटन  उठान  मांग

 राजस्थान  1982,  33.0  31.0  10.0  720.0
 1983  24.0  12.0  4.3  720.0

 1984  24.0  12.0  4.5  720  0

 24.0  16.0  6.2  720.0

 1986  2.0  2.0  0.4  60.0

 1982  27:.0  182.5  177.3  340.0

 1983  300.0  90.0  84.8  350.0

 1984  300.0  90.0  91.8  140.0

 1986  1985  310.0  145.0  108.7  420.0

 1986  25.0  20.0  16.3  50.0
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 गेहं
 आवंटन

 291.0
 336.0

 336.0

 380.0

 50.0

 142.5

 210.0

 210.0

 280.0

 40.0

 उठान

 180.6
 76.3

 5.0

 181.5

 59.3

 141.4

 i11.8

 17.8

 107.0

 32.3
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 थोफ  मूल्य  सुचकांक  और  उपभोक्ता  मूल्य  में  श्रन्तर

 6483.  श्री  बी०  के०  गढ़वी  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985-1986  के  दौरान  थोक  मूल्य  उपभोक्ता  मूल्य  सुचक्रांक  तथा

 खुदरा  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  प्रतिमाह  कितनों  बार  अन्तर

 कौन-कौन  सी  मुख्य  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  खुदरा  मूल्यों  में  उनके  थोक  मूल्यों  की

 तुलना  में  तीन  प्रतिशत  से  अधिक  की  वृद्धि  हुई

 इस  वृद्धि  के  क्या  कारण  और

 भविष्य  में  इस  प्रवृत्ति  को  नियंत्रित  करने  के  लिये  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किये

 जाने  विचार  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  वर्ष  1985-86
 के  दौरान  थोक  मूल्य  सूचक  अंक  और  उपभोक्ता  मूल्य  सूचक  अंक  में  मासिक  घटबढ़  के  सम्बन्ध  में

 अपेक्षित  सूचना  नीचे  दी  गई  है  :

 मास  वर्ष
 ह

 अखिल  भारतीय  औद्योगिक  थोक
 उपभोक्‍ता  सूचक  अंक  सुचक  अंक

 (19¢0 =100)  (1970-71

 2.5

 1985  1.4  0.9

 1985  1.0  0.9

 1985  1.0  1.0

 1985  0.5  0.3

 1985  0.2  0.3

 1985  0.2  0.4

 1985  0.8  --0.6

 1985  कोई  परिवतंन  नहीं  --0.3

 1985  कोई परिवतंन नहीं

 1986  0.6  0.3

 +-  सप्ताहों  का औसत
 नर  अनन्तिम
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 खुदरा  मूल्यों  का  कोई  अलग  सूचक  अंक  नहीं  खुदरा  मूल्यों  में  होने  वाली  घटबढ़
 औद्योगिक  श्रामिक  उपभोक्‍ता  सूचक  अंक  की  प्रवृत्ति  में  प्रकट  होती  उपभोक्ता  सूचक  अंक  क

 हिसाब  भिन्‍न-भिन्‍न  अभद्योतिक  केन्द्रों  क ेलिये  लगाया  जाता  है  और  अलग  अलग  वस्तुओं  के  लिए

 नहीं  ।

 मूल्य  स्थिति  पर  बराबर  नजर  रखी  जाती  है  और  उभरने  वाली  प्रवृतियों  के  परिप्रेक्ष्य  में

 जब  ओर  जंसी  आवश्यकता  होती  है  उपचारात्मक  कारंवाई  की  जाती  है  ।  सरकार  की  मुद्रास्फीति
 विरोधी  नीति  में  पूर्ति  और  मांग  के  प्रभावी  प्रबन्ध  पर  जोर  दिया  जाना  जारी  है  जिसमें  आवश्यक

 वस्तुओं  के  लिए  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  समर्थ  बनाया  विशेष  योजनाओं  के  अन्तगंत
 कमजोर  वर्गों  को  खाद्यान्न  की  पूर्ति  किया  राजकोषोय  अनुशासन  करना  और
 व्यवस्था  में  कुल  नकदी  को  नियंत्रण  में  रखना  शामिल  है  ।

 बम्बई  में  होरों  के  व्यापारियों  पर  छापे

 6484.  श्री  बी०  के०  गढ़वी  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984-85  और  1485-86  के  बम्बई  में  हीरों  के  कितने  व्यापारियों  पर
 छापे  मारे

 क्‍या  हीरों  के  किसी  व्यापारी  के  विरुद्ध  मुकदमा  चलाया  गया  और

 यदि  तो  इसका  क्‍या  परिणाम  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  प्‌  :  से  वित्तीय  वर्ष
 1984-85  और  1985-86  के  आयकर  विभाग  ने  हीरे  के  व्यापारियों  के  मामलों  में  बम्बई
 में  42  और  95  तलाशियां  लीं  ।

 इन  मामलों  में  अभी  तक  कोई  मुकदमा  नहीं  चलाया  गया  है  क्‍योंकि  जांच-पड़ताल  चल
 रही

 फ्रांस  श्रौर  पश्चिम  जमनो  के  साथ  व्यापार  धाटा

 6485.  श्री  बी०  के०  गढ़वो  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 फ्रांत  ओर  पश्चिम  जधंनी  के  साथ  कितना  व्यापार  घाटा  हुआ  और
 तत्सबंधो  ब्योरा  क्‍या

 व्यापार  धाटा  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  देशों  के  साथ  कम  से  कम  व्यापार  सन्तुलन  बनाने  के
 लिए  कोई  योजना  तेयार  करने  का  है  ?

 वाणिज्य  _  तथा  खाद्य  झोर  नागरिक  पूछि  संत्रो  पो०  शिव  :
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 डी०  जी०  आई०  एण्ड  कलकत्ता  से  उपलब्ध  अनन्तिम  आंकड़ों  के  अनुसार  विनिद्दिष्ट  देशों  के
 सम्बन्ध  में  1985  के  दौरान  भारत  के  आयात  और  व्यापार  शेष  की
 स्थिति  निम्नलिखित  है  :---

 करोड़
 1986

 निर्यात  आयात  व्यापार  होष

 संयुक्त  राज्य  687.25  948.91  (--)  261.56

 ब्रिटेन  247.86  567.72  (--)  319.86

 फ्रांस  30.83  272.54  (--)  191.71

 प०  जर्मनी  आर०  203.09  678.48  (--)  475-39

 =aafera:  अनन्तिमः  इनमें  संशोधन  हो  सकता

 स्रोत  :  डी०  जी०  सी०  आई०  एण्ड  एस०  कलकत्ता  ।

 तथा  व्यापार  घाटा  कम  करने  के  उदंश्य  से  विगत  हाल  के  दौरान  तीद्र
 संवर्धनात्मक  उपाय  किए  गए  इनमें  शामिल  हैं  अपने  3  त्पादन  आधार  का  अपने

 उल्पादन  साधनों  का  अफ्नी  ओद्योगिक  तक  राजकोषीय  नौतियों  में  परिवर्तत  तथा
 समय-समय  पर  संशोधन  आदि  ।  सातवी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  आयात  योग्य  हमारे

 घरेलू  विशेष  रूप  से  बल्क  आयातों  के  मामले  को  बढ़ाने  के  भी  प्र  यास  किए  जा

 रहे  हैं  ।

 विभिन्‍न  व्यापार  संवर्धन  उपायों  जैसे  व्यापार  प्रतिनिधि  मण्डलों  का

 आदान  सम्मेलन  आदि  के  द्वारा  विभिन्‍न  देशों।क्षेत्रों  में  निर्यात  बढ़ाने  के लिये  भी  कदम

 उठाए  जा  रहे  युरोपीय  समुदाय  के  आयोग  पर  भी  समुदाय  बाजारों  को  इन  देशों  के  साथ

 हमारे  भारी  व्यापार  घाटे  को  देखते  हुए  भारतीय  उत्पादों  की  बेहतर  उपलब्धि  को  सुकर  बनाने  की

 आवश्यकता  पर  जोर  दिया  जा  रहा  ।

 उम्मीदवारों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नियुक्ति  के  लिये  बंकों  में  भर्तो

 6486:  श्रीसती  किशोरी  सिंह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 का  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नियुक्ति  के  लिए  बकों  में  केवल  ग्रामीण  उम्मीदवारों  को  ही  भर्ती
 किया

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बक
 चारियों  की  शहरी  मनोवृत्ति  को  किस  प्रकार  दूर  करने  का

 चयन  प्रक्रिया  में  ग्रामीण  पृष्ठभूमि  को  कोई  अधिमान  दिया  जाता
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  केवल  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  नियुक्ति  क ेलिए  अलग  से  कोई  भर्ती/चयन  नहीं  किया  जाता  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नियुक्ति
 ग्रामीण  क्षेत्रों  के उम्मीदवारों  तक  सीमित  नहीं  हीती  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  से  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  नियुक्त  किये  गये  वंक  कर्मचारियों  को  उचित  प्रशिक्षण  देने  की  अपेक्षा  की  जाती  है  जिससे  कि

 वे  ठीक  ढंग  से  काम  कर  सके  ।  सरकार ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नियुक्ति  के  लिये  बॉक  अधिकारियों

 को  प्रोत्साहित  करने  के  वास्ते  मार्ग-निर्देश  जारी  किये  इन  मार्ग-निर्देशों  के अनुसार  कोई
 अधिकारी  जूनियर  म॑नेजमैंट  ग्रेड  से  मिडिल  मैनेजमेंट  ग्रेड  में  पदोन्नति  के  लिए  तभी

 पाश्र  होगा  जब  उसने  कम  से  कम  दो  वर्ष  ग्रामीण  शाखा  में  सेवा  की  हो  ।  इसी  प्रकार  मिडिल

 मेनेजमैंट  ग्रेड  स्केल-॥  से  मिडिल  मेनेजपैंट  ग्रेड  में  पदोन्‍तति  के  लिए  किसी  ग्रामीण
 या  अधं-शहरी  क्षेत्र  की  शाखा  में  कम  से  कम  तीन  वर्ष  की  सेवा  अनिवार्य  है  ।

 ग्रामोण  झोर  ध्रथं  शहरी  क्षेत्रों  मे ंउचित  दर-दुकाने  खोलने  को  योजना

 6487.  श्रोमतो  किशोरी  सिह  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  खाद्य  निगम  का  शिक्षित  बेरोजगारों  की  सहायता  के  लिए  भ्रामीण  और
 अधे  शहरी  क्षेत्रों  मे ंउचित  दर  की  दुकानें  खोलने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  वया  है  ?

 यदि  तो  क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  की  ग्रामीण  क्षेत्रों  तक  पहुंचाने  क ेलिए  अन्य
 कोई  योजना  है  ?

 योजना  तथा  खाद्य  भौर  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 केन्क्रीय  सरकार  द्वारा  किए  गए  आवंठनों  के  अनुसार  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित
 प्रदेशों  को उनकी  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  तथा  अन्य  योजनाओं  के  लिए  खाद्याननों  की  आपूर्ति
 करने  हेतु  भारतीय  खाद्य  निगम  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शामित  प्रदेशों  में  अपने  आधार  डिपो  हैं  ।
 उपभोक्ताओ  को  खाद्यान्न  मुहै,्या  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  आगे  व्यवस्था  की  जानी
 होती  है  ।

 प्राकृतिक  रेशस  के  लिए  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌  का  गठन

 6488.  भ्री  मदन  पांडे  :  क्‍या  अस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संसद  द्वारा  पारित  किए  गए  अधिनियम से  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  को  रेशम  की
 निर्यात  नीति  सहित  रेशम  से  सम्बन्धित  सभी  कार्य  सौंपे  गये
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 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  दो  वर्ष  पहले  प्राकतिक  रेशम  के  लिए

 एक  स्वतंत्र  निर्यात  संवर्धन  परिषद  का  गठन  किया

 यदि  तो  परिषद्‌  का  गठन  करने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  केन्द्रीय  रेशम  जो

 एक  सांविधिक  निकाय  परिषद्‌  को  सौंपे  गये  सभी  कार्य  कर  रहा

 परिषद्‌  पर  कितनी  अतिरिक्त  राशि  खर्च  की गई  है  और  उसका  ओचित्य  क्‍या

 एे

 (=)  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  में  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  की  क्या  भूमिका  और

 यदि  एक  ही  कार्य  के  लिए  दो  निकाय  तो  क्‍या  यह  रेशम  निर्यातकों  के  हित
 के  प्रतिकल  नहीं  होगा  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  खूर्शीद  झालम  :  तथा  केन्द्रीय  रेशम

 बोर्ड  अधिनियम  1948  के  अन्तगंत  बोडं  को  देश  में  रेशम  उद्योग  का  विकास  करने  और  आयात

 तथा  निर्यात  से  सम्बन्धित  मामलों  में  केन्द्रीय  सरकार  को  परामर्श  देने  की  भूमिका  सौंपी  गई
 निर्यात  संवर्धन  में  क  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  की  भूमिका  सलाहकारी  स्वरूप  की  है  और  प्राकृतिक  रेशम

 माल  के  लदान  पूर्व  निरीक्षण  तक  सीमित

 से  भारतीय  रेशम  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌  को  बम्बई  में  1983  में  स्थापना  से

 पूर्व  रेशम  माल  के  निर्यातों  से  सम्बन्धित  कार्य  दो  निर्यात  संवर्धन  परिषदों  अर्थात  (1)  रेशम  तथा
 रेयन  वस्त्र  निर्यात  संवधन  परिषद  और  (2)  हथकरघा  निर्यात  संवर्न  परिषद  द्वारा  देखा  था  जो

 अन्य  मदों  का  रख  रखाव  भी  कर  रहीं  रेशम  म॒दों  के  लिए  विस्तृत  निर्यात  संभाव्यता  का  पता

 लगाने  के  उद्देश्य  से  सरकार  ने  पूर्ण  रूप  से  रेशम  वस्तुओं  में  सम्बन्धित  निर्यात  संवर्धन  गतिविधियों

 के  लिए  एक  स्वतन्त्र  निर्यात  संवर्धन  परिषद  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  1-4-1984  से

 इस  परिषद  को  रेशम  निर्यातकों  के  लिए  एक  मात्र  पंजीकरण  प्राधिकरण  घोषित  किया  गया

 भारतीय  रेशम  निर्यात  संवर्धन  परिषद  के  प्रारंभ  से  अब  तक  सरकार  ने  परिषद  को  बाजार  विकास

 सहायता  कोण  से  निम्नलिखित  अनुदान  रिलीज  किए  हैं  ।

 1983-84  2.65  लाख  रु०

 1984-85  13.27  लाख  रु०

 1985-86  6  12.80  लाख

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  क्योंकि  केन्द्रीय  रेशम  बोड  और  भारतीय  रेशम  निर्यात  संवर्धन

 परिषद  को  अलग-अलग  भूमिकाए  सौंपी  गई  हैं  ।

 बेंकों  को  कार्य  करने  को  भनुमति  देना

 6489.  श्री  ब्री०  एस०  कृष्ण  प्रम्थर  :  क्या  बिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 उन  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  के  नाम  कया  जिन्हें  कार्य  करने  के  लिए  लाइसेंस

 दिए  गए  और

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  को  काय॑  करने  की  अनुमति  देने  के  क्या  लाभ  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  उन  राष्ट्रीयकृत  बेकों  के  नाम
 नोचे  दिए  गए  जिनको  लीजिग  का  कारोबार  करने  के  लिए  लाइसेंस  दिए  गए  हैं  :--

 1.  भारतीय  स्टेट  बंक

 2.  बैंक  आफ  इंडिया

 3.  ओरियन्टल  बेंक  आफ  कामसे

 4.  इंडियन  ओव  रसीज  बेक

 5.  पंजाब  नेशनल  बेंक

 लीजिंग  करोबार  में  वाणिज्यिक  बेंकों  का  प्रवेश  उनके  कार्यचालन  के  मोजूदा  स्तर
 का  विस्तार  करने  और  मध्यम  तथा  बड़े  उद्योगों  को  उनकी  मशीनरी  के  प्रतिस्थापन  और

 आधुनिकीकरण  के  कार्यक्रमों  क ेलिए  अधिक  वित्तीय  सहायता  दिये  जाने  की  सुनिश्चित  व्यवस्था
 करने  में  सहायक  सिद्ध  यह  बैंकों  का  ख्राभोपाजंकता  में  वृद्धि  करने  के  अलावा  उद्योगों  के
 प्रोद्योगिकीय  आधार  के  स्तर  को  भी  उन्नत  करेगा  ।

 वक्षिण  केनरा  में  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  द्वारा  वेतन  बिलों  में  कमीशन
 झोर  डाक-छुल्क  को  कटोतो  करना

 6490.  श्री  बो०  एस०  कृष्ण  झ्य्थर  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे करगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कर्नाटक  में  विशेषकर  दक्षिण  केनरा  जिले  में  राष्ट्रीयकृत
 राजकीय  उच्च  विद्यालय  के  अध्यापकों  के  वेतन  बिलों  से कमीशन  तथा  5  रुपये  डाक  शुल्क  के  रूप
 में  एकत  रफा  कटोती  करते  रहे  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  बंकों  को  कमीशन  और  डाक  शुल्क  को  कटौती
 न  करने  के  निर्देश  जारी  करने  का  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादन  :  और  बं  क  स्थानीय  चेकों
 पर  कोई  कमीशन  नहीं  लेते  ।  यदि  स्कूल  प्रधिकारियों  को  सम्बद्ध  सरकारी  विभाग  के  किसी
 समेकित  राशि  का  चंक  प्राप्त  होता  तो  उसकी  वसुली  का  सेवा  प्रभार  सम्बद्ध  स्कूल
 कारियों  अथवा  सरकार  द्वारा  वहन  किया  जाना  चाहिए  न  कि  अध्यापकों  द्वारा  ।  यदि  सम्बद्ध
 सरकारी  विभाग  द्वारा  स्कूल  प्राधिकारियों  को  राशि  ड्राफ्ट  के  जरिए  प्र  षित  की  जाती  है  तो  प्रेषणा
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 प्रभार  प्रं  षक  अर्थात्‌  सरकार  द्वारा  वहन  किए  जाने  होते  हैं  ।  इस  मामले  में  भी  अध्यापकों  पर  सेवा
 प्रभार  लगाने  का  कोई  सवाल  नहीं  है  ।  यदि  राज्य  सरकार  अलग-अलग  अध्यापकों  के  नाम  वेतन
 चंक  जारी  करती  तो  ऐसा  अनुभव  किया  जाता  हैं  कि  राज्य  सरकार  को  ऐसी  प्रक्रिया  तैयार
 करनी  चाहिए  जिसके  अच्तगंत  भुगतान  स्थानीय  चेकों  द्वारा  किया  जाए  या  बोकों  के  सम्बन्धित
 सेवा  प्रभार  राज्य  सरकार  अथवा  स्कूल  प्राधिक्रारियों  द्वारा  बहन  किये  अपने  कमंचारियों  को
 वेतन  का  मुगतान  करना  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी  ऐसी  आशा  करना  उचित  नहीं  है  कि
 राज्य  सरकार  की  मजदूरी/वितन  के  भुगतान  और  लागत  पर  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  द्वारा  बिना
 लागत  वसूली/प्र षण  के  रूप  में  आधिक  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।

 बक  सेवा  प्रभार  लगाने  में  एकरूपता  के  लिए  प्रयास  कर  रहे  हैं  और  यह  कहना  सही  नहीं
 है  कि  दक्षिण  केनरा  के  लिए  कोई  विशेष  प्रमार  लिए  जा  रहे  हैं  ।

 कर्नाटक  में  पर्यंटत  भर  होटल  प्रबन्ध  संस्थान  की  स्थापना

 6491.  श्री  वो०  एस०  कृष्ण  झ्य्यर  :  क्या  संसदीय  कार्य  झोर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  सरकार  ने  कर्नाटक  में  पयंटक  और  होटल  प्रबंध  संस्थान  स्थापित

 करने  के  लिए  अनुमति  मांगी  और

 यदि  तो  क्या  उसके  लिए  अनुमति  दे  दी  गई  है  ?

 संसदीय  कार्य  झौर  पर्यटन  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  कर्नाटक  में  एक
 पर्यटन  कौर  होटल  प्रबन्ध  संस्थान  स्थापित  करने  के  बारे  में  कर्नाटक  सरकार  ने  एक  प्रस्ताव  त॑यार

 किया  है  ।

 कर्नाटक  सरकार  को  सलाह  दी  गई  है  कि  ब  गलौर  में  होटल  प्रब ध  संस्थान

 पहले  ही  मौजूद  है  और  केन्द्रीय  सरकार  इस  मौजूदा  संस्थान  में  सुलभ  सुविधाओं  के  अन्तगंत  राज्य

 सरकार  को  प्रशिक्षण  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  कोई  भी  सहायता  प्रदान  करेगी  तथा  इस  राज्य

 में  एक  अन्य  संस्थान  स्थापित  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करना  संभव  नहीं  है  ।

 धोखाघड़ो  को  रोकने  के  लिए  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  में  श्रोम्बड्समेन  की  नियुक्ति

 6492.  श्री  बो०  एस०  कृष्ण  श्रम्पर  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  धोखाधड़ी  को  रोकने  के  लिए  राष्ट्रीयक्रत  बैंकों  में  एक  नियुक्त
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 बेंकों  द्वारा  दुविनियोजन  इत्यादि  के  बारे  में  शिकायत  करने  हेतु  जमता
 के  लिए  इस  समय  कोन-सी  एजेन्सी  उपलब्ध  है  ?

 विस्त  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जनांदन  :  नहीं  ।
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 जनता  दुविनियोजन  आदि  से  सम्बन्धित  अपनी  शिकायते  सम्बन्धित  ब ंकों

 के  अध्यक्ष  और  अन्य  पयंवेक्षी  प्राधिकारियों  अथवा  उक्त  ब॑  क  के  मुख्य  सतर्कता  अधिकारी  और  अन्य

 सतर्कता  अधिकारियों  को  भेज  सकती  हैं  ।  यह  उपाय  आपराधिक  कानूनों  के  अन्तर्गत  जनता  को

 उपलब्ध  उपायों  के  अलावा  हैं  ।

 विशिय  बंक  प्रध्यक्ष  द्वारा  ्नन्त  रष्ट्रीय विकास  एसोसियेशन  से  भारत  को

 अधिक  धन  दिए  जाने  का  समर्थन

 6493.  डा०  बो०  एल०  शलेश

 श्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विद्व  बेंक  के  अध्यक्ष  श्री  ए०  डब्ल्यू  कलासन  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एसोसियेशन
 से  भारत  को  उदार  शर्तों  पर  पर्याप्त  सहायता  जारी  रखने  का  समर्थन  किया  है  और  अंशदान  देने

 वाले  देशों  से  बैक  को  सुदृढ़  करने  को  कहा  है  जिससे  कि  वह  आसान  हार्तों  पर  यह  ऋण  सहायता  दे
 और

 यदि  तो  भारत  को  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  अभिकरण  से  अधिक  सहायता  के  मामले
 में  वास्तव  में  इसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भरी  :

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  के  सम्बन्ध  में  अभी  विचार-विमर्श  किया  जा  रहा  है
 ओर  पुर्न॑मरण  के  पूर्ण  आफार  और  उसमें  भारत  के  हिस्से  के  बारे  में  अभी  अन्तिम  रूम  से  निर्णय

 नही  हुआ  है  ।

 भारतोय  श्रौद्योगिक  ऋण  तथा  नियेश  निगम  द्वारा
 झोद्योगिक  इकाइयों  को  ऋण

 6494.  डा०  बी०  एल०  शेलेश  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  तथा  निवेश  निगम  सी०  आई०  सी०

 द्वारा  औद्योगिक  इकाइयों  विशेषकर  उन  इकाइयों  को  जो  विकसित  देशों  को  निर्यात  के  लिए
 आधुनिक्रीकरण  करना  चाहती  है  लगभग  40  प्रतिशत  अधिक  ऋण  मंजूर  किए  जाने  की  सम्भावना

 यदि  तो  गैर  सरकारी  तथा  सरकारी  क्षेत्रों  दोनों  में  विभिन्‍न  उद्योगों  क ेलिये  ऋण
 किस  प्रकार  बांटा  और

 क्‍या  उद्योगों  को  ऋण  देते  समय  उन  उद्योगों  को  प्राथमिकता  दी  जायेगी  जो  पूर्वी
 उत्तर  प्रदेश  जैसे  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थापित  किये  जाते  हैं  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  जनादंन  प्‌  :  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  तथा
 निवेश  निगम  ने  निर्यातोन्‍्नमुख  परियोजनाओं  को  प्रौद्योगिकी  को  अद्यतन  आधुनिकीकरण

 विविधीकरण  करने  और  नई  परियोजनाएं  लगाने  के  लिये  सावधि  ऋण  देने  की  योजना  बनाई

 है  |  इसमें  से  कोई  विशेष  प्रतिशत  परियोजनाओं  के  अधुनिकीकरण  के  लिये  नियत  करने  का  प्रस्ताव

 नहीं  है  क्योंकि  यह  विभिन्‍न  उद्यमियों  द्वारा  बनाई  गई  उन  स्कीमों  पर  निर्भर  करेगा  जिनमें  यह
 जरूरी  नहीं  कि  केवल  विकसित  देशों  को  निर्यात  की  बात  हो  ।

 निर्यात  की  ठोस  सम्भावनाओं  के  उत्पादों  के  लिये  वित्तीय  सहायता  के  वास्ते  गैर

 सरकारो  क्षेत्र  तथा  संयुक्त  क्षेत्र  दोनों  की  कम्पनियां  भारतीय  आद्योगिक  ऋण  तथा  निवेश  निगम  से

 वित्तीय  सहायता  की  पात्र  होंगी  ।

 सामान्य  संस्थागत  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  लगाए  जा  रहे  उद्योगों

 को  उचित  तरजीह  दो  जाएगी  ।

 सातवों  पंचवर्षोय  योजना  के  दोरान  हिमाचल  प्रदेश  में  पर्यटन  को

 प्रोत्साहन  देने  लिए  योजना

 6495.  प्रो०  तारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  संसदीय  कार्य  झोर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  :

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  हिम।चल  प्रदेश  में
 पर्यटन  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  केन्द्रीय  प्रकार  द्वारा  वित्तीय  सहायता  देने  हेतु  छः  विशिष्ट

 नाए  भेजी

 यदि  तो  प्रत्येक  योजना  की  अनुमानित  लागत  सहित  संक्षिप्त  रूप  रेखा  क्या  है  ओर

 इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  भारत  पर्यटन  विकास  निम्रम  द्वारा  क्‍या  निर्णय  लिया  गया  है  और
 उसके  क्या  कारण

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  की  मंजूरी  वित्तीय  सहायता  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  कोई

 नई  योजना  भेजी  गई  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार/भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  इन  पर
 क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 संसदोय  कार्य  श्रोर  पर्यटन  संत्रो  एच०  के०  एल०  :  और  छठी
 पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दोरान  राज्य  सरकार  से  पांच  स्कीमें  प्राप्त  हुई  थीं  जिनके  ब्यौरे  विवरण  में

 दिए  गए  हैं  ।

 और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  बषं  कुल्लु  में  एक  कला  केन्द्र  का

 सुधार  निर्माण  करने  और  दो  यात्रिकाओं  का  निर्माण  जिसके  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा
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 भारतीय  यात्री  आवास  विकास  समिति  के  पक्ष  में  भूमि  के  हस्तांतरण  की  अभी  प्रतीक्षा  के  बारे

 में  विभाग  कारंवाई  कर  रहा

 विवरण

 (1)  सरहन  में  ट्रंकर्स  हुट्स  :  इस  स्क्रीम  के  लिए  पर्यटन  विभाग  ने  18.00  लाख  रु०

 स्वीकृत  किए  हैं  जिसमें  से  9.00  लाख  रु०  रिलीज  कर  दिए  गए  हैं  ।

 (2)  स्विलसर  में  पयंटक  इन्न  :  प्रस्ताव  एकीकृत  वित्त  को  भेजा  गया  जिन्होंने  अभी

 तक  स्वीकृति  नहीं  दी  है  ।

 (3)  धर्मशाला  में  प्रावास  सुविधाएं  :  इस  सम्बन्ध  में  एक  प्रस्ताव  मिला  था  जिसमें  बहुत
 अधिक  व्यय  शामिल  राज्य  सरकार  से  संशोधित  अनुमान  भिजवाने  के  लिए

 अनुरोध  किया  गया  दिनांक  19-1-1986  को  आयोजित  बँठक  में  उन्होंने
 एक  महीने  के  अन्दर  इन्हें  भिजवाने  का  वायदा  किया  था  परन्तु  अभी  तक  प्राप्त  नहीं

 हुए

 (4)  सकी  उपकरणों  की  व्यवस्था  :  यह  मान  लिया  गया  है  कि  विदेशों  से  उपकरणों  के

 नए  सेट  प्राप्त  हो  जाने  के  आई०  आई०  एस०  एंड०  गुलमर्ग  के  पुराने
 स्‍्टाक  में  से  50  सेट  उन्हें  हस्तांतरित  कर  दिए  जाएंगे  ।

 (5)  मेले  झोर  पर्व  :  कुल्लु  में  चम्बा  में  मिनंजर  पर्व  और  मण्डी  में  शिवरात्रि
 जैसे  मेले  और  पर्वों  से  सम्बन्धित  प्रस्तावों  की  जांच  की  गई  है  और  अक्तूबर  1985
 में  राज्य  से  खर्चे  के  बारे  में  कुछ  विशिष्ट  सूचना  और  ब्यौरे  मांगे  गए  थे  जो  अभी
 तक  प्राप्त  नही  हुए  हैं  ।

 लो  ह-अयस्क  का  निर्यात

 6496.  श्री  चितामणि  जंना  :
 थी  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  निर्यात  की  गई  लोह-अयस्क  की  वर्ष-वार  मात्रा  क्या  है
 तथा  उसमें  से  इसकी  कितनी  मात्रा  में  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  निर्यात  किया

 उक्त  अवधि  के  दोरान  लौह-अयस्क  किन  देशों  को  कितनी  मात्रा  में  में  तथा  किस
 दर  पर  निर्यात  किया

 इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की

 क्या  यह  सच  है  कि  चीन  को  लोह-अयस्क  निर्यात  करने  के  लिए  बात  चीत-शुरू  की
 गई
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 यदि  को  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 अगले  वर्ष  के  दोरान  लौह-अयस्क  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाये

 गए  हैं  तथा  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्री  पो०  शिव  :  से

 गत  तीच  वर्षों  के दोरान  लौह  अयस्क  के  देश  वार  निर्यातों  की  मात्रा  तथा  इन  निर्यातों  के  लिए

 मुल्य  प्राप्ति  संलग्न

 से  जी  198  5-86  के  एन०  टी०  सी०  ने  चीन  को  2.7  लाख
 टन  लौह  अयस्क  के  निर्यात  के  लिए  संविदाएं  की  ।  एक  अन्य  संविदा  1.60  लाख  मे०  टन  के
 फरवरी  से  मई  1986  के  बीच  लदान  के  लिए  की  गई  थी  ।

 लौह  अयस्क  के  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  जा  रहे

 (1)  विजाक  पत्तन  पर  लोह  अयस्‍्क  के  रखरखाव  की  सुविधाओं  में  सुधार

 (2)  पराद्दीप  पत्तन  में  डबे  दो  डूं  डग्स  को

 (3)  नए  बाजारों  में

 (4)  परम्परागत  बाजारों  में  अपने  भाग  में  वृद्धि  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  कुदरे  मुख  लोह  अग्रस्क  सान्द्रणों  को  छोड़कर  30
 मिलियन  मे०  टन  लौह  अयस्क  निर्यात  करने  का  लक्ष्य  है  ।
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 ]

 स्टेट  थक  भ्राफ  इन्दीर  हारा  लाटरी  टिकटों  का  जेचा  जोना

 6497.  श्री  नरेश  चन्द्र  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  स्टेट  बेंक  आफ  इन्दोर  के  मुख्यालय  में  1985  में  देश  में
 अपनी  सभी  शाखाओं  को  लाटरी  टिकटें  बेचने  के  लिए  एक  परिपत्र  जारी  किया

 यदि  तो  किस  नियम  के  अघीन  ये  टिकटें  बेची  जाती  थीं  और  बंक  द्वारा  मुनाफा
 कमाया  जाता

 नियमों  के  विपरीत  लाटरी  टिकटें  बेचने  के  लिए  परिपत्र  किसने  जारी  किया  था
 तथा  ऐसे  निर्देश  जारी  करने  वाले  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  कमंचारियों  ने  लाटरी  टिकटें  बेचने  का  कड़ा  विरोध  किया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  (+)  से  स्टेट  बेंक  आफ  इन्दोर
 के  ब॑  क  के  प्रधान  कार्यालय  से  2  अंचल  कार्यालयों  और  162  शाखाओं  के  नाम  मई
 198  5  में  एक  परिपत्र  जारी  किया  गया  था  जिसमें  इन्दौर  में  टेविल  टेनिस  स्टेडियम  के  निर्माण  के

 लिए  धन  एकत्र  करने  में  मदद  करने  के  वसस्‍्ते  इन्दोर  टेबिल  टेनिस  ट्रस्ट  की  ओर  से  लाटरी  टिकट

 बेचने  के  लिए  कहा  गया  था  ।

 बैंककारी  विनियमन  अधिनियम  के  अनुसार  कोई  बेंक  अपने  कारोबार  के  संवर्धन  या  उन्नति

 के  लिए  आनुषगिक  या  सहायक  उपाय  कर  सकता  स्टेट  बंक  आफ  इन्दौर  ने  सूचित  किया  है
 कि  इस  कार्य  का  श्रयोजन  बंक  के  लिए  जमा  राशियां  जुटाना  और  बं  क  के  काय  क्षेत्र  में  खेलों  को

 बढ़ावा  देने  के  उ्द  श्य  को  समर्थन  प्रदान  कर  व  क  के  प्रति  शुमेच्छा  उत्पन्न  करना  यह  सेवा

 बिना  कमीशन  लिये  की  गई  थी  ।

 बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  उसके  किसी  कमेंचारी  से  कोई  अभ्यावेदन/विरोध
 प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  को  भ्रथक्षमता  सुधारना

 6498.  डा०  सुघोर  राय  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  क्षंत्रोय  ग्रामीण  बंकों  के  कमंचारी  संघ  ने  क्षत्रीय  ग्रामीण  बंकों  की  भर्थक्षमता

 में  सुधार  के  लिंए  फुछ  प्रस्ताव  रखे

 क्‍या  कृषि  वित्त  निगम  ने  अधिकतर  प्रस्तावों  की  पुष्टि  कंर  दी  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विश  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जनादंत  :  से  राष्ट्रीय  कृषि  और

 ग्रामोण  विकास  बँक  ने  सूचित  किया  है  कि  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंक  कर्मंच!री  संघ  ने  क्षेत्रीय  ग्रामीण
 बैंकों  की  अर्थक्षमता  को  सुधारने  क ेलिए  समय-समय  प्रस्ताव  भेजे  इन  प्रस्तावों  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण

 बंकों  द्वारा  ली  गई  उधार  रकमों  पर  ब्याज  दर  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  की  प्रारक्षित

 नकद  राशियों  पर  भातीय  रिजवं  बंक  द्वारा  ब्याज  की  राष्ट्रीय  ब॑  क  द्वारा  पुनवित  सीमाओं

 को  बकाया  अग्रिमों  के  50  प्रतिशत  से  बढ़ा  कर  75  प्रतिशत  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बकों  द्वारा
 लक्षित  वर्गों  से  भिन्‍न  वर्गों  को  ऋण  दिया  अप्रिमों  पर  सेवा  प्रभार  के  रूप  में  एक  प्रतिशत

 की  5  वर्ष  तक  विकास  सहायता  का  समन्वित  ग्रामीण  विकात  कार्यक्रम  अग्रिमों  पर
 ब्याज  दर  में  2  प्रतिशत  की  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  के  काय॑  क्षंत्र  में  राष्ट्रीय  बंक  के  पुनवित्त
 में  वद्धि  पर  ब्याज  दर  की  कटौती  आदि  शामिल  क्षत्रीय  ग्रामीण  बंकों  द्वारा  राष्ट्रीय  बंक  से

 लिए  जाने  वाले  उधारों  पर  ब्याज  दर  में  प्रारक्षित  निधियों  पर  ब्याज  की  अदायगी  और

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  को  अन्य  बंककारी  कारोबार  करने  की  अनुमति  से  सम्बन्धित  प्रस्तावों  को

 छोड़कर  संघ  के  अधिकतर  प्रस्तावों  की  कृषि  वित्त  निगम  द्वारा  पुष्टि  नहीं  की  गई  है  ।

 मल्टी-फाइबर  एप्रोमेंट  के  बारे  में  बीजिग  में  हुई  बंठक
 में  भारत  हारा  भाग  लेना

 6499.  डा०  बो०  एल०  शैलेश
 श्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  वाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  बीजिंग  में  कपड़े  का  निर्यात  करने  वाले  विकसित  देशों  की

 हुई  बंठक  में  भारत  ने  भाग  लिया

 यदि  तो  बातचीत  के  विद्वेष  रूप  से  मल्टी  फाइबर  एग्रीमेंट  जिसका  अवधि  31

 जुलाई  को  समाप्त  हो  रही  को  समाप्त  करने  के  बारे  क्या  परिणाम

 क्‍या  भारत  वतंमान  मल्टी  फाइबर  एग्रीमेंट  पर  विस्तार  से  चर्ना  करने  के  लिए  टेरिफ

 ओर  व्यापार  के  समान्य  करार  सम्बन्धी  वस्त्र  समिति  की  इस  महीने  होने  वाली  बठक  में  भाग  ले

 रहा

 इस  व्यवस्था  के  वर्ष  भर  कार्य  करने  के  आधार  पर  मल्टी  फाइबर  एग्रीमेंट  को  चालू
 रखने  के  सम्बन्ध  मैं  यूरोपीय  आथिक  समुदाय  की  प्रतिक्रिया  क्या  और

 कपड़ों  और  वस्त्रों  के  विमुव  व्यापार  के  व्यवस्थित  विकास  के  लिए  मल्टी  फोइबर

 एग्रीमेंट  को  समाप्त  करने  और  टेरिफ  ओर  व्यापार  के  सामान्‍य  करार  नियम  को  पुनः  अपनाने  के
 बारे  में  भारत  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?
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 वाणिज्य  तथा  खाद्य  श्लोर  नागरिक  प्‌  ति  मंत्री  पो०  शिव  :  से

 भारत  ने  बीजिंग  में  4  से  8  1986  तक  वस्त्रों  तथा  कपड़े  के  विकासशील  देशों  के  निर्यातकों

 की  बौठक  में  भाग  लिग्रा  ।  इस  ब॑  ठक  में  विकासशील  देशों  ने  अन्य  वार्ता  के  साथ-साथ  इन  बातों

 पर  जोर  दिया  विकसित  देशों  द्वारा  बहुपक्षीय  वचन  बद्धताओं  जिनमें  1982  में  गत

 कारी  पक्षकारों  की  मंत्री  स्तरीय  बैठक  में  कीगई  वचन  विकासशील  देशों  के  वस्त्रों  तथा  कपड़े
 के  निर्यातों  पर  पावन्दियों  में  पर्याप्त  उदारी  करण  की  मांग  और  विकसित  बाजारों  पर  इन  उत्पादों

 के  उनके  निर्यातों  को  संच/लित  करने  वाली  प्रतिबधघात्मक  और  विमेदकारी  व्यवस्था  को  समाप्त

 करने  को  कार्यान्वित  करने  की  आवश्यकता  विकासशील  देशों  ने  नोट  किया  कि  गाट
 कारी  पक्षकार  इस  समय  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  के  सभी  क्षेत्रों  को  उदार  बनाने  और  बहुराष्ट्रीय
 व्यापार  प्रणाली  को  सुदृढ़  करने  के  उद्देश्य  से  बहुपक्षीय  व्यापार  कर्ताओं  के  एक  नये  कार्यक्रम  के

 लिए  तैयारी  में  लगे  हैं  और  इस  संदर्भ  में  जोर  दिया  कि  वस्त्रों  की  वतंमान  व्यापार  व्यवस्था  को

 उदारीकृत  बताया  जाना  है  और  एक  सहमत  समय  में  बाधाओं  को  सुदृढ़  गांट  सिद्धान्तों  के  अन्तगंत

 दूर  किया  जाना  चाहिए  ।

 वर्तमान  बहुरेशा  प्रबन्ध  के  31  1986  को  समाप्त  हो  जाने  के  बाद  स्सत्रों  में

 अन्तराष्ट्रीय  व्यापार  व्यवस्था  के  भविष्य  के  बारे  में  इस  समय  गाट  वस्त्र  समिति  में  वार्ताएं  चल

 रही  सभी  प्रमुख  वस्त्र  निर्यातक्त  और  आयातक  देश  जिनमें  भारत  शामिल  वार्ताओं  में  भाग

 ले  रहे  वस्त्र  समिति  की  अन्तिम  बँ  ठफ़  3-4  अप्रैल  1986  को  हुई  थी  ।

 संकतों  के  अथुसार  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  एम०  एफ०  ए०  के  प्रकार  के  प्रबन्ध  को
 जारी  रखने  के  हक  में  है  ।

 (७)  जैसा  कि  ऊपर  बताया  गया  भारत  सहित  विकासशील  देशों  ने  इस  बात  पर  जोर
 दिया  है  कि  ब्त्रों  में  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  के  क्षेत्र  में  प्रतिबन्धों  को  सदा  उदार  बनाया  जाना  चाहिए
 ओर  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  ।

 पंजाब  एण्ड  सिध  बेंक  की  णिपरियाधानो  शाखा  के
 शाखा  प्रबन्धक  को  गिरफ्तार  करना

 6500.  डा०  गुलाप  याजदाती  :  कया  वित्त  मंत्री  गह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पंजाब  एण्ड  सिध  बक  की
 धानी  शाखा  के  शाखा  जो  86  लाख  रुपये  के  घोटाले  में  शामिल  उनको  19  फरवरी
 1985  को  स्थानीय  पुलिस  ने  गिरफ्तार  कर  लिया

 यदि  तो  मामले  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उक्त  शाखा  प्रबन्धक  बेंक  के  किसी  वरिष्ठ  अधिकारी  का  संबंधी
 और
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 क्‍या  सरकार  का  विधार  उफ्त  मामले  की  जाँच  करने  का  काम  किसी  जांच  एजेंसी
 को  सौंपने  का  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  और  पंजाब  एण्ड
 सिंध  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  पिपरियाधानी  शाखा  के  सभी  981  ऋण  खातों  की  जांच  करने  से

 पता  चला  है  कि  24  खातों  में  लगभग  2.05  लाख  रुपये  की  राशि  जाली  नामों  से  है  ।  कुछ
 अलग  ऋणकर्ताओं  द्वारा  शिकायत  करिए  जाने  पर  पुलिस  द्वारा  पिपरियाधानी  शाखा  के  प्रभारी

 कारी  को  दिनांक  19  1985  को  गिरफ्तार  क्रिया  गया  विस्तृत  निरीक्षण  के  पश्चात्‌
 पंजाब  एंड  सिंध  बैंक  ने  पुलिस  में  एक  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  दर्ज  कराई  बैंक  ने  उत्तर  प्रदेश

 पुलिस  के  महा  निदेशक  से  राज्य  के  खुफिया  विभाग  से  मामले  की  जांच  करवाने  का  अनुरोध  किया  ।

 पंजाब  एण्ड  सिंध  बैक  ने  सूचित  किया  है  कि  पिपारियाधानी  शाखा  शाखा  का  प्रभारी
 जिसक्री  सेवाए  अब  समाप्त  कर  दी  गई  हैं  बंक  के  एक  महाप्रबन्धक  का  है  ।

 बहुराष्ट्रीय  सिगरेट  कम्पनियों  द्वारा  विदेशों  मुद्रा  विनियमन
 झधिनियम  तथा  का  उल्लंघन

 6501.  भरी  राम  भगत  पासवन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  कुछ  बहुराष्ट्रीय  सिगरेट  कम्पनियों  न ेपिछले  तीन
 वर्षों  के  दोरान  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  तथा  विदेशों  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  निवारण
 अधिनिधम  का  उल्लंघन  किया  मौर

 यदि  तो  सरकार  का  इस  मामले  की  जांच  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  और  किसी  भारतीय
 कम्पनी  द्वारा  निभित  किए  जाने  वाले  एक  विदेशी  ब्रांड  के  सिगरेट  के  मामले  में  प्रवर्तन  निदेशालय
 द्वारा  की  गई  जांच  से  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  उपब  धों  के  किसी  उल्लंघन  का पता
 नहीं  चला  ।

 राज्यों  सरकारों  द्वारा  झपने  बेंक  खोलने  का  प्रस्ताव

 6502.  भरी  एच०  एस०  पटेल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  ने  कर्नाटक  के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  इस  सुझाव  पर  ध्यान  दिया

 है  कि  विकास  योजनाओं  के  लिए  संसाधन  जुटाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  के  अपने  बैंक  होने
 चाहिये  ;

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  और

 यदि  किसी  राज्य  सरकार  द्वारा  स्टेट  बेंक  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  किया  जाये  तो
 क्या  सरकार  का  विचार  उसे  मान्यता  देने  का  है  ?
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 जिस  मंत्रालय  में  रफ़्य  मंत्रो  जनादन  :  सम्भवतः  माननीय  सदस्य  का

 आशय  के  दिनांक  31-12-1985  के  संस्करण  में  प्रोपोसिज  स्टेट-ओन्‍ड  बेंक्सਂ

 शीघ्रंक  के  प्रक्ाहित  समाचार  से  है  ।

 और  बेंककारी  विनियमन  1949  के  उपबन्धों  के  अनुसरण  में  नया

 बेंक  खोलने  के  चाहे  वह  सरकारी  क्षंत्र  में  हो  या  गर  सरकारी  क्षेत्र  भारतीय  रिजव  बैंक

 से.लाइसेंस़  प्राप्त  करना  होता  है  ।  विभिन्‍न  सम्बद्ध  तथ्यों  को  देखते  हुए  भारतीय  रिजर्व  बैंक  का

 यह  व्रिचार  है  कि  इस  समय  कोई  नया  वाणिज्यिक  बेंक  खोलने  की  आवशक्षयकता  नहीं  है  ।  भारतीय

 रिजय  बैंक  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  उसे  कर्नाटक  सरकार  से  राज्य  सरकार  का  अपना  बैंक

 खोलने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  ।

 |
 जापान  हारा  भारत  को  तकनोकी  शोर  प्रोश्योगिक  सहायता

 6503.  प्रो०  निर्मला  कुमारों  शक्तावत  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  वस्त्र  रेलवे  और  पेट्रोलियम  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  भारत  की

 सहायता  करने  करने  पर  सहमत  हो

 जापान  किन-किन  क्षंत्रों  में भारत  की  औद्योगिक  और  तकनोकी  सहायता  करने  पर

 सहमत  हो  गया  और

 भारत  इसके  बदले  में  जापाने  को  क्‍या  देगा  और  कि  शर्तों  पर  देगा  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जनादंन  :  और  भारतीय

 कपड़ा  उद्योग  और  भारतीय  लौह  तथा  इस्पात्त  कम्पनी  के  वर्नपुर  कारखाने  का  प्राधुनिकीकरण  करने

 के  प्रयोजन  से  जापानी  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  क्षेत्रों  का  सुनिश्वयन  करने  उहंश्य  से  भारत

 और  जापान  के  बीच  प्रारम्भिक  बातचीत  हो  रही  है  ।  हस  समय  पेट्रोलियम  के  उत्पादन  के  बारे  में

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 ]

 दफ्तरश्षाही  के  ढांचे  में  कटोतो

 6504.  भरी  के»  कुन्जम्मु  :  क्या  विज्ष  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 क्या  दफ्तरशाही  के  ढांचे  में  कटोती  कश्मे  के  लिए  कोई  प्रयास  किये  गये

 ओर

 यदि  तो  किये  गये  प्रयासों  का  ब्योरा  क्या  है  बौर  उनके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  और  अनावश्यक  त्था

 अनुत्पादक  व्यय  पर  नियंत्रण  के  उपाय  करना  सरकार  को  निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया  है  हाल
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 ही  में  सरकार  ने  अत्यन्त  अपवादीय  परिस्थितियों  को  छोड़कर  पदों  के  सुजन  करने  रिक्तियों  के  भरे
 जाने  पर  रोक  सम्बन्धी  अनुदेश  जारी  किए  वित्त  मंत्रालय  के  कमंचारी  निरीक्षण  एकक/विभिन्‍्न

 मंत्रालयों  में  आन्तरिक  काये  अध्ययन  एककों  द्वारा  किये  जाने  वाले  कार्यमापक  अध्ययनों  से
 अतिरिक्त  स्टाफ  का  पता  लगाने  तथा  परिहार्य  पदों  के  सृजन  को  रोकने  के  भी  प्रयास  किये  जाते

 हैं  ।

 सभी  चालू  क्रियाकलापों  और  केन्द्रीय  सरकार  के  संग०नों  की  समीक्षा  करने  के लिए  और
 जो  अपनी  उपयोगिता  से  अधिक  समय  तक  विद्यमान  हैं  उनकों  बन्द  करने  के  लिए  मंत्रिमंडल

 सचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  कार्यकारी  दल  का  भी  गठन  किया  गया  यह  दल  विभिन्‍न  मंत्रालयों|
 विभागों  और  संगठनों  की  कर्चारी  संख्या  की  भी  समीक्षा  कर  रहा  है  ।

 दल  द्वारा  समीक्षा  जारी  है  ।

 सरकारी  विभागों  में  तकनीकी  पदों  की  संख्या  सें  कटोती

 6505.  श्री  कमला  प्रसाद  सिंह  :  क्‍या  विज  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  को  तकनीकी  मामलों  में  सलाह  देने  के लिए  लगभग  सभी

 सरकारी  कार्यालयों  में  विज्ञान  और  संबंद्ध  क्षेत्रों  मे ंतकनीकी  अहंता  प्राप्त  लोग

 क्‍या  हाल  ही  में  मितव्ययता  के  नाम  पर  इन  तकनीकी  पदों  में  कटौती  कर  दी  गई
 और

 तकनीकी  अहंता  प्राप्त  लोगों  के  हितों  की  सुरक्षा  करने  क ेलिए  क्या  उपाय  किए

 गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  किसी  भी  केन्द्रीय

 सरकार  के  मंत्रालय/विभाग  में  विशिष्ट  रूप  से  तकनीकी  पदों  की  संख्या  में  कमी  अथवा  कटौती  का

 सुझाव  देते  हुए  कोई  अनुदेश  जारी  नहीं  किए  गये  हैं  ।

 तथापि  अनावष्यक  और  अनुत्पादक  व्यय  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  निरन्तर  आधार  पर
 उपाय  किये  जा  रहे  वित्त  मंत्रालय  के  कर्मचारी  निरीक्षण  एकक/विभिन्‍न  मंत्रालय/विभागों  में

 आन्तरिक  काये  एककों  द्वारा  किये  जाने  वाले  कार्य  मापक  अध्ययनों  से  अतिरिक्त  स्टाफ  का  पता

 लगाने  तथा  परिहाय॑  पदों  के  सृजन  को  रोकने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 सभी  चालू  क्रिया  कलापों  और  केन्द्रीय  सरकार  के  संगठनों  की  समीक्षा  करने  के  लिए  और
 जो  अपनी  उपयौगिता  से  अधिक  समय  तक  विद्यमान  हैं  उन  को  बन्द  करने  के  लिए  मंत्रिमण्डल

 सचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  दल  का  गठन  किया  गया

 गेहू  का  निर्यात

 6506.  भरी  रामाअय  प्रसाद  सिह  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 248



 21  1908  लिखित  उत्तर

 कया  सरकार ने  गेहूं  का  घरेलू  निगम  मूल्य  से  कम  मूल्य  पर  निर्यात  करने  का  निर्णय

 किया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  क्‍या  इससे  निर्धनता  निवारण  कार्यक्रम  पर

 प्रभाव  और

 देश  में  खाद्यान्नों  के  भन्‍्डार  को  कम  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  अन्य  किन  उपायों  पर

 विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 योजना  तथा  खाद्य  झोर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :
 जी  हां  ।

 गेहू  की  अधिशेष  स्टाक  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निर्यात  करने  की  अनुमति
 प्रदान  की  गई  है  जिससे  आवश्यक  खाद्य  वस्तुओं  का  आयात  करने  में  सुविधा  होगी  ।  इससे  गरीबी

 हटाओ  कार्यक्रमों  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  जिनके  लिए  सरकारी  एजेन्सियों  के  पास  पर्याप्त

 स्‍्टाक  उपलब्ध  है  ।

 स्टाक  की  निकांसी  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  अन्य  उपायों  में  ये  उपाय

 शामिल  हैं  :--

 (1)  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  मासिक  आवंटनों  का  उदार

 (2)  रोलर  फ्लोर  मिलों  को  लाइसेंसशुदा/स्वी कृत  क्षमता  का  150  प्रतिशत  तक  गेहूं
 आवंटित

 (3)  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारण्टी  कार्यक्रम
 के  क्षेत्र  का  विस्तार  करना  जिसके  लिए  1986-87  हेतु  20  लाख  मीटरी  टन
 अनाज  आवंटित  किया  गया  हैं  ;

 (4)  समन्वित  आदिवासी  विकास  परियोजना  क्षेत्रों  और  आदिवासी  बहुल  राज्यों  में  रह
 रही  जनता  को  विशेष  रूप  से  राज  सहायता  प्राप्त  मूल्यों  पर  गेहूं  1.50  रुपये  प्रति
 किलो  और  चावल  1.85  रुपये  प्रति  किलो  की  दरों  पर  मुहैय्या

 (5)  गर्भवती  महिलाओं  और  घाय  माताओं  के  लिए  पोषाहार  कार्यक्रम  के  अधीन
 क्षेत्र  में  वृद्धि

 (6)  30-9-1986  तक  मात्रा  विषयक  कोई  सीमा  लगाए  बिना  कार्ड्घारियों  को
 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  गेहूं  जारी

 (7)  भारतीय  खाद्य  निगम  को  खुले  बाजार  मैं  3  1986  तक  गेहूं  बेचने  की  अनुमति
 प्रदान

 सिगरेटों  के  बाहरी  डिजाइन  झौर  मृल्य  मंजर  करना

 6507.  चोघरो  सुन्दर  सिह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  यह  सभ्च  है  कि  सभी  सिगरेट  निर्माताओं  के  लिए  सरकार  से  सिमरेटों  के  बाहरी
 डिजाइन  ओर  बाजार  विक्रय  मूल्य  मंजूर  कराना  अपेक्षित

 यदि  तो  कया  सरकार  ने  मंजूरी  देने  से  इन्कार  किया  है  अथवा  मंजूरी  रोकी  है
 और  उसके  क्‍या  कारण  और

 किन-किन  ब्रांडों  को  मंजर  नहीं  किया  गया  है  तथा  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  जिस  अधिसूचना  में  सिगरेटों  की
 उत्पादन  शुल्क  की  प्रभावी  दरों  का  निर्धारण  किया  गया  उसमें  यह  शर्ते  लगायी  गई  है  कि  वे

 दरें  लागू  होंगी  बशतें  निरीक्षण  निदेशालय  के  निदेशक  और  लेखा  परीक्षा

 छुल्क  तथा  केग्द्रीय  उत्पादन  द्वारा  सिगरेटों  के  पैकेट  के  बाहरी  भाग  का  डिजाइन  अनुमोदित
 कर  दिया  गया  हो  ।  जिस  मामले  में  यह  शर्त  पूरी  नहों  होती  उसमें  शुल्क  टेरिफ  दर  दर

 से  लागू  होगी  ।

 विभिन्‍न  निर्माताओं  द्वारा  निर्भित  सिगरेटों  के  अधिकांश  ब्रॉंडों  के  बाहरी  भाग  के

 डिजाइन  सक्षम  प्राधिकरण  द्वारा  पहले  ही  अनुमोदित  किए  जा  चुके  तथापि  सिगरेटों  के  छः

 ब्रांडों  के बाहरी  भाग  के  डिजाइनों  को  अभी  तक  मंजूर  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  अभी  और

 जांच  की  जानी  है  अथवा  निर्माताओं  से  मांगी  गई  तथ्यात्मक  सूचना  प्राप्त  होनी  है  ।

 जिन  ब्रांडों  के  बारे  में  आवेदन-पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  उनमें  स ेकिसी  के  भी  बाहरी  भांग  के

 डिजाहन  को  नामंजूर  नहीं  किया  गया

 ह  कर्नाटक  में  स्थापित  की  जाने  वाली  रोलर  मिल

 6508.  बो०  एस०  कृष्ण  ह्य्यर  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 30  मीट्रीक  टन  देनिक  की  क्षमता  वाली  कितनी  रोलर  मिलें  कर्नाटक  में  स्थापित  की

 और

 इस  प्रयोजन  हेते  कौन-कोन  से  स्थान  चुने  गये  हैं  ?

 योजना  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :

 और  देश  में  इस  समय  गेहूं  की  सुगम  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  पहले  से  विद्यमान
 उपयोग  की  वर्तमान  मात्रा  और  जिन  जिलों  में  मिलें  नहीं  उनमें  प्रस्तावित  खपत

 केन्द्रों  की  भविष्य  में  सम्भावित  मांग  और  अन्य  संगत  तथ्यों  पर  निर्मर  करते  हुए  विभिन्‍न
 संघ  शासित  प्रदेशों  में  30  मीटरी  टन  प्रतिदिन  तक  की  क्षमता  के  सोमित  संख्या  में  नए  यूनिट

 स्थापित  करने  की  इजाजत  देंने  का  निर्णय  किया  गया  सहित  राज्य  संघ
 शासित  प्रदेशों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  अनुमति  प्रदान  करने  के  लिए  उद्यमियों
 से  आवेदन  पन्च  प्राप्त  करें  ओर  उन  पर  आगे  विचार  करने  के  लिए  उन्हें  30-4-1986  से  पूर्व
 केन्द्रीय  सरकार  को  भेज  दें  ।  कर्नाटक  में  नये  यूनिट  स्थापित  करने  के  लिए  प्राप्त  हुए  अनुरोधों  पर
 ऊपर  उल्लिखित  कसौटी  को  दृष्टि  में  रखकर  30  1986  के  बाद  विचार  किया

 बटन  केन++म++  चमकाकानमक
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 12.00  मध्याह्

 )

 )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आज  मैं  इस  ओर  से  आरम्भ  मैं  एक-एक  कर  बुलाऊंगा  ।

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशों  :  उपाध्यक्ष  हम  अनेक  बार  इस  बात  की
 चर्चा  कर  चुके  हैं  कि  त्रिपुरा  में  राष्ट्र  विरोधी  ताकतों  को  बंगला  देश  से  चीन  के  बने  हथियार  प्राप्त

 हो  रहे  हैं  और  उन्हें  वहाँ  के  नागरिकों  के  विरुद्ध  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  कल  बिल्लोनिया  में

 एक  और  ही  समस्या  खड़ी  हो  गई  वहाँ  लोगों  की  हत्या  कर  दी  गई  है  ।

 पंजाब  के  सम्बन्ध  में  पूरी  सभा  न ेएक  मत  से  चिता  व्यक्त  की  थी  किन्तु  मैं  चाहता  हूं  कि

 गृह  मंत्री  महोदय  एक  गम्भीर  वक्तव्य  दें  तथा  त्रिपुरा  में  लोगों  की  सुरक्षा  के  बारे  में  सुनिश्चित
 यह  बड़ी  भयानक  स्थिति  बंगला  देश  की  सीमा  से  हर  रोज  उनका  आगमन  हो  रहा

 है  ।  वहाँ  की  सरकार  को  केन्द्र  से  अधिक  समर्थन  प्राप्त  होना  चाहिए  जिससे  कि  वे  पुलिस  को
 सम्बन्धित  अस्त्र-शस्त्रों  से  स्वज्जित  कर  सके  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  दास  आप  वह  मुझे  मैं  मंत्री  महोदय  से  इस  विषय  में
 देखने  को  कहूंगा  ।

 श्री  प्रिय  रंजनादास  मु  श्ञी  :  यह  पूरे  देश  के  लिये  चिता  का  विषय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिखित  रूप  में  दीजिए  ।  हम  देखेंगे  ।

 प्रो०  के०  बो०  थामस  कुलम  )  :  एक  श्री  6  तारीख  से
 लापता  था  और  कल  उसकी  लाश  पास  के  ही  एक  कुंए  में  पाई

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  ने  क्‍या  कहा  ?

 प्रो०  के०  बो०  थामस  :  उसकी  लाश  पास के  ही  कुंए  में  पाई  गई  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  दोहराइये  ।

 प्रो०  के०  वो०  थामस  :  श्री  जोश  नाम  का  एक  सिपाही  दिल्ली  से  गायब  था  ।  आज  मैंने
 उच्च  अधिकारियों  से  सम्पक  करने  की  चेष्टा  की  थी  किन्तु  वहाँ  से  कोई  उत्तर  नहीं  इस
 मामले  की  जाँच  कराई  जानी  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  मोददय  :  आप  मंत्री  महोदय  को  वह  कृपया  बेठ

 डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  :  एक  ओर  तो  हम  अपनी  विदेक्षी  मुद्रा  की  कमी
 के  बारे  में  चितित  हैं  दूसरी  ओर  धोखाघड़ी  से  करोड़ों  डालर  की  विदेशी  मुद्रा  की  तस्करी  पाकिस्तान
 को  की  जा  रही  यह  एक  बहुत  ही  गम्भीर  मामला  है  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  लिखकर  दीजिये  ।

 डा०  गौरी  शंकर  राजहंस  :  मैं  लिखकर  दे  चुका  सरकार  को  वक्तव्य  देना

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  मंत्री  महोदय  से  इस  पर  ध्यान  देने  को  कहूंगा  ।

 शी  धर्मपाल  सिह  सलिक  :  माननीय  उपाध्यक्ष  पियरलेस  जनरल  फाइनेन्स

 एण्ड  इन्वेस्टमेंट  कम्पनी  लि०  को  कलकत्ता  हाई  कोर्ट  के  जजमेंट  दिनाँक  14-3-86  के  अनुसार  बंद

 करने  का  आदेश  हुआ

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कलकत्ता  की  बात  मत  कीजिए  ।  कृपया  बँठ

 श्री  घ्मपाल  सिह  मलिक  :  मेरी  गुजारिश  है  कि  इससे  4,000  मुलाजिम  बेघर  हो  गये  हैं
 ओर  वे  भूख  हड़ताल  पर  इस  कम्पनी  के  मालिक  अपनी  इस  कम्पनी  के  660  करोड़  के  एसैट्स
 को  ट्रांसफर  करना  चाहते  हैं  दूस रे  खाते  में  ***

 )

 )

 श्री  श्ब्दुल  रशोद  काबली  :  आज  के  समाचार  पत्रों  में  यह  प्रकाशित

 हुआ  है  कि  हिन्दू  कार्य  समिति  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  श्रीमती  शीला  कोल  प्रधानमंत्री  से  मिली  थी
 तथा  उन्होंने  उनके  मामले  का  प्रतिनिधित्व  किया  *****

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  नियम  377  के  अधीन  आप  लिखित  रूप  में  दे  ।

 )  **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कोई  भी  बात  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  की

 )
 **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कोई  भी  बात  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  की  मैं
 आपको  कह  चुका  हूं  कि आप  लिखकर  दें  ।  मैं  उसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  करने  की  अनुमति
 नहीं  दूंगा  ।  श्री  जंगा  रेड्डी

 ०००००००००

 झी  सो०  जंगा  रेड्डो  :  उपाध्यक्ष  स्वदेशी  MGT

 )

 करकायंवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 उयाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  जंगा  रेड्डी  आप  थोड़ा  विश्राम  कीजिए  क्योंकि  आप  इस  समय
 आप  परेशान  हैं  ।  श्री  देव***  ******

 थ्रो  शरत  देव  :  कालाहांडी  के  बारे  में  यह  एक  गंभीर  मामला  है  जिसके  बारे
 में  मैं  सूचना  दे  चुका  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप दे  चुके  तो  मैं  देखूंगा  |  श्री  मुंडामल'********
 श्रो  शरत  देव  :  महोदय  केवल  एक  मिनट  ।  अब  उड़ीसा  राज्य  के  भीतर  दूसरा  राज्य  बनाने

 की  कोई  माँग  नहीं  दो  जिलों  अर्थात्‌  फुलबनी  और  कालाहांडी  को  मिलाकर  एक  और  राज्य
 बनाने  का  षड़यन्त्र  चल  रहा  Be

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जी  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  आप  लिखकर  दीजिये  ।  कोई
 भी  बात  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  की  जायेगी  ।

 )

 श्री  जा  जोसफ  मु  डाकल  :  केरल  के  सकड़ों  पुलिस  कर्मी  दिल्ली  में
 काम  कर  रहे  हैं  ।  वे  दुःखी  आज  लगभग  20  या  30  व्यक्ति  आये  थे******  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  लिखकर  कुछ  नहीं  दिया  है  ।  आप  केवल  उठा  रहे  हैं  ।

 श्री  जाजं  जोसफ  मुडाकल  :  यह  मामला  केरल  में  कानून  और  व्यवस्था  बनाये  रखने  का
 प्रश्न  मैंने  लिखकर  दे  दिया

 ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  देख  लूंगा  ।

 )

 श्री  जाजं  जोसफ  मुंडाकल  :  आप  इसे  गम्भीरता  से  लें  ।  इन  व्यक्तियों  के मनोबल  का  क्या

 होगा  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  एक  अवसर  दिया

 श्री  जाजं  जोसफ  मुंडाकल  :  हम  दक्षिण  से  दूर  हैं  और  वहां  हमारा  हित  देखने  वाला  कीई
 नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  लिखकर  मैं  देखूंगा  ।
 श्री  जाज  जोसभ  मुंडाकल  :  आपको  इसे  गंभीरता  से  लेना  होगा  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  हर  बात  गम्भीरतापूर्वंक  ले  रहा  हूं  ।

 )

 श्रीमती  डो०  के०  भंडारी  :  मेघालय  सरकार  द्वारा  मेघालय  के  कुछ
 भागों  से  भारतीय  नेपालियों  तथा  अन्य  गैर  जन-जातीय  व्यक्तियों  को  बड़े  पैमाने  पर  निर्वासित  करने
 तथा  परेशान  करने  के  कथित  आरोप के  बारे  में  मैं  ध्यानाकर्षण  सूचना  दी  है  ।

 वृत्तांत  में  सम्मिलित  नही  किया

 थ्फ
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 TT  उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसे देखूंगा ।  कार  इसलिये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उसे  देखूंगा  ।

 प्रो०  सधु  दण्डवते  :  ये  दो  मामले  एक  दूसरे  से  संबंधित  इसलिये
 मैं  उन्हें  एक  साथ  उठा  रहा  हूं--गैर  कानूनी  ढंग  से  पाकिस्तान  को  जाने  वाली  विदेशी  मुद्रा  को

 रोकने  के  लिए  लगा  हुआ  पूरा  सरकारी  तत्र  और  गैर  कानूनी  ढंग  से  आने  वाले  कुछ  दस्तावेजों  और

 यात्रा  पत्रों  को  आने  जाने  की  अनुमति  देना  ।  लाखों  डालर  की  विदेशी  मुद्रा  पाकिस्‍तान  को  चली

 गई  है  और  उसका  तरीका  यह  है  कि  कुछ  औरतें  अपने  जाली  पास  पोर्दों  पर  ऐसे  बच्चे  दर्शाती  हैं  जो
 वास्तव  में  मौजूद  नहीं  उनके  नाम  से  बंकों  से  विदेशी  मुद्रा  लाई  जाती  है  और  वह  विदेशी  मुद्रा
 पाकिस्तान  जा  रही  इसी  प्रकार  भूठे  दस्तावेज  प्रस्तुत  किये  गये  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  दिया  है''****

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  मेरा  अनुरोध  है  कि  यह  एक  ऐसा  महत्त्वपूर्ण  मामला  है  कि
 आप  सर्वप्रथम  मंत्री  महोदय  को  वक्तव्य  देने  को  कहें  ।  )

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  सच्चाई  का  पता  लगाने  के  लिये  मंत्री  महोदय  से  कहूंगा  ।

 प्रो०  सघ  बंडवते  :  कृपया  मंत्री  महोदय  को  निर्देश  दे  दें  ।  यह  बड़ा  ही  गम्भीर  मामला  है  ।
 इसके  साथ  राष्ट्रीय  हित  जुड़ा  हुआ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपका  पत्र  मंत्री  महोदय  को  भेज  दूंगा  और  वास्तबिकता  का  पता
 लगाऊ  गा  ।

 )

 प्रो०  मधु  वण्डवते  :  विदेशी  मुद्रा  की  तस्करी  की  जा  रही  कृपया  वित्त  मंत्री  कम  से
 कम  वक्तव्य  देने  के  लिए  निदेशित  करें  ।  जी  आपकी  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तथ्यों  की  जाँच  पड़ताल  के  लिए  मैं  मंत्री  जी  तक  आपका  पत्र  पहुंचा

 प्रो०  मधु  वन्डवते  :  आपका  कार्य  डाकघर  का  नहीं  है  यहां  उन्हें  आपको  निदेशित
 करना

 उपाध्यक्ष  महोदय  ।  मैं  निदेशित  नहीं  कर  सकता  !

 प्रोਂ  सघु  दंडबते  :  अतीत  अध्यक्ष  महोदय  निदेशित  कर  चुके  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  निदेशित  नहीं  करना  ।

 प्रो०  सधु  बंडवते  :  कृपया  गृहमंत्री  या  वित्त  मंत्री  को  वक्तव्य  देने  के  लिए  निदेशित
 क्या  आप  विश्वस्त  नहीं

 है कि यह एक गम्भीर मामला है ? सभी समाचार पत्रों ने इसे मुख्य पृष्ठ पर छापा 2354
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपका  पत्र  तथ्यों  की  जाँच  पड़ताल  के  लिए  भेज  दूंगा  ।  अभी  मैं
 उन्हें  वक्तव्य  देने  क ेलिए  निदेशित  नहीं  कर  सकता  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  ठीक  उन्हें  इसे  स्पष्ट  करने  श्रीमन्‌  कभी-कभी  कम  से  कम  एफाध
 निदेश  दे  दिया  करें  ।  ऐसा  आपका  कार्याधिकार  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  पहले  तथ्यों  का  पता  लगाने  दें  ।

 प्रो०  मधु  दण्डदते  :  यदि  पीठ  प्रदत्त  प्राधिकार  का  प्रयोग  नहीं  तो  अधिकार  में  हास
 होगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बिना  तथ्यों  का  पता  मैं  कंसे  निदेशित  कर  सकता  हूं  ?  उन्हें
 पहले  तथ्यों  की  खोज  करने  दो  ।  मैं  देखंगा  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  कम  से  कम  मंत्री  जी  तथ्यों  को  उपलब्ध  क्या  ऐसा  आपका
 निदेश  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  निदेश  नहीं  कर  रहा  श्रीमन्‌  मैं  आपके  पत्र  को  तथ्यों  का  पता
 लगाने  के  लिए  भेज  रहा  हूं  ।  तत्पश्चात्‌  में  देखूंगा  ।

 प्रो०  मधु  वंडवते  :  पीठ  का  अनुरोध  नहीं  करना  निदेश  करना  कम  से  कम  मंत्री  जी
 को  तथ्यों  की  खोज  करने  के  लिए  निदेशित

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  स्थान  प्रस्ताव  तथा  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  स्थगन
 प्रस्ताव  के  मैंने  अपनी  सम्मति  नहीं  प्रदान  की  है  ।  घ्यानाकर्षण  प्रस्ताव  पर  मैं  विचार  करूंगा  ।

 पहले  मुझे  तथ्यों  का  पता  लगाने  दें  *

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  इसका  तात्पयं  है  कि  ये  वर्षों  से  नहीं  मिल  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमान्‌  क्या  किया  जाए  ।

 प्रो०  सधघु  दंडवते  :  जब  भी  आप  कहते  हैं  विचार  करूंगाਂ  मैं  भी  भूल  जाता  हूं  और
 आप  भी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समभता  हूं  कि  आप  नहीं  भूलेंगे  क्योंकि  श्रोमान्‌  प्रोफेसरों  के
 पास  अथाह  स्मरण  शक्ति  होती  आप  हमेशा  समस्याएं  उठाते  रहे  यदि  आप  इसे  भूल  भी  जायें

 किन्तु  आप  इसे  परित्याग  नहीं  करेंगे  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  श्रीमान्‌  इन  विषयों  पर  बात-चीत  करने  के  लिए  ध्यानाकर्षण  के
 द्वारा  कुछ  समय  प्रदान  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  दे  देखूंगा  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  आपको  मंत्री  जी  को  वक्‍तव्य  देने  के  लिए  निदेश  करना

 चुंकि  आप  अपनी  प्रदत्त  शक्ति  का  उपयोग  नहीं  करना  मेरा  सुझाव  है  ध्यानाकर्षण  को  लिया

 जाए  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।

 श्री  मोहम्मद  महफ्‌ज  अली  खां  :  जनाब  राजेश  भटनागर  का  मर्डर  हुआ  ।

 )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  नहीं  ।  क्या  आपने  लिखित  रूप  में  दिया

 )

 श्री  मोहम्मद  महफूज  झली  खाँ  :  आप  सुन  तो  लीजिए  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  कानून  और  व्यवस्था  राज्य  का  मामला  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोंदय  :  यह  एक  राज्य  का  मामला  मैं  इसे  अनुमति  नहीं  प्रदान  करू

 कार्यवाही  वृतान्त  में  कुछ  भी  शामिल  नहीं  किया

 )  **

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  राज्य  सम्बन्धी  मामला  है  ।  इसे  यहाँ  मत  उठाये  ।

 )  #*

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  कुछ  भी  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।

 )  *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसके  लिए  आपके  राज्य  में  विधान  सभा  है  ।  मैं  अनुमति  नहीं  प्रदान
 करूंगा  !

 )  *  *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अनुमति  नहीं  प्रदान  कर  सकता''*********ਂ  कुछ  भी  कायेवाही
 व॒तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  रहा  Bo  यह  एक  राज्यीय  मामला  राज्य  में
 विधान  सभा  है''****'*****  कायं  वृत्तांत  में  कुछ  भी  शामिल  नहीं  किया  जाएगा'***********  तिवारी
 जी  आफ  अपना  स्थान  ग्रहण  कर  लें  ।  कुछ  भी  रिकार्ड  नहीं  हो  रहा  है  ।

 )  **  *

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  जब  मेरी  बारी  आये  कृपया  मुझे  पुकारने  का  कष्ट
 करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  बारी  पहले  ही  खत्म  हो  चुकी  है  ।

 शो  एड्आर्डो  फेलोरो  :  यह  व्यवस्था  का  प्रदइन  उठाया  गया  विषय
 राज्य  से  सम्बन्धित  है  ।  क्‍या  कायेबाही  वृत्तांत  में  कुछ  भी  शामिल  नहीं  किया  जा

 *ककार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गग्या  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कायंवाही  वृत्तांत  में  कुछ  भी  शामिल  नहीं  किया  गेया  मैं  कह  चुका

 हूं  कि  ।  मेरी  दी  व्यवस्था  पर  प्रदन  मत

 श्री  सुरेश  कुरुप  :  इसके  पहले  आप  एक  सांसद  को  पदिचम  बंस्पत  के  बारे  में
 वक्तव्य  देने  के  लिये  अनुमति  प्रदान  कर  चुके  हैं  ।  ;

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 थह  म।मला  स्वयं  प्रभावित  सदस्य  द्वारा  ही  उठाया  गया  इश्नलिये  मैंने

 अनुमति  प्रदान  की  चौत्री  मैं  अन्य  बातों  को  उठाने  की  अनुमति  नहीं  प्रदान  कर
 सकता  ।  कि

 श्री  सैफुद्दीन  चौधरी
 :  मिड-डे  में  प्रकाशित  समाचारों  के  इस  मुद्दे  पर  मैं  स्थगन

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  चुका  हूं  कि  दक्षिण  अफ्रीकी  सु  रक्षा  एवं  असूचता  बॉस  तथा  इजराइली
 मोशाद  पंजाब  के  आतंकवादियों  को  प्रशिक्षण  दे  रहे  यह  भी  खुजापः  हो  चुका  है  कि  वे  हमारे
 देश  के  सुरक्षा  तंत्र  में  पेठ  कर  चुके  यह  एक  बड़ा-गम्भीर  मामला  मैं  इस  पर  चर्चा  कराना
 चाहता  हूं  शुरू  मैं  चाहता  हूं  कि  गृह  मंत्रो  जी  वक्तत्य  दें  ।  कृपया  हमें  इस  पर  विचार-बिकर्श
 करने  के  लिये  अनुमति  प्रदान  करें

 उपाध्यक्ष  महोदय  ः  हम  इसे  गृह  मत्रालय  की  मांगों  पर  चर्चा  आज  और  कल

 होनो  है  ।  उस  समय  आप  यह  मामला  उठा  सकते  हैं  तथा  उस  पर  आप  बोलें  ।

 श्री  सेफुद्दीन  चोधरी  :  मुझे  शायद  पर  बोलने  को  अवसर  न  मिल  सके  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कोई  अन्य  सदस्य  इसे  उठा  सकते  हैं  ।

 श्रीमतो  गीता  मुखर्जो  :  हमारे  देश  में  बलात्कार  के  मामलों  में  लिप्त  लोगों  को
 दण्डित  करने  के  लिये  संसद  बड़ी  इच्छुक  रही  है  ।  दुर्भाग्यवश  जाने  या  प्रशासनिक  असफलता
 के  कारण  इन  मामलों  में  वृद्धि  हुई  मैं  इस  प्रश्न  कौ  उठाना  इसे  उठाया  ही
 उदाहरण  के  लिए'*****  )*  *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उदाहरण  के  रूप  में  कुछ  भी  मत  कहिये  ।  यदि  आप  राज्य  से  संबंधित

 कुछ  भी  कहती  हैं  तो  यह  कार्यवाही  वत्तांत  में  शामिल  नहीं  होगा'''सामान्य  वक्तव्य  ही  शामिल
 किया  किन्तु  राज्य  से  सम्बन्धित  कुछे  भी  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।

 थ्रो  अमर  राय  प्रधान  :  भारत  के  नागरिक  के  रूप  हमें  भारत  में  कहीं
 भी  ठहरने  का  अधिकार  मिला  लेकिन  मेघालय  में  क्या  हो  रहा  क्‍या  भारतीय  नेपाली  .

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  बात  वहां  के  विधान  मंडल  में  उञ्यी  जा  सकती  मैं  यहां
 मति  नहीं  प्रदान  कर  सकता  ।

 कककार्यवाही-वत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया
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 भरी  झ्मर  राय  प्रधान  :  वे'*'हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  कायंवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  होगा  ।

 ओर  क्षजय  विश्वास  पश्चिम  )  :  बांग्ला  देश  रायफल्स  द्वारा  भारत  पर  गोली
 चलाने  के  बारे  में  सभा  का  ध्यानाकर्षण  किया  है'*ਂ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पता

 ]

 श्री  सी०  जंगा  रेह्डी  :  उपाध्यक्ष  एन०  टी०  सी०  की  ओर  से
 वारंगल  में  आजमजय  मिल  चल  रही  है  उसमें  7000  मजदूर  काम  कर  रहे  उस  मिल  के  बंद
 होने  के  इमकानात  है  और  साथ  ही  साथ  स्वदेशी  मिल  कानपुर  भी  लास  में  चल  रही  है  और  लाखों
 मजदूरों  के  बेरोजगार  होने  का  खतरा  है'''***

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  मु  लिखित  रूप  से  दें  ।

 अब  सभापटल  पर  कागजात  रखे  जायेंगे  ।

 12.14  म०प० ह
 सभा  पटल  पर  रख  गए  पत्र

 ]

 भारतोय  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  समिति  के  बर्य  1984-85,
 भारतोय  विदेश  व्यापार  नई  दिल्‍ली  के  वा्थिक  प्रतिवेदन

 झादि  बय  1984-85  के  कार्यकरण  को  समीक्षा  झोर  इन
 पत्रों  को  शभापटल  पर  रखने  में  विलम्ब  के

 कारणों  के  बारे  में  विवरण

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  तथा  महासागर  परसाणु  इलेक्ट्रानिकी  ओर
 झन्तरिक्ष  विभागो  में  राज्य  मन्‍्त्री  शिवराज  बो०  :  श्री  पी०  शिवशंकर  की  ओर
 से  मैं  निम्नलिखित  पन्र  सभापटल  पर  रखता

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के
 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 भारतीय  खनिज  तथा  घातु  व्यापार  निगम  सीमित  के  वर्ष  1984-85  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 कककायवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 भारतीय  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  सीमित  का  वर्ष  1984-85  का
 वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रण-महालेखापरीक्षक
 की

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटख  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के
 कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०

 (3)  भारतीय  विदेश  व्यापार  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1984-85  के
 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 परीक्षित  नेखे  ।

 भारतीय  विदेश  व्यापार  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1984-85  5  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 (4)  उपयुक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पठल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों

 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।
 में  रखे  गए  ।  देखिये  संख्या  हुल०  टी०  2494/86)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  नियम  377  के  अधीन  मामले  उठाए

 श्रीमती  साही  ।  ५

 .  )  *+

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  केवल  नियम  377  के  अधीन  मामले  कायंवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित

 किये  जायेंगे  ।  आपको  इसे  पहले  उठाना  चाहिए

 श्रीमती  कृष्ण  साही  ।

 12-15  स०  प०

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 देश  में  नकलो  दवाझों  के  विनिर्माण  ओर  बिक्रों  को  रोकने
 को  सांग

 शओमतो  कृष्णा  साही  :  उपाध्यक्ष  आज  देश  में  नकली  और  घटिया
 ओषधियाँ  बहुत  बड़ी  समस्या  देश  में  तैयार  होने  वाली  सभी  प्रकार  की  औषधियों  में  स ेलगभग
 20  प्रतिशत  औषधियाँ  नकली  या  घटिया  किस्म  की  इस  श्रेणी  में  सिर-दर्द  से  लेकर  जीवन
 रक्षक  तक  की  दवाइयां  एक  रिपोर्ट  के  अनुसार  देश  के  बाजारों  में  बिकने  वाली  दो  तिहाई

 में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 कऋष्णा  साही  )
 अलैज्कथियां  इसी  श्रेणी  में  आती  इनमें  डायरिया  के  इलाज  के  लिये  दी  जाने  वाली

 बलोरमपननिकोल  स्ट्रोटोमाइसिन  सम्मिश्रण  ददंनाशक  मिक्‍्सचस  व  टानिक  जो

 स्वास्थ्य  के  लिये  अनुपयोगी  लोगों  की  जान  से  खिलवाड़  करने  वाले  नकली  दवा  विक्र  ताओं

 एवं  उत्पादकों  से  सख्ती  से  निपटने  के  लिये  समुचित  कानून  बनाये  जाएं  ।  केन्द्र  सरकार  जब  स्वयं

 स्वीकार  करती  है  कि  देश  में  बिकने  वाली  साठ  हजार  दवाओं  में  से  बीस  प्रतिशत  नकली  अथवा

 घंटिया  किस्म  की  फिर  भी  इस  उद्योग  को  लूटमार  की  छूट  जारी  केवल  देसी  कंपनियों

 ह्वरा  निभित  दवाओं  की  विश्वसनीयता  संदिग्ध  ऐसी  बात  नहीं  एक  बार  बहुराष्ट्रीय  दवा

 बनाने  वाली  तेइस  कंपनियों  के  218  नमूनों  की  प्रयोगशाला  में  जाँच  की  गई  तो

 पता  चला  कि  उनमें  से  135  घटिया  अर्थात  निर्धारित  मानस्तर  की  नहीं  सब  जाँच-पड़ताल  .

 करने  के  बाद  भी  मल्टीनेशनल  दवा  कंपनियों  के खिलाफ  कोई  कार्यवाही  नहीं  की
 निर्माण  उद्योग  में  भ्रष्टाचार  का  सबसे  बड़ा  कारण  एक  ही  रोग  के  लिये  अनेकानेक  नाम  की

 दवाइयों  का  इस्तेमाल  है  इसलिये  इतने  ब्राण्ड  की  दवाइयों  पर  पाबन्दी  होनी  चाहिये  ।  हजारों  हजार
 नाम  की  दवाइयों  के  कारण  भ्रष्टाचार  और  अनंतिक  धंधे  इस  उद्योग  में  बेशुमार  बढ़ते  जा  रहे  हैं  ।

 सरकार  इस  भोर  कड़ी  कार्यवाही  करे  ।
 सातवीं  पंजवर्धोय  योजना  के  वोरान  उत्तर  प्रदेश  को  धनराज्ि

 के  आबंटन  में  वृद्धि  करने  की  सांग

 श्री  हाफिज  मोहम्मद  सिद्दीक  :  उपाध्यक्ष  सातवीं  पंच्कर्शीय  योजना
 के  अन्तगेंत  विभिन्‍न  राज्यों  को  राशि  का  आवंटन  किया  गया  है  ।  उत्तर  प्रदेश  को  केन्द्रीय  सहायता
 के  रूप  में  केवल  5-1  प्रतिशत  भाग  दिया  गया  है  जबकि  महाराष्ट्र  को  5:8,  प०  बंगाल  को  8-5,
 बिहार  को  8:8  उड़ीसा  को  14-9  मध्य  प्रदेश  को  15-2  आंध्र  प्रदेश

 को  23-8  प्रतिशत  दिया  गया  यह  तो  ज्ञातव्य  है  कि  उत्तर  प्रदेश  अत्यन्त  पिछड़ा  हुआ  प्रांत  है
 और  विद्येषकर  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  ।  उत्तर  प्रदेश  जनसंख्या  में  भी  सब  राज्यों  से  अधिक  बड़ा  है  ।

 इसी  के  अनुसार  इसकी  आवश्यकता  काਂ  अनुपात  भी  अधिक  है  ।

 अतः  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  सातवीं  पंचबर्षीय  योजना  की  सहायता  पर  पुनविचार
 करके  उत्तर  प्रदेश  के  लिये  राशि  में  वृद्धि  की  जाये  ।

 केरल  में  पिछले  9  महीने  से  भी  ्रधिक  अवधि  से  बंद  पड़ो

 साव्र  ल्थित  ग्वालियर  रेयम्स  फेक्टरी  के  श्र  सिकों  को
 दयनोय  स्थिति  से  उयारने  को  माँग

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  )  :  यह  बहुत  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  केरल  में

 स्थित  ग्वालियर  रेयन  फैक्टरी  पिछले  9  भहीनों  से  बंद  पड़ी  हुई  है  ।4  वर्षों  का  बोनस  न  दिये
 जाने  800  रिजर्व  मजदूरों  को  रोजगार  न  देने  तथा  दीघंकालीन  समभौते  जो  कार  वर्ष  पहले  समाप्त

 हो  गया  नवीकरण  करने  में  प्रबंधकों  की  आदि  के  कारण  फैक्टरी  के  मजदूरों  को

 हड़ताल  जाने  के.लिये  बाध्य  होना  पड़ा  था  ।

 मुझे  उस  कत  पर  बल  देने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कि  लगभग  3000  मजदूर  तथा  उनके
 परिवारों  को  अनगिनत  परेश्षानियों  का  करना  पड़  रहा  और  उनकी  स्थिति  दयनीय
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 मैं  सरकार  से  अपील  करता  हूं  कि  वह  इस  मामले  में  हस्तक्ष  प  करके  इन  मजदूरों  को  न्याय  दिलाये
 और  इनकी  परेशानियों  को  दूर  करे  ।

 सिक्किम  से  आने  और  वहां  को  जाने  के  लिए  सुगम  यातायात
 सुनिश्चित  करने  हेतु  तीस्ता  नदी  पर  एक  स्थायो  कंकरोट

 का  पुल  बनाने  को  माँग

 श्रोमतो  डो०  के०  भंडारी  :  सिक्किम  को  देश  के  अन्य  भागों  से  जोड़ने  वाले

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  पश्चिम  बंगाल  में  तीस्ता  नदी  पर  एक  अस्थायी  पुल  यह  पुल  इतना

 महत्वपूर्ण  है  कि सिविल  तथा  सेनिक  दोनों  तरह  के  बात्री  और  माल  यातायात  को  यहाँ  से  गुजरना
 पड़ता  है  |  इस  प्रकार  दोनों  ओर  यातायात  के  सुचारू  रूप  गुजरने  में  काफी  रुकावट  रहती
 कभी-कभी  तो  पुल  पार  करने  के  लिये  काफी  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  इस  पुल  के  स्थान  पर  वहाँ
 एक  चौड़ा  कंकरीट  का  पुल  था  जो  दुर्भाग्यवण  1968  में  तीस्ता  नदी  में  बाढ़  द्वारा  बह  गया

 वर्तमान  अस्थायी  पुल  का  निर्माण  तुरम्त  किया  गया  क्योंकि  सिक्किम  और  पद्चिचम  बंगाल  के

 कुछ  भाग  देश  के  अन्य  भागों  से कट  गए  यह  विचार  किया  गया  था  कि  इसी  प्रकार  का  एक
 चौड़ा  कंकरीट  के  पुल  का  निर्माण  किया  जायेगा  परन्तु  दो  दशक  बीतने  पर  भी  अभी  तक  इस  दिशा

 में  कोई  कदम  नहीं  उठाया  गया  यह  उचित  समय  है  कि  इस  प्रकार  के  पुल  के  सामरिक

 महत्व  को  देखते  हुए  यहां  एक  चौड़ा  स्थाई  पक्के  पुल  का  निर्माण  करने  के  लिए  केन्द्र  कदम

 राजस्थान  के  बाड़मेर  और  जालौर  जिलों  में  नमंदा  नदो  से  सिचाई
 हेतु  पानी  को  आ्रापुति  सुनिश्चित  करने  के  लिए  रास्थान

 को  भ्रतिरिक्त  वित्तोय  सहायता  की  सांग

 थ्रो  वृद्धि  चन्द्र  जन  :  उपाध्यक्ष  नियम  377  के  तहत  में  लोक-महत्व

 के  निम्न  विषय  को  इस  सदन  में  उठाना  चाहता  हू  ।  राजस्थान  प्रांत  के  रेगिस्तानी  बाड़मेर  एवं

 जालौर  जिलों  में  सिंचाई  के  लिए  नमंदा  जल  विवाद  न्यायाधिकरण  ने  अपने  एवार्ड  के  द्वारा  नमंदा

 जल  की  0:50  मिलियन  एकड़  फुट  आबंटित  किया
 राजस्थान  सरकार  ने  उन  जिलों  में  जल  से  भूमि  के  99033  हैक्टेयर  कृषि  योग्य  क्षेत्र  को

 सित्राई  करने  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  परन्तु  परियोजना  रिपोर्ट  अभी  तक  प्रस्तुत  नहीं  की  है  ।

 अतः  केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकार  पर  प्रभाव  डाले  कि  परियोजना  रिपोर्ट  तुरन्त  तैयार  कर  प्रस्तुत
 करे  ।

 वर्तमान  निर्माण  कार्यक्रम  के  अनुसार  राजस्थान  सीमा  तक  गुजरात  में  मुख्य  नहर  के

 सन्‌  1995-96  तक  पूरे  हो  जाने  को  सम्भावना  ।  राजस्थान  सरकार  ने  इसे  1991  तक

 पूरा  किए  जाने  के  वास्ते  जोर  डाला  है  ।

 मेरा  उक्त  क्षेत्र  का  प्रतिनिधि  होने  के  नाते  आग्रहपूर्वक  निवेदन  है  कि  रेगिस्तानी
 सीमावर्ती  बाड़मेर  एवं  जालौर  जो  पीने  के  पानी  के  लिए  भी  तरस  रहे  वहाँ  सन्‌  1991
 तक  नमंदा  का  पानी  पहुचाया  जाए  ताकि  हजारों  वर्षों  से  प्यासी  जमीन  में  सिंचाई  की  जा
 सके  ।
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 वृद्धि  चन्द्र
 उक्त  बड़ी  योजना  के  लिये  उक्त  पिछड़  सीमावर्ती  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  को  देखते  हुए  केन्द्र

 सरकार  सरकार  भी  राज्य  सरकार  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  विशेष  सहायता  दे  ओर  राज्य

 सरकार  भी  सातवीं  योजना  में  पर्याप्त  प्रावधान  करे  ताकि  युद्धस्तर  पर  कार्य  किया  जाकर

 सन्‌  1991  तक  बाड़मेर  एवं  जालोर  जिलों  में  सिंचाई  के  लिए  नरंदा  का  पानी  पहुंच  सके  और

 उक्त  रेगिस्तानी  क्षत्र  को  हरा-भरा  किया  जा  सके  ।

 वन  संरक्षण  1980  के  लागू  होने  से  पूर्व  जो
 आदिवासी  परिवार  वन  भूमि  पर  रह  रहे  थे  उनके

 हितों  को  रक्षा  करने  को  आवश्यकता

 श्री  भ्रविन्द  नेताम  :  उपाध्यक्ष  नियम  377  के  अन्तगंत  में  लोक-महत्व
 के  निम्न  विषय  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  आक्ृष्ट  करना  चाहता  हूं  :

 वन  संरक्षण  1980,  भारत  सरकार  का  एक  महत्वपूर्ण  एवं  सराहनीय  कदम  .

 है  ।  देश  में  जिस  रफ्तार  से  वन  कट  रहे  जिससे  पर्यावरण  एवं  वायु-मंडल  पर  गम्भीर  प्रभाव
 पड़  रहा  था  ।  यदि  भारत  सरकारं  वन  काटने  पर  रोक  नहीं  लगाती  तो  अब  तक  देश  में  वन  साफ

 हो  गया  होता  ।

 उपरोक्त  अधिनियम  के  तहत  केन्द्र  सरकार  के  अनुमति  से  ही  वन-भूमि  का  उपयोग  दूसरे
 कार्यों  क ेलिए  किया  जा  सकता  यह  अधिनियम  लागू  होने  के  पूर्व  देश  के  आदिवासी

 वन-भूमि  और  आरक्षित  भूमि  में  दस  वर्ष  या उससे  अधिक  वर्षों  से  लोग  बसे
 और  काइत  कर  रहे  हैं  ।  देश  के  समस्त  आदिवासी  क्षंत्रों  में  हजारों  को  तादाद  में  ऐसे  मामले  हैं  ।
 वन  सुरक्षा  अधिनियम  में  1980  से  पूर्व  वन-भूमि  और  आरक्षित  भूमि  में  बसे  हुए  लोगों  के  बारे  में
 कोई  भी  उल्लेख  नहीं  है  ।  देश  में  हजारों  की  तादाद  में  आदिवासी  परिवारों  को  वन  विभाग  द्वारा
 सताया  जा  रहा  है  और  वन  मूमि  छोड़ने  के  लिये  मजबूर  किया  जा  रहा  अधिनियम  में  ऐसे
 मामलों  के  बारे  में  स्थिति  अस्पष्ट  होने  के  कारण  वन  विभाग  के  लिए  भी  यह  गंभीर  समस्या  बन
 गई  है  ।

 मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि
 जो  परिवार  बन  संरक्षण  अधिनियम  1980  के  वन

 भूमि  में  बसे  उन्हें  वहीं  व्यवस्थापित  किया  जाए  या  इनके  लिए  वैकल्पिक  व्यवस्था  कीं  जाए  ताकि
 ये  वन  विभाग  से  सत।ए  जाने  से  बचें  और  राज्य  के  वन  विभाग  की  समस्या  का  समाधान  हो के  । श्र

 12:25  स०  १०

 अनुदानोंकी  1986-87  |

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  गृह  मंत्रालय  के  अनुदानों  की  माँग  पर  आगे
 चर्चा  तथा  मतदान  को  लेते  हैं  ।  श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओव॑सी  ।
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 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  आप  उनको  बुला  रहे  उस  तरफ  से  दो  नहीं  और
 इस  तरफ  से  एक'**  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  ओवेसी  कृपया  संक्षेप  में  मैं  आपको  पांच  मिनट  दे

 रहा  हूं  ।

 श्री  सुल्तान  सला  उद्दोन  ओवेसो  :  डिप्टी  स्पीकर  होम  मिनिस्ट्री  की
 डिमांड  पेश  की  गई  इन  पर  बोलने  के  लिये  मैं  खड़ा  हुआ  हूं  ।  हमें  यह  देखना  है  कि  आजादी
 के  38  वर्ष  गुजर  जाने  के  बाद  भी  हर  वर्ष  जरायम  में  इजाफा  हो  रहा  आखिर  वे  कौन  से

 वजूहात  हैं  जिनकी  बिना  पर  ये  तमाम  चीजें  बढ़ती  जा  रही  फिर  ये  भी  देखना  है  कि  38  वर्ष

 गुजर  जाने  के  बाद  भी  हम  लोग  अपने  जहनों  को  तब्दील  नहीं  कर  पाये  एक  अजीबो  गरीब

 सूरते  हाल  यह  होता  है  कि  अगर  कहीं  कतल  होता  तो  हमको  यह  नहीं  देखना  चाहिए  कि  कौन

 हमारा  है  और  उसकी  कौन-सी  जांत-पाँत  से  ताल्लुक  है  ।  बल्कि  हमको  यह  देखना  चाहिए  कि  मरने

 वाला  हिन्दुस्तानी  ख्वाह  किसी  सूबे  का  पंजाब  का  हो  या  कइ्मीर  का  हो  ।  इन  तमाम  को
 खत्म  करने  की  जरूरत  है  ।  लेकिन  अफसोस  के  साथ  यह  बात  कहनी  पड़ती  है  कि  यह  तशददु
 ब-दिन  बढ़ती  चली  जा  रही  है  और  हम  उस  वक्‍त  बेजार  होते  हैं  जब  तशददुद  हद  से  बढ़  जाती

 फिर  उस  मसले  के  हल  के  लिए  हम  तशददुद  करते  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  हम

 दाही  में  उस  मसले  को  हल  करने  की  कोशिश  लेकिन  हम  हल  नहीं  करना  चाहते  और  आप
 देखते  हैं  कि  दिन-ब-दिन  ये  चीजें  बढ़ती  चली  जा  रही  हैं  ।

 अगर  आप  दूसरी  तरफ  गौर  तो  मरने  वालों  को  आप  कुछ  पैसा  देते  लेकिन  वह
 भी  इम्तियाजਂ  बढ़ता  जाता  है  ।  अगर  कहीं  पंजाब  में  कोई  मरता  तो  उसको  तो  प॑ंसा  मिल  जाता

 लेकिन  अगर  कोई  देहली  में  मरता  तो  उसके  लिये  कुछ  नहीं  ।

 डिप्टी  स्पीकर  दूसरी  तरफ  आप  गौर  करें  तो  आप  पाएंगे  जब  भी  कोई  त्यौहार
 आता  तो  हर  तरह  से  ऐसा  मालूम  पड़ता  है  कि  हर  त्यौहार  में  क्या  लोगों  को  खून  का  तोहफा
 देना  पड़े  अगर  मैं  आपके  सामने  आदादी  शुमार  तो  फसादात  हुए  वीराबल  गुजरात
 आप  अंदाजा  कीजिए  फार्यरिंग  में  अफरात  जख्मी  हुए  और  एक  सौ  से  ज्यादा  दुकानें  लूटी  और
 जलाई  कहीं  कफ्यू  हुआ  गुजरात  में  तीन  आदमी  हलाक्‌  जिला  पीलीभीत
 में  7  आदमी  मर  गए  कफ्यू  इस  तरीके  से  शहाजहापुर  यू०  पी०  बिजनौर  में  दंगे

 हुए  ।  ये  तमाम  मुकामात  हैं  जहां  कि  मैंने  आपको  फिगरें  जहां  ये  हालात  जहाँ  ये  फसादात

 जहां  पर  लोग  मरते  जां  रहे  यो आखिर  यह  फसादात  का  सिलसिला  कब  तक  खत्म
 समझ  में  नहीं  आता

 डिप्टी  स्पीकर  आप  खुद  गौर  कीजिये  एक  हंगामा  मचाया  बाबरी  मस्जिद  के

 ताल्लुक  से  ।  बाबरी  मस्जिद  के  नाम  से  बड़े  अफसोस  की  जहाँ  मुकदमा  चला  1855  में
 अंग्रेजों  के  जमाने  वहाँ  मुकदमा  चलने  के  बाद  ये  फैसला  दिया  और  उस  फैसले  को  आज  फिर
 उठाया  गया  ;  जिस  वक्‍त  फंसला  हुआ  उसमें  दावा  यह  नहीं  किया  गया  था  कि  यह  मस्जिद
 बल्कि  मस्जिद  के  सामने  के  चबूतरे  के  ऊपर  दावा  किया  था  कि  यहां  पर  शेड  बनाने  की

 इजाजत  दी  लेकिन  आज  बाबरी  मस्जिद  के  ताल्लुक  से  जिस  तरह  से  वहां  मूर्तियाँ  बैठाई
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 सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी )  ॥॒  *

 गई  और  उसको  टी०  वी०  पर  तसवीर  किया  तो  आप  बताइये  क्‍या  ये  तमाम  चीजें  कोई  ठीक

 हैं  ।  एक  पांच  सौ  साल  पुरानी  मस्जिद  को  आप  कहते  हैं  कि इसको  फिर  मंदिर  बनाया  जायेगा

 जिसके  कारण  सारी  जगह  कशीदगी  फैली  और  आप  अंदाजा  कर  सकते  हैं  कई  मुकामात  के

 एहतेजाज  किया  गया  |  अलीगढ़  में  बच्चों  को  एन०  एस०  ए०  के  तहत  गिरफ्तार  किया
 जाता  स्टूडेंट्स  को  गिरफ्तार  किया  जाता  अगर  कोई  तलवा  और  और  मुजाहिरा  कर

 रहे  तो  उनको  गिरफ्तार  किया

 कोटे  के  अंदर  आप  वकुला  एडवोकेट्स  उनको  पकड़ा  गया  और  फिर  जो  अपने
 अदालतें  बनाई  हैं  ये  अजीबो-गरीब  हैं  |  मैं  मेरठ  गया  ।  मेरठ  जाने  के  बाद  मैंने  देखा  कि  किन्‍्हीं  ने

 फसादात  से  नुकसान  होने  पर  कोर्ट  में  मुकदमा  किया  मुआवजा  लेने  के  उनको  गुण्डा  एक्ट  के

 तहत  पकड़ा  गया  और  जब  आगरा  में  उनका  केस  मजिस्ट्र  ट  के  पास  पेश  किया  तो  जहाँ  के
 लोग  पकड़े  गये  थे  वहाँ  का  मजिस्ट्रंट  तो  यह  नहीं  कहता  है  कि  ज्यांदा  इसको  और  पुलिस  तहवील
 में  रखा  लेकिन  आगरा  का  मजिस्ट्रेट  यह  कहता  हैं  कि  इसको  और  ज्यादा  दिन  तक  पुलिस
 तहवील  में  रखा  यह  अजीबो-ग  किस्म  की  अदालतें  इस  प्रकार  से  ये
 गरीब  हालात  चल  रहे
 12°30  स०  प०

 झरव  दिधे  पीठासोन

 इस  तरीके  से  आप  देखेंगे  कि  देहली  साउथ  एक्सटेंडन  के  अन्दर  मस्जिद  है  बहां  नमाज

 पढ़ते  पहले  तो  वहाँ  लोग  नमाज  पढ़ते  लेकिन  उसके  बाद  यह  कहा  गया  कि  आप  मत

 पढ़िये  ।  बाद  में  जब  उन्होंने  अदालत  से  आडर  लिया  तो  उनको  कहा  कि  आप  राशन-कार्ड  बताइये  ।
 राशन-कार्ड  भी  बताया  गया  ।  फिर  वही  जिसने  सटे  दिया  उसमें  आसारे-कदीमा  के
 लोगों  ने  दूसरा  दावा  कर  दिया  कि  साहब  यह  मठ  अब  फिर  वही  जज  यह  कहते  हैं  कि  इस
 स्टेटस  को  जारी  रखा  आखिर  इन  जजेज  का  हिसाब  क्‍या  है  ?  ये  एक  ही  मसले  के  अंदर  दो
 फैसले  देते  हैं  ।  गवर्नमैंट  को  चाहिये  कि  इन  तमाम  चीजों  को  देखे  कि  आखिर  हिन्दुस्तान  के  अन्दर

 इस  के  अन्दर  जजेज  यह  अजीबो-गरीब  किस्म  का  मस्खरापन  मचा  हुआ  आज  एक  ही
 मसले  के  अंदर  दो  फंसले  दिए  जा  रहे  आखिर  कौन-सा  फैसला  सही  माना  जाये  और  कौन-सा

 गलत  हो  ?  यह  अजीबोगरीब  किस्म  की  सूरते-हाल  पंदा  हो  चुकी

 इसी  तरीके  से  आसाम  के  अन्दर  वहां  की  माइनोरिटीज  को  उखाड़ा  जा  रहा  फेंका  जा
 रहा  है  ।  उनकी  तमाम  चीजों  को  खत्म  किया  जा  रहा  यह  चीज  नहीं  होनी  चाहिये  ।  आज

 आसाम  की  रोड़ज  को  चौड़ा  करने  के  नाम  TT

 ओर  दिनेश  गोस्वामी  :  मैं  इसका  कड़ा  विरोध  करता  इसकी  अनुमति  नहीं
 दी  जानी  चाहिए  ।

 प्रान्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  संत्री  अ्रदण  :  हमें  इस  बात  को  वाद-विवाद
 में  नहीं  लाना  चाहिए  ।  यह  केवल  लोगों  को  उत्तेजित  करेगा  ।
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 सभापति  महोदय  :  इस  प्रकार  की  बातों  को  मत  लाइए  जिनसे  सांप्रदायिक  भावनायें  भड़क
 उठे  ।

 ना

 ॥॒
 श्री  प्रियरंजन  दास  मुंशी  :  जरा  शाहबृुद्दीन  साहब  के  बारे  में  भी

 बताइये  ।

 श्री  सुल्तान  सलाउद्दोन  ओवंसी  :  मैं  आपका  पाबन्द  नहीं  हूं  कि  शाहबुंंदीन  साहब  की  बात

 कहूं  ।  मैं  फिल्म  एक्टर  या  टेप-रिकार्डर  नहीं
 हू

 कि  आपकी  पसन्द  का  गाना  मुझसे
 माइश  करने  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 मैं  बता  यह  रहा  हू  कि  वहाँ  सड़कों  को  चोड़ा  करने  के  नाम  पर  आसाम  के  मुसलमानों  को

 निकाला  वहाँ  दूसरे  आदमियों  को  रखा  गया  ।

 )
 आओ  विनेश  गोस्वामी  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रदन  मैं  बताता  हूं  कि  ये  मामले  पूरी

 तरह  से  राज्य  से  संबंधित  है  ।  और  अभी  तक  इस  प्रकार  का  आरोप  किसी  ने  नहीं  लगाया  है  कि

 अल्पसंख्यकों  को  उंखाड़ा  गया  यंदि  ये  वक्तव्य  दिये  गए  हैं  तो  मैं  नहीं  समझता  कि-इससे

 स्थिति

 सभापति  सहोदय  :-  इन  बातों  को  कहने  के  लिये  किसी  नोटिस  की  आवश्यकता  नहीं
 मैं  सदस्य  से  अनु  रोबर  करता  हू  कि  वक्त  ऐसा  कुछ  न  कहें  जिससे  सांप्रदायिक  भावनार्यें  भड़ेक

 उठे

 ु
 श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसो  :  आखिर  उन्होंने  यह  किया  या  क्‍या  मेरी  समभ  में

 नहीं  आ  रहा  है|  मैं  यह  कह  रहा  हुं  कि  वहाँ  पर  जुल्म  हुआ  और  यह  तमाम  चीजें

 रिटीज  की  हिफाजत  करना  सैंट्रल  ग्वनेमैंट  का  काम  मैं  चाहूगा  कि  वह  उनकी  हिफाजत
 करे  ।

 इस  तरीके  से  आन्ध्रप्रदेश  में  भी माइनोरिटीौज  की  हिफाजत  आप  इसे  काँग्रेस  या
 किसी  पार्टी  का  मसला  मत  बनाइये  ।  आप  इन्साफ के  नुक्ते-संजर  से  देखें  ।  मैं  आपके  सामने  रखता

 हूं  कि  में  300  दुकानें  मुसलमानों  की  जलाई  गईਂ  लेकिन  कॉग्रेस  मवनेमैंट  न ेआज  तक  एक
 केस  में  भी  एफ०  आई०  आर०  दर्ज  नहीं  कराया  क्‍या  यह  आपका  काम  नहीं  कि  आप  उसकी
 ताईद  करें  ।

 आप  मसाइल  के  ऊपर  यह  नहीं  देखिये  कि  कम्युनिस्ट
 या  लैफ्ट  कम्युनिस्ट  आप  इन्सानियत  के  नाम  पर  आइये  और  ताईद  कीजिये  ।  यह
 नहीं  है  कि  अगर  किसी  पार्टी  का  इंसान  मर  जाये  तो  वह  इंसान  नहीं  इस  चीज  को
 आप  देखें  ।

 आप  गौर  करें  कि  इन  मसाइल  के  ताल्लुक  से  बेचेनी  पैदा  हो  चुकी  हम  च/हते  हैं  कि

 अंमनो-अमान  कायम
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 सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  )

 इस  तरीके  से  आप  देख  रहे  «हैं  कि  हर  मामले  के  अन्दर  एक  नया  मसला  खड़ा  हो  जाता

 है  ।  पर्सनल  लॉ  का  मामला  खत्म  होते  ही  बाबरी  मस्जिद  का  मसला  खड़ा  हो  आजादी
 के  लगभग  38  साल  गुजरने  के  बाद  भी  माइनॉरेटीज  तरीके  से  कब  तक  परेशान  रहेंगी  ?  मैं

 चाहता  हूं  कि  इस  मुल्क  के  अंदर  अमन-चन  कायम  रहे  ।

 हमारे  होम  मिनिस्टर  साहब  चूंकि  आन्ध्र-प्रदेश  से  ताललुक  रखते  इसलिये  मैं  चाह गा  कि

 वह  इस  मसले  को  जरा  गौर  से  देखें  कि  यह  तमाम  चीजें  क्या  हो  रही  अगर  वह  इन  मसलों

 को  हल  कर  लेंगे  तो  मैं  समझता  हूं  कि  देश  में  अमन-चन  रहेगा  ।

 )
 श्री  जो०  जो०  स्वेल  :  सभापति  हमारा  देश  बड़ा  विशाल  और  विविध

 रूप  वाला  यहाँ  अनेक  अन्तविरोध  इस  देश  का  विभाजन  करने  के  लिए  यहां  सब  कुछ  है  ।  यह
 दूषित  परम्परा  है  जिसे  हमने  विदेशी  उपनिवेश  शासन  से  उत्तराधिकार  में  प्राप्त  किया  है  ।  समुदाय
 दलों  के  कंगड़ों  की  छोटी-मोटी  घटना  की  यहां-वहां  से  लेकर  और  उसको  बढ़ा-चढ़ाकर  कहना
 आसान  इससे  काम  नहीं  चलता  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  दाशंनिक  दृष्टि  से  यह  जानने  के  लिए
 कि  देश  में  क्या  हो  रहा  ह ैऔर  इस  पर  विचार  करने  के  लिए  एक  तरफ  खड़ा  होना  आवश्यक  हो
 गया

 मैं  समभता  हुं  कि  जो  कुछ  हो  रहा  है  उसे  देश  में  पूर्णतया  मंदबुद्धि  वाला  व्यक्ति  भी  समझ

 वह  उस  प्रेरणा  को  भी  समझ  जाएगा  जिससे  प्रधान  मन्त्री  राजीव  गांधी  के  नेतृत्व  में  इस
 सरकार  के  प्रयास  हो  रहे  हैं  ओर  वह  है  इस  देश  की  अछण्डता  तथा  इसकी  लोकतंत्रीय
 परम्पराओं  कों  बनाए  रखने  और  सुरक्षित  रखने  की  उत्कट  इक्छा  ।

 ह

 पंजाब  का  क्या  मतलब  है  ।  पंजाब  का  यही  अर्थ  असम  का  यही  तात्पयं  है  और  निम्न
 स्तर  पर  परिचम  तमिलनाडु  और  कई  अन्य  राज्यों  का  यही  तात्पय  था'**

 )

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  मेघालय  ।

 श्री  जी०जी०  स्वेल  :  जी  नहीं  ।  मैं  उन  राज्यों  का  उल्लेख  कह  रहा  हुं  जहां  काँग्रेस  सरकार
 नहीं  है  क्योंकि  वह  लोकतंत्रीय  परम्परा  है  जिसे  यह  सरकार  बनाए  रखने  तथा  सुरक्षित  रखने  की
 कोहिश  कर  रही  है  )

 श्रो  सेफुहीन  चोधरी  :  पूरे  लोकतन्त्र  के  लिए  हम  केन्द्र  में  और  कांग्रेसी  सरकार
 चाहते  हैं  ।

 भ्रो  जो०  जो०  स्बैल  :  ठीक  वह  आपका  तरीका  है  उसके  लिए  आप  लोगों  के  पास  जायें
 आपको  कोई  नहीं  रोकता  है  ।

 ओ  सोमनाथ  चटर्जो  :  क्या  आप  मेघालय  सरकार  का  समर्थन  कर  रहे  हैं  ?

 श्रो  जो०  जो०  स्वेल  :  मैं  भारत  सरकार  के  गृह  मन्त्रालय  की  बात  कर  रहा

 एक  माननोय  सदस्य  ;  इस  तरह
 से

 विस्तार  में  नहीं  कहना  चाहिए  ।
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 श्री  जी०  जी०  स्वेल  :  मैं  साहस  के  साथ  यह  भी  कहता  हूं  कि  स्वतन्त्र  भारत  की  किसी

 सरकार  ने  शुरू  से  ही  इस  _  तरह  की  अधिक  मुश्किल  समस्याओं  का  सामना  नहीं  किया  है  जैसी  कि

 यह  सरकार  जो  1985  को  बनी  कर  रही  है  मैं  उन  दुःखद  विभाजन  के
 दिनों  को  भी  नहीं  छोड़  रहा  हूं  जव  दो  देशों  के  बीच  लोगों  का  आना-जाना  हुआ  था  हत्या  और
 खत्तपात  तथा  कई  अनेक  अमानवीय  काय॑  हुए  थे  ।  परन्तु  उस  समय  देश  में  एकता  थी  समस्या  का

 मुकावला  करने  के  लिए  अच्छे  नेता  एकजुट  हैं  ।  राजीव  गाँधी  की  सरकार  को  जिस  समस्या  का

 मुकाबला  करना  था  वह  एक  आल्तरिक  समस्या  थी  ।  अगर  हम  सेनिक  कायंवाही  से  थोड़ी  देर  पहले
 हम  समझ  कि  पंजाब  किस  प्रकार  की  स्थिति  से  गुजर  रहा  है  ज्लो  सैनिक  कार्यवाही
 जैसी  कायंवाही  करने  की  जरूरत  ही  नही  पड़ती  ऐसी  कायंवाही  देश  में  कभी  नहीं  होती  ।
 स्वयं  सैनिक  दिल्ली  में  दंगे  सब  घर  के  ही  भगड़े  थे  ।  हमें  अपने  ही
 लोगों  से  लड़ना  पड़ा  ।  स्थिति  में  सुधार  की  शुरूआत  इसी  सरकार  ने  की  और  यह  राहत
 कार्य  था  ।  अगर  पंजाब  समभौते  का  कोई  अर्थ  है  तो  वह  स्थित  में  सुधार  करने  के  लिए  था
 पंजाब  के  लोगों  को  जिन्होंने  इतना  नुकसान  उठाया  जिन्हें  गुमराह  किया  गया  देश  की
 लोकतांत्रिक  प्रक्रिया  में  पूर्ण  रूप  से  फिर  से  भागीदार  बन्गया  गया  था  ।  इस  प्रक्रिया  में  हमारा  दल्न

 हार  गया  ।  परन्तु  यह  हार  कोई  महत्त्व  नहीं  रखती  ।  प्रधान  मंत्री  न ेकहा

 चाहे  हार  गया  हो  परन्तु  देश  को  लाभ  हुआ  है  ।/'

 और  पंजाब  समभौते  को  लागू  करने  में  भी  पुरी  ईमानदारी  बरती  गई  मैं  नहीं
 समभता  कि  कोई  अति  पक्षपातकारी  व्यक्ति  भी  यह  कहगा  कि  भारत  सरकार  ने  किसी  भी  बात
 पर  अपना  मत  बदला  है  |  अगर  पंजाब  समझौते  को  आज  पूरी  तरह  से  लागू  नहीं  किया  जा

 सका  तो  इपके  कारण  कुछ  कुछ  घटनाएं  जित  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  और  जिसको
 आज  की  सरकार  हल  नहीं  कर  पायी  है  ।  परन्तु  मैं  बताना  चाहूगा  कि  समभौते  के  11

 मुद्दों  में  से  7  मुद्दों  को  पूरी  तरह  से  लागू  किया  गया  ।

 श्री  अरुण  नेहरू  :  9  मुद्दों  को  क्रियान्वित  कर  दिया  गया  है  ।
 श्री  जी०  जी०  स्वेल  :  2  बाकी  हैं  ।

 ओर  अरुण  नेहरु  :  उन  पर  भी  कायंवाही  हो  रही  है  ।

 श्री  जो०  जी०  स्वेल  :  इस  पर  कार्य  वाही  हो  रही  वेकटरामया  आयोग  की  नियुक्ति  की  गई

 है  और  उसे  अपना  प्रतिवेदन  देने  क ेलिए  एक  समय  निश्चित  किया  गया  है  और  इस  समौभते  के  पहलू
 पर  अमल  किया  जायेगा  ।  जल  के  बंटवारे  के  मामले  में  इराडी  ट्रिब्यूुनल  है  और  इस  काये  के

 लिए  समय  दिया  गया  हम  विश्वास  कर  सकते  हैं  कि  राजनतिक  दलों  के  नेताओं  के  पूर्ण  सहयोग
 से  यह  कार्य  किया  जायेगा  ।  इस  सम्बन्ध  मैं  विरोधी  दल  के  नेताओं  को  सभा  के  विपक्ष  के  सदस्यों
 को  भी  अपनी  बधाई  देना  चाहूगा  कि  जब  पंजाब  के  बारे  में  चर्चा  हुई  तो  वे सब  पजाब  समभौते
 को  पूरी  तरह  से  लागू  करने  के  लिए  सरकार  को  अपना  सम  थंन  देने  क ेलिए  एक  हो  गए  थे  ।

 मेरे  विचार  प्रत्येक  व्यक्ति  देखेगा  कि  पंजाब  में  आतंकवाद--यद्य पि  यह  अभी  भी  जारी

 है---कल  भी  कुछ  पुलिसकर्मी  मारे  गए  कुच  नागरिक  मारे  गये  थे,--परन्तु  कोई  भी  यह  स्पष्ट
 देख  सकता  है  कि  आतंकवाद  जारी  पंजाब  राज्य  सरकार  द्वारा  समर्थित  पंजाब  के  पुलिस  बलों
 ने  केन्द्रीय  सरकार  के  पूर्ण  समर्थन  तथा  सहयोग  से  अपना  साहस  पुनः  प्राप्त  कर  लिया  है  और  कठोर
 कार्यवाही  करना  शुरू  कर  दिया  है  ।  यह  एक  अच्छा  संकेत  है  और  हमें  इस  प्रक्रिया  को  प्रोत्साहित
 करना  चाहिये  ।
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 इस  देश  में  ऐसे  नेतः  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  वे  गैर  जिम्मेदाराना  ढंग  से  बोलते

 हैं  परन्तु  कभी-कभी  मेरे  ख्याल  वे  बहुत  ही  भावावेश  में  बोलते  हैं  ।  आज  के  समाचार  पत्रों  में  -

 आज  एक  वक्तव्य  छपी  है  जिसमें  कुछ  नेताओं  ने  पंजाब  में  सेना  के  प्रयोग  की  मांग  की  मेरे

 विचार से  प्रत्येक  कार्य  के  लिए  सेना  का  प्रयोग  नहीं  करना  हमारे  पास  एक  संवैधानिक

 प्रक्रिया  हम  पंजाब  की  समस्याओं  को  पंजाब  की  जनंता  की  सक्रिय  भागीदारी  से  हल  कर  सकते

 पंजाब  में  शॉंतप्रिय  लोगों  का  बहुमत  उन्‍हें  आवाज  और  साहस  प्रदान  किया  जाना  चाहिए  और

 यह  करने  का  एकमात्र  तरीका  यह  है  कि  फं्जीक के  लोगों  द्वारा  चुनी  गयी  सरकार  द्वारा  इस  मामले  को

 हल  करने  का  प्रयास  किया  जाये  ।  मुझे  इसमें  शक  नहीं  है  कि  पजाब  समस्या  हल  हो  जायेग्री

 परन्तु  मुझे  अन्य  बातों  की  चिन्ता  है  जो  पनप  रही  हैं  ।  मुझसे  पूर्व  के  वक्ता  ने  जो  बातें  कहीं  हैं  वे

 मेरे  घिचार  से  सहायक  नहीं  हैं  ।  आज  देश  में  वहुत  ही  भयानक  साम्प्रदायिक  वातावरण  है  ।

 पूजा  स्थान  के  नाम  पर  वह  भी  एक  ऐतिहासिक  स्थान  पर  लोगों  की  भावना  को  इतना  अधिक

 भड़काया  जांए  मुझे  असंगत  लगता  है  हम  किसी  अन्य  बात  पर  झगड़ा  कर  सकते  हम  इतिहास
 को  देखते  अपने  दावे  कर  सकते  हैं  परन्तु  इतनी  बातें  घटित  हो  चुकी  हैं  कि  हमें  इस  समस्या  को  हल
 करने  के  लिए  कोई  तक  संगत  आधार  ढू  ढ़ना  मुझे  यह  देखकर  निराशा  होती  है  कि  इस

 समुदाय  द्वारा  या  उस  समुदाय  द्वारा  जत्थे  भेजकर  साम्प्रदायिक  भावनाओं  को  भड़काया  जाता

 मुझे  इस  बारे  में  यह  जानकार  प्रसन्नता  है  कि  प्रधानमन्त्री  ने  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  को  फिर  से

 बना  दिया  उन्होंने  कत्न  ही  बैठक  की  थी  और  मुझे  यह  देखकर  प्रसन्नता  है  कि  राष्ट्रीय  एकता
 परिषद  बेकार  सिद्ध  नहीं  होगी  ।  उन्होंने  इस  सदन  के  सबसे  वरिष्ठ  सदस्य  की  अध्यक्षता  में  एक  छोटी
 समिति  का  गठन  किया  जो  नई  स्थिति  पर  नजर  रखेगी  परन्तु  मैं  एक  सुझाव  देना  चाहूँगा  कि

 राष्ट्रीय  एकता  परिषद  को  अधिक  सक्रिय  भूमिका  निभानी  मेरे  विचार  से  राष्ट्रीय  एकता

 परिषद  की  छत्रछाया  में  इस  देंश  के  कुछ  सम्मानित  नेता  उत्तर  अयोध्यां  जायें  और  दोनों

 समुदायों  के  लोगों  स ेजाकर  बातचीत  करें  और  उनसे  बातचीत  करके  कोई  समझौता  कराने  का

 प्रयास  करें  ।  साम्प्रदायिक  भावना  पर  काबू  रखना  चाहिए  ।  अगर  हम  यह  नहीं  कर  सकते  तो  हमारा
 भी  प्रयास  सफल  नहीं  होगा  ।

 मैं  जानता  हूँ  कि  मेरा  समय  सीमित  है  मुझे  खुशी  है  कि  आपने  मेरे  भाषण  में  व्यवधान  नहीं
 डाला  और  मैं  तकंसंगत  तरीके  से  अपनी  बात  कह  सका  हू  और  मेरे  विचार  मुझे  स्पष्ट  हैं  ।

 श्री  सोममाध  लटऊों  :  और  अधिक  तकेसंगत  बोल  सकते  थे  ।

 -,  शौ,जो०  स्वेल  :  आप  बोलेंगे  ?

 क्षो  सोभनाथ  चटर्जो  :  अगर  आप  यहां  होते  ।

 झो:जी०.  जो०  स्वेल  :  परन्तु  यह  कहकर  फिर  से  यह  कहना  चाहूगा  कि  यह  देश
 सी  दूसरी  घरेलू  समस्याओं  का  सामना  कर  रहा  है--चाहे  पंजाब  हो  या  यह  घर  के  लोग्रों
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 द्वारा  ही  पैदा  की  गई  समस्‍यायें  हैं--मुझे  अमम  का  हवाला  देते  हुए  खुशी  यह  दुर्भाग्य  की  बात

 है  कि  मुझसे  पहले  के  वक्‍ता  ने  कतिपय  आरोप  लगाये  हैं  जो  मेरे  ख्याल  से  पूर्णतया  निराधार

 मैं  अपने  श्री  दिनिश  गोस्वामी  और  युवा  लोगों  को  जिन्होंने  असम  में  सरकार  चालने  की

 दारी  ली  जानता  हू  ।  मैं  उनमें  से  अधिकांश  को  व्यक्तिगत  रूप  से  जानता  मैं  समभता  हूँ  कि

 वे  दक्ष  औद  गम्भीर  युवा  लोग  हैं  जिन्होंने  किसी  उदश्य  के  लिए  लड़ाई  लड़ी  परन्तु  वे  अपने

 राष्ट्रीय  उत्त  रदायित्वों  को  भी  समभते  हैं  |  मुझे  खुशी  हैं  कि  इस  सम्बन्ध  में  का  वाही  से
 यह  बात  सम्मिलित  कीजिए  कि  राजीव  गांधी  ने  जहां  तक  सम्भव  हो  सका  देश  को

 चलाने  में  असम  गणपरिषद  की  सरकार  को  सनर्थन  देने  की  अपनी  इच्छां  व्यक्त  की  अब

 महोदय  सम्पूर्ण  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  की  एक  मूल  च।हे  वह  असम  हो  अथवा  कोई  अन्य  विकास

 न  होने  की  समस्या  यह  अलगाव  की  समस्या  अगर  एक  समुदाय  इसी  समुदाय  के  विरुद्ध

 खड़ा  हो  जाता  है  तो  इसका  कारण  यह  है  कि  वे  यह  समभते  हैं  कि  वे आथिक  अवसरों  से  वंचित  किए

 गए  अगर  लोगों  के  पास  आथिक  लाभ  के  अवसर  पर्याप्त  रूप  से  उपलब्ध  लोगों  को  अपनी

 आजीविका  चलाने  के  लिए  पर्याप्त  साधन  उपलब्ध  हों  तो  एक  दूसरे  से  लड़ने  का  भंभट  नहीं  करेंगे  ।

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  का  समय  समाप्त  हो  गया  है  ।

 श्रो  जी०  जो०  स्वैल  :  सिफे  दो  मिनिट  और  ।  मैं  पहला  वक्‍ता  हू  मुझे  कुछ  अधिक
 समय  दिया  जायें

 ।
 मंत्रीगण  यहाँ  मौजूद  हैं  |  श्री  अरुण  नेहरू  और  श्री  आर०  एन०  मिर्घा  यह  बात

 नोट  करेंगे  कि  मैं  अनावश्यक  बकवास  नहीं  कर  रहा  हु  ।  मैं  कुछ  योगदान  कर  रहा  हू  ।

 मुझे  यह  कहते  हुए  खुशी  है  कि  असम  के  लिए  सातवीं  योजना  राशि  के  1115  करोड़
 रुपये  से  बढ़ाकर  2100  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  मुझे  यह  जानकर  प्रनन्नता  है  कि  1986-
 87  की  वाषिक  योजना  राशि  को  भी  410  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  500  करोड़  रुपये  कर  दिया

 गया  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  घन  राशि  से  असम  सरकार  लोगों  के  लिए  कार्य  कर

 आन्तरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  श्री  अरुण  नेहरू  के  साथ  असम  की  संवेदनशीलता  के  प्रति
 भारत  सरकार  की  जागरूकता  तथा  चिन्ता  की  अपनी  निजी  बातचीत  बताना  चाहता  हूँ  बाढ़  लगाने

 जिसकी  हम  चर्चा  करते  रहे  हैं--के  अलावा  मेरा  स्वयं  इसके  प्रति  कुछ  आलोचनात्मक  रुख  है  और

 इस  पर  मैं  एक  करता  हूं---मुझे  यह  जानकर  प्रसन्नता  है  कि  बड़  लगाने  से  ज्यादा  जोर

 अब  असम  ओर  मेघालय  की  सीमा  के  साथ  सड़क  बनाने  पर  है  ।  यह  सड़क  कई  प्रयोजनों  को  पूरा
 गस्त  लगाने  और  जांच  के  अलावा'**

 श्रो  अताउरंहमान  इससे  पहले  भी  थी  ।

 लो  जो०  जो०  स्वैल  :  अब  लगभग  2000  किलोमीटर  लम्बी  एक  नयी  सड़क  बनायी
 जिस  पर  सुरक्षा  बल  शीघ्रता  से  और  कुशलता  से  आ-जा  सकता  परन्तु  इसके  सड़क
 एक  बहुत  बड़े  आ्िक  प्रयोजन  को  पूरा  मैं  आशा  करता  हूँ  कि  लोगों  द्वारा  भी

 वहन  तथा  अन्य  कई  बातों  के  लिए  सड़क  का  प्रयोग  क्रिया  और  थह  अन्य  कई  क्षेत्रों
 जो  अधिकतर  जंगल  शेष  देश  के  साथ  जोड़  देषी  ।
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 यह  सब  कहने  के  में  दो  या तीन  और  बातों  पर  आता  हूँ  ।  हम  गततियाँ  कर  सकते  हैं  ।

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  कुछ  बातें  हो  रही  आन्तरिक  सुरक्षा  मन्‍्त्री  मुझे  स्पष्ट  बतायें  कि  नागालेंड
 ओऔर  बर्मा  के  बीच  विक्षब्ध  क्षंत्र  पांच  किलो  मीटर  से  बढ़ाकर  बीस  किलो  मीटर  करने  की  क्या

 आवश्यकता  थी  ।  नागालेंड  में  जो  घटनायें  हुई  हैं  उनका  मूल  कारण  यही  मुझे  नहीं  मालूम  कि

 यह  एकपक्षीय  रूप  से  किया  गया  है  अथवा  इसे  बर्मा  सरकार  की  सहमति  के  साथ  किया  गया  था  ।

 मुर्के  नहीं  मालूम  क्योंकि  हमें  इस  पर  कोई  जानकारी  नहीं  दी  गयी  है  ।  परन्तु  जो  मैं  कहना  चाहता

 हू  कि  नागालेंड  और  अरुणाचल  दोनों  ही  प्रभावित  हुए  हैं  और  लगभग  200  और  गांवों  को  इस  क्षेत्र
 की  परिधि  में  लाया  गया  आप  जानते  हैं  कि  इस  प्रकार  केक्षेत्र  में  सेना  का शासन  और
 नियन्त्रण  चलता  है  और  उन  लोगों  हर  प्रकार  की  पाबन्दियाँ  लगी  हुई  यही  कारण  था  कि

 वहां  पर  छात्रों  का  आन्दोलन  हुआ  मुझे  इस  बात  से  अप्रसन्नता  हुई  है  कि  नागालेंड  की  पुलिस
 ने  गोली  चलाकर  छात्रों  को  मारने  में  जल्दबाजी  करके  नागालेंड  में  वतंमान  समस्या  उत्पन्न  की
 मैं  आशा  करता  हूं  कि  आप  इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 दो  राज्यों  क ेबीच  सीमा-विवाद  का  मामला है  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  कुछ  ऐसी  बात  हुई  है  जो

 देशों  में  पहले  कभी  नहीं  हुई  ओर  शायद  विश्व  में  कहीं  नहीं  कि  नागालेंड  और  असम  दोनों
 राज्यों  की  पुलिस  ने  एक-दूसरे  पर  गोली  चलाने  का  खेल  खेला  ज॑ंसे  कि  वे  कोई  युद्ध  कर  रहे

 यह  पानीਂ  के  प्रइन  पर  मुझे  बताया  गया  है  कि  भावनाओं  को  फिर  से  भड़काया  गया  है  ।

 ऐसी  बात  फिर  से  नहीं  होनी  मैं  आशा  करता  हू  कि  भारत  सरकार  उन्हें  दबाने  के  लिए
 मात्र  का  इस्तेमान  न  करके  कुछ  करेगी  ।  आप  इस  तरह  से  ऐसी  बातों  को  दबा  नहीं  सकते  ।

 कई  वर्षों  से  पूर्वोत्तर  क्षंत्र  में  विद्रोह  की  समस्या  परन्तु  इंस  समस्या  का  कोई  तकंसंगत

 राजनीतिक  हल  निकालना  चाहिए  ।

 असम  और  नागालेंड  के  बीच  यह  सीमा  समस्या  इस  क्षंत्र  की  स्थानीय  समस्या

 असम  और  मेघालया  के  बीच  भी  सीमा  विवाद  या  समस्या  है  और  यह  कुछ  प्रशासनिक

 कार्यवाहियों  के  किये  जाने  क ेकारण  हुआ  न  कि  ब्रिटिश  द्वारा  यह  विवाद  उत्पन्न  किया  गया
 के  मामले  में  ब्रिटिश  की  कार्यवाही  उसके  जिम्मेदार  थी  ।  परन्तु  इस  मामले

 हमारी  अपनी  असम  सरकार  आजादी  प्राप्ति  के  जिम्मेदार  मेरे  राज्य  से असम  की

 जयन्तिया  पहाड़ियों  से  लेकर  मिकिर  पहांड़ियों  तक  कतिपय  क्षेत्र  हटा  दिए  गए  वहाँ  समस्या  है  ।

 वहां  पर  अड़चन  मैं  आशा  करता  हूँ  कि  माननीय  मन्‍्त्री  इस  पर  भी  विचार

 मैंने  कहीं  समाचार  पत्र  में  पढ़ा  था  कि  दोनों  राज्य  सरकारें  इस  मामले  पर  विचार  करने  के

 लिए  भूतपूर्व  मुख्य  न्यायाधीश  श्री  चन्द्रचूड़  के  पास  गयीं  हैं  ।  मुझे  नहीं  मालूम  कि  किस  बारे  मैं

 नहीं  समभता  कि  उन्हें  केन्द्र  सरकार  द्वारा  नियुक्त  किया  गया  किन्तु  यह  सही  दिशा  में  उठाया
 गया  एक  कदम  मैं  च[हूगा  कि  आप  इसकी  ओर  ध्यान  दें  और  देखें  कि  इस  समस्या  का  समाघान
 कश्ने  के  लिए  श्री  चम्द्रचड़  की  आवाज  को  और  छक्त  प्रदान
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 अन्त  में  मैं  सुरक्षा  बलों  के  व्यहार  के  विषय  में  बोलना  हमें  सुरक्षा  बलों  की
 आवश्यकता  है  हमारे  लिए  पूर्वोत्तर  में  स्थिति  का  उत्त  र-पश्चिम  और  परदिचमी  क्षत्र  की  अपेक्षा  अधिक
 सामरिक  महत्त्व  मेरे  पास  उस  विषय  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहने  के  लिए  समय  नहीं  किन्तु  मैं

 यह  कहना  चाहूंगा  कि  सुरक्षा  बलों  को  यह  दिदेश  होने  चाहिएं  कि  जब  वह  उस  क्षेत्र  में  हों  तो  उन्हें
 जातिय  पृष्ठभूमि  तथा  भोगोलिक  पृष्ठभूमि  को  देखते  हुए  अपने  पर  नियन्त्रण  रखना  चाहिए  और
 संयम  से  काम  लेना  और  ऐतिहासिक  परम्परा  के  कारण  शेष  भारत  और  देश  के  उस  भाग

 के  लोगों  के  बीच  मनोव॑ज्ञानिक  दूरी  है  |  मैं  आप  सब  लोगों  से  थोड़ा  अलग  हू  ।  जब  मैं  बर्मा  में
 था  तो  बर्मा  के  लोगों  ने  विश्वास  नहीं  किया  कि  मैं  भारतीय  राजदूत  उन्होंने  सोचा  कि  मैं  बर्मा
 का  अधिकारी  हूँ  ।  इसी  प्रकार  एक  मनोव॑ज्ञानिक  दूरी  है  जिसको  दूर  किया  जाना  है  ।  मैं  चाहगा  कि

 सुरक्षा  बलों  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  उन्हें  ऐसे  ढंग  से  कार्य  करना  चाहिए  कि  एक
 टदाहरण  स्थापित  हो  मैं  यह  बात  छिलोंग  में  हुई  एक  विशेष  घटना  के  सम्बन्ध  में  कह  रहा  हूँ  ।

 वायुसेना  मुख्यालय  क्षत्रों  आदि  पर  कुछ  विवाद  मैं  यह  नहीं  कह  सकता  कि  कौन  ठीक  था
 और  कौन  गलत  पर  वायु  सेना  ने  शिलोंग  के  ग्रामों  पर  आक्रमण  गाँव  के  लोगों  को  उनके
 घरों  से  बाहर  निकाला  और  उनके  मकान  जला  यह  बात  राज्य  विधान  सभा  में  भी

 इससे  कटुता  उत्पन्न  हुई  ।  समभौते  के  लिए  कुछ  किया  जाना  चाहिए  ।  यदि  हम  ठीक  भी  करते  हैं  तो
 जनता  यह  समभ  ले  कि  हम  ठीक  काम  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  सभापित  गृह  मन्त्रालय  की  अनुदानों  की  मांगें
 पर  चर्चा  करते  हुए  सभी  का  ध्यान  इस  कात  की  ओर  गया  कि  विगत  में  हमारा  देश  आँतरिक

 दबाव  के  तले  रहा  है  और  बहुत-सी  दरारों  के  बावजूद  जैसे  इस  समय  हैं  और  जब  हमारे  घर  में  दरारें

 पड़  रही  हैं  ।  कुछ  स्थानों  पर  हम  यह  दृश्य  देख  रहे  हैं  कि  हमारे  संरक्षक  सत्तारूढ़  पक्ष  में  हैं  और  वे

 अत्यधिक  निष्क्रियता  अथवा  प्रेरित  करके  कार्य  करवाने  के  दोषी  है  ।

 में  विपक्ष  के अपने  माननीय  मित्रों  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  यह  बात  न  भूलें  और  याद

 रखें  कि  यह  चालबाजी  राजकोशल  के  विपरीत  है  ।

 मन्त्री  मण्डल  स्तर  का  मंत्री  जिसके  पास  इस  वाद-विवाद  में  उपस्थित  होने  का  भी  समय  नहीं
 है  एक  तदर्थ  गृह  मंत्री  उसका  कार्यकाल  तदर्थ  है  अथवा  कार्य-भार  तदर्थ  हैं  मुझे  नहीं  मालूम  ।

 वह  विकास  के  बीच  चक्कर  काट  रहा  है  और  साथ  मानव  संसाधनों  पर  रोक  है  यदि

 नहीं

 हमारे  आंतरिक  सुरक्षा  संचालन  परिणोमोन्मुख  नहीं  है  ।  उसमें  जल्दबाजी  अधिक  है  ।

 1:00

 ॥  और  जैसे  इस  देश  की  जनता  के  साथ  किसी  प्रकार  का  सम्पर्क  बहाल  करने  के  लिए  हमारे
 संचार  मन्त्री  को  अल्पकालिक  काम  दिया  गया  है  ।  और  वह  एक  ऐसे  मंत्रालय  के  प्रतिनिधि  बन  गए

 हैं  । और  किसी  प्रकार  के  उत्तरदायित्व  की  बात  तो  दूर  रही  उन्हें  किसी  प्रकार  का  अधिकार  प्राप्त

 नहीं  है  इस  मंत्रालय  के  कृत्य  की  नासमझी  और  असंवेदनशीलता  पर  आधारित
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 सोमनाथ

 है

 अनिश्चिय  और  अयोग्यता  है  ।  हमने  इस  देश  में  जानता  के  विभिन्‍न  वर्गों  में  बहुत  से  साम्प्रदायिक

 भगड़े  बहुते-सी  परिष्कृत  तथा  स्पष्ट  जासूंसी  अलगाववादी  खतरे  की

 जनजातीय  और  समुदाय  के  कमजोर  वर्गों  और  कट्टर॒पंथियों  और  दकियानूसी
 शक्तियों  की  घुणित  कार्यंवाहियों  को  देखा  है  ।  समीक्षाधीन  दर्ष  के  दौरान  यह  इस  सरकार  के
 का  के  प्रमाण  चिह्न

 चाहे  वे  कुछ  भी  जनता  को  कोई  रुचि  नहीं  रही  है  और  इस  देश  की  स्थिरता  को  भंग
 करने  पर  तुले  हुए  हैं  जिससे  देश  की  सुरक्षा  और  जनता  की  एकता  को  खतरा  पहुंच  रहा  इस
 देश  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  सामान्य  जनता  के  लिए  कोई  सुरक्षा  नहीं  है  और  वे  लूटेरों  और
 विरोधी  लोगों  के  शिकार  हुए  हैं  । जब  इस  देश  के  विभिन्‍न  भाग  विशेषकर  सीमावर्ती  क्षेत्र  लंगभग

 जल  रहे  हम  देखते  हैं  कि  सरकार  इस  प्रकार  मौज-मस्ती  से  समय  नष्ट  कर  रही  है  ज॑से  कि

 इसका  इलाज  ढूंढ़  निकाला  गया  मुझे  लगता  है  कि  हमारे  सामने  जो  सबसे  बड़ा  खतरा  वह

 है  कि  सरकार  घटनाओं  की  ओर  केवल  देखती  रहती  है  और  वह  न  तो  सूक-बूक  रखती  हैं  और

 न  ही  तैयार  हैं  ओर  न  आने  वाली  घटनाओं  का  उन्हें  कुछ  आभास  हो  रहा  है  और  कब  कया  स्थिति

 होगी  उसके  लिए  भी  कदम  नहीं  उठा  रही  है  ।

 स्थिति  का  मुकाबला  न  करने  के  कारण  हमारे  युवा  प्रधान  मंत्री  अपनी  अनुभव  हीनता  और
 सीमित  दृष्टिकोण  को  छिपाने  के  लिए  गलत  सूचना  पर  आधारित  विपक्षीय  दलों  के  विरुद्ध  अपनी

 भड़ास  निकालते  ऐसा  है  कि  उन्हें  विपक्षीय  दलों  और  विशेषकर  मेरे  दल  से  अपनी  बात
 अधिक  ऊ  ची  रखने  की  चिन्ता  अधिक  है  और  देश  और  जनता  की  चिन्ता  नहीं  और  इसके  परिणाम
 स्वरूप  इस  देश  में  विश्वास  का  संकट  आया  है  और  सुरक्षा  का  अभाव  है  और  साम्प्रदायिकता  की

 जड़ें  गहरी  होती  जा  रही  हैं  और  अलगाववादी  शक्तियां  जोर  पकड़  रही  है  और  जासूसी  गतिविधियां

 अब  सबसे  खड़ा  खतरा

 हमें  एक  पुस्तिका  दी  गई  है  जिसका  नाम  इस  मंत्रालय  का  वःषिक  प्रतिवेदन  है  मुझे  तो  यह
 एक  रुग्ण  उद्योग  के  वाधिक  प्रतिवेदन  जैसा  लगता  है  क्योंकि  इससे  प्रत्यक्ष  होने  से  अधिक  छुपाया
 जाता  है  और  एक  रुग्ण  उद्योग  के  आयोग्य  प्रबन्ध  की  ऊपरि  लीपा-पोती  द्वारा  गलत  तस्वीर  पेश
 करने  का  प्रयास  कर  रहा  इस  सरकार  की  यही  उपलब्धि  है  और  यदि  आप  यह  प्रतिवेदन
 आप  समभेंगे  और  मैं  समाचार  पत्रों  में  इस  प्रतिवेदन  के  आधार  पर  इसका  इस  सदन  में  इस
 पर  हमारी  चर्चा  होने  से  पूवें  देखता  कि  ऐसा  लगता  है  इस  देश  में  कोई  समस्या  नहीं  है  और
 बाहर  और  भीतर  सब  ठीक  है  और  कोई  चिन्ता  नहीं  है  ।  ऐसा  लगता  है  कि  रुग्ण  उद्योग  की  भांति
 यह  देश  भी  राज़नीतिकं  आथिक  और  सामाजिक  तौर  पर  रुग्ण  हो  चुका  है  ।

 कुछ  दिन  पहले  हम  ने  पंजाब  की  समस्याओं  पर  विस्तार  से  चर्चा  और  राष्ट्रीय  एकता
 परिषद्‌  को  सक्रिय  किया  गया  था  और  हमें  आशा  है  कि  इसने  पंजाब  के  विषय  पर  लाभदायक  चर्चा
 और  विचारों  का  आदान-प्रदान  किया  मैं  इस  स्थिति  के  कारणों  और  विस्तार  की  और  ध्यान

 नहीं  देना  चाहता  किन्तु  हम  इस  सरकार  को  प्रशासनिक  निष्क्रियता  और  अन्ध-देशभंक्ति
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 शक्तियों  और  तत्त्वों  क ेसाथ  मेल-मिलाप  का  आरोप  दिए  बिना  नहीं  रह  सकते  केन्द्र  सरकार

 पूरी  तरह  पंजाब  की  दलदल  जैसी  स्थिति  क ेलिए  और  खतरनाक  स्थिति  के  लिए  जिम्मेदार
 विपक्ष  की  सरकार  को  हटाने  के  लिए  आप  ने  एक  फ्रेकन्सटीन  बनाया  और  राज्य  भी  दल  के  आंतरिक
 भंगड़ों  के लिए  अख|ड़ा  बन  गया  जब  दो  नेता  अपने  शरीर  को  आराम  दे  रहे  थे--किस  उद्देश्य
 वह  तो  हमें  मालूम  नहीं  ।  पर  निष्कर्ष  यह  है  कि  आज  पंजाब  ऐसी  स्थिति  का  सामना  कर  रहा  है  जो
 देश  के  सभी  लोगों  के  लिए  चिता  का  कारण  बन  गया  अतीत  में  क्‍या  मैं  उस  पर  कुछ
 अधिक  नहीं  कहना  चाहता  किन्तु  पंजाब  से  इस  बात  का  एक  ज्वलन्त  उदाहरण  उपलब्ध  कराता

 है  कि  किस  प्रकार  एक  अच्छे  काम  को  भी  अनाड़ीपन  और  राजनीतिक  तथा  प्रशासनिक

 इच्छा  के  अभाव  से  बिगाड़ा  जा  सकता  है  |  पंजाब  समस्या  का  लाभ  अक्टूबर  की  त्रासदी  के  परिणाम
 1984  के  चुनावों  में  उठाया  फिर  भी  एक  सुखद  समभौता  किया  गया  और  हम

 सभी  ने  उसका  समर्थन  किया  । और  वह  संत  लोंगोवाल  की  मानवता  और  राजनीतिमत्ता  के  प्रति

 श्रद्धांजलि  थी  |  किन्तु  उसके  बाद  सरकार  पीछे  हट  ग  ई'**'*****

 एक  साननोय  सदस्य  :  आप  दूसरे  पक्ष  को  भी  धन्यवाद  दीजिए  ।

 )

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  जब  हम  समभौते  का  स्वागत  करते  तो  ऐसा  लगता  है  कि  यह

 इस  मामले  के  प्रति  कासा  व्यवहार  बहुत  हम  भी  प्रधान  मंत्री  को

 समभौते  पर  हस्ताक्षर  करने  के  लिए  धन्यवाद दे  देते  हैं  यदि  उन्हें  इससे  संतोष  प्राप्त  हो
 मैं  उनकी  भूमिका  को  नीचा  नहीं  दिखा  रहा  मैं  केवल  एक  बिछड़  हुए  नेता  के  प्रति  आदर

 प्रकट  कर  रहा  था  जिन्होंने  एक  अच्छी  भूमिका  ।  किन्तु  जब  समझौते  को  लागू  करने  का

 समय  आया  सरकार  पीछे  हटने  लगी  ।  प्रधान  मंत्री  ने  कुछ  दिन  पहले  कहा  था  कि  समभौते  पर

 हस्ताक्षर  होने  से  पूर्व  हरियाणा  के  मुख्य  मंत्री  से  बातचीत  की  गई  और  प्रत्येक  चरण  पर--और

 हम  सचमुच  मारनेंगे--उन्होंने  इसे  स्वीकार  किया  था  ।  किन्तु  समभौते  पर  हस्ताक्षर  होने  के  बाद

 क्या  हुआ  ?  उसी  मुख्य  मंत्री  को  जो  उसी  दल  का  उसे  ससभौता  तोड़ने  के  लिए  और  भावनाएं
 भड़काने  के  लिए  उकसाया  गया  ।  कल  भी  मैंने  देखा  कि  हरियाणा  के  एक  मंत्री  ने  यह  कहा

 यह  बात  इंडियन  एक्सप्रेस  में  आई  हैं  :

 ११०९९  हरियाणा  में  स्वास्थ्य  राज्य  मंत्री  श्रीमती  करतार  देवी  ने  पंजाब  के  हिन्दी-भाषी
 क्षेत्र  चण्डीगढ़  के  बदले  हरियाणा  को  दिए  जाने  के  लिए  वेन्कटरमैया  आयोग  की  नियुक्ति  पर  चिन्ता

 व्यक्त  की  और  कहा  कि  यह  हरियाणा  के  हितों  के  लिए  हानिकर  है  ।”

 सत्तारूढ़  दल  का  यह  रवैया  हरियाणा  में  उनके  अपने  मंत्री  इस  समभौते  के  विरुद्ध
 प्रचार  कर  रहे  हैं  और  इसे  समाप्त  कराना  चाहते  हमने  पंजाब  समझौते  को  अपना  समर्थन

 प्रस्तुत  किया  और  हम  अपना  समर्थन  दे  रहे  और  हम  इस  बात  की  मांग  करते  हैं  कि  इसे
 उचित  ढंग  से  लागू  किया  हम  भी  चाहते  हैं  कि  आतंकवादी  और  अलगाववादी

 तत्त्वों  को  कड़ी  सजा  दी  जाये  ताकि  राज्य  में  शान्ति  बहान  हो  और  हमने  यह  भी  मांग  की  है  कि

 राज्य  सरकार  भी  सख्ती  से  और  निर्णायक  ढंग  से  समझौते  का  पालन  करे  ।  किन्तु  यह  कहते  हुए  एक
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 सोमनाथ  चटर्जी  )

 प्रकार  की  अनिश्िचतता  प्रदान  करने  का  प्रयास  किया  गया  कि  समभौते  का  लागू  करने  को  पंजाब

 की  शान्ति  के  साथ  कोई  सम्बन्ध  नहीं  किन्तु  उस  राज्य  के  मुख्य  श्री  बरनाला  ने

 कहा

 एक  अदमृत  और  सहज  तक  समझोता  पर  आतंकवादियों  को  खुश  करने  के  लिए
 नहीं  अपितु  उन्हें  अलग  करने  के  लिए  हस्ताक्षर  हुए  और  इस  समभोते  में  किसी  प्रकार
 की  बाघा  इस  प्रक्रिया  में  बाघा  है  ।”

 यदि  यह  सम  मौता  शान्ति  से  नहीं  जुड़ा  हुआ  तो  यह  किस  से  जुड़ा  हुआ  है  ?

 इस  विलम्ब  के  लिए  हम  हर  प्रकार  के  स्पष्टीकरण  सुनते  रहे  मैथ्यू  आयोग  जो
 असफल  रहा  है  उसे  बलि  का  बकरा  बनाया  जा  रहा  किन्तु  जिस  प्रकार  सरकार  मैथ्यू  आयोग  के
 समक्ष  आई  है  उससे  भी  जनता  के  मन  में  गंभीर  शंकाएं  उत्पन्न  हुई  अतः  पंजाब  में  पुनः  शान्ति

 की  स्थापना  समभौते  का  पालन  करने  पर  निर्भर  और  अभी  भी  समभौते  को  ईमानदारी  से  लागू
 करने  पर  निर्मेर  करती  है  ।  इस  कार्य  में  और  अधिक  विलम्ब  नहीं  किया  जा  सकता

 यह  सत्य  है  कि  नौ  शर्ते  लागू  ही  चुकी  किन्तु  दो  बडी  शर्तें  अभी  लाग  होनी  बाकी  हैं
 और  हमें  आशा  हैं  कि समय  सीमा  का  ध्यान  रखा  इसलिए  सरकार  को  चाहिए  कि  वह
 संकीर्ण  दलगत  नीति  को  छोड़कर  इस  मामले  को  केन्द्र  व  राज्य  का  मामला  समभकर  निपटाए  और
 साथ  ही  इसे  आथिक  मामला  समभकर  उचित  रवंया  अपनाएं  आज  सुबह  श्री  सैफुद्दीन
 आघधरी  ने  सदन  में  एक  गंभीर  मामले  को  उठाया  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  प्रार्थना  करूंगा  कि

 वह  इस  बात  में  अपने  विचार  प्रकट  करें  दिनांक  8  अप्रैल  1986  के  समाचार  पत्र  में  छपा
 है  कि  दक्षिण  अफ्रीका  का  असूचना  विभाग  आफ  स्टेट  सिक्‍योरिटी  और  इसराइल  का

 असूचना  पंजाब  में  सक्रिय  आतंकवादियों  की  वित्तीय  सहायता  दे  रहे  हैं  आर०  ए०
 डब्ल्यू०  सोचता  है  कि  और  दोनों  मिलकर  पंजाब  में  अस्थिरता  पैदा  करने
 की  चेष्टा  कर  रहे  गुप्तचर  स्रोतों  ने  बताया  है  कि  इन  दोनों  संगठनों  ने  भारतीय  सुरक्षा  के

 रहस्यों  का  पता  लगा  लिया  है  और  पंजाब  उग्रवादियों  के  साथ  उनके  गुप्त  सम्बन्ध  वे  इस
 सम्भावना  से  इन्कार  नहीं  करते  कि  और  ये  दोनों  के  लिए  व्यापक  स्तर
 पर  कार  कर  रहे  हैं  ।

 श्रीमन्‌  यह  मामला  बहुत  गम्भीर  है  ।  यह  दोनों  संगठन  और  आसानी  से
 हत्याएं  करवा  सकते  इस  समय  उनकी  गतिविधियाँ  पाकिस्तानी  प्रशिक्षित  उम्र  वादियों  को  वित्तीय
 सहायता  देने  तक  सीमित  हैं  ।  वे  अपनी  गतिविधियों  का  क्षेत्र  बढ़ा  सकते  हमें  सूचना  प्राप्त
 नहीं  हुई  है  और  मैं  आशा  करता  हूं  कि  मंत्री  जी  सदन  को  विश्वास  में  लेंगे  ।

 जहाँ  तक  असम  का  सम्बन्ध  है  असम  समभौते  को  क्रियान्वित  करने  के  बारे  में  प्रतिवेदन  में
 उल्लेख  मैं  शुरू  में  यह  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  असम  गण  परिषद्‌  सरकार  के  साथ  हमारी
 कोई  शत्र ता  नहीं  है  । और  हम  उनकी  भलाई  चाहते  उन्हें  लोगों  का  अधिदेश  और  लोकप्रिय
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 समर्थन  प्राप्त  लेकिन  अब  वहाँ  ऐसी  स्थिति  है  जिससे  उस  राज्य  में  अमन  और  ज्ञान्ति

 नहीं  रखी  जा  सकती  ।  दुर्भाग्यपूर्ण  वहाँ  ऐसी  घटनाएं  हुई  हैं  जिससे  अल्प  संरक्षकों  के  मस्तिष्क  में

 असुरक्षा  की  भावना  पैदा  हो  गई  है  ।  जहाँ  तक  नागरिकता  का  अधिकार  और  नागरिकता  के  लाभों
 का  सम्बन्ध  हैं  जिससे  काफी  लोगों  को  वंचित  किया  गया  दुर्भाग्यवश  उनसे  देश  में  एकता  औ
 शान्ति  की  भावना  नहीं  आई  और  जैसा  कि  हमने  महसूस  किया  हमने  उम्रवादी  शक्तियों  के  साथ
 समभौते  का  विरोध  किया  था  क्योंकि  कट्टरवादियों  के  साथ  समभौते  से  समस्याओं  को  हल  नहीं
 किया  जा  सकता  ।  इससे  लोगों  में  केवल  मतभेद  और  अविश्वास  पैदा  होता  है  ।

 यह  घटनाएं  हुई  है  मैं  इनके  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  ।  लेकिन  मैं  आशा  करता  हूं  कि
 केन्द्रीय  सरकार  इससे  सचेत  है और  वह  राज्य  सरकार  के  साथ  बातचीत  करेगी  और  मैं  असम  गण
 परिषद  के  मित्रों  से विशेषरूप  से  अपील  करता  हूं  कि  वे  भी  अपने  पद  का  सदुपयोग  करें  जिससे  देश
 का  यह  महत्वपूर्ण  भाग  राज्य  के  सभी  वर्गों  के  लोगों  के  सहयोग  से  उन्नति

 हम  चाहते  हैं  कि  उत्तेजना  पैदा  करने  वाली  बातों  को  समाप्त  किया  अगर  मैं  एक  का
 उल्लेख  नहीं  करता  तो  मैं  अपने  कतंव्य  पूरा  नहीं  कर  रहा  हुंगा  वहाँ  की  सरकार  ने  उन  विद्यालयों

 सहित  जिनमें  शिक्षा  का  माध्यम  आदिवासी  भाषा  थी  माध्यमिक  स्तर  के  सभी  गैर-असमी  विद्यालयों
 असमी  भाषा  पढ़ना  अनिवार्य  करने  का  जो  निर्णय  लिया  है  उस  निर्णय  से  चिरकाल  से  चली  आ

 रही  व्यवस्था  खत्म  हो  गई  है  और  इसके  परिण।मस्वरूप  वर्गों  द्वारा  आरक्षण  विरोधी  आन्दोलन  चलाया
 जा  रहा  है  जो  पहले  ही  विरोध  करने  का  प्रयास  कर  रहे  थे  और  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों
 के  लोग  उससे  चिन्तित  हैं  मैं  सभी  सम्बन्धित  लोगों  से  वहाँ  शान्ति  व  एकता  की  स्थिति  पैदा  करते
 का  अनुरोध  करता  हूं  ।  ताकि  जातीय  तथा  अन्य  अल्पसंख्यक  लोगों  के  अधिकारों  की  रक्षा  की  जा
 सके  और  देश  के  उस  भाग  जो  बहुत  कमजोर  अस्थिरता  पैदा  करने  की  कोई  कोशिश  न  की
 जायें  ।

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  क्या  आप  सोचते  हैं  कि आपका  दल  और  सरकार  उग्र
 वादी  है  ।

 श्रो  सोमनाथ  चटर्जो  :  हम  यह  नहीं  चाहते  कि  सरकार  न  रहे  ।  इसमें  लोगों  का  समर्थन
 प्राप्त  किया  हम  अनुरोध  कर  रहे  हैंकि  सरकार  यह  देखे  कि  यह  समस्याएं  वहां  पंदा

 यहां  हमारे  असहधोग  का  प्रदन  नहीं  हम  असहयोग  भी  नहीं  कर  रहे  है  और  मुझे  विश्वास  है
 कि  मेरे  मित्र  श्री  दिनेश  भी  मेरे  स ेसहमत  होंगे  कि  हमारा  दल  सबसे  ज्यादा  शिकार  हुआ  है  और
 उस  पर  ही  सबसे  ज्यादा  आक्रमण  किये  गए

 थी  प्रियरंजन  दास  मुंशी  :  क्‍या  आप  अपने  दल  और  सरकार  को  उम्र  राष्ट्रवादी
 समभते  हैं  ?

 आओ  सोमनाथ  चटर्जो  :  मैं  इससे  सहमत  नहीं  हूं  ।

 शह  सघ्‌  दंडवले  :  अथवा  क्‍या  यह  कांग्रेस  जैसी  मध्यवर्गीय  सरकार  है  ?

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  श्री  दास  मुंशी  मैं  इस  मामले  में  बहुत  पुराना  हू  ।  श्री  दास  मुंशी  ने
 आज  सुबह  यह  मामला  उठाया  है  कि  मणिपुर  और  त्रिपुरा  में  हिंसा  और  विद्रोह  की  गतिविधियाँ  चल
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 सोमनाथ

 रही  है  जिससे  वहां  पर  शान्ति  और  चन  समाप्त  होता  जा  रहा  है  ।  मिजो रम  में  अंतिम  समभौते  का
 कोई  आसार  नजर  नहीं  आता  ।  अरूणाचल  प्रदेश  में  विद्रोह  के  संकेत  दिखायी  देते  असम  सीमा
 पर  अखिल  अरूणाचल  प्रदेश  छात्र  संघ  से  अपना  आन्दोलन  तेज  कर  दिया

 और  वे  अधिक  मात्रा  में  आने  वाले  विदेशियों  क ेआगमन  पर  रोक  लगाने  की  माँग  कर  रहे

 श्रीमन्‌  मुंशी  जी  द्वारा  सुबह  बताया  गया  था  कि  टी०  एन०  वी०  उगय्रवादियों  को  बंग्लादेश
 और  पाकिस्तानी  सहयोगियों  द्वारा  विदेशी  हथियार  प्राप्त  हो  रहे  बंगलादेशी  सेना  शिविर  में
 तीन  पाकिस्तानी  गुप्तचर  अधिकारियों  ने  टी०  एन०  वी०  और  उनके  मुख्य  बिजाय  के  साथ
 बंगला  देशी  सेना  और  गुप्तचर  अधिकारियों  की  उपस्थिति  में  होने  की  सुचना  मिली

 सभापति  सहोदय  :  माननीय  सदस्य  का  समाप्त  होता  है  !

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  क्‍या  आप  उनकी  प्रशंसा  कर  रहे  यह  हिस्सा  बहुत  ही
 संगत  है  ।

 श्री  सोमनाथ  बटर्जो  :  टी०  एन०  एफ०  ने  एक  लिस्टਂ  बनाई  है  ।  )
 घंटी  आप  विरोधियों  का  अनुमान  नहीं  लगा  सकते  ।

 सभापति  महोदय  :  आपकी  पार्टी  को  14  मिनट  मिले  थे  मैं  20  मिनट  दे  चुका  हूं  ।

 श्री  प्रिय  रंजनदास  मुशी  :  आप  मेरा  समय  ले  सकते  हैं  ।

 श्री  सोसनाथ  चरर्जो  :  श्रीदास  मुंशी  अपना  समय  दे  रहे  हैं  ।  बहुत  धन्यवाद  ।

 प्रो०  सघु  दंडवते  :  वह  समय  आपका  भाषण  बिगाड़  सकता

 सभापति  महोदय  :  समय  सीमा  पार  नहीं  कर  सकता  ।

 श्री  झानन्दागोपाल  मुखलोपाध्याय  यह  पक्ष  में  श्री  चटर्जी  को  भी  समय
 देना  चाहिए  ।  लेकिन  उन्हें  सदन  के  सामने  यह  बताना  होगा  कि  पदिचिम  बंगाल  में  कानून  और
 व्यवस्था  की  क्‍या  स्थिति  इन  पाँच  वर्षों  में  उन्होंने  कितने  कांग्रेस  क ेआदमियों  का  मारा  है  ।

 प्रो०  सघु  दंडबते  :  यह  राज्य  का  विषय

 श्री  झानन्दगोपाल  मुखलोपाध्याय  :  आप  समय  ले  सकते

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  मुझे  समय  देने  के  लिए  आप  इन्हें  राजी  कीजिए  ।  मैं  सारी  बात
 स्पष्ट  करूंगा  ।

 प्रो०  सघु  दंडवते  :  यह  एक  राज्य  का  विषय  है  हम  इसकी  चर्चा  यहां  नहीं  कर
 सकते  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  यह  बहुत  ही  गंभीर  मामला  कृपया  मुझे  थोड़ा  समय  दीजिये
 अधिक  नहीं  ।

 आओ  झानन्दगोपाल  मुखोपाध्याग्र  :  में  अनुमोदन  करता  हु  ।
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 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  इस  समय  आप  अवश्य  ही  छोड़  रहे  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  उनको  अपना  भाषण  जारी  रखने  के  लिये  लम्बा  समय  देने  का

 बहाना  मत  कीजिये  ।  आप  कुंपया  समाप्त  कीजिये  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  मैं  यह  कह  रहा  था  कि'*'*

 एक  भाननोय  सदस्य  :  यह  बहुत  ही  संगत  भाषण  है  ।

 श्री  दिनेश  गोस्वामी  :  मैं  आशा  करता  हू  दूसरे  विरोधी  दलों  के  लिये  भी  आप  यही
 दण्ड  रखेंगे  ।

 क्री  सोमनाथ  चटजों  :  जो  हम  जानते  हैं  हम  वे  हमें  सुनिये  ।

 टी०  एन०  वी०  ने  ही  एक  लिस्टਂ  बनाई  है  ।  हमने  समाचार  पत्रों  में  पढ़ा  है
 कि  वे  लोगों  को  मार  रहे  हैं  ।  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिये  त्रिपुरा  सरकार  ने  सभी  कदम
 उठाये  मुख्यमंत्री  ने  एक  आठ  सुत्री  संकल्प  रखा  है  जिसमें  उन्होंने  टी०  एन०  वी०  को  हिंसा
 त्यागने  और  छोड़ने  की  कसम  खाने  के  लिये  प्रार्थना  की  है  इसके  साथ-साथ  उन्हें  पुनर्वास  का
 आश्वासन  भी  दिया  गया  उन्हें  अपनी  गतिविधियाँ  छोड़  देनी  चाहिये  और  उनके  विरुद्ध
 घिक  मामले  ले  लिए  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  ऐसा  लगता  है  कि  टी०  एन०  वी०
 ने  बहुत  से  लोग  मार  दिये  हैं  ।  हाल  ही  में  500  जनजाति  नेताओं  ने  अपनी  एक  सभा  में  टी०  एन०
 वी०  से  हथियारों  को  त्यागने  और  सामान्य  जीवन  बिताने  के  लिए  प्रार्थना  यद्यपि  इसको
 सबने  विशेष  रूप  से  स्वीकार  किया  और  प्रशंसा  लेकिन  त्रिपुरा  में  कांग्रेस  ने  इस  संयुक्त
 अपील  में  भाग  नहीं  लिया  ।  इससे  स्पष्ट  होता  है  कि  वे  उस  क्षेत्र  में  शान्ति  की  बजाय  राजनीतिक
 लाभ  को  अधिक  महत्व  देते  श्रीमन्‌  त्रिपुरा  प्रदेश  कांग्रेस  समिति  के  महासचिव  ने

 भारतीय  युवा  काँग्रेस  दिल्‍ली  के  अध्यक्ष  को  एक  पत्र  में  त्रिपुरा  युवा  कांग्रेस  .  के  अध्यक्ष
 के  विरुद्ध  सुस्पष्ट  आरोप  लगाये  हैं  कि  उसके  मणिपुरी  पीपल्स  लिबरेशन  के  नाम  आर्मी  के  साथ
 सम्बन्ध  है  ।

 श्रीमन्‌  ऐसा  कहा  गया  है  कि  यह  मणिपुरी  पीपल्स  लिबरेशन  आर्मी  के  एजेंट  के  रूप  में  कार्य
 कर  रहे  हैं  ओर  नकली  मुद्रा  चला  रहे  हैं  और  त्रिपुरा  में  क्रियान्वित  करने  के  लिये  तेजी  से  काये
 कर  रहा  )

 श्री  प्रियरंजन  दास  मुंशी  :  राज्य  में  युवा  कांग्रेस  नेताओं  ने  इसका  दो  बार  खण्डन  किया

 है  ।  वह  इसे  दुबारा  क्‍यों  उठा  रहे  हैं  ?  अगर  वह  इसके  माध्यम  से  यह  बात  कहना
 चाहते  )

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  मेरे  पास  एक  फोटो  प्रतिलिपि

 भरी  प्रियरंजन  दास  मुंशी  :  यह  दुर्भावनापूर्ण  है  ।  इसका  दो-तीन  बार  खंडन  किया  जा  चुका
 है  ।  मैं  नहीं  जानता  वे  ऐसी  चीजें  कहाँ  से  ला  रहे  हैं'*ਂ  )

 श्री  आनन्द  गोपाल  मुखोपाध्याय  :  मैं  उनकी  बात  दुरुस्त  कर  देता  हु  ।  वह  एक  बात  कहना
 भूल  गए  इस  संगठन  की  नींव  किसने  रखी  ?  अथवा  इस  संगठन  का  संस्थापक  कोन

 )
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 श्री  प्रियरंजन  दास  मुंशी  :  आप  दशरथ  देव  वर्मा  का  ध्यान  रखिये  और  हम  उनका  ध्यान

 )
 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  और  वे  एक  संघीय  स्वायत्तशासी  राज्य  की  स्थापना  के  लिये  एक

 योजना  लागू  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  जिसे  ब्राचीन  योजना  कहा  जाता  है  ॥  मेघालय  में  स्थित

 बहुत  अधिक  विस्फोटक  नेपाली  भाषी  श्रमिकों  को  मेघालय  से  बाहर  भेजा  जा  रहा  उनको

 असम  सीमा  पर  डाला  जा  रहा  और  असम  उनको  पश्चिमी  बंगाल  में  धकेल  रहा  हम  उनके

 बारे  में  क्या  करेंगे  ?  क्‍या  हम  उनको  बिहार  में  घकेल  देंगे  और  फिर  बिहार  उत्तर  प्रदेश  में  और

 उत्तर  प्रदेश  दिल्‍ली  में  घकेल  देगा  ?  लोग  संरक्षण  के  हकदार  जहाँ  तक  भारतीय  नेपालियों
 का  सम्बन्ध  जो  भारतीय  राष्ट्रीयता  के  उनको  देश  के  किसी  भी  हिस्से  में  रहने  का  अधिकार

 जहाँ  तक  नेपाली  राष्ट्रीयता  के  नेपालियों  का  संबंध  वो  भी  भारतीय  तथा  नेपाली  सरकारों
 के  बीच  1950  की  शान्ति  और  मित्रता  की  सन्धि  के  तहत  संरक्षित  जो इस  बात  का  उपबंध

 करती  है  कि  भारत  और  नेपाल  की  सरकारें  पारस्परिक  आधार  पर  एक  देश  के  नागरिकों  को

 दूसरे  देश  के  क्षेत्र  में  संपत्ति  व्यापार  और  वाणिज्य  में  हिस्सा  घूर्मने  के

 अधिकारों  तथा  इसी  तरह  के  दूसरे  विशेषाधिकारों  को  देने  के  लिये  सहमत  हैं  ।  किन्तु  असलियत  में

 क्या  हो  रहा  है  ?  अलगाववादी  नारे  ये  जा  रहे  उत्तराखंड  इत्यादि
 के  लिए  माँग  की  जा  रही  है  ।  ये  लोग  उनके  ऊपर  किया  गया  हमला  और  कंसे  उनको
 शारीरिक  तौर  पर  ट्रक  में  ठ्स  दिया  गया  की  उत्पीड़न  भरी  कहानी  बता  रहे  परिवारों  को

 अलग-थलग  किया  जा  रहा  बच्चे  पिता  से  अलग  हो  रहे  इस  तरह  की  कहानियाँ  सुनने  में

 आ  रही  बन्द  का  आयोजन  किया  जा  रहा  एक  विस्फोटक  स्थिति  पंदा  की  जा  रही
 पश्चिमी  बंगाल  और  दार्जीलिंग  के  उत्तरी  जिले  इन  लोगों  की  गतिविधियों  के  अड्डे  बनते  जा  रहे

 जिनके  साथ  बहुत  अधिक  अमानवीय  ढंग  से  बरताव  किया  गया  है  |  हम  इस  सरकार  से  अनुरोध
 करते  हैं  कि  इस  मामले  की  गंभीरता  से  जाँच  मैंने  इस  बारे  में  एक  ध्यानाकर्षण  सूचना  और

 स्थगन  प्रस्ताव  दिया  था  और  माननीय  अध्यक्ष  ने  कहा  था  कि  मैं  इस  मामले  को  गृह  मंत्रालय  पर

 चर्चा  के  दौरान  उठाऊ  ताकि  मंत्री  महोदय  कोई  जवाब  दे  सके  ।  मैं  सरकार  से  आठवीं  सूची  में
 नेपाली  भाषा  को  सम्मिलित  करने  का  भी  निवेदन  करता  हू  ।  इसके  लिये  जोरदार  माँग  और

 छठी  अनुसूची  के  तहत  उस  क्षेत्र  के  नेपाली  लोगों  की  पश्चिमी  बंगाल  राज्य  के  अन्दर  ही  क्षेत्रीय

 स्वायत्तता  प्रदान  करने  की  मांग  भी  जिसके  लिये  सभी  राजनंतिक  दलों  द्वारा  समर्थन  देते
 पर्चिचमी  बंगाल  विधानसभा  ने  सर्वेसम्मति  से  एक  प्रस्ताव  पास  किया  किन्तु  श्री  एस०  बी०

 चब्हाण  द्वारा  इसे  तुरन्त  ही  रह  कर  दिया  गया  था  ।  इस  इसके  उन्हें  या  तो  पदोन्नति
 या  पदावनति  प्राप्त  हुई  ।

 साँप्रदायक  स्थिति  को  कैसे  साम्प्रदायिक  शक्तियों  द्वारा  राम  जन्म

 भूमि  और  बाबरी  मस्जिद  जैसी  स्थितियों  का  फायदा  उठाया  जाता  इस  बारे  में  आज

 हमने सदन  में  सुना  हैं  ।  लोगों  की  भावनाओं  को  भड़काया.जाता  मैं  यह  जानना  चाहता  हू  कि
 राम  जन्म  मूमि  मंदिर  को  पुनः  खोलने  के  लिए  न्यायालय  के  आदेश  दिए  जाने  के  बाद  जब  जुलूस
 निकाला  गया  था  और  जिन  स्थानों  को  ऐतिहासिक  स्मारक  समझा  जाना  चाहिए  और  जिनको
 पुरातत्व  विभाग  को  सोंपा  जाना  चाहिए  वे  आजकल  साम्प्रदायिक  राजनीति  का  अखाड़ा

 :
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 बनते  जा  रहे  हैं--इसके  लिए  सरकार  ने  क्‍या  किया  यह  एक  बहुत  अधिक  गम्भीर  स्थिति
 मैं  सरकार  को  इस  मामले  को  बड़ी  गम्भीरता  से  लेने  के  लिए  कहता  हूं  ।

 श्री  भोलानाथ  सेन  :  मैं  बोलपुर  से  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  सदस्य  का

 भाषण  बड़े  चाव  से  सून  रहा  उन्होंने  यह  कहते  हुए  शुरु  किया  कि  यह  सरकार  निष्क्रियता

 के  कारण  खींचें  जाने  के  काबिल  पर  एक  बीमार  उद्योग  की  तरह  है  और  प्रलेख  एक  बीमार

 उद्योग  पर  रिपोर्ट  के  सिवाय  कुछ  भी  नहीं  है  ।  अभी  मुझे  दो  व्यक्तियों  का  स्मरण  हो  रहा  एक
 तो  रीप  वेन  वीकंल  और  दूसरे  कुम्भकरण  इस  समय  उन्हें  किसी  भी  घटना  का  अहसास  नहीं
 दो  बड़ी  ऐतिहासिक  घटनायें  हुयी  हैं  अर्थात  पंजाब  और  असम  समभोते  और  इसके  साथ-साथ

 आजादी  के  बाद  से  जिस  लोकतंत्र  को  हम  बनाए  रखना  चाहते  उसे  बरकरार  रखा  गया  और

 इस  आजादी  का  सिर्फ  स्वागत  ही  नहीं  किया  गया  बल्कि  इसको  व्यावहारिक  रूप  भी  दिया

 यहां  वे  कौन  महानुभाव  हैं  जो  पंजाब  और  असम  से  आये  हैं  ?  वे  भारत  के  लोगों  द्वारा  चुने  गए  हैं
 जिनके  पास  मत  का  मूल  अधिकार  है  और  जिस  पर  लोकतन्त्र  आधारित  है  ।  और  ये  महानुभाव

 हत्यायें  तथा  धमकियों  के  बावजूद  भी  यहां  आये  चुनाव  मशीनरी  ने  सुचारु  ढंग  से

 कार्य  किया  ।  कोई  भी  समस्या  नहीं  खड़ी  नहीं  हुयी  ।  सरकार  तथा  प्रधानमंत्री  श्री  राजोव  गांधी

 की  यह  उपलब्धि  भारत  के  इतिहास  में  सदा  के  लिए  अमर  यह  तो  एक  विषय

 यह  एक  सच्चाई  है  कि  समझौते  की  सभी  धाराओं  को  लागू  नहीं  किया  जा  किन्तु
 जब  1]  में  से  9  को  लागू  कर  दिया  गया  बात  और  शिकायत  करने  को  क्‍या  रह  जाता

 है  ?  शेष  दो  धाराओं  को  भी  भुलाया  नहीं  गया  है  ।  इस  मामले  में  प्रक्रिया  जारी  सवाल  यह  है  कि
 अगर  उन्होंने  सरकार  का  विरोध  ही  करना  है  तो  वे  किसी  भी  बात  को  लेकर  कर  सकते  किन्तु
 इसके  लिए  कोई  आधार  या  न्यायोचित  बात  होनी  असम  और  पंजाब  के  इन  दो  मामलों

 में---स  रकार  द्वारा  अपनाये  गए  दृष्टिकोण  का  विरोध  करने  के  लिए  उनके  पास  कोई  भी  आधार

 नही  है  ।  जहां  तक  संभव  हो  सके  इन  समभौतों  को  लागू  करने  के  लिए  हर  प्रयास  किया  जा  रहा  है

 यहां  पर  ऐसा  कहा  गया  था  कि  जिन  लोगों  ने  श्री  लौंगोंवाल  को  मारा  वे  उम्रवादी  हैं  और  क्योंकि

 वे  समभौते  के  खिलाफ  थे  ।  इसके  बावजूद  हमने  समझोते  का  पालन  किया  और  इसके  परिणाम

 स्वरूप  ये  सदस्य  यहां  निर्वाचित  होकर  आए  हैं  ।

 जहां  तक  मेरे  मानवीय  मित्र  का  सम्बन्ध  वह  यह  कह  रह  थे  कि  भारत  में  जीवन

 सुरक्षित  नहीं  है  और  नरसंहार  हो  रहा  है  ।  मैं  अपने  इन  साथी  को  सिर्फ  एक  या  दो  बातें  स्मरण

 कराना  चाहता  हूं  ।  वे  नेपालियों  को  ट्रकों  में  ठूसे  जाने  की  बात  कर  रहे  थे  ।  मैं  दो  विषयों  के  बारे

 में  बोलना  चाहता  हूं  ।  हमने  कलकत्ता  में  बेलीगंज  जगह  पर  एक  ऊपरी  पुल  बनाया  और  उस  पुल
 पर  12  लोगों  को  या  तो  जला  दिया  गया  था  या  मार  दिया  गया  था  क्‍योंकि  वे  साधु  थे

 ओर  वे  आल्नद  मार्ग  संगठन  से  संबंधित  थे  ।  आनन्द  मार्थियों  को  दिन  दहाड़े  मार  दिया  गया  था  ।

 उनको  मार  दिया  गया  और  जला  दिया  गया  और  वहां  पर  न  तो  कोई  मुकदमा  चला  और  न  ही
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 किसी  को  पकड़ा  गया  और  वे  राज्य  के  बाहर  से  आये  थे  ।  उस  समय  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाये  ?  कुछ  नहीं  किया  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  वे  ठुसनें  और  निवास  की  स्वतन्त्रता  की  बात  कर
 जब  ये  मां  सवादी  सत्ता  में  आए  थे  तब  शरणार्थी  माना  कप  और  दूसरे  स्थानों  से

 आए  थे  ।  तब  उन्होंने  उनके  घरों  का  जला  दिया  और  उनको  गोली  से  उड़ा  दिया  और  फिर  मरे

 हुये  लोगों  को  उन्होंने  दूर  फेंक  दिया  ।  सरकार  ने  इस  मामले  में  क्या  किया  ?  उन्होंने  एक
 कारी  के  तहत  एक  जांच  आयोग  बंठा  दिया  ।  एक  वर्ष  बाद  उस  जांच  काये  को  गवाह  न  होने  के
 कारण  बन्द  कर  दिया  गया  ।  बात  यह  है  कि  मुख्यमंत्री  महोदय  ने  यह  नहीं  कहा  कि
 उनको  भोजन  कंसे  मिटेगा  |  वे  अपने  राज्य  में  कुछ  करते  हैं  और  सदन  में  कुछ  और  ही  कहते  हैं  ।
 जो  कुछ  वे  यहां  कह  रहे  हैं  वही  उन्हें  वहां  कहना  इसके  बाद  मैं  यह  देखना  चाहता  हूਂ
 कि  पश्चिम  बंगाल  की  विधानसभा  में  कंसा  हंगामा  और  प्रतिक्रिया  होती  इतिहास  काले
 नियमों  से  भरा  हुआ  है  अमिट  पुलिस  उपायुक्त  श्री  डी०  सी०  महता  इसलिए  मारे  गए  थे
 क्योकि  उन्होंनेतस्करें  को  तस्करी  करने  से  रोकने  का  प्रयास  किया  था  ।  इस  मामले  में  क्‍या  हुआ  ?

 अभियुक्त  भो  पुलिस  स्टेशन  में  मारा  लेकिन  कोई  मुकदमा  नहीं  चला  ।  और  क्या  हुआ******

 झास्तरिक  सुरक्षा  राज्य  मंत्रों  अरुण  मेहर  :  आप  उनके  भाषण  में  बाधा  क्‍यों  डाल  रहे
 उन्हें  बोलनें  दीजिए  ।  जब  आप  बोल  रहे  थे  तो  आपको  किसी  ने  नहीं  टोका  ।

 श्री  भोलानाथ  सेन  :  बात  यह  है  कि  सच्चाई  सुनना  कोई  भी  पसंद  नहीं  अन्यथा
 कंसे  एक  राजनेतिक  भाषण  दिया

 भव  मैं  इस  सरकार  की  पोल  खोलना  चाहता  हूं  ।  दल  के  अनुसार  यह  कहा  गया  कि  हमारे
 प्रधानमंत्री  माक्सवादी  दल  की  कीमत  पर  उन्नति  करना  चाहते  यह  एक  उचित  बात  नहीं

 असलियत  में  बात  यह  है  कि  प्रधानमंत्री  उनकी  कमजोरियों  को  उधाड़ने  का  कर  रहे
 हैं  कि  थे  लोग  राज्य  की  जनता  की  इच्छाओं  और  भावना  के  अनुसार  काये  नहीं  कर  रहे  हैं  और  यह
 सब  कुछ  ये  लोग  कर  रहे  हैं  ।

 यह  कंसे  हुआ  कि  पहले  तो  लोग  मारे  गए  और  फिर  उनको  रेलगाड़ी  द्वारा  दंडकारष्य  भेज
 दिया  गया  ?  मैंने  औरतों  को  उनके  दो  या  तीन  साल  के  बच्चों  के  उनके  पतियों  को  सदा  के
 लि  खोकर  वापिस  जाते  हुए  देखा  यह  ऐसा  क्‍यों  हुआ  था  ?  जो  जांच  आयोग  बैठाया  गया  था
 उसका  क्‍या  नतीजा  निकला  ?  सरकारी  अधिकानी  द्वारा  की  गई  जांच  का  क्‍या  परिणाम  निकला  ?
 एक  वर्ष  के  बाद  उन्होंने  कहा  कि  कुछ  भी  नहीं  किया  जा  क्‍योंकि  सभी  ने  राज्य  छोड़  दिया
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 था  ।  अब  जरा  ऐसे  मामलों  के  बारे  में  सोचिए  ।  जहां  तक  माक्संवादियों  का  सम्बन्ध  जितना  वे
 लोकतंत्र  और  स्वतन्त्रता  के  बारे  में  कम  कहते  उतना  ही  उनके  लिए  अच्छा  वे  उत्तराखंड
 के  बारे  में  बातें  कर  रहे  वे  नेपालियों  के  बारे  में  बातें  कर  रहे  वे  यह  कह  रहे  हैं  कि
 नेपाली  आए  थे  और  उनको  ट्रक  में  भरकर  भेज  दिया  गया  ।  यह  किसके  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ?
 क्या  कानून  और  प्रशासन  उनका  विषय  नहीं  है  ?  क्या  राज्य  का  यह  एक  विषय  नहीं  है  ?  बे  कंसे

 यहां  आकर  केन्द्रीय  सरकार  पर  दोष  लगाते  हैं  ?  वे  कहते  हैं  कि  नेपालियों  को  ट्रक  में  डाला  जाता

 है  और  वापिस  भेज  दिया  जाता  इसकी  अनुमति  कौन  दे  रहा  है  ?  उनका  जबाव  है  उत्तराखंड  |

 यह  कहां  है  ?  थे  कहते  हैं  कि  यह  उत्तरी  बंगाल  का  जलपाईगड़ी  जिला  इसकी  अनुमति  कौन  दे

 रहा  है  ?  कहां  इसकी  शिकायत  कर  रहा  है  ?  क्‍यों  वे  उनकी  सरकार  में  उनके  मुख्ममन्त्री
 को  शिकायत  नहीं  करते  ?  लेकिन  वे  ऐसा  नहीं  जो  कुछ  कहा  जा  रहा  था  उसको  सुनकर
 मुझे  बड़ी  हैरानी  वे  कहते  हैं  कि  लोग  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  भाग  रहे  कया  वे
 कभी  पश्चिमी  बंगाल  की  बंगलादेश  देश  के  साथ  समस्याओं  पर  गम्भीरता  से  विचार  करते

 हैं  ?  नहीं  वे  ऐसा  कभी  नहीं  करते  ।  वे  ऐसा  गम्भीरतः  से  कभी  नहीं  करते  क्योंकि  इससे  उनको
 फायदा  होता  है  ।  यह  बंगाल  में  नादिया  जिले  के  चपरा  नामक  स्थान  पर  हो  रहा  है|
 आप  बंगलादेश  की  तरफ  वाले  गांव  को  देख  सकते  घर  का  एक  हिस्सा  भारत  में  है  और

 दूसरा  बंगलादेश  में  ।  वे  आते-जाते  वहां  पर  एक  दंगा  हुआ  था  ।  कानून  और  व्यवस्था  के

 बारे  में  क्या  हो  रहा  है  ?  जब  भी  चुनाव  का  समय  होता  वें  लोग  भाते  हैं  और  उनके  विधान

 सभा  के  सदस्यों  की  मदद  से  राशन  काडं  प्राप्त  कर  लेते  यह  सब  कुछ  वहां  किया  जा  रहा
 है  ।  नियमित  व्यापार  चल  रहा  है  ।  इसका  लाभ  किसको  मिलता  है  ?  उनको  पुलिस  कर्मियों  द्वारा
 क्‍यों  नहीं  रोका  जाता  ?  मुझे  एक  भी  ऐसा  मामला  नहों  मिला  है  जिसमें  किसी  को  भी  पकड़ा  गया

 हो  ।  कभी  नहीं  ।  वे  दूसरे  स्थानों  के  बारे  में  कह  रहे  हमारे  पश्चिमी  बंगाल  राज्य  के  बारे
 में  उनकी  क्‍या  राय  पश्चिमी  बंगाल  में  कितने  लोगों  ने  यह  कहा  है  कि  वे  भारतीय  नहीं  हैं  ।

 पीदेरपुर  क्षेत्र  में  ऐसे  बहुत  से  लोग  यह  रिकार्ड  में  ये  उनके  दल  के  आदमी  और  नेता  ही

 हैं  जो  प्रमाणपत्र  दंते  वह  कहता  है  कि  कृपा  आप  एक  राशन  काई  जारी  कीजिए  |  लेकिन

 वह  तो  एक  भारतीय  है  ही  नहीं  ।  इसलिए  तो  मन्त्री  महोदय  को  लिखना  पड़ा  था  ;  केन्द्र

 सरकार  से  एक  निर्देश  है  कि  जब  तक  आप  किसी  व्यक्ति  को  निश्चित  तौर  से  नहीं  जानते  तो  कृपया
 आप  न  लिखें  ।

 सभापत्ति  महोदय  :  कृपया  और  विषयों  को  भी  लोजिए  ।

 हर  भोलानाथ  सेन  :  हां  ठीक  है  मैं  और  विषय  लेता  हू  +  वहां  बहुत  अधिक
 करण  उनके  लोगों  पर  राजनीति  का  इतना  अधिक  रंग  चढ़ा  हुआ  है  कि  सत्र  के

 विधान  सभा  भवन  में  ही  विधान  सभा  सदस्यों  को  पीटा  जाता  है  और  सदन  से  बाहर  निकाल  दिया

 जाता  पश्चिमी  ब  गाल  में  पुलिस  द्वारा  ऐसा  किया  जाता  है  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  आगे  यहां  पर  राज्य  के  मामलों  पर  बहस  मत

 करिए  ।  ओर  कुछ
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 औओी  दिनेश  गोस्वासी  :  ऐसा  किया  जा  सकता  है  ?  श्री  राय  को  पंजाब  का  राज्यपाल  बना

 कर  ब  गाल  को  पंजाब  में  लाया  गया  यदि  सोमनाथ  चटर्जी  पिछले  चुनाव  में  हार  गये  होते  तो

 ऐसा  न  होता  ।

 श्री  भोलानाथ  सेन  :  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  संविधान  में  विचित्र  स्थिति  कानून
 तथा  व्यवस्था  राज्य  सरकार  का  विषय  वे  शिकायत  नहीं  कर  सकते  ।  वे  केन्द्र  से  पुलिस  की

 सहायता  लेने  के  लिए  स्वतन्त्र  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिकारी  केन्द्र  के  अधीन  हैं  ।  परन्तु
 उसके  साथ  ही  यदि  वे  सावं  जनिक  रूप  से  दुव्यंवहार  करते  हैं  जेसा  कि  न्यायालय  निर्णय  में  बताया

 गया  है  तब  भी  वे  आराम  रह  सकते  हैं  क्योंकि  वे  भारतीय  साम्यवादी  पार्टी

 व्यी  सहायता  करते  पश्चिम  ब  गाल  में  आम  शिकायत  है  कि  पश्चिम  ब  गाल  में  राज्य  सरकार

 अधिकारियों  का  राजनीतिकरण  कर  रही  है  ।  उच्च  न्यायालय  की  भी  यही  राय  है|
 यह  बात  प्रकाशित  हुई  है  अतः  मुझे  याद  लेकिन  पुलिस  अधिकारियों  को  अधिक  से  अधिक
 उच्च  स्थिति  दी  जा  रही  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  ऐसा  कोई  तंत्र  नहीं  है  कि  ऐसे  उपाय  कर
 सके  कि  वे  ऐसी  बातें  न  करें  ।  कृपया  निगरानी  रखिये  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  पुलिस  अधिकारी  एक  तरफ  से  क्रियाशील  नहीं  ऐसे  अवसर  भाते

 हैं  जब  आपको  युद्ध  स्तर  पर  भारत  में  बाहर  से  सीमान्त  राज्यों  में  आने  वालों  को  रोकना  पड़ता
 है  ।  राज्य  के  पुलिस  अधिकारियों  को  प्रशिक्षण  दिया  जाना  उन्हें  सेना  की  तरह  कार्य
 करने  के  लिए  प्राशिक्षित  किया  जाना  चाहिए  तथा  उन्हें  ऐसा  काम  करना  चाहिए  कि  देश  तैयारी
 की  स्थिति  में  रहे  क्योकि  हमारो  सीमा  की  बहुत  सी  समस्याएं  हैं  जिसका  मेरे  मित्रों  ने  उल्लेख
 किया

 सभापति  महोदय  :  कृपया  समाप्त  करें  ।

 डा  कृपपासिधु  भोई  :  मुझे  भी  बोलना  अतः  मैं  रुूम्य  में  से  5  मिनट

 उन्हें  देता  हूं  ।  अतः  उन्हें  बोलने  दें  ।

 सभापति  महोदय  :  कोई  भी  सदस्य  अपना  समय  किसी  अन्य  सदस्य  को  नहीं  दे
 सकता  ।

 प्रो  मधु  दंडवते  :  उन्हें  अधिक  समय  दें  क्योंकि  उन्होंने  अभी  भारत  तक  पहुंचना

 थी  भोलानाथ  सेन  :  मुझे  मंत्री  महोदय  को  बधाई  देनी  है  ।  यह  बड़ी  बात  है  और  मुझे
 खुशी  चाल्सं  शोभराज  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  है  और  यह  प्रतीत  होता  है
 कि  वे  बहुत  नाखष्ट  हैं  ।
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 सभापति  महोदय  :  क्योंकि  वह  ब  बई  में  गिरफ्तार  हुआ

 व्यवधान

 री  भोला  नाथ  सेन  :  मुर्के  केवल  एक  सुझाव  ओर  देना  1985-86  के  प्रतिवेदन  के

 पृष्ठ  19  पर  उल्लेख  है  ब  गाल  पुलिस  के  लिये  कम्प्यूटर  लगाने  का  काम  पूरा  किया
 गया  हालांकि  यह  काफी  पहले  किया  जाना  था  |  इस  समय  12  राज्यों  में  कम्प्यूटर  चालू  अर्थात्‌

 उड़ीसा  आन्ध्र  पश्चिम  ब  राजस्थान
 उत्तर-प्रदेश  तथा  इस  निरेशालय  के  अधीन  एक  दिल्‍ली  में  गुजरात

 तमिलनाडु  ओर  मध्य  प्रदेश  में  इन  राज्यों  के  मुख्यालयों  में  कम्प्यूटर  लगाये  जाने  तथा

 उन्हें  जिला  मुख्यालयों  टेलीप्रिटर  द्वारा  जोड़े  जाने  के  लिए  एक  लाइन  वाली  जांच  प्रणाली  पहले
 से  ही  विद्यमान  थी  |  जहां  तक  ब  गाल  का  सम्बन्ध  है  क्या  हो  रहा  जिस  तरह  वे

 इसे  कर  रहे  हमें  सबको  भय  है  ।  जिले  में  कत्ल  होते  हैं  परन्तु  अधीक्षक  सूचना  दे  सकते
 टेलीफोन  कार्य  नहीं  कर  वह  कलऊत्तः  में  मुख्यालय  को  सूचना  नहीं  दे  सकता  ।

 वह  शिकालत  को  रिकार्ड  नहीं  करते  ।  यद्दि  भारतीय  साम्यावादी  पार्टी

 के  अलावा  कोई  सत्य  व्यक्ति  मरता  है  तो  उसकी  सूचना  नहीं  दी  जाती  ।  इस  बारे  में  कुछ
 किया  जाना  आवश्यक  जिलों  में  सरकार  की  नीति  उन्हें  लालच  देकर  अपने  नियंत्रण  में  रखने
 की  है  ।  जबकि  लोगों  के  लिए  अनाज  हम  केन्द्र  से  देते  हैं  वे लोगों  से  कहते  हैं  कि  हम  दे  रहें  हैं  ।
 जब  वे  लोगों  को  गेहूं  देते  है  तो  वे  उन्हें  चेतावनी  दे  देते  हैं  कि  यदि  लोग  उन्हें  समर्थन  नहीं  देंगे
 तो  वे  उनके  जीवन  रक्षा  की  चिन्ता  नहीं  करेंगे  ।  अतः  राज्य  मुख्यालय  के  स्टर  पर  कम्य्यूटर  तथा
 जिला  मुख्यालग्न  स्तर  ओन-लाइन  पूछताछ  प्रणाली  शीघ्र  स्थापित  होनी  चाहिए  ।

 अब  मैं  अन्तिम  बात  लेता  हूं  ।  जहां  तक  स्वतन्त्रता  सेनानियों  का  प्रश्न  मुझे  केवल  एक
 शब्द  कहना  है  ।  मैं  सेन्ट्रल  हाल  में  और  राज्यों  में  भी  बहुत  से  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  देखता  हूं  ।

 उनके  आवेदनों  पर  मन्जूरी  देने  क ेलिए  एक  काउण्टर  एक  केन्द्र  में  तथा  दूसरा  राज्य  में  राज्य
 सरकारें  आम  तौर  पर  उन  आवेदनों  वो  जांच  करके  सद्टो  भेजती  ।  इसके  परिणाम  स्वरूप  हजारों
 स्वतन्त्रता  सेनानी  कष्ट  उठा  रहे  हैं  तथा  उन्हें  उनका  देय  नहीं  मिलता  ॥  मेरा  सरकार  से

 निवेदन  हैं  कि  कोई  ऐसी  विधि  निकाले  कि  उनको  देय  राशि  उनके  जीवन  काल  में  मिल  सके  ।
 राज्य  सरकार  की  उससें  रुचि  नहीं  परन्तु  केन्द्रीय  सरकार  उनके  कल्याण  में  रुचि  रखती

 आप  जानकारी  एकत्र  करने  के  लिए  अध्ययन  दल  अथवा  एजेंसी  नियुक्त  करें  ।  अतः  यह  कार्य
 शीघ्र  किया  जाना  चाहिए  ताकि  उन्हें  मरने  से  पहले  पेंशन  मिल  पाये  ।

 कई  प्रसिद्ध  व्यक्ति  अन्य  नेताओं  के  साथ  जेल  गये  थे  +  अब  वे  अत्यन्त  गरीब  हैं  ।  उनकी

 आय  का  कोई  स्रोत्र  नहीं  अतः  कोई  पद्धति  निकाली  जानी  चाहिए  जिससे  उनको  आजीविका  के

 .  लिए  पेंशन  मिल  सके  ।  मैं  कई  व्यवितयों  को  जानता  मुझे  विश्वास  है  कि  यदि  मन्त्री  महोदय
 मामले  की  जांच  करते  हैं  तभी  वह  पता  लगा  सकते  है  तथा  उन  नेताओं  की  सहायता  करें  जो  अपने
 जीवन  तथा  सेहत  के  लिए  संघर्ष  कर  रहे  हैं  ।
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 झ्रांतरिक  सुरक्षा  विभाग  में  राज्य  मन्को  झरुण  मैं  माननीय  मित्रों
 को  आश्वासन  देता  हूं  कि  मैं  पश्चिम  बंगाल  का  मामला  कतई  नहीं  उठाऊगा  |

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  आपका  वहां  पर  सहायता  तथा  सहयोग  के  लिए  आने  पर  स्वागत

 किया  जायेगा  ।

 प्रो०  सधु  दन्डवते  :.  श्री  एच०  एम०  पटेल  को  जाना  मैंने  सभापति  से  निवेदन
 किया  था  ।

 श्री  भ्ररुण  नेहरू  :  मैं  संक्षेप  में  सम्बद्ध  बातें  ही  कहूंगा  ।

 मधु  दण्डबते  :  आप  संक्षेप  में  कंसे  कह  सकते  हैं  ?

 श्री  श्ररुण  नेहरू  :  मैं  संक्ष  प  में  और  विषय  पर  हो  बोलू गा  ।

 श्री  मधु  दण्ठवते  :  आपका  भाषण  धापके  पद  के  अनुरूप  होना  चाहिए  ।

 श्री  एस०  जहपाल  रेड्डी  :  कम  से  कम  अपने  वजन  के  अनुसार  ।:

 श्री  श्ररुण  नेहरू  :  र्न्ता  न

 इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  ।  आँतरिक  सुरक्षा  के  मामले  में  राज्यों  के  स्तर  पर  तथा  केन्द्र  के
 स्तर  पर  काफी  कार्य  हुआ  मैं  भूतकाल  के  कार्यों  मे ंकया  किया  गया  अथवा  क्‍या  नहीं  किया
 गया  पर  अर्थात  कोई  निर्णय  नहीं  दू  गा  अपितु  उन  मामलों  को  लेना  चाहूंगा  जोकि  आज  बने  हुए
 हैं  तथा  उनसे  भविष्य  में  क्या  कार्यवाही  करनी  है  तथा  इन  बातों  को  कंसे  श्रही  दिशा  में  ले  जाना

 है  ।  मेरा  आलोचना  का  इरादा  नहीं  है  ।  मैं  रचनात्मक  होने  की  चेष्टा  करूंगा  ।

 कुछ  दिन  पूर्व  हमने  प्रंजाब  की  स्थिति  पर  चर्चा  को  मैं  माननीय  सदस्यों  को  बताना

 चाहता  हुं  कि  पिछले  7-8  दिनों  से  पंजाब  में  कया  हो  रहा  हैं  ?  पुलिप  तथा  अध  सनिक  बलों  द्वारा
 व्यापक  पकड़-घकड़  हो  रही  हैं|  पुलिस  बलों  को  मुख्यमन्त्री  ने सभी  अनुदेश  तथा  सहायता  दी  है  ।
 पिछले  दिनों  सात  आतंकवादी  मारे  गये  ।  जब  उन्होंने  पुलिस  पर  हमला  दुर्भाग्य  से आठ

 पुलिस  कमियों  की  जानें  भी  गईं  ।  इस  समय  यह  दुर्भाग्य  पूर्ण  स्थिति  बनी  हुई  पुलिस  दूर-दराज
 गांवों  में  जाकर  कायंवाही  कर  रही  है  |  मैं  समझता  हूं  ऐसी  अस्थाई  विफलताएं  आ  जाती  हैं  ।

 इस  कायंवाही  में  मारे  गए  पुलिस  कर्मियों  के  परिवारों  वगे  मैं  आप  सबकी  तरफ  से  शोक
 सन्देश  मेजता  हूँ  |  इसके  अलावा  पिछले  कुछ  दिनों  से  पंजाब  में  450  व्यक्तियों  की  घर-पकड़  की
 गई  है  ।  उनमें  छः  भयानक  उम्रवादो  भी  हैं  जिन्हें  गिरफ्तार  किया  गया  इसमें  सन्देह
 नहीं  कि  पंजाब  में  स्थिति  अत्यन्त  कठिन  इसका  कोई  सरल  समाधान  नहीं  है  |  परन्तु  इ
 सही  रास्ते  पर  लाने  के  प्रयास  जारी  पंजाव  के  मामले  पर  मैं  अपनी  .  पहली  कह्टी  गई  बातों  को
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 दोहराना  चाहता  हूं  ।  हम  मुख्यमन्त्री  को  उनके  प्रयासों  में  सफलता  की  कामना  करते  इसके

 लिए  हम  केन्द्र  को  पूरी  सहायता  देंगे  ।

 अब  मैं  अपनी  सीमाओं  का  मामला  लेना  चाहूंगा  ।  मैं  समझता  हूं  यह  नाजुक
 मसला  हैतथा  आंतरिक  सुरक्षा  के  बहुत  से  मामले  इससे  सम्बद्ध  हमारी  पश्चिमी  सीमा  पर

 जम्मू  तथा  गुजरात  और  राजस्थान  आदे  अपने  सीमा  बलों  को  बढ़ावा  देने  के

 लिए  अपने  मीमा  बलों  की  शक्ति  को  पहले  की  तुलना  में  दुगुना  किया  है  ।

 फिर  मैं  समझता  हू  कि  प्रश्न  जन  शक्ति  बढ़ाये  जाने  का  ही  नहीं  है  परन्तु  उसमें  गुणात्मक
 परिवतंन  भी  क्रिया  जाना  चाहिए  तथा  पिछले  दो  महीनों  में  प्राप्त  होने  वाले  अच्छे  परिणाम  का

 कारण  है  बेहतर  संचार  व्यवस्था  तथा  बेहतर  परिवहन  तथा  अच्छे  शस्त्र  |  मुझ  उम्मीद  है  कि  कुछ
 सदस्यों  ने  इस  क्षेत्र  को  देखा  होगा  परन्तु  यह  घरती  अत्यन्त  विषम  है  तथा  इसे  पूरी  तरह  सुरक्षित

 नहीं  किया  जा  सकता  ।  परन्तु  मैं  समभता  हूं  सीमा  सुरक्षा  बल  की  हाल  की  सफलताएं  हमलावरों
 की  कार्यवाहियों  को  चुनौती  देगी  ।

 इन  क्षेत्रों  में  भी  हमने  सीमा  विकास  ऐजेंसी  की  व्यवस्था  की  है  क्योंकि  हम  समभते  हैं
 कि  सर्वश्रेष्ठ  सुरक्षा  अद्धं-सेनिक  बलों  द्वारा  नहीं  प्रदान  की  जा  सकती  अपितु  कुछ  आथिक  तथा

 कृषि  सम्बन्धी  गतिविधियों  द्वारा  संमव  है  ।  मूलतः  इन  क्षंत्रों  का  विकास  अवश्य  किया  जाना

 चाहिए  ।  फिर  राजस्थान  मैं  सीमा  के  कई  क्षत्र  मैंने  देखें  हैं जहां  पर  राजस्थान  नहर  पहुंच  गई
 किसान  सीमा  पर  लेती  कर  रहें  हैं  तथा  लोग  वहां  पर  बस  गये  ।  परन्तु  कई  क्षत्रों  में  ऐसा

 नहीं  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  राज्य  की  केन्द्र  तथा  अन्य  राज्यों  की  ओर  से  इन  क्षेत्रों  के विकास  के
 लिये  प्राथमिकता  के  आधार  पर  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।

 पूर्वी  सीमा  में  घरती  अतीव  विषम  है  ।  पूर्व  में  हूमारी  समस्याएं  पद्चिचम  की  अपेक्षा  अधिक
 व्यापक  हैं  ।  पूर्व  और  पश्चिम  दोनों  जगह  पव॑तों  जंगलों  चदमों  तथा  छोटे-छोटे  टापुओं  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  हमें  चुनौतियों  को  देखना  है  ।

 मैं  महना  चाहता  हूं  कि  हमारी  और  निरन्तर  प्रक्सन  के  कारण  केन्द्रीय  सरकार  चिन्तित

 हम  समझते  हैं  कि  यह  अत्यन्त  गम्भीर  समस्या  है  ।  इस  पर  ध्यात  देते  हुए  हमने  पिछले  5-6  वर्षों
 के  लिए  हमने  योजना  बनाई  है  जिसके  अन्तगंत  सीमा  के  साथ  2000  किलोमीटर  सड़कों  का
 निर्माण  किया  जायेगा  ।  इसमें  पश्चिम  ब  त्रिपुरा  असम  ओर  मेघालय  सम्मिलित  यह  प्रश्न
 केवल  सड़क  निर्माण  का  ही  नहीं  है  ।  यह  प्रश्न  हमारी  संचार  व्यवस्था  में  सुधार  का  तथा  हमारी  सीमा
 चोकियों  के  सुधार  का  तथा  असम  मेटर  मेघालय  में  मूलभूत  संरचना  बनाये  ज।ने  का  भी
 असम  की  202  कि  मी  एवं  मेघालय  में  170  क्रि०  मी०  सीमा  सड़कों  के  अलावा  हम  बाड  भी
 लगानी  होगी  ।  इस  बारे  में  भी  हमें  अपनी  पश्चिमी  सीमा  की  तरह  हमें  अपने  सीमा  क्षेत्रों  का
 विकास  करना  पड़ेगा  ।  चू  कि  सबसे  बड़ी  सुरक्षा  लोग  ही  दे  सकते  हैं  अतः  हमने  भूतपूर्व  सेनिकों  को
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 इन  क्षंत्रों  में  बसने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  हम  राज्यों  को  सहायाता  देने  को  इच्छुक

 चालू  वर्ष  में  हमारा  40  करोड़  रुपए  का  बजट  है  परन्तु  सातवीं  योजना  के  दौरान  हमने  इस

 महत्त्वपूर्ण  कायं  के  लिए  200  करोड़  रुपए  की  व्यपस्था  की  है  ।

 उत्तर  सीमा  पर  भारत  तिब्बत  सीमा  पुलिस  को  सुदृढ़  बनाया  जा  रहा  हम  इसका
 विस्तार  कर  रहे  उन्हें  अत्यन्त  कठिन  और  दुर्गंभ  स्थाड़ों  पर  कार्य  करना  होता  कई  सोमा
 चोकियां  13000  से  18000  फुट  की  ऊंचाई  पर  यह  अत्यन्त  कठिन  कार्य  तापमान

 --20  और  --30  के  बीच  रहता  है  और  इस  बल  का  विस्तार  करते  समय  हम  उस  ऊंचाई  पर

 इसे  उचित  समर्थन  दे  रहे  हैं  तथा  आवास  तथा  जीवन  यायथन  की  अच्छी  सुविधाएं

 सीमा  पर  चौकसी  तथा  अधं  सैनिक  बल  की  संख्या  बढ़ाने  के  हमारे  सभी  प्रयासों  में  सभी

 स्तरों  पर  प्राशिक्षण  दिये  जाने  पर  बहुत  बल  दिया  जा  रहा  है  ।

 मेरे  पास  बहुत  सारे  ब्योरे  हैं  और  मैं  इस  उम्बन्ध  मैं  उठाये  गये  अनेक  प्रश्नों  का  उत्तर  दे

 चुका  हूं  ।  मैं  सभी  प्रशिक्षण  संस्थाओं  का  ब्यौरा  नहीं  दे  रहा  हुं  किन्तु  मैं  यह  महसूत  करता  हू  कि

 हमारे  दलों  की  सबसे  बड़ी  कमजोरी  यह  है  कि  हम  उन्हें  शीघ्रतापूवंक  भर्ती  कर  लेते  हैं  और  उन्हें
 पर्याप्त  प्रशिक्षण  दिये  बिना  ही  अल्प  प्रशिक्षित  रूप  में  ही  युद्ध  स्थल  पर  भेज  दिया  जाता

 है  ।  सब  प्रभार  का  विस्तार  करने  के  साथ  भविष्य  में  इस  बात  का  ध्यान  रखेंगे  कि  कम  से  कम

 10  से  15  प्रतिशत  अपने  सैनिक  बलों  को  निरन्तर  प्रशिक्षण  संस्थाओं  में  मेजा  जाये  जिससे  वे

 दक्षता  बढ़ा  सके  ।

 अध॑  सैनिक  बलों  के  सम्बन्ध  मे  हमने  बेहतर  संचार  व्यवस्था  के  लिए  एक  पूरी  योजना

 तैयार  की  है और  उसका  अधिकांश  भाग  लगभग  कार्यान्वित  किया  जा  चुका  इसी  प्रकार  की

 कार्यवाही  अस्त्रों  और  उपकरणों  के  सम्बन्ध  में  की  जा  रही  है  ।

 आवासीय  स्कूल  तथा  चिकित्सा  सुविधाओं  के  लिए  भी  हम  पर्याप्त

 राशि  नियत  कर  रहे  हैं  क्योंकि  ऐसा  करना  अत्यधिक  आवश्यक  है  ।  अधिकांश  अधे  सैन्य  बलों  की

 सबसे  अधिक  कठिनाई  यह  है  कि  सभी  श्रेणियों  के  सैनिकों  को लगभग  हर  समय  ही  अपने  परिवारों

 से  दर  सीमा  पर  रहना  पड़ता  है  और  इस  प्रकार  उनका  जीवन  बहुत  ही  कठिनाई  से  बीतता

 इसलिये  हम  आवास  वथा  अध्यापन  सम्बन्धी  उनको  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  का  हर
 सम्भव  प्रयास  कर  रहे  हैं  और  मेरे  विचार  से  यह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  पहलू  उनकी

 व्यक्तिगत  आवश्यकताओं  की  ओर  हम  बहुत  अधिक  ध्यान  देते  हैं  ।

 ऐसी  ही  स्थिति  के०  रि०  पु०  के  सम्बन्ध  में  मु्के  नहीं  पता  कि  म्‌झे  उन्हें  केन्द्रीय

 रिजवं  पुलिस  कहना  चाहिए  अथवा  क्योंकि  गत  दस  वर्षों  से  वास्तव  में  उन्हें  के०  रि०  पु०  बने
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 रहने  का  अवसर  नहीं  मिला  क्योंकि  उन्हें  लगातार  राज्यों  में  तैनात  किया  जाता  रहा  है  और
 मेरे  विचार  से  बहुत  ही  कम  ऐसे  अवसर  हो  सकते  हैं  जव॒कि  उन्हें  के  ०  रि०  पु०  के  नाम  से  पंक'रा
 जा  सकता  है  ।  मेरे  विचार  से  यह  भी  बहुत  ही  गम्भीर  मामला  है  क्योंकि  जैसा  कि  आपको  पता  है
 गत  8  या  10  वर्षों  से  के०  रि०  पु०  जैसे  बलों  को  वास्तव  में  कोई  प्रशिक्षण  नहीं  दिया  गया  है
 और  जब  तक  किसी  व्यक्ति  को  प्रशिक्षित  नहीं  किया  जाता  तब  तक  उसे  कठिन  और

 पूर्ण  स्थिति  का  मुकाबला  करने  में  कठिनाई  होती  यदि  इस  प्रकार  के  विशेष  अवसर  के  लिए
 प्रशिक्षण  नहीं  दिया  गया  तो  बह  लोगों  का  मुकाबला  समुचित  ढंग  से  नहीं  कर  पायेगा  ।  उसके
 लिये  किसो  न  किसी  प्रकार  के  अनुशासन  बनाएं  रखने  की  आवश्यकता  यह  बड़ी  ही  कठिन
 स्थिति  है  किन्तु  अधिकांश  राज्यों  से  दबाव  पड़ते  रहने  के  कारण  गत  8  से  10  वर्षों  से  उन्हें
 प्रशिक्षण  देने  की  उपेक्षा  की  जाती  रही  है  ।

 इस  बार  पुनः  हमने  बहुत  ही  दृढ़  निर्णय  लिया  है  कि  उस  बल  के  15  प्रतिशत  व्यक्तियों
 को  किसी  निश्िचत  अवधि  के  लिए  प्रशिक्षण  दिया  इसके  लिए  हमने  यह  लिखा  है  कि  जो
 अतिरिक्त  बटालियनें  बढ़ाई  जा  रही  उन  सबको  प्रशिक्षण  के  लिए  भेजा  जा  रहा  मैं  इस
 तथ्य  का  जान-बूकरकर  उल्लेख  कर  रहा  हूं  क्योंकि  राज्यों  को  विदित  है  कि  हमारे  पास  प्रशिक्षण  की

 समुचित  व्यवस्था  इनकी  सुविधा  के  लिए  हमने  विभिन्‍न  राज्यों  में  प्रशिक्षण  संस्थायें  खोली  हैं  ।

 किन्तु  जब  कभी  कोई  अवसर  आता  है  तो  हरेक  व्यक्ति  इस  बात  को  भूल  जाता  है  और  कहता  है
 कि  हमारे  पास  बल  भेज  दें  ।  ५

 केन्द्रीय  रिजवं  पुलिस  ने  आसास  तथा  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  होने  वाले  निर्वाजनों
 में  बहुत  ही  उत्कृष्ट  कायं  किया  है  और  सदस्यों  को  यह  सूचित  करते  हुए  मुझ  हर्ष  होता  है  कि  कुछ
 ही  दिनों  में  महिला  बटालियनें  भी  कार्य  करने  लगेंगी  ।

 हमने  भूतपूर्व  सैनिक  एसोसिएशनों  से  भी  के०  रि०  पु०  में  भर्ती  होने  का  अनुरोध  किया  है
 क्योंकि  भविष्य  में  हमारी  विस्तार  की  बड़ी  योजना  है  और  हम  उसमें  निश्चित  रूप  से  गथा  सम्भव

 भूतपूर्व  सैनिकों  को  भर्ती  करने  की  चेष्टा  करेंगे  ।

 जहां  तक  राज्य  पुलिस  बलों  का  संबघ  मुझे  पता  है  कि  यह  विषय  राज्य  से  सम्बन्धित

 किन्तु  यदि  हम  इसके  बारे  में  वर्तमान  स्थिति  और  भविष्य  में  किए  जाने  वाले  सुधारों  को

 प्रदर्शित  नहीं  करते  तो  हम  अपने  कर्तव्य  का  पालन  नहीं  कर  पायेंगे  ।

 हाल  ही  में  हमने  राष्ट्रीय  अपराध  अभिलेख  ब्यूरो  का  गठन  किया  है  और  इसका  मुख्य  कार्य

 सूचना  का  समन्वय  करना  है  जिससे  कि  राज्यों  को  अपराधों  का  पता  लगाने  के  कार्य  में  सुगमता

 हो  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  हम  कम्प्यूटरों  का  अत्यधिक  प्रयोग  कर  रहे  गत  कुछ  वर्षों  के  दौरान

 अनेक  राज्यों  में  कम्प्यूटर  लगा  लिये  हैं  ।  किन्तु  मुझे  इस  बात  का  डर  है  कि  उनमें  से  अनेक  राज्य

 उनका  उन  प्रयोजनों  के  लिए  इस्तेमाल  नहों  कर  रहे  जिनके  लिए  उतको  लगाया  गया  ee
 मैं  अलग-अलग  राज्य  का  नाम  नहीं  बताना  चाहता  हूं  किन्तु  यह

 सच  है  कि  अपराधों
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 का  पता  लगाने  के  लिए  उंगलियों  के  निशान  ज॑सी  आधारभूत  सामग्री  की  आवश्यकता

 होती  है  और  दुर्भाग्यवश  इसका  अभाव  है  ।

 2.00  म०  प०

 श्री  सोमनाथ  चटओं  :  उसे  कम्प्यूटर  के  माध्यम  से  किया  जा  सकता  जा  सकता

 है  ।

 ओऔी  झरण  नेहरु  :  जी  हां  किया  जा  सकता  ।  ठीक  जहाँ  आवश्यक  वहां  कम्य्यूटर

 इस्तेमाल  करना  होगा  ।  )

 हमारे  पास  साफ्ट  वेयर  तथा  अन्य  वस्तुएं  हैं  ।  मूलतः  इरादा  यह  है  कि  हमारा  यहां  एक
 अपराध  अभिलेख  ब्यूरो  होना  चाहिये  जहाँ  जब  जिस  राज्य  वी  उसकी  जानकारी

 चंद  घंटों  में  दी  जा  सके  ।

 थी  सोमनाथ  घटर्जो  :  मैं  अपनी  जानकारी  के  लिये  चाहता  था  )

 भरी  रण  इस  पर  आपको  जानकारी  देने  के  सोमनाथ  हमें  अलग  से  एक
 टिप्पणी  भेजनों  मैं  उसे  बताना  नहीं  चाहता  हूਂ  ।  वास्तविकता  यह  है  कि  अनेक  बातों  की
 संभावनायें  बनी  रहती  हैं  ।

 अब  जिस  मूह  के  बारे  में  मैं  बताने  की  चेष्ठा  कर  रहा  था  वह  यह  है  कि  जब  तक  ययथाय
 जानकारी  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  को  नहीं  दी  जा  सकती  तब  तक  अपराधियों  को  पकड़ना
 बहुत  ही  कठिन  है  जब  तक  अपना  मूल  भूत  ढांचा  निम्न  स्तर  पर  ठीक  नहीं  होगा  तब  तक  शीष॑स्थ
 स्थान  पर  योजना  बनाने  से  क्या  फायदा  नहीं  ।  हप्  आये  दिन  संगोष्ठी  आधुनिकीकरण
 आदि  की  बात  करते  रहते  हैं  किन्तु  हमें  देखना  यह  है  कि  थाना  में  ही  स्वयं  कुछ  न  कुछ
 किया  जाये  ।  जब  तक  आप  अपना  थाना  ठीक  नहीं  रख  सकते  तब  तक  हवाई  किले
 बनाने  का  कोई  ओचित्य  नहीं  है  क्‍योंकि  देनिक  गति  विधियं  वही  होती  मुझे  यह  कहने  में
 कोई  हिचक  नहीं  है  कि  राज्यों  में  इस  समय  जो  स्थिति  है  उससे  हम  जरा  भी  प्रसन्न  नहीं  हम
 प्रशिक्षण  सुविधाओं  पर  बहुत  जोर  दे  रहे  राज्यों  के पास  जो  सुविधायें  उपलब्ध  उनके  अलावा
 हमने  उन्हें  वे  सभी  सुविधाएं  उपलब्ध  करा  दी  जो  हमारे  पास  उपलब्ध  हाल  ही  में  हमने
 एक  विशेष  कमांडों  स्कूल  आरम्भ  किया  है  ।  हमने  सभी  राज्यों  से  अनुरोध  किया  है  कि  वे  अपने
 यहां  के  लोगों  को  विश्षेष  प्रशिक्षण  के  लिए  मेजें  ।  यह  प्रशिक्षण  निजी  सुरक्षा  अधिकारियों  चालकों

 कान्सटेबिनों  और  हरएक  के  लिए

 भी  जो०  जो०स्थेल  :  संसद  सदस्यों  को  भी  मोका  मिलना  चाहिये  ।

 )
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 श्री  श्ररण  नेहरु  :  मुझे  कोई  अपत्ति  नहीं  है  ।

 प्रो०  सधु  दंडबते  :  ऐसा  मत  कहिए  ।  यदि  आप  उन्हें  कमांडो  का  प्रशिक्षण  देंगे  तो  वे  शुन्य
 काल  के  दौरान  कहर  ढा  देंगे  ।

 प्रो०  जी०  जी०  स्वेल  :  केवल  अप्रशिक्षित  लोग  कहर

 श्री  अरुण  नेहरू  :  राज्यों  के  साथ  राज्यों  के  पुलिस  बल  का  आधुनिकीकरण  करने  के  लिए
 केन्द्र  के  पास  भी  पर्याप्त  धन  हम  निधि  बढ़ाने  की  चेष्टा  कर  रहे  हैं  ।  इसके  मेरे
 विचार  से  इस  विधि  का  समुचित  ढंग  से  उपयोग  करने  के  लिए  राज्यों  को  बहुत  कुछ  पहल  करनी

 होती  मैं  ऐसे  राज्यों  का  नाम  नहीं  लेना  चाहता  हूं  ।  किन्तु  ऐसे  अनेक  राज्य  हैं  जिन्हें
 विकरणियों  और  अपेक्षित  योजनायें  न  लौटाने  के कारण  धन  नहीं  मिल  पाया  है  ।

 श्रो  वो०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  पश्चिम  बंगाल  के  बारे  में  कया  है  ?

 )

 श्री  प्ररण  नेहरू  :  मैं  कह  चुका  हूं  कि  मैं  पश्चिम  बंगाल  के  विरुद्ध  एक  भी  शब्द  नहीं
 कहूंगा  ।

 शहरी  सोमनाथ  चटर्जी  :  यह  तो  एक  सामान्य  बात  है  ।

 श्री  अरुण  नेहरु  :  किन्तु  मेरे  विचार  से  इन  सभी  बातों  को  लेते  मुख्य  बात  यह  है  कि
 राज्यों  के  पुलिस  बलों  को  व्यावसायिक  ढंग  से  अपना  कार्य  करनी  की  अनुमति  देनी  ही  होगी  ?

 श्री  क्षरत  देव  :  राजनैतिक  हस्तक्ष प  के  बिना  ।

 श्री  प्ररुण  नेहरु  :  मैं  राजनीति  अथवा  और  किसी  बात के  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कह  रहा
 हूं  ।  बिना  किसी  हस्तक्ष प  के  व्यवसाय  में  निपुण  होने  की  भावना  आनी  सारा  प्रश्न
 स्थानान्तरण  का  आप  जानते  हैं  कि  दो  महीने  में  स्थानान्‍्तरण  किए  जाने  से  पुलिस  पर  अच्छा
 प्रभाव  नहीं  पड़ता  है  ।  इसके  अलावा  पुलिस  बल  अच्छे  काम  भी  कर  दे  तो  कोई  उसे  श्रेय  नहीं  देता  ।
 यदि  कोई  गलती  हो  जाती  है  तो  हर  व्यक्ति  उसकी  आलोचना  करने  लगता  दुःख  की  बात  है
 कि  राज्यों  में  इस  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  ।  मैं  तो  यह  भी  कहूंगा  कि  हमने  भी  इस  बात
 पर  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिया  यदि  कोई  बात  खराब  हो  जाती  तो  क्‍यों  खराब  होती  है  ?

 हम  इस  बात  पर  भी  ध्यान  देते  हैं  कि  हमने  पुलिस  को  क्या-क्या  सुविधायें  दे  रखी  हैं  ।

 आवास  की  स्थिति  खेदजनक  है  ।  आवास  सुविधा  बिल्कुल  भी  नहीं  है  ।  उन्हें  कोई  प्रशिक्षण

 नहीं  दिया  जाता  और  एक  दिन  अचानक  उनसे  कह  दिया  जाता  है  कि  उन्हें  अमुक  कार्य  करने  यदि

 हम  आशा  करते  कि  पुलिस  अच्छा  कार्य  करे  तो  हमें  केन्द्र  तथा  राज्य  दोनों  स्तर  पर  यह
 सुनिश्चित  करना  होगा  क्रि  उन्हें  अपने  व्यवसाय  में  निपुण  बनाने  के  लिये  हम  क्या  कर  सकते
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 [  श्री  अरुण

 मेरे  विचार  से  राज्यों  में  बहुत  सारे  कार्य  किये  जा  सकते  हैं  ।  मेरे  विचार  एक  महत्त्वपूर्ण  बात

 तो  यह  है  कि  पुलिस  के  काय॑  में  हस्तक्ष  प  नहीं  होना  चाहिये  ।  प्रायः  यह  होता  है  कि  एक  अच्छे

 अधिकारी  को  उस  कार्य  के  लिए  उत्तरदायी  ठहराया  जाता  है  जो  उसे  अपना  कत्त व्य  पालन  करते

 समय  करना  पड़ता  था  हो  सकता  है  कि  यह  और  के  अनुकूल  न  हो  किन्तु
 साथिक  दृष्टि  से  वह  अपना  कर्तव्य  पालन  कर  रहा  है  और  उसकी  सुरक्षा  होनी  चाहिए  और  उसको

 समर्थन  मिलना  चाहिये  ।

 श्री  शरत  देव  :  बशतें  कि  आपके  मुख्य  मंत्री  उसका  पालन

 थ्री  श्ररुण  नेहरू  :  मेरे  विचार  से  हसका  सम्बन्ध  सभी  मुख्य  मंत्रियों  से  न  हमारे  या  आपके
 तथा  सभी  राजनेतिक  लोगों  से  है  चाहे  वे  निर्वाचित  होते  हैं  अथवा  नहीं  ।

 )

 अत्यधिक  चिंता  की  दूसरी  बात  है  विदेशी  जो  हमें  मिल  रहे  हैं  इसके  बारे  में  किसी
 भी  माननीय  सदस्य  ने  कोई  भी  बात  अभी  तक  नहीं  उठाई  है

 *''*****

 झी  सोमताथ  च्टर्जो  :  मेरा  यहो  एक  प्रमुख  मुद्दा  था  किन्तु  मैं  इसके  बारे  में  कह  ही  नही

 क्री  ग्रुण  नेहरू  :  मैं  वह  आपके  लिए  कर  दू  मुर्के  कोई  परेशानी  नहीं  होगी  ।

 मोटे  तौर  भारत  में  200  करोड़  रुपये  हर  साल  आ  जाते  इसमें  कोई  भी  संदेह  नहीं
 है  कि  बहुत  सारे  अच्छे  काम  किये  जा  रहे  मैं  यह  भी  नहीं  कहूंगा  कि  लोग  इसका  सही  ढंग  से
 उपयोग  नहीं  कर  रहे  हैं  किन्तु  इसके  साथ  ही  हमें  इसके  बारे  में  अधिक  ध्यान  पूर्वक  और  सावधानी

 पूर्वक  सोचना  होगा  ।  हम  इस  बात  की  छान-बीन  कर  रहे  हैं  और  हम  पाते  हैं  कि  ऐसे  अनेक  लोगों
 के  पास  व्यक्तिगत  रूप  से  धन  आ  रहा  जिनका  वास्तव  में  किये  जा  रहे  कार्य  से  कोई  सम्बन्ध

 नहीं  मैं  उन  राज्यों  अथवा  एशोसिएशनों  का  नाम  नहीं  बताना  चाहता  हूं  ।  किन्तु
 हमने  प्रति  बंघात्मक  सूची  में  14  बड़े  प्राप्त  कर्शाओं  के  नाम  दर्ज  कर  लिये  हम  उनके  मामलों
 की  छानबीन  कर  रहे  इस  समय  मैं  सभा  को  केवल  यही  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  हम  इस
 मामले  को  बड़ी  गंभोरता  से  ले  रहे  हैं  ।  मैं  आपको  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि******

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  में  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  इस  सम्बन्ध  में  जो  कानून  बना

 हुआ  है  वह  मौलिक  रूप  से  स्वयं  ही  कमजोर  है  |  इसे  सशक्त  बनाने  के  लिए  कानून  में  संशोधन
 करने  की  आवश्यकता  है  ।

 श्री  श्ररुण  नेहरू  :  हम  उस  सम्भावना  को  भी  देख  रहे  मैं  इस  सभा  को  आश्वासन  देना
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 चाहता  हूं  कि  हम  कठोर  कायंवाही  कर  रहे  हैं  और  जब  तक  वेघ  औपचारिकतायें  पूरी  नहीं  हो  जाती
 तव  तक  हम  अन्तरिम  रूप  में  कठोर  कार्यवाही  कर  रहे  हम  बहुत  लोगों  से  अनेक  परेशानी

 वाले  प्रश्न  पूछ  रहे  हैं  |  हमने  उन्हें  प्रतिबंधात्मक  सूची  में  दर्ज  कर  लिया  है''****

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  त्रिना  भेदभाव  के  ?

 श्री  प्रुण  नेहरू  :  बिना  भेद  भाव  के  ।  ज॑सा  कि  मैं  कह  चुका  हूं  ।  ऐसे  संकड़ों  छोटे-मोटे

 संगठन  हैं  ।  जो  बहुत  ही  अच्छा  कल्याणकारी  काये  कर  रहे  हमें  उन  दोनों  को  एक  साथ  जोड़ने
 की  चेष्टा  नहीं  करनी  चाहिये  ।  वास्तव  में  हमें  इस  बात  को  सुनिश्चित  करना  है  कि  क्या  इस  धन

 का  उपयोग  जाति  या  घमं  का  भेदभाव  किये  बिना  मूलभूत  शिक्षण  के  लिए  किया  जा  रहा  है  अथवा
 क्या  इस  धन  का  उपयोग  जन  जाति  क्षेत्रों  में  परिवर्तन  लानें  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ।  हमें  इन
 सब  बातों  की  पूरी  तरह  से  जाँच  करनी  चाहिये  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  कस्ट्राम्टिव  धमं  के  लिये  जो  पसा  भेजा  जाता
 उत्तकी  जानकारी  करें  कि  क्या  हो  रहा  है  ?

 श्री  अरुण  नेहरू  :  कस्ट्रम्टिव  वर्क  को  डिफाइन  करना  पड़ता  हैं  ।

 [  अनुवाद  ]

 यह  प्रश्न-उत्तर  काल  नहीं  माननीय  सदस्य  अपनी  बात  बाद  में  कह  सकते  हैं  ।

 मैं  यह  भी  जानना  चाहृगा  कि  हम  भी  गृह  मन्त्रालय  में  हवाई  जेलों  और  रेलवे  में
 कार्य  एक  अधिक  कारगर  सुरक्षा  प्रणाली  के  लिए  कार्य  कर  रहे  क्योंकि  बहुत  वर्षों  से यह  होता
 रहा  है  कि  वहां  बहुत  सारी  एजेंसियां  कार्य  करती  रही  जिनके  ऊपर  कोई  विशेष  जिम्मेदारी

 नहीं  होती  जिसके  लिए  उन्हें  उत्तरदायी  ठहराया  उनमें  थोड़ा  सगय  तो  लगेगा  किन्तु  इस
 क्षेत्र  में  हम  अपनी  सतकंता  बढ़ा  रहे  हैं  !

 समग्र  कानून  और  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्यों  ने  त्रिपुरा  और  मेघालय  के
 बारे  में  प्रइन  उठाया  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  है  जिस  पर

 हम  अलग  से  विचार  करें  कि  कोई  एक  व्यक्ति  का  या  केन्द्र  अथवा  राज्य  इसे  पंदा  कर  रहा
 मेरे  विचार  से  समग्र  नीतियों  के  बारे  में  बहुत  कुछ  करना  होगा  जिसका  कोई  अनुसरण  कर  रहा  है
 अथवा  उसके  सम्त्रन्ध  में  व्यक्तिगत  प्रशासनिक  कार्यवाही  भी  को  सकती  है  ।  कोई  भी  स्थिति  एक
 रात  में  उत्पन्न  नहीं  हो  जाती  अपितु  ऐसी  स्थिति  के  विकसित  होने  में  समय  लगता  त्रिपुरा  के
 बारे  में  हम  विस्तुत  चर्चा  कर  चुके  इसके  बारे  में  मुख्यमन्त्री  से  व्यक्तिगत  रूप  से  विस्तृत
 विचार-विमर्श  कर  चुका  हमने  उन्हें  हर  प्रकार  की  सहायता  करने  का  वायदा  किया  हम
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 अरुण  नेहरू  ]

 उन्हें  और  अधिक  सुरक्षा  बल  दे  चुके  हैं  ओर  मैं  माननीय  सदस्यों  को  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि

 यह  कायें  तो  कांग्रेस  दल  के  कार्य  का  ही  अंश  हैं  जो  कांग्र  सत  दल  को  करना  है  विन्तु  मेरा  विचार

 है  कि  उनकी  ओर  से  मैं  कह  सकता  हूं  कि  जहां  तक  टी०  एन०  वी०  के  साथ  निपटने  का
 सम्बन्ध  है  उदासीनता  का  दृष्टिकोण  अपनाने  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  मैं  एक  उदाहरण  देना

 चाहता  मैं  बेवल  त्रिपुरा  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  आप  भारत  की  समस्त  जनजातीय  पट्टी
 को  ले  लें  चाहे  वह  त्रियुरा  में  हो  या  गुजरात  में  अथवा  मध्यप्रदेश  में  हो  या  उत्तर  प्रदेश  में  |  बात

 यह  हैं  कि  समस्‍यायें  वहीं  क्‍यों  हैं  ?

 यह  क्या  बात  है  कि  लोग  वहां  जाते  बहुत  से  विदेशी  मिशनरियां  वहां  कार्य  कर  रहे

 बहुत  से  उग्रवादी  किस्म  के  कट्टर  वामपंथी  संगठन  वहां  कार्य  कर  रहे  सामान्य  स्थिति  बिगड्डी

 हुई  है  ।  यह  क्‍यों  हुआ  है  ?  मैं  समझता  हुं  कि  इन  सभी  स्थानों  में  जनसंख्यिकीय  पेटर्न  को  देखने

 पर  हल  मिल  सकता  बहुत  से  मामलों  में  उनकी  जमीनें  लेली  गई  उनकी  अजीबिका

 उनकी  रीति-रिवाज  और  संस्कृति  को  भी  खतरा  पंदा  हो  गया  समस्‍यायें  ज्यादातर
 आधिक  हैं  ।  हम  इस  मामले  को  राज्यों  के  साथ  उठा  रहे

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  हमें  प्रसन्‍तता  है  कि  फिर  भी  उन्होने  उसे  उस  रूप  में  तो

 लिया  ।

 भरी  ध्ररुण  नेहरू  :  हमने  अपना  दृष्टिकोण  नहीं  बदला  हमने  इस  सम्बन्ध  में  ठोस

 वाही  करने  हेतु  अपने  में  से  ही  कुछ  लोगों  को  लेकर  एक  सभ्रिति  बनाई  हम  समभते  हैं  कि

 बहुत  कुछ  किया  जाना  है  और  शीकघ्रताशीघ्र  कार्यान्वित  भी  किया  जाना  हमने  मुख्य  मंत्री  से
 निवेदन  किया  है  कि  वह  भी  इस  पर  ध्यात  क्योंकि  यह्‌  समस्या  अभो  उभर  रही

 वास्तव  में  आन्ध्र  प्रदेश  में  काफी  संख्या  में  घटनाएं  घटी  हैं  ।  त्रिपुरा  में  भी  हुई  यह
 आन्ध्र  प्रदेश  या  त्रिपुरा  का  सवाल  नहीं  यह  आदिवासियों  के  प्रति  समग्र  दृष्टिकोण  और  नीतियों
 को  अपनाने  का  प्रश्न  है  ।

 केन्द्र  सरकार  के  पास  कई  योजनाएं  परन्तु  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  क्या  राज्य
 उन  योजनाओं  को  कार्यान्वित  कर  रहे  हैं  या  क्या  उन  योजनाओं  का  लाभ  नीचे  तक  मिल  रहा
 जंसाकि  हम  देखते  हैं  उन  योजनाओं  का  वहां  असर  नहीं  हो  रहा  यदि  ये  योजनाएं  ठीक  प्रकार
 से  कार्यान्वित  की  जाती  यदि  उनके  लिए  नियत  किया  गया  घन  ठौक  प्रकार  से  खर्च  किया  जाता

 है  तो  मैं  निश्चित  रूप  से  कह  सकता  हूं  कि  ये  समस्या  जितनी  आज  है  उतनी  नहीं  रहेगी  ।

 इसलिए  कानून  और  व्यवस्था  की  समस्या  ऐसी  समस्या  नहीं  है  जो  अचानक  उत्पन्न  हो
 जाती  है  ।  पंजाब  में  समस्‍यायें  सौभाग्य  से  हम  असम  में  ठीक  प्रकार  से  शान्तिमय  चुनाव  करा
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 5  ़़्््््खऑ  ्  ्उफउ़खखझ

 सके  यहाँ  मैं  कहूंगा  ।  कि  असम  में  असम  गण  संग्राम  पार्टी  की  सरकार  पर  यह
 अधिक  निर्मर  करता  यदि  भविष्य  में  कोई  निर्णय  लिए  जाते  हैं  और  चू  कि  राज्य  सरकारें
 निर्णय  लेने  में  पूर्णतः  सक्षम  हैं  और  ये  निणंय  यदि  साम्प्रदायिक  विभाजन  बा  साम्प्रदायिक  भावनाओं
 को  पैदा  करते  हैं  तब  यह  बहुत  कठिन  स्थिति  होगी  |  मैं  नहीं  समझता  कि  इस  समस्या
 को  यदि  आपस  में  दरार  पड़  जाती  है  तो  कई  कम्पनियां  या  बटालियननें  उसे  सुलफा

 ये  मूल  क्षेत्र  हैं  जिन  पर  हम  सबको  इकद्रा  सोचना  यह  जनता  पार्टी  या  भारतीय
 जनता  पार्टी  या  काँग्रेस  या  भारतीय  साम्यवादी  दल  का  प्रश्न  नहीं  ये  वे  मुद्दे  हैं
 जिन्हें  हम  नियन्त्रित  कर  सकते  यदि  हम  सेब  एक  होकर  धर्म  निरपेक्ष  समाज  बनाने  के  लिए  कार्य

 इसके  अतिरिक्त  साम्प्रदायिक  समस्याओं  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  मैं  यहाँ  इस
 बात  का  उल्लेख  करना  चाहूुंगा  साथ  मैं  नहीं  जानता  कि  वास्तव  में  यह  सामान्य  लोगों  में  है  कि

 अधिकां  बड़े  और  छोटे  नेताओं  जो  कि  प्रतिष्ठित  पदों  पर  भी  भड़काने  वाले  भाषण

 दिए  जाते  है  ।

 यह  प्रत्येक  व्यक्ति  के  दल  या  संगठन  के  लिए  एक  ऐसी  बात  है  ताकि  वे  अपने  ऊपर

 ही  अनुशासन  लागू  करें  ।  यदि  आप  जानते  कि  होली  आ  रही  है  और  यदि  किसी  समुदाय  से

 कोई  व्यक्ति  इसको  पूर्व  संध्या  पर  निकलना  चाहता  है  और  हिंसा  भड़काना  चाहता  इससे  क्‍या

 जाहिर  होता  है  और  फिर  यह  चिल्लाते  और  कहते  हुए  आता  है  कि  हिंसा  फैल  रही  है  तो  मैं

 समझता  हूं  कि  यह  सबसे  बड़ा  ढोंग  है  ।  यदि  हम  दूसरों  को  भाईचारे  का  उपदेश  देना  चाहते  हैं  तो
 मैं  समझता  हूं  कि  यह  उचित  समय  है  जब  हमें  स्वयं  इसका  पालन  करना  आरम्भ  कर  देना

 यहां  मैं  सभी  दलों  से  निवेदन  करूंगा  कि  यदि  हम  इस  प्रकार  की  बातों  का  बाहर  उपदेश  देते
 तो  हमें  स्वयं  यह  स्पष्ट  करना  चाहिए  कि  हम  क्या  कर  रहे  मैं  समझता  हूं  कि  यदि  नेतृत्व

 के  स्तर  पर  चाहे  वह  मध्यम  स्तर  पर  हो  या  खंड  नेतृत्व  पर  हो  या  ग्रामीण  नेतृत्व  के  स्तर  पर
 यदि  यह  संदेश  दिया  जाये  तो  मैं  नहीं  समकता  हूं  कि  कोई  समस्या  रहेगी  ।  मुट्ठी  भर  लोग

 जो  इस  समस्या  को  पैदा  करने  की  कोशिश  कर  रहे  लोगों  ने  कभी  भी  इप्त  पर
 प्रतिक्रिया  नहीं  की  है  ।

 एक  मानीय  सदस्य  ने  नागालंण्ड  के  सम्बन्ध  में  उल्लेख  किया  मैं  उल्लेख  करना

 चाहूंगा  कि  काफी  सालों  से  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  संवर्ग  की  चचई  की  गई  मुख्य  मन्त्री  ने  इसे
 कार्यान्वित  करने  के  लिए  ठोप्त  कदम  उठाए  भारतीय  पुलिस  सेवा  संवर्ग  नागालेंड  में  कोई
 नया  नहीं  क्योंकि  सभी  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  भारतीय  पुलिस  संवर्ग  यह  बहुत  अच्छी  बात  है
 कि  विभिन्‍न  राज्यों  के  सभी  सम्प्रदायों  क ेलोग  आपस  में  मिलते-जुलते  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यदि
 भारतीय  पुलिस  सेवा  संवर्ग  शुद्ध  होता  है  तो  नागालेंड  को  बहुत  लाभ  होगा  |  दूसरी  ओर  से  सेना  की
 सीमा  5  कि०  मी०  से  20  कि०  मी०  तक  बढ़  रही  यह  मूचतः  एन०  एस०  एन०  से  निपटने
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 के  लिए  किया  गया  ।  हम  इस  बात  को  स्वीकार  करते  हैं  कि  गांवों  में  रह  रहे  लोग  तकलीफ  में  हैं

 परन्तु  साथ  ही  हमें  सुरक्षा  के समस्त  पहलुओं  पंर  ध्यान  देना  है  और  यह  इस  वक्‍त  आवश्यक  समकका
 जा  रहा

 मैं  यहां  यह  भी  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  इस  मामले  में  बर्मी  और  बंगलादेशियों  के  हाथ

 होने  का  कुछ  जिक्र  किया  गया  हमारे  पास  इसे  मानने  के  लिए  कोई  ठोस  सबूत  नहों

 परन्तु  हमने  इस  मसले  के  बारे  में  दोनों  सरकारों  से  चर्चा  की  उन्होंने  हमें  आश्वासन  दिया  है
 कि  वे  पूर्ण  सहयोग  देंगे  ॥  वास्तव  में  हमारे  दलों  ने  इस  मामले  में  उनसे  चर्चा  को

 मैं  एक  बार  फिर  जिक्र  करना  चाहूंगा  कि  जहाँ  तक  कानून  और  व्यवस्था  का

 सम्बन्ध  है  यह  ठीक  न  होगा  कि  हम  आंकड़  उद्धृत  करें  और  यह  दिखाएं  क्रि  इसमें  वृद्धि  हुई  है  या

 कमी  आई  है  ।  मोत  मोत  ही  है  ।  एक  भी  मौत  का  होना  सबसे  बुरी  बात  है  ।  परन्तु  मैं  पुनः  कहूंगा
 कि  यदि  इससे  होने  वाली  कानून  और  व्यवस्था  की  समस्या  और  मौतों  का  गहरा  विश्लेषण  किया

 जाये  तो  हमें  ज्ञात  होगा  कि  ये  साधारणतया  हमारी  स्वयं  की  अपनी  ही  उपज  है  ।  इसलिए  मैं

 दुबारा  सभा  से  निवेदन  करूंगा  कि  निकट  भविष्य  में  हमारे  लिए  प्रमुख  प्रमुख  खतरे

 समुदायों  के  आपस  में  लड़ने  तथा  साम्प्रदायिक  रूप  से  विभाजित  होने  से  हमारी  सबसे  बड़ो
 शक्ति  यह  है  कि  हम  एक  राष्ट्र  हम  धर्म  निरपेक्ष  हैं--इसे  ही  हमारे  दुश्मम  समाप्त  करना

 चाह  रहे  यही  खेल  वे  1000  सालों  से  खेलते  आ  रहे  यदि  आप  भारयीय  इतिहास  को

 पढ़ें  तो  पार्यंगे  कि  हमारे  लोग  आपस  में  लड़ते  रहे  हैं  और  उन्हें  गुलामी  झेलनी  पड़ी  हम  सब

 को  इसे  गम्भीर  रूप  में  लेता  चाहिए  और  हमें  अपनी  ओर  से  जितनी  कोशिश  हो  सकती  है  करनी

 2.17  स०  प०

 सहोदय  पीोठासीन

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  उपाध्यक्ष  मैं  राज्य  मंत्री  श्री  अरुण  नेहरू
 को  उनकी  टिप्पणियों  पर  बधाई  देना  चाहूंगा  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  बहुत  अच्छी  बात  कही  है  ।

 श्री  एश०  एम०  पटेल  :  मैं  जो  बहुत  से  मुद्दे  उठाना  चाहता  था  वे  स्पष्ट  कर  दिये
 इससे  भी  अधिक  उनकी  भावना  और  दृष्टिकोण  वास्तव  में  बहुत  प्रशंसनीय  है  और  मैं

 उन्हें  उसके  लिए  बधाई  देता  हूं  ।

 यह  इस  मुद॒दे  पर  भी  प्रकाश  डालता  गृह  मंत्रालय  की  1985-86  की
 रिपोर्ट  सक्षिप्त  होने  के  कारण  प्रशंसनीय  है  ।  संक्षिप्त  होने  के  कारण  यह  प्रशंसा  के  लायक  तो  है

 परन्तु  यह  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  कि  इसका  यह  अर्थ  नहीं  है  कि  जो  कुछ  भी  अधिकाधिक
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 कहा  जाना  चाहिए  था  वह  नहीं  कहा  गया  है  ।  बहुत  सी  जो  उन्होंने  आज  इस  रिपोर्ट  में

 शामिल  की  जानी  चाहिए  उन्हें  क्‍यों  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ?  यही  जानकारी  देनी

 चाहिए

 की  सोमनाथ  चटर्जो  :  जानकारी  की  कमी

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  केवल  एक  ही  मुद्दा  कि  क्‍या  यह  गृह  मंत्रालय  द्वारा  किया
 जाना  चाहिए  ?  रक्षा  मंत्रालय  ने  यह  कहा  है  कि  वहां  वर्गीकृत  दस्तावेज  इत्यादि  और  इस
 प्रकार  इसे  हमेशा  बताना  सम्भव  नहीं  होता  है  ।  परन्तु  मैं  समभता  हूं  कि  यही  तर्क  शायद  गृह
 लय  पर  भी  लागू  होता  क्‍योंकि  वे  आन्तरिक  सुरक्षा  से  सम्बन्धित  हैं  और  वहां  बहुत  से  नीति

 सम्बन्धी  मामले  होते  हैं  जिन्हें  वे  स्वीकृत  करते  हैं  तथा  वे  नहीं  चाहते  कि  इन्हें  जनता  को  प्रकट

 किया  परन्तु  कौन-सी  जनता  ?  क्‍या  भारत  के  लोग  आन्तरिक  सुरक्षा  से  सम्बन्धित  इन
 प्रश्नों  में  रुचि  नहीं  लेते  जो  कुछ  भी  श्री  अरुण  नेहरु  ने  अभी  कहा  है  ।  वह  कुछ  अतिरिक्त

 करण  के  साथ  रिपोर्ट  में  शामिल  किया  जा  सकता  इससे  पता  लगता  है  कि  कंसे  गृह  मंत्रालय
 आगे  बढ़ना  चाहता  है  ।  क्‍या  दृष्टिकोण  और  काये  प्रणाली  है  जिसके  द्वारा  यह  इन  समस्याओं

 को  सुलभाना  चाहता  मुझे  यह  समभ  में  नहीं  आता  कि  किस  प्रकार  इससे  हमारी  आन्तरिक

 सुरक्षा  को  खतरा  होता

 फिर  भी  रिपोर्ट  में  इन  बातों  को  सम्मिलित  न  किये  जाने  के  चाहे  कोई  भी  कारण  रहे

 मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  राज्य  मंत्री  ने  अब  इन  बातों  को  बताया  उदाहरण  के  आप  इस  पर

 विचार  लोग  किस  कारण  असंतुष्ट  होते  हैं  ? उदाहरण  के  लिए  आपके  पास  एक  ऐसी  चीज

 है  जिस  पर  गह  मंत्रालय  को  गर्व  होना  चाहिए  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  उन्होंने  क्‍यों  इसका  कोई  जिक्र

 नहीं  किया  ।  मैं  उनकी  सर्वाधिक  उपलब्धता  के  सम्बन्ध  में  कुदाल  आयोग  का  जिक्र  कर  रहा  हूं  ।

 हमें  किसकी  तलाश  है  ?  आप  इस  आयोग  के  विचारार्थ  विषयों  पर  ध्यान  दें  |  उन्होंने  चार  वर्ष

 लगाये  इन  चार  वर्षो  में  उन्होंने  कया  खोजा  है  ?  कितना  घन  खर्च  किया  गया  है  और  क्या

 सुझाव  उन्होंने  दिये  हैं  और  वे  कितने  उपयुक्त  हैं  ?  अभी  श्री  अरुण  नेहरू  ने  विदेशी  चंदा  का  जिक्र

 किया  क्‍या  आपके  मन  में  कोई  संदेह  है  कि  गांधो  शान्ति  गांधी  स्मारक  निधि  आदि
 विदेश  से  जो  चंदा  प्राप्त  करते  हैं  उसकी  आपको  कोई  जानकारी  नहीं  वास्तव  आप  सभी

 जानकारी  जिनकी  आपको  इस  सम्बन्ध  में  आवश्यकता  होती  प्राप्त  करते  हैं  और  जहां  तक

 इन  संगठनों  का  सम्बन्ध  मैं  लोक  सभा  के  का  जिक्र  करूंगा  ।  लोकसभा  संकल्प  यह  था
 सभा  सरकार  से  सिफारिश  करती  है  कि  महात्मा  गांधी  के  नाम  पर  धब्बा  लगाने

 वाला  कोई  *'***  ”
 यह  समझा  जाता  है  कि  यह  कुदाल  आयोग  ने  जो  अभी  तक  अपना  कार्य

 कर  रहा  महात्मा  गांधी  के  नाम  पर  कुछ  अधिक  करने  की  बजाय  धब्बा  लगाया  है  ?  इन
 चार  संगठनों  में  विशेषकर  जिनका  आपने  उल्लेख  किया  है  कौन  से  कमंचारी  हैं  ?  ये  चार  संगठन

 ही  अकेले  नहीं  परन्तु  इसमें  आपने  यह  ओर  जोड़  दिया  है  कि  चार  संगठनों  से  सम्बद्ध
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 सोमनाथ

 कोई  ओर  संगठनਂ  जिसके  परिणाम  स्वरूप  यह  असाधारण  आयोग  अब  चार  वर्षो  के  उपरान्त  यह
 कहता  है  कि  ऐसे  हजारों  संगठन  हैं  जिनकी  उन्हें  जांच  करनी

 उपाध्यक्ष  आश्चयं  की  बात  है  कि  क्या  यह  आयोग  एक  सौ  वर्ष  तक  काोय॑  करना

 चाहता  है  या  कुछ  ओर  ?  जब  लोक  सभा  में  इस  सम्बन्ध  में  संकल्प  पारित  किया  था  तब  सरकार

 ने  आयोग  नियुक्त्र  करने  का  फैसला  किया  था  यह  कहा  गया  कि  इसे  छह  माह  के  भीतर  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  करनी  होगी  ।  तब  से  कितने  छह  महीने  बीत  गये  हैं  ?  कितना  अधिक  समय  आप  इसे  और
 देंगे  ?  क्‍या  इसका  कीई  अन्त  है  ?  क्‍या  सरकार  का  काम  यह  देखना  नहीं  है  कितना  कार्य  किया
 जा  चुका  है  और  क्या  यह  आवश्यक  है  कि  इस  आयोग  का  कार्य  काल  बढ़ाया  जाये  और  यदि

 तो  किस  उपलब्धि  के  लिए  ?  मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  इस  सभा  तथा  देश  के  लोगों  के  प्रति  इस
 बात  के  लिए  वचनबद्ध  है  कि  वह  यह  कारण  बताये  कि  यह  क्‍यों  जरूरी  समझा  गया  कि

 इस  आयोग  का  कार्य  काल  बढ़ाया  जाये  |  इसे  तो  यह  कहना  चाहिए  कि  इस  आयोग  का  गठन
 उच्चित  है  और  इससे  ये  उपलब्धि  हुई  है  और  इसीलिए  इसका  कार्यकाल  बढ़ाने  की  आवश्यकता  है  ।
 आप  ऐसा  कहें  ।  परन्तु  आप  यदि  ऐसा  कहने  में  असम  हैं  तब  मैं  सुझाव  देता  हुँ  कि  आपको

 इमानदारी  से  इतना  तो  स्वीकार  करना  चाहिए  और  कहना  चाहिए  कि  यह  आपकी  गलती  थी  और

 मैं  समझता  हूं  कि  चाहे  जो  कुछ  भी  हो  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  हो सकता  है  कि  यदि  आप  इसे
 इमानदारी  से  देखें  तो आप  किसी  और  निर्णय  की  बजाय  उसी  निर्णय  पर  पहुंचेगे  और  इसीलिए  मैं

 सुझाव  देता  हूं  कि आप  इस  मामले  पर  गम्भीरता  से  विचार  करें  और  इस  देश  तथा  स्वयं  सरकार
 के  नाम  पर  लगे  बड़े  धब्बे  को  दूर  करने  के  लिए  कुछ  या  जाना  आप  साम्प्रदायिक
 स्थिति  तथा  विभिन्‍न  दूसरी  स्थिति  में  सुधार  लाना  चाहते  क्या  आप  इस  स्थिति  से  पीड़ित  उन
 लोगों  को  अनावश्यक  रूप  से  परेशान  करके  सुधार  लाना  चाहते  हैं  जो  कि  देश  के  लिए  निष्कपट
 रूप  से  अच्छा  कार्य  कर  रहे  तथा  अपने  कार  के  प्रति  समर्पित  जो  कुछ  भी  हो  इस  देश  में
 निष्ठावान  लोगों  की  कमी  है  ।  आप  इस  तरह  से  उन्हें  क्‍यों  परेशान  करना  चाहते  हैं  ?

 प्रो०  भधु  दंडवले  :  उन्होंने  यह  श्री  जयप्रकाश  नारायण  की  प्रतिष्ठा  को  बिगाड़ने  के  लिए
 किया  है  ।

 शी  एजच०  एस०  पटेल  :  परन्तु  इस  प्रक्रिपा  में  उन्होंने  कई  अन्य  चीजों  पर  भी  दाग
 लगाया  है  ।

 भी  एस  जयपाल  रेड्डी  :  आखिरकार  उन्होंने  स्वयं  पर  ही  घब्बा  लगाया  है  ।

 थी  एच०  एम०  पटेल  :  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  श्री  अरुण  नेहरू  ने  अपने  लोगों  को  प्रशिक्षण
 देने  को  महत्ता  का  जिक्र  किया  इस  तथ्य  का  जिक्र  उन्होंने  भारत-तिब्बत  सोमा  बल  को  पुलिस
 चौकियां  बनाने  के  सम्बन्ध  में  किया  |  परन्तु  यह  समस्त  बल  पर  लागू  होता  है  चाहे  यह  कहों  थे  ।
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 राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  का  गठन  किया  गया  था  और  इसने  कई  रिपोर्ट  पेश  की  मन्त्रालय
 की  वारधिक  रिपोर्ट  के  अनुसार  इसकी  सिफारिशें  अभी  तक  विचाराधीन  सिफारिशों  ऐसी  हैं  जो
 कि  शीघ्रातिशीघ्र  स्वीकृत  की  जानी  चाहिएं  और  बहुत  तेजी  से  लागू  की  जानी  उन्होंने
 कहा  है  कि  कानून  और  व्यवस्था  राज्य  का  विषय  परन्तु  गृह  मंत्रालय  भी  कानून  और  व्यवस्था
 के  लिए  प्रमुख  मन्त्रालय  है  किन्तु  किस  प्रकार  से  यह  वास्तव  में  देश  में  कानून  और  व्यवस्था  के  लिए
 जिम्मेदार  हो  सकता  है  जब  तक  कि  यह  मत्त्रालय  यह  सुनिश्चित  न  कर  ले  राज्यों  के  पुलिस
 बल  भी  कार्य  कुशल  है  ?

 आज  आप  इन  बलों  के  उत्थान  और  आधुनिकोकरण  के  लिए  बड़ी  धनराशि  स्त्रीकृत  कर
 रहे  हैं  ।  कया  आपके  पास  ऐसा  कोई  तंत्र  है  जो  यह  देखें  कि  जो  घन  आप  राज्य  सरकारों  के  पुलिस
 बलों  के  आधुनिकीकरण  तथा  उन्हें  अधिक  कुशल  बनाने  के  लिये  दे  रहे  हैं  उसका  उसी  प्रकार  से
 इस्तेमाल  हो  रहा  है  जंसाकि  होना  चाहिए  ?  क्या  वे  इस  बारे  में  कोई  प्रतिवेदन  देते  आपके

 दृष्टिकोण  के  अनुसार  यह  बहुत  ही  महत्त्वपूर्ण  सौन्ट्रल  रिजव  पुलिस  को  राज्यों  की  सहायता  के
 लिये  बुलाया  जाता  है  और  ज॑साकि  श्री  अरुण  नेहरू  ने  अभी  भी  बताया  है  कि  सेन्‍्ट्रल  रिजबं  पुलिस
 को  ठीक  से  प्रशिक्षण  एवम्‌  नवोन  पाठ्यक्रम  की  उनके  लिए  व्यवस्था  करना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि
 सी०  आर०  पी०  एफ०  की  माँग  बहुत  अधिक  है  ।  इन  सबकी  आवश्यकता  नहीं  होती  अगर  पुलिस
 बलों  को  वास्तव  में  अच्छा  अच्छे  हथियार  दिये  जाते  अच्छी  प्रकार  थे  उनकी  व्यवस्था  की

 एवं  उनका  मनोबल  ऊंचा  होता  ।  आप  यह  कंसे  सुनिश्चित  करेंगे  कि उनका  मनोबल  ऊंचा

 रहे  ?  ऐसा  व्यवहार  करके  नहीं  ज॑सा  कि  उ्के  साथ  किया  जाता  इन  सब  मामलों  पर  गौर
 किया  जाना  चाहिये  और  केन्द्रीय  सरकार  को  इसके  प्रति  अधिक  चितित  रहना  चाहिये  ।

 मैं  जानता  हूं  कि  बार-बार  हर  व्यक्ति  यही  कहता  है  कानून  और  व्यवस्था  राज्य  का  विषय

 है  ।  जब  आपको  किसी  प्रश्न  का  उत्तर  देने  में  असुविधा  होती  है  तो  भाप  कह  देते  हैं  कि  यह  राज्य
 का  विषथ  परन्तु  जब  ऐसी  स्थिति  नहीं  होती  है  तो  पश्चिम  बंगाल  की  कानून  व्यवस्था  पर
 चर्चा  की  जा  सकती  है  और  बिना  कि-ी  व्यक्ति  के  कहने  पर  भी  उसका  हवाला  दिया  जाता

 एक  माननीय  सदस्य  जो  आज  बोले  थे  उन्होंने  पश्चिम  बंगाल  की  कानून  व्यवस्था  के  बारे  में  क्‍यों
 बोला  ?

 मैं  स्वयं  समझता  हूं  कि  कानून  और  व्यवस्था  एक  अखिल  भारतीय  विषय  चूकि  वे
 राज्य  सरकारें  हैं  इसलिये  कानूत  व्यवस्था  सीमाओं  पर  ही  समाप्त  नहीं  हो  प्रत्येक  राज्य
 में  कानून  और  व्यवस्था  के  प्रशासन  के  बारे  में  एक  अखिल  भारतीय  दृष्टिकोण  अपनाना
 जब  मैं  यह  कहता  हूं  तो  यह  कुछ  अजीब  सा  लगता  परन्तु  इस  विषय  पर  राज्य  के  अधिकार
 पर  कब्जा  किये  बिना  भी  इस  सम्बन्ध  में  जिन  मानलों  में  आपकी  रुचि  हो  उन  पर  केन्द्र  के
 कोण  से  देखना  भी  बहुत  ही  महत्त्वपूर्ण  कानून  और  व्यवस्था  की  कुशल  व्यवस्था  में  केन्द्र  की
 रुचि  होनी  चाहिये  ।

 इसके  बारे  में  इस  बात  के  सिवाय  और  अधिक  कुछ  नहीं  कहूंगा--यह  कहना  श्री

 397



 अनुदानों  की  मांगें  11  1986

 एच०  एम०

 भी  आंवदयक  नहीं  है--क्‍्योंकि  गृह  राज्य  मंत्री  के  वक्तव्य  से  पता  चलता  है  कि  इन  निर्देशों  के

 अन्तगंत  वह  पहले  ही  से  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 आप  इसे  बहुत  महत्वपूर्ण  समझते  यही  बात  जेल  प्रशासन  पर  लागू  होती  यह
 किसकी  जिम्मेदारी  है  ?  कुछ  माह  के  दोरान  आपने  देखा  है  कि  कितने  कैदियों  को  जिन्हें  बहुत  ही
 गम्भीर  अपराधों  के  लिए  कंद  किया  गया  है  तथा  बहुत  ही  गम्भीर  अपराधों  के  आरोप  लगाये  गये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  मैं  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  यह  तो  सिर्फ  पहली  घंटी  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  दूसरी  घंटी  बजे  तो  आपको  समाप्त  करना  होगा  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  मैं  एक  और  बात  का  जिक्र  करना  चाहूंगा  जिसका  श्री  अरुण  नेहरू
 ने  भी  कोई  उल्लेख  नहों  किया  यह  खुफिया  संगठन  के  बारे  में  है|  गुप्तचर  सेवा  रक्षा  के  लिए
 जितनी  महत्त्वपूर्ण  हैं  उतनी  आंतरिक  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  भी  महत्त्वपूर्ण  मुझे  ऐसा  लगता  है
 कि  आपका  खुफिया  संगठन  इतना  अच्छा  अथवा  कुशल  नहीं  है  जितना  कि  इसे  होना  चाहिए  ।

 मेरा  विश्वास  है  कि एल०  पी०  सिंह  समिति  तथा  शंकरन  नायर  समिति  जैसी  सभथितियां  नियुक्त
 की  गयीं  उन्होंने  अपने  प्रतिवेदन  दे  दिये  हैं  जो  कभी  भी  प्रकाशित  नहीं  हुए  ।  कम  से  कम  मैं

 इतना  जानना  चाहूंगा  क्या  उनकी  सिफारिशों  पर  विचार  करके  उन्हें  लागू  किया  गया  खुफिया
 संगठन  बहुत  ही  मूल्यवान  है  अगर  गृह  मंत्रालय  को  बहुत  से  मामलों  में  इतनी  ही  कुशलता  से  काये
 करना  चाहता  है  जितना  कि  इसे  करना  चाहिए  |  मुझे  आशा  है  कि  खुफिया  संगठन  पर  ध्यान
 दिया  जायेगा  ।  यह  बहुत  बडी  घनराशि  भी  खर्च  करता  है  जिसका  कोइ  खाता  नहीं  रखा  जाता

 यह  घन  जिस  काये  के  लिए  है  उसी  काय॑े  के  लिये  इस्तेमाल  हो  इस  पर  ध्यान  रखने  के  लिए
 आप  कौन  से  कदम  उठा  रहे  इसमें  शक  नहीं  कि  कोई  उसको  वर्ष  के  अन्त  में  सत्यापित  कर

 देता  इसकी  भी  अधिक  गहनता  से  जांच  करने  की  जरुरत  है  और  हम  मंत्रालय  से
 सिफारिष्  करते  हैं  कि  अपने  ही  कुछ  विश्वासपात्र  लोगों  का  एक  छोटा-सा  आयोग  इस  मामले  पर
 ध्यान  रखने  तथा  घन  व्यय  करने  पर  नजर  रखने  के  लिए  गुप्तचर  सेवा  घनराशि
 बड़ी  है  ओर  करोड़ों  रुपया  खं  किया  जाता  है  और  इसका  कोई  हिसाब  होना  अगर

 नहीं  किया  गया  तो  इससे  बहुत  सी  अवांछित  बातें  पंदा  हो  सकती  हैं  ।

 मैं  सभा  का  और  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  और  समाप्त  करने  से  पहले  एक  फिर  यह
 कहूंगा  कि  सरकार  कुदाल  आयोग  को  बन्द  करने  के  प्रदन  पर  गम्मीरता  से  विचार
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 श्री  धर्मपाल  सिह  सलिक  :  माननीय  उपाध्यक्ष  सबसे  पहले  तो  मैं  माननीय
 मंत्री  श्री  अरुण  नेहरू  जी  का  धन्यवाद  करना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  गृह  मंत्रालय  की  डिमाण्ड्स  के
 बीच  में  इन्टरवीन  कर  के  बहुत-सी  चीजों  का  स्पष्टीकरण  किया  इसके  साथ  ही  मैं  सोमनाथ
 चटर्जी  को  भी  जो  कि  जा  रहे  हैं  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  अपनी  स्पीच  के  दौरान  अच्छा

 चुनाव  भाषण  क्रिया  लेकिन  बदकिस्मती  की  बात  हैं  कि  उन्होंने  अपने  भाषण  में  केवल  सरकार  के
 मंत्रियों  के  प्रमोशन  और  डिमोशन  की  बातें  ज्यादा  की  ।  उन्होंने  अपने  विचार  रखे  और  उनके
 विचारों  के  मेरे  ख्याल  उनके  ही  नहीं  बल्कि  सभी  विरोधी  दलों  की  तरफ  से  गृह
 मंत्रालय  को  मांगों  पर  जो  विचार  आये  उनसे  मुझे  लगता  है  कि  उन्हें  सरकार  की  कोई  बात  अच्छी
 नजर  नहीं  आती  ।  उनको  वर्तमान  सरकार  की  कोई  चीज  पसंद  नहीं  आती  उठौर  उनकी  बदकिस्मती

 यह  है  कि  लोगों  को  उनकी  विचारधारा  पसंद  नहीं  आती  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  सिर्फ  इतना  ही
 कहना  चाहूगा  कि  उन्होंने  पंजाब  की  और  हरियाणा  की  विशेष  तौर  से  चर्चा  मैं  हरियाणा
 से  हुं  और  इस  मसले  से  सम्बन्धित  इस  लिए  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना
 माननीय  सदस्य  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ने  हरियाणा  के  मुख्यमंत्री  चौधरी  भजन  लाल  का  भी  जिक्र

 किया  कि  वे  आकार्ड  को  नहीं  लेकिन  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  और  उनको  यह  बताना

 चाहूगा  कि  जब  वर्तमान  कमीशन  बाउन्ड्री  और  चंडीगढ़  के  ट्रांसफर  के  बारे  में  नियुक्त  किया  गया

 तो  उसके  अगले  दिन  हरियाणा  के  मुख्यमंत्री  श्री  भजन  लाल  ने  कमीशन  की  नियुवित  का

 स्वागत  किया  और  मैं  यह  सदन  के  सामने  कहना  चाहूंगा  कि  हरियाण  शुरू  से  ही  अकार्ड  के  हक
 में  हम  अकार्ड  को  इंप्लीमेंट  कराना  चाहते  क्योंकि  उसमें  हमारा  भी  हित  है  और  हमारा
 हित  यह  है  कि  हमें  पानी  हमारा  किसान  खुशहाल  होगा  ।  हरियाणा  के  किसान
 की  हालत  बहुत  बुरी  उसके  खेतों  में  पानी  नहीं  उसको  इस  बात  के  लिए  दिक्कत  है  और

 20  साल  से  यहू  मामला  लटका  हुआ  है  और  जिन  लोगों  का  विचार  है  कि  हरियाणा  के  लोग  या

 हरियाणा  की  सरकार  पंजाब  अकार्ड  को  लागू  नहीं  करने  देना  उनको  मैं  कहना  चाहता  हू
 कि  वे  गलतफहमी  के  शिकार  हैं  और  इसके  साथ  ही  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  कुछ  माननीय

 सदस्यों  ने  इस  किस्म  की  विचार  घारा  दी  कि  पंजाब  के  अन्दर  जितने  दंगे  हैं  या  उग्रवादी  शरारते

 वे  शायद  पंजाब  बकाई  जो  अब  तक  इंप्लीमेंट  नहीं  हुआ  उसकी  वजह  से  हो  रहे  हैं  ।  मैं

 कहना  चाहता  हूं  कि  उग्रवादियों  का  सम्बन्ध  इस  अकार्ड  से  नहीं  उनसे  सम्बन्धित  जितने

 आइटम्स  वे  तमाम  पूरे  हो  चुके  हैं  और  दो  एक  पानी  के  बारे  में  और  दूसरा
 चं  गढ़  के  ट्रांसफर  के  बारे  में  बाकी  रह  गए  हैं  जो  इंटरस्टेट  ढिस्प्थूटस  यदि  पंजाब  के  टेररिस्ट

 पंजाब  के  उग्रवादी  पंजाब  अकार्ड  से  खुश  थे  तो  उन्होंने  लौगोंवाल  की  ह॒त्या  क्‍यों  उन

 लोगों  को  इस  चीज  को  याद  रखना  चाहिए  कि  उमग्रवादियों  की  रन्‍्शा  कुछ  और  उनको  बाहरी
 ताकतों  से  पैसा  मिलता  बाहरी  ताकतें  हमारे  देश  की  हालत  को  बिगाड़ना  चाहती  हैं  और

 उस  नजरिए  से  वे  लोग  काम  करते  हैं  ।  पंजाब  के  अकार्ड  से  उनका  कोई  सम्बन्ध  नहीं

 हम  खुद  चाहते  पंजाब  है  कि  अकाडड  को  स्ट्रीक्ली  लागू  किया  हम  उसका  कई  बार
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 स्वागत  कर  चुके  हैं  अब  भी  द्वागत  करते  लेकिन  हर  पार्टी  का  यह  अधिकार  है  कि  अपने

 प्वाइंट  आफ  ब्यू  को  अपने  स्टेट  के  इंटरेस्ट  को  वाच  अपने  अधिकारियों  की  रक्षा  के

 लिए  हर  हर  हर  मुख्यमंत्री  को  यह  अधिकार  है  और  वह  चाहेगा  कि  वह  अपनी

 बात  स्पष्ट  आप  देखें  कि  पानी  का  मसला  पानी  के  मसले  के  बारे  में  साढ़े  12  महीने
 का  टाइम  मिला  पानी  के  मसले  को  हल  करने  के  लिए  पहली  जुलाई  1985  को  अका्ड

 हुआ  और  15  अगस्त  1986  तक  हरियाणा  को  पानी  मिल  जाना  चाहिए  लेकिन  साढ़े  8

 महीने  गुजर  चुके  हैं  और  सिर्फ  4  महीने  बाकी  हैं  और  स्थिति  ज्यों  की  त्यों  उसको  आगे  नहीं
 बढ़ाया  गया  है  ।

 इसके  साथ-साय  वतंमान  गृह  मंत्रालय  की  माँगों  के  विषय  में  कुछ  रचनात्मक  सुझाव  देना

 चाहता  हूं  ।  वैसे  मैं  गृह  मंत्रालय  की  जो  मांगें  पेश  की  गई  उनका  स्वागत  करता  हुं  और  इस  बात
 के  लिए  अरूण  नेहरू  जी  को  और  माननीय  मंत्री  श्री  नरसिम्हा  राव  जी  जो  यहाँ  बंठे  उनको
 सदन  की  तरफ  से  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  अपने  जो  स्पष्टीकरण  में  कहा  है  कि  जो
 लेडिज  फोर्स  खड़ी  की  जाएगी  और  पिछने  5-6  साल  से  जितनी  हमारी  पुलिस  फोर्स  थी  या  सेंटल

 बा्ड र  सिक्‍्यूरिटी  फोर्स  उन  लोगों  को  बहुत  सारी  ट्रेनिंग  से  दूर  रखा  गया  उनको

 बाकयदा  ट्रेनिंग  नहीं  दी  जातो  रही  और  उन्होंने  स्पष्टीकरण  में  कहा  कि  अभी  हमने  फैसला  किया

 है  कि  कुछ  ऐसे  इंस्टीट्यूटस  स्थापित  किए  जाएंगे  जिनमें  नए  ढंग  से  उनको  ट्रं  निग  दी
 ताकि  वे  वतंमान  हालत  को  ठीक  ढंग  से  समझ  सर्के  और  उसका  मुकाबला  कर  सके  ।  मैं  सुझाव
 देना  चाहता  हूं  कि  आज  जेसे  हमारे  सामने  समस्या  है  कि  वोट  की  पालीटिक्स  है  और  सिर्फ  कुर्सी
 हथियाने  के  लिए  यहां  भाषण  यहां  दे  दिया  जाता  है  ।  भाषण  तो  दे  दिया  जाता  है  लेकिन  उनके  दिल
 में  जो  भावनाएं  हैं  भावनाओं  की  वजह  से  आज  लॉ  एण्ड  आडर  की  प्राब्लम  जिस  सूबे  में  लॉ  एण्ड
 आडंर  की  खराबी  की  बात  आती  है  तो  उसके  पीछे  किसी  न  किसी  राजतीतिक  पार्टी  का  हाथ  होता  है
 राजनीति  पार्टी  अपनी  अउनी  राय  कुर्सी  के  लिए  या  भाषा  या
 रीजनलिज्म  की  दातें  करती  इस  तरह  के  नारों  से  वे  अपनी  ताकत  हासिल  करना  चाहती  हैं  ।
 मेरा  सुझाव  यह  है  कि आज  समय  आ  चुका  है  कि  इस  देश  को  हमें  जोन्स  में  बांट्ना  भाषा

 कास्ट  या  कफ्रीड  के  आधार  पर  आज  इस  देश  में  गुजाईश  नहीं  है  कि  हम  इसी  हालत  में
 चलें  ।  इसके  लिए  इस  ढंग  मैं  से  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  की  जो  बाहरी  सरहद

 उसकी  तमाम  बाउन्हरी  के  साथ  पन्‍न्द्रह  या  बीस  मील  का  एरिया  यूनियन  टैरीटरी  के
 पर  रखा  जाए  ओर  बाकी  हिस्से  को  पांच  या  छह  जोन्स  में  एडमिनिस्ट्रेंटिव  परपज  के  लिए
 बांटे  जिससे  इस  देश  के  अन्दर  जो  अखण्डता  के  बादल  उभरते  आ  रहे  उनको  रोका  जा  सकता

 है  ।  अभिक  विषमता  या  इस्बेलेंस  की  वजह  से  लॉ  एण्ड  आर्डर  की  प्राबलम  क्रिएट  होती
 है  ।  एक  आदमी  तो  ऊधो  तरकको  करता  जा  रहा  है  और  दूसरा  आदमी  गरीब  होता  जा  रहा

 आमतोर  से  गिरीजन  और  पिछड़  वर्ग  के  लोगों  का  शोषण  किया  जाता  मेरी
 गुजारिश  यह  है  कि  हमारी  आर्थिक  थ्योरिज  इस  प्रकार  की  हों  कि  हम  अपनी  आथिक  विषमता
 क  कम  कर  सके  ओर  हर  आदमी  की  आधथिक  हालत  बराबरीपर

 300
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 अब  मैं  पुलिस  के  बारे  में  आपको  कहना  चाहूंगा  ।  पंजाब  में  पुलिस  डीमोरेलाइज  है  ।  वह
 कोई  एक्शन  नहीं  लेना  चाहती  है  या  पुलिस  के  बस  को  बात  नहीं  रही  है  कि  वह  टैरोरीस्ट्स  का

 मुकाबला  कर  उसके  पीछे  दो-तीन  कारण  सबसे  बड़ा  कारण  मैं  समझता  हू  कि  बहुत
 सारे  लोग  पुलिस  के  महकमे  में  वहीं  के  टेरोरोस्ट  हैं  या  उनके  सम्बन्धी  हो  सकते  हैं  या  उनका
 किस्ती  न  किसी  ढंग  से  सम्बन्ध  हो  सकता  है  और  उनका  इंटरेस्ट  उनके  अन्दर  हो  सकता  मेरा

 सूभाव  यह  है  कि  जेसे  नेशनल  लेवल  पर  बेक  में  रिक्टमेंट  होता  उसी  तरह  पुलिस  में  भी  नेनशल
 लेबल  पर  भर्ती  की  जाए  |  इसमें  आबादी  के  अनुपात  से  भर्तों  की  बी०  एस०  एफ०  में  जो
 भर्ती  पिछले  साल  हुई  है  उसमें  हरियाणा  से  कोई  भी  आदमी  भतती  नहीं  किया  गया  मेरा  सुझाव
 यह  है  कि  इसमें  हर  सूबे  की  आबादी  के  अनुपात  के  मुताबिक  भर्ती  की  पुलिस  के  पास  आज

 वही  पुराने  हथियार  हैं  लेकिन  टैरोरीस्ट्स  के  पास  मार्डन  सोफेस्टीकेटेड  वेपन्स  पुराने  हथियारों
 से  हमारी  पुलिस  उनका  मुकाबला  नहीं  कर  पाती  ।  मेरा  सुाव  यह  है  कि  पुलिस  को  बाकायदा

 सोफेस्टीकेटेड  वेपन्स  दिए  पुलिस  वाले  पंदल  जाते  हैं  जबकि  टंरोरीस्ट  जीप  या  गाड़ियी  में  जाते

 हैं  इसलिए  पुलिस  को  वेहिक्ल्स  में  या  माडने  हथियारों  से  या उन  तमाम  समान  से  लैस  किया

 जाए  जिससे  जो  लोग  हमारे  देश  की  शान्ति  को  मंग  करना  चाहते  उनका  मुकाबला  कर  सकें  ।

 मैं  यह  भी  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  पुलिस  रूल्स  बहुत  प्राने  अग्रेजों  के  जमाने  में  पुलिस  रूल्स

 बनाए  गए  थे  ।  उन्ही  पुराने  रूल्स  के  मुताबिक  आज  एडमिनिस्ट्रेशन  चलता  है  ।

 इसलिए  आज  की  वतंमान  स्थिति  को  देखते  हुए  पुलिस  रूल  के  अन्दर  बदलाव  किया  जाये
 साथ  में  एक  ओर  बात  कहना  चाहूंगा  कि  हमारा  एन्विडेंस  एक्ट  क्योंकि  मैं  स्वयं  वकील  रहा

 हूं  18-20  साल  और  मैं  देखता  हूं  कि  हमारा  एविडेंस  भी  100  साल  पुराना  है  और  जिस  स्थिति  में
 अंग्रेजों  न ेबनाया  था  वह  स्थिति  आज  नहीं  आज  हम  देखते  हैं  कि  हमारी  जो  अदालतें  हैं  वह
 कोर्ट  आफ  जस्टिस  नहीं  वह  कोर्ट  आफ  ला  कानून  की  कचहरी  न्याय  की  नहीं  और  न्याय

 के  लिए  सबूत  देना  पड़ गा  चाहे  गवाही  देनी  पड़ गी  पुलिस  वालों  चाहे  वह  झूठी  गवाही

 चाहे  वह  सच्ची  गवाही  हो  ।  जब  तक  गवाहा  बाकायदा  मजिस्ट्रंट  क ेसामने  न  उतर  जाय  उस

 समय  पुलिस  उसका  कुछ  नहीं  कर  सकती  ।  बहुत  बार  हम  देखते  हैं  रास्ते  में  किसो  तरह  की  दुर्घटना
 होती  एक्सीडेंड  होता  है  या  और  किसी  प्रकार  की  राहजनी  हो  जाती  है  तो  हम  वहां  खड़े  होना
 पसन्द  नहीं  करते  ।  जो  आदमी  वहां  खड़ा  है  और  मदद  करना  चाहता  है  कई  बार  उसी  को  अन्दर
 न  इंटेगल  कर  दिया  जाता  है  ।

 इसलिए  मैं  चाहू गा  हमारे  एक्ट  को  इस  ढंग  से  बनाया  जाये  जिससे  पुलिस  को  कम  से  कम
 पैरवी  करनी  कम  से  कम  मूठ  बोलना  पड़े  और  ज्यादा  से  ज्य!दा  वह  न्याय  दे  सके  ।

 मैं  खुद  देखता  रहा  हूं  इन्वेस्टोगेशंस  में  सारी  पेडिग  की  जाती  है  नमक  मिर्च  लगाकर  उसमें
 चालान  पुट  अप  कर  देते  अदालत  के  अन्दर  ।  उसके  बाद  यदि  कोई  उग्रवादों  जो  बुरा
 आदमी  है  उसके  खिलाफ  गवाही  देना  कोई  पप्तन्द  नहीं  करता  ।  इस  तरह  के  हालत  बनाने  की  यहाँ
 जरूरत  है  ।

 $01
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 घमंपाल  सिंह

 इसके  सांथ  ही  पुलिस  में  करप्शन  के  बारे  में  थोड़ा-सा  कहना  चाहूंगा  |  यह  बात  सही  है  कि

 पुलिस  वाले  यदि  अच्छां  काम  करते  हैं  उनको  कोई  शाबासी  देने  वाला  नहीं  और  वह

 बुरा  काम  कर  देते  हैं  उनको  बुराई  देने  वाले  इस  करप्शन  में  भी  जनता  के  लोग  खुद  इन्वोल्ब्ड

 होते  हैं  ।  पुलिस  को  पंतते  देते  हैं  दूसरे  के खिलाफ  भूठा  मुकदमा  दर्ज  कराने  के  लिए  ।  दूसरा  पैसा
 देता  है  अपने  आपको  उस  मुकदमे  से  बचाने  के  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  यह  चीजें

 इस  ढंग  से  की  जायें  जिससे  करप्शन  कम  से  कम  व्याप्त  होने  के  चांसेज  हो  ।

 झझनुवाद  ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  कृपया  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 ]

 श्री  घ्मपाल  सिह  सलिक  :  मैं  अब  दों  मिनट  और  लेना  चाहता  हू  ।  एक  चीज  और  कहना

 चाहता  हु  आज  जो  सबसे  बड़ा  मसला  मैं  पंजाब  में  देखता  हूं  वह  हमारे  से  भी  सम्बन्धित
 उसके  पीछे  ज्यादा  हाथ  मैं  समभता  हूं  गुरुद्वारा  प्रबन्धक  कमेटी  एक्ट  का  है  ।  हम  हर  रोज  सुनते  हैं
 अब  पंजाब  के  सिखों  की  यह  मांग  है  कि  पंजाब  गुरुद्वारा  प्रबन्धक  कमेटी  एकट  को  आल  इण्डिया
 एक्ट  बना  दिया  जाए  ।  मैं  कहता  हूं  सिखों  क ेअलावा  और  किसी  मजहब  का  अलग  से  एक्ट  नहीं
 है  ।  आज  गुरूद्वारा  प्रबन्धक  कमेटी  एक्ट  को  एबोलिश  कर  खत्म  कर  दें  तो  मैं  यह  कहता  हूं  आज
 जो  पंजाब  के  अन्दर  स्थिति  आज  जो  उन्होंने  गुरूद्वारों  में  किले  बना  रखे  हैं  वह  खत्म  हो
 उनके  पास  इतना  बजट  है  जितना  पंजाब  की  सरकार  के  पास  भी  बजट  नहीं  इस  बजट
 का  दुरूपयोग  करने  के  लिए  वह  गुरूद्वारों  को  अड्डे  बनाते  हैं  ।  गुरुद्वारों  के  अन्दर  पनाह  लेते

 सलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  गुरुद्वारा  प्रबन्धक  कमेटी  एक्ट  को  एबोलिश  कर  दिया  जाये  वरना  इससे

 नकुसान  होगा  हमेशा  आप  देखते  रहेंगे'**

 [  पझनुबाद  ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपाय  समाप्त  कीजिए  ।

 घमंपाल  सिह  मलिक  :  इसके  साथ  मैं  एक  ओर  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  चुनाव  के  दोरान
 आप  देखते  हैं  हमारी  इस  किस्म  की  बहुत  ज्यादा  खामियां  हैं  जिसकी  वजह  से  चुनाव  के  बाद  गरीब
 मतदाता  जो  राय  नहीं  दे  जो  आदमी  ताकतवर  है  उनकी  राय  अगर  नहीं  देते  तो  चनाव  के
 बाद  गरीब  आदमी  के  खिलाफ  अत्याचार  किए  जाते  उनको  वन्द  कर  दिया  जाता  है  उनको
 खेतों  में  जाने  स ेरोक  दिया  जाता  इसलिये  मेरी  गुजारिश  है  कि  इस  प्रकार  की  तरतीम  की
 जाए  कानून  के  अन्दर  कि  गरीब  आदमी  कमजोर  आदमी  को  कोई  ताकतवर  आदमी  उसका
 शोषण'नहीं  करे  ।  उससे  जबरदस्ती  राय  लेने  के लिए  उसकी  आधिक  कमजोरी  का  न
 उठाए  ।  इन्ही  झब्दों  के  साथ  मैं  गृह  मंत्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूँ  ।
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 +डा०  एस०  जगतरक्षकन  :  माननीय  उपाध्यक्ष  1986-87  की
 गृहमन्त्रालय  की  अनुदानों  की  माँगों  पर  मैं  अपने  दल  दखिल  भारतीय  अन्ना  द्रमुक  की  तरफ  से
 कृछ  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।

 आरम्भ  में  ही  मैं  बताना  चाहता  हुं  कि कानून  और  जेल  प्रशासन  तथा
 जिला  राजस्व  प्रशासन  राज्य  सरकारों  के  अघीन  हैं  ।  परन्तु  केन्द्रीय  सरकार  उनके
 आधुनिक्षीकरण  एवम्‌  उनके  सुधार  के  लिए  धन  देती  जंसा  कि  1985  से  1989
 की  पाँच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  भ्राठवें  वित्त  आयोग  ने  सिफारिश  की  केन्द्रीय  सरकार
 ने  निम्नलिखित  नियतन  किया  है  :

 15  राज्यों  के  पुलिस  बल  के  उत्थान  एवं  आधुनिकीकरण  के

 करोड़  रुपये

 16  राज्यों  के  राजस्व  एवम्‌  जिला  प्रशासन  के  स्तरों  के  उत्थान  और  सुधार  के  लिए
 24.97  करोड़  रुपये

 16  राज्यों  के  जेल  प्रशांसनों  के  आधुनिकोकरण  के  लिए  135.56  करोड़
 रुपये  ।

 इसका  स्वागत  करते  हुए  मैं  तमिलनाडु  के  साथ  किए  गए  अन्याय  का  रोना
 16  राज्यों  में  जेल  प्रशासन  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  135.36  करोड़  रुपये  के  नियतन  में

 से  तामिलनाडु  को  एक  पैसा  भी  नहीं  दिया  गया  अगर  आप  वर्ष  1985-86  के  गृहमन्त्रालय
 के  वाधिक  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  85  पर  देखें  तो  आपको  तमिलनाडु  के साथ  किए  गए  इस  अन्याय॑

 का  पता  मुझे  शक  है  कि  राजस्व  और  जिला  प्रशासन  के  आधुनिकीकरण  तथा  पुलिस
 बल  के  आधुनिकोकरण  के  लिए  भी  केन्द्र  सरकार  द्वारा  तमिलनाइ  के  लिए  कोई  धनराशि
 न्टित  नहीं  की  गई  मैं  सुझाव  करता  हूं  कि  माननोय  गृह  मन्‍्त्री  तमिलनाडु  के  पुलिस  जेल

 प्रशासन  और  जिला  राजस्व  प्रशासन  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  धनराशि  आवन्टित  करके  इस
 अन्याय  को  समाप्त

 1976  में  संघ  के  लिए  सरकारी  कायं  में  हिन्दी  का  उत्तरोत्तर  प्रयोग  किस  सीमा  तक

 लागू  हुआ  है  एवम्‌  केन्द्रीय  कमंचारियों  को  हिन्दी  में  प्रशिक्षण  देने  के  दारे  में  समीक्षा  करने  हेतु
 राजभाषा  समिति  का  गठन  किया  गया  था  जिसके  30  संसद  सदस्य  थे  ।  गत  10  वर्षों  के  दोरान

 इस  समिति  ने  अपने  कतंव्य  को  विश्व  भ्रमण  कर  यह  पता  लगाने  के  लिए  कि  भारतीय  दूतावासों
 तथा  उच्चायोगों  में  हिन्द्रो  प्रयोग  की  जा  रही  है  भ्रथवा  नहीं  तक  ही  सीमिति  रखा  इस
 समिति  के  प्राचमिक  कत्तंव्य  कौ  जिसका  मैंने  ऊपर  उल्लेख  किया  है  भुला  दिया  गया  मैं

 तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  भ ग्न॑ंजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 जानना  चाहुूंगा  कि  यह  समिति  ओर  कितने  वर्षों  तक  यह  कार्य  करती  रहेगी  और  कच  तक

 इस  समिति  का  काये  पूरा  करके  अपना  प्रतिवेदन  सरकार  को  प्रस्तुत  करने  को  सम्भावना

 मैं  इस  अवसर  पर  गत  36  वर्षों  में  देश  की  अन्य  राष्ट्रीय  भाषाओं  ने  कितनो  प्रगति  की  है

 इसका  फ्ता  लगाने  के  लिए  तुरन्त  एक  संसदीय  सॉमति  के  गठन  करने  की  मांग  करता  हूं  ।  यह  समिति

 लोक  लेखा  प्राककलन  सरकारी  उपक्रमों  संबंधी  अनुसूचित  जनजातियों  के

 कल्याण  संबंधी  समिति  इत्यादि  जंसी  स्थायी  समिति  होनी  चाहिए  |  हिन्दी  क ेविकास  पर  किये  जाने
 वाले  व्यय  का  बीसवाँ  हिस्सा  भी  अन्य  देश  की  राष्ट्रीय  भाषाओं  के  विकास  के  लिए  नहीं  दिया  जाता

 भाषा  देश  को  मूल  शक्ति  में  भिन्‍नताਂ  हमारी  एक  विशिष्ट  संस्कृति  अगर  इस
 सिद्धांत  को  जिन्दा  एवम्‌  फलता-फूलता  रखना  है  तो  देश  की  सभी  राष्ट्रीय  भाषाओं  के  विकास  को
 बराबर  अवसर  दिया  जाना  चाहिए  |  उनके  विकास  के  लिए  जितनी  धन  राशि  की  आवश्यकता  हो

 वह  केन्द्र  सरकार  द्वारा  आवंटित  की  जानी

 एल०  आई०  सी०  प्रिमियम  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  के  बविजलो  के
 दिल्‍ली  नगर  निगम  के  पानी  के  हाऊस  टंकक्‍्स  डेस्‌ਂ  के  टेलीफोन  के
 अक्डर  रसोद  फार्म  सभी  संघ  शासित  क्षेत्र  दिल्सी  में  हिन्दी  में  यहाँ  तक  कि  रेल  आरक्षण
 फार्म  भी  केवल  हिन्दी  में  हैं  ।  संघ  शासित  क्ष  त्र  दिल्‍ली  में  लगभग  60  प्रतिशत  जनसंख्या  को
 भाषा  हिन्दी  नहीं  आप  गैर-हिन्दी  भाषी  लोगों  को  समस्या  का  अन्दाजा  लगा  सकते  अगर

 यह  जारी  रहा  गेर-हिन्दी  भाषों  लोगों  का  हिन्दी  के  प्रति  हमेशा  बेर  रहेगा  ।  इन  सभी  फार्मों
 को  हिन्दी  और  अ ग्रेजो  दोनों  भाषाओं  में  छापा  जाना  चाहि२  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  एक  निर्देश
 जारी  किया  है  कि  दक्षिण  राज्यों  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालय  में  कार्य  करने  वाले  कमंचारी  जब

 तक  हिन्दो  परीक्षा  पांस  नहीं  करते  उनको  वाध्िक  वृद्धि  नहीं  दी  इन  कमंचारियों  की
 समस्याओं  के  प्रति  यहू  गलत  रुख  है  ।

 यह  खैंदजनक  है  कि  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  के  इस  आश्वासन  को  शामिल  करने  के
 लिए  सांविधानिफ  संशोधन  विधेयक  पुर:स्थापित  नहीं  किया  गया  जिसमें  इस  बात  का  स्पष्ट
 रुप  से  प्रतिपादन  किया  गया  है  कि  जब  तक  हिन्दी  भाषी  लोग  अंग्रेजी  चाहते  हैं  तब  तक  वह
 सम्पर्क  भाषा  के  रूप  में  जारो  रहेगी  ।  1978  में  जब  इस  सदन  में  काँग्रेस  द्रल  विपक्ष  में  था
 उस  समग्र  हमारे  वतंमान  ऊर्जा  मन्‍्त्री  श्री  वसन्‍्त  साठे  ने  अग्नेजी  को  एक  सम्पर्क  भाषा  के  रूप  में
 जारो  करने  से  सम्बन्धित  एक  संकल्प  पुर:स्थापित  किया  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  हिन्दी
 भांयी  क्षेत्रों  को  लोगों  को  दिए  गए  पंडित  नेहरू  के  आश्वासन  को  साँविधानिक  मारन्टी

 पुनर्वास  प्रभाग  गृह  मन्त्रायय  के  अधीन  1985  के  मध्य  तक
 भारत  में  भोलंका  से  एक  लाख  से  अधिक  शरणार्थी  आए  हमारे  मुख्य  मन्‍्त्री  डा०  एम०  जी०
 आर«  ने  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  को  बेठक  में  भी  इस  बात  का  उल्लेख  किया  अब  श्रीलंका
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 के  थियों  को  संख्या  2  लाख  से  अधिक  लेकिन  गृह  मन्त्रालय  के  1985-86  के
 वा्षिक  प्रतिवेदन  में  बताया  गया  है  कि  श्रीलंका  से  आए  25000  शरणाथियों  को  सहायता  दो  जा

 रही  मैं  इस  महत्वपूर्ण  जानकारी  को  असत्यता  पर  चकित  हूं  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  श्रीलंका
 के  शरणाथियों  को  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  गृह  मन्त्रालय  किस  प्रकार  से  तमिलनाडु  की

 सहायता  कर  रहा  मैं  मांग  करता  हूं  कि  तमिलनाडु  में  श्रीलंका  शरणाथियों  के  भरण-पोषण  के

 लिए  केन्द्रोय  सरकार  को  100  करोड़  रुपये  की  तदर्थ  अनुदान  की  मन्जुरी  देनी  चाहिए  ।

 26  1950  को  संविधान  लागू  होने  के  समय  से  21  राज्यों  में  70  बार
 पति  का  शासन  लागू  किया  गया  ।  केरल  में  राष्ट्रपति  का  शासन  9  बार  लागू  किया  पंजाब

 में  7  उत्तर  प्रदेश  और  उड़ीसा  प्रत्येक  में  6  देश  में  सभी  राज्य  भारत  के  संविधान  के

 अनुच्छेद  356  के  अधीन  लाए  गए  हैं  ।  मुझे  खेद  है  कि  अनुच्छेद  356  को  राजनेतिक  स्वार्थ  के

 लिए  उपयोग  किया  जा  रहा  यदि  देश  में  लोकतन्त्र  को  महराई  तक  ले  जाना  है  तो  अनुच्छेद
 356  को  निरस्त  किया  जाना  चाहिए  ।  केन्द्र  में  सत्ता  दल  के  प्रमुख  नेता  और  केन्द्रीय  सरक  र  के

 सेवानिवृत्त  उच्च  अधिकारियों  को  राज्यों  के  राज्यपाल  के  रूप  में  नियुक्त  किया  जाता  है  ओर  बे

 सब  अपने  पदों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  आभारी  होते  आप  इस  तरह  के  राज्यपालों

 राजनेतिक  समचितता  ओर  न्याय  की  भाशा  नहीं  कर  सकते  मैं  यह  कहने  के  लिए  विवश  हो
 गया  हूं  कि  इस  प्रकार  के  राज्यों  में  राष्टूपति  का  शासन  लागू  किया  जाता  इसलिए  मैं  माँग

 करता  हूं  कि  अनुच्छेद  356  को  निरस्त  करने  के  लिए  सांविधानिक  सशोधन  विधेयक  बनाया
 जाना  चाहिए  ।

 मैं  इस  समय  यह  मांग  करता  हूं  कि  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  ओर  भारतीय  दण्ड  संहिता  को

 क्षेत्रीय  भाषाओं  में  अनुवाद  करने  ओर  देश  के  सभी  पुलिस  स्टेशनों  को  प्रत्येक  की  एक  प्रति  सप्लाई

 करने  के  लिए  केन्द्र  को  अनुदान  देना  ताकि  पुलिस  कमिश्नर  अपने  प्रतिदिन  के  काये  में

 कानूनी  वाध्यता  से  अवगत  हो  सके  ।

 यदि  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  पुलिस  बलों  का  आधुनिकोकरण  करने  के  लिए  उतनी

 राशि  आवन्टित  करे  जितनी  कि  सी०  आर०  सी०  आई०  एस०  भादि  जेसे  केन्द्रीय
 बलों  को  बनाए  रखने  में  खर्च  की  जा  रहो  इन  केन्द्रीय  बलों  की  तैनाती  के  लिए  राज्य  नहीं
 कह  सकते  मैं  आशा  करता  हूं  कि  गृह  मन्‍्त्री  इन  मुद्दों  पर  विचार  करेंगे  और  उपयुक्त
 वाई  करेंगे  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 3.00  म०  प०

 शी  जुझ्ञार  सिह  :  उपाध्यक्ष  मैं  होम  मिनिस्ट्री  की  डिमांइज  पर  अपने
 विचार  प्रकट  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।
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 जुझार
 आज  देश  में  चारों  तरफ  अशान्ति  है  ओर  देश  का  हर  समझदार  नागरिक  इससे  चितित

 पंजाब  ओर  कश्मीर  के  बारे  में  तो रोज  अखबारों  में  लोग  पढ़ते  हैं  ओर  कुछन  कुछ  नई  घटनाएं  उनको

 पढ़ने  को  मिल  जाती  हैं  |  मैं  उत्त  महत्त्वपूणं  और  डिस्ट्बंड  एरिये  के  बारे  में  ज्यादा  जिक्र

 नहीं  करू गा  क्योंकि  उसके  बारे  में  कई  वार  यहां  बहस  हो  चुकी  है  ओर  करीब-करोब  हर  सदस्य

 जो  यहां  बोले  वे  भी  उस  विषय  को  टच्च  कर  चुके  हैं  ।

 मैं  कुछ  ऐसे  मामलों  के  बारे  में  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करू गा  जिन्हें  आज

 हर  सामान्य  नागरिक  महसूस  करता  पुलिस  के  बारे  में  आज  आम  आदमी  को  विश्वास  नहीं

 रहा  वह  यह  बात  महसूस  करके  नहीं  चलता  कि  पास  जाने  से  उनको  किसी  तरफ  का  रिलीफ
 मिल  जायेगा  ।  यह  भावना  धीरे-धीरे  छोटे  से  छोटे  ओर  बड़ें  से  बड़े  आदमी  के  दिमाग  में  घर  कर

 गई  है  कि  पुलिस  से  उनको  राहत  नहीं  मिलेगी  ।  इसलिए  सबसे  गंभीर  विचार  करने  कि  बात  यह
 है  कि  हमारा  होम  डिपार्टमैंट  इस  लूजिग  कांफीडेंस  को  किस  तरह  से  रेस्‍्टोर  करता  है  ?  दूसरी
 तरफ  जो  गुंडा  एलीमैंट  लन-सोशल  एलोपमैंट  “,  उसके  दिमाग  में  पूलिस  का  डर  आज  नहीं  रहा
 है  ।  वह  विल्कुल  नि:शंक  होकर  पुलिस  के  सामने  भी  क्राइम  करने  से  नहीं  ओर  क्राइम
 करने  के  बाद  ऐसा  महमुृस  करता  है  जेसे  कि  कोई  एजेन्सी  ही  ऐसी  नहीं  है  जो  उसके  अगरेन्स्ट

 एबशन  मैं  एक  मिसाल  इस  बारे  में  सदन  में  रखना  चाहता  हूं  ।

 मेरे  क्षेत्र  कोटा  जिले  में  आम  सड़क  पर  दिन  के  करीब  10,11  बजे  डी०आई०जी०  पुलिस
 की  प्रेजेन्स  में  सोमल्‍या  ग्राम  में  कत्ल  हुआ  ।  वहां  पर  करोब  100,200  आदमी  इकट्ठे  उसके
 बाद  डो०आई०जी०  उनकी  झंडी  लगी  हुई  उनके  साथ  बाडी-गार्ड  था  ।  कातिल  उनके
 आगे-आगे  एक  बेल  गाड़ो  में  करीबन  3,4  फर्लांग  तक  चलते  रहे  ओर  पीछे-पीछे  डी०भई०जी०  की

 गाड़ी  चलती  रही  ।  उसके  बाद  एक  नहर  आई  और  उन  लोगों  ने  उसमें  अपनी  तलवार  सबके  सामने

 घोई  ।  उसके  वाद  डी०आई०जी०  अपने  रास्ते  चले  गए  और  मर्डेर  करने  वाले  अपने  र!स्ते  चले

 यह  राजस्थान  की  घटना  उस  घटना  के  बाद  राजस्थान  सरकार  ने  या  किसी  सरकार  ने  उनके
 खिलाफ  आज  तक  कोई  एक्शन  नहीं  सेंट्रल  गवनंमैंट  को  ड्यूटी  है  कि  ऐसे  भाई  ०पी०एस०
 आफिसर  के  खिलाफ  एक्शन  डी०जी०भाई०  उसके  बाद  अच्छी  जगह  लग  गए  हैं  ।  इस  तरह  को
 घटनाएं  जब  हो  जाती  हैं  जिसमें  पुलिस  का  बड़ा  अफसर  भी  क्वेश्चनेबन्न  होता  तो  लोगों  का
 कांफीडेंस  डिग  स्वाभाविक  बात  है  ।

 मैं  आज  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  पुलिस  का  आदमो  जहां-जहां  भी  यूनिफामं  में  पबूुलिक
 के  सामने  एक्सपोज  होता  उसका  एटीट्सूड  केजुअल  लगता  यहो  ट्रैफिक  पुलिस  का  आदमी  है
 वह  ड्यूटी  पर  सिगरेट  पोता  बातें  करता  दिखता  है  भोर  कंजुअल-वे  में  विहेव  करता  तो  बहां
 किसी  बसस्‍्टेंड  पर  या  सिनेमा  को  ड्यूटी  पर  भी  अपनी  यूनिफाय  में  नान-सीरियस  लगता
 फार्म  में  नान-सोरियस  व्यक्ति  के  खिलाफ  एक्शन  होना  चाहिए  ।  मैंने  खुद  देखा  है  कि  पुलिस  के

 एम०पो०  भोर  डोन्ञाई०जी०  उसे  देखते  चले  जाते  हैं  और  इसको  मामूली  सी  घटन
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 समझकर  कोई  एक्शन  नहीं  लेते  ।  यह  जो  घटनाएं  होती  जिनको  रात-दिन  पुलिस  आफिसर
 देखते  जनता  भी  देखती  है  और  जनता  को  महसूस  होता  कि  यह  आदमी  जो  यूनिफामं  में  खड़ा
 उसके  खड़ें  रहते  at  कोई  महत्व  नहों  उससे  पुलिस  डिपार्टमैंट  के  बारे  में  लोगों  को  अविश्वास
 पंदा  होता  जो  कि  स्वाभाविक

 इसलिए  मैं  माननीग  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  इस  बात  का  प्रयास  करें  बि

 पुलिस  मेन  जनता  का  कांफोडेंस  रेस्टोर  हो  |  पुलिस  का  आदभो  जहां  जनता  में  कंजुमल-वे  में  काम

 करता  हो  तो  उसने  ठीक  करके  इस  बुराई  को  दूर  करना  यदि  ऐसा  ऐफट  हो  तो  यह  एक
 अच्छी  शुरूआत  हो  जाएगी  ।

 मैं  आगे  बहना  चाहता  हुं  कि  प्रिवेंटिवं  एक्शन  पुलिस  नहीं  लेती  है  ।  मैंने  खुद  यह  बात

 देखी  है  कि  ऐसे  आदमी  हैं  जो  अन-सोशल  एलीमैंट  जिनकी  एक्टीविटी  को  उस  क्षेत्र  में  हर
 भादमी  जानता  है  ओर  यह  भी  जानते  हैं  कि  अगर  इनको  नहीं  रोका  गया  तो  थे  कभो  न  कभी

 दुघंटना  करेगा  ।  मैंने  अपने  क्षेत्र  में  देखा  है  कि  दो  व्यक्ति  जो  बिल्कुल  अन-शोसल  एन्टी

 शोसल  थे  और  जिनकी  हरकतें  गुडागर्दी  की  एक  के  तो  गुंडा  एक्ट  के  तहत  इलाके  से  भो

 निकाला  हुआ  उसके  विरुद्ध  मैंने  शिकायत  की  कि  प्रिवेटिव  एक्शन  लिया  उन

 व्यक्तियों  में  से एक  पालिटिकल  पार्टी  का  सदस्य  बन  गया  ।  यह  दोनों  यूथ  उनकी  हरकतें

 गुन्डों  जैसी  दोनों  डिफरेंट  कम्युनिटी  के  थे  |  मैंने  स्वयं  एस०  पी०  पुलिस  को  लिखा  किये

 दोनों  डिफरेंट  कम्युनिटी  के  ऐन्टो  सोशल  एलीमेंट्टस  यह  आपस  में  कभी  भी  मिड़  सकते

 नतोजा  यह  हुआ  कि  कुछ  अर्से  के  बाद  उनमें  आपस  में  झगड़े  कत्ल  हुंए  लेकिन  पुलिस  ने

 नहीं  लिया  ।  यही  कारण  है  कि आज  जनता  का  पुलिस  पर  से  विश्वास  उठ  चुका
 अगर  पुलिस  एन्‍्टी  सोशल  एलोमेंट्स  के  खिलाफ  ऐक्शल  लेगी  तो  पुलिस  को  जनता  का  पूरा
 योग  मिलेगा  |

 हमारे  कोटा  शहर  में  एक  एडीशनल  एस०  पी०  जिसका  नाम  दिनेश  शर्मा  उसने

 कोटा  शहर  में  गु  डों  के  खिलाफ  बहुत  स्ट्राग  ऐकशन  जचता  ने  उसको  वहुत  पसन्द  किया
 ओर  उसको  अपना  पूरा  सहयोग  उस  एडीशनल  एस०  पी  का  किसी  कारणवश
 रण  कर  दिया  गया  जो  कि  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  थी  ।  मेरा  निवेदन  हैं  कि अगर  कोई  आदमी

 स्ट्रांग  ऐक्शन  लेता  है  तो जनता  इसको  पसन्द  करेगी  इस  कारण  ऐसे  व्यवित  का  किसी  भी

 वश  ट्रांसवर  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  आप  दो  बार  धन्टी  बजा  चुके  मेरी  आदत  घन्‍्टी  बजने  के  बाद
 बोलने  की  नहीं  अन्त  में  मैं  यही  निवेदन  करूंगा  कि  जो  मैंने  सुझाव  दिए  उन  पर  मन्त्री

 महोदय  अवश्य  ध्यान  दें  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  ।  आप  केवल  5  मिनट  क्योंकि  3"30

 बजे  गैर-सरक।री  सदस्यों  का  कार्य  शुरू  होगा  और  इसलिए  बहुत  से  सदस्य  बोलना  चाहते

 आपके  दल  को  केवल  5  मिनट  दिए  गए  यदि  आप  5  मिनट  में  नहीं  बोल  सकते  हैं  तो  आप

 अपनी  सीट  ले  सकते  परन्तु  यदि  आप  चाहते  हैं  तो आप  बोल  सकते  5  मिनट  के  बाद

 जो  कुछ  बोला  जाएगा  इसे  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 |

 श्री  रासाश्रय  प्रसाद  सिह  :  पांच  मिनट  में  तो  सारी  बात  बोली  नही  जा  सकती  अगर

 भाज  समय  कम  है  दो  मैं  15  तारोख  को  अपना  भाषण  दूगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  थोक  आप  मंगलवार  को  बोल  सकते  हैं  ।  अब  भाशुतोष  शाहा  बोल

 सकते  हैं  ।

 श्री  आशुतोष  लाहा  :  उपाध्यक्ष  गृह  मन्त्रालय  के  विभिन्‍न  विभागों  के

 सम्बन्ध  में  मैं  अपना  वकक्‍तव्य  देता  हूं  जिसके  बारे  में  कुछ  नहों  कहा  गया

 देश  में  कानून  भौर  व्यवस्था  की  स्थिति  के  बारे  में  बहुत  से  लोगों  ने

 यह  सच  है  कि  पिछले  दो  वर्षों  से  हम  देश  में  विशेष  रूप  से  पंजाब  और  अभी  हाल  ही
 में  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  भी  कानून  ओर  व्यवस्था  की  कुछ  बिगड़ती  हुई  स्थिति  को  नोट  कर  रहे

 मेरा  सुझाव  है  ओर  मैं  सवन्धित  मन्‍्त्रो  जी  से  इस  पर  ध्यान  देने  तथा  देश  में  विशेष  रूप

 से  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  के  पास  अर्थात  मणिपुर  और  पहाड़ी  राज्यों  में  कानून  ओर  व्यवस्था  के

 नियन्त्रण  पर  अआधिक  बल  देने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 हालांकि  राज्य  सीधे  राज्य  में  कानून  भौर  व्यवस्था  बनाए  रखने  के  लिए
 दार  है  फिर  भी  गुह-मन्त्रालय  को  लोगों  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कुछ  जिम्मेदारियां  हैं
 भोर  यह  पयंवेक्षण  करना  है  कि  राज्य  में  कानून  ओर  व्यवस्था  की  स्थिति  उचित  रूप  से  बनाए
 रखी  मैं  यह  बताए  बिना  नहीं  रह  सकता  कि  पश्विम  बंगाल  में  कानून  ओर  व्यवस्था  को

 स्थिति  किसी  भी  तरह  से  ठोक  नहीं  विशेष  रूप  से  पश्चिम  बंगाल  के  ग्रामीण  क्षत्रों  में  कोई

 कानून  और  व्यवस्था  नहीं  मैं  यह  बताना  चाहता  हुं  भोर  में  संबंधित  मन्त्री  जो  के

 इस  स्थिति  पर  ध्यात  देने  का  अनुरोध  करता  इसके  लिए  शायद  ये  कारण  हैं  कि  लोगों  के

 लिए  कोई  प्रशस्तनन  नहीं  है  ।  आपने  पढ़ा  होगा  और  समाचार-पत्रों  में  देखा  होगा  कि  राष्य  में
 विशेष  रूप  से  पश्चिम  बंगाल  में  पुलिस  के  बीच  बहुत  संघर्ष  हुआ  है  जिसके  कारण  पश्चिम  बंगाल
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 राज्य  में  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  बहुत  खराब  हो  गई  अभी  हाल  हो  में  हमारे माननीय  जो  बंगाल  राज्य  के  राज्य  में  प्रश्नों  से  बहुत  तंग  किया  गया  ।  परन्तु  पुलिस
 प्रशासन  स्थिति  को  बनाए  रखने  में  असफल  रहा  ।  यह  सही  नहीं  है  कि  पुलिस  को  जानकारी
 नहीं  है  या  उन्हें  उपयुक्त  सूचना  नहीं  मिलती  परन्तु  दुर्भाग्यवश  किसी  भी  तरह  वहां  पर
 पुलिस  प्रशासन  नहीं  है  जिससे  देश  में  इस  तरह  कानून  ओर  व्यवस्था  की  स्थिति  बिगड़  रहो  है  ।
 मैं  विशेष  रूप  से  पश्चिम  बंगाल  राज्य  पर  बल  दे  रहा  हूं  ।

 भग्य  राज्यों  के  बारे  में  विशेष  रूप  से  बिहार  में  इस  समय  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति
 बहुत  खराब  है  ओर  मैं  महसूस  करता  हूं  तथा  सम्बन्धित  मन्त्री  जी  से  पुलिस  बल  को  भाधुनिक
 बनाने  या  राज्यों  पर  दबाव  डालने  का  अनुरोध  करता  ताकि  बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  के
 राज्यों  में  पुलिस  बल  को  आधुनिक  बनाया  जाए  तथा  आधुनिक  उपकरणों  से  लैस  किया  ताकि
 वे  बिगड़ती  हुई  कानून  ओर  व्यवस्था  को  स्थिति  का  पता  लगा  सके  ।

 समय  की  कमी  के  कारण  मैं  केवल  दो  अन्य  मुद्ों  के  बारे  में  बोलना  चाहता  पहला
 मुद्दा  करागार  की  व्यवस्था  के  बारे  में  है  ।  मुझ  यह  कहते  हुए  दुख  होता  है  कि  विशेष  रूप  से
 पश्चिम  बंगाल  में  इनकी  स्थिति  बहुत  खराब  जिन  कारागारों  में  कंदी  रहते  हैं  उनकी  स्थिति

 अमामनुतिक  है  ।  कारागार  में  बच्चों  समेत  कंदियों  को  जिस  ढंग  से  रखा  जाता  है  उसकी  एक
 सभ्य  देश  में  कल्पना  नहीं  की  जा  सकती  ।  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  अधिकांश  जेलों  का  रख-रखाब

 सहो  ढंग  से  नहीं  किया  जाता  वे  केवल  यनन्‍दे  ही  नहीं  बल्कि  कारागारों  १)  दशा  ऐसी
 होती  है  कि  उसमें  मनुध्य  यहां  तक  +  पशु  भी  नहीं  रह  सकते  ।  यह  स्थिति  में  सदन  का  समय
 बर्बाद  नहीं  करना  चाहता  हूं  |  समाचार-पत्रों  में  सब  कुछ  बार-बार  दोहराया  गया  परन्तु
 राज्य  सरकार  ने  कोई  कदम  नहीं  उठाया  हम  नहीं  जानते  हैं  कि  क्‍या  मैं  सम्बन्धित
 मन्त्री  जो  से  अनुरोध  कर  सकता  हूं  कि  वह  इस  मामले  में  थोड़ी-सी  दिलचस्पी  लें  भौर  कारागारों

 की  दशा  को  सुधारने  के  लिए  राज्य  सरकार  पर  दबाव

 गृह  मंत्रालय  के  अन्त्तगंत  दूसस  पहलू  पुनर्वास  हमने  करीब  करीब  आजादी  के  38  वर्ष

 पूरे  कर  लिए  बदकिस्मती  से  पूर्वी  पाकिस्तान  से  आने  वाले  बड़ी  संख्या  में  लोगों  के  पुनर्वास  की
 व्यवस्था  को  हमने  अभी  तक  अंतिभ  रूप  नहीं  दिया  मैंने  मंत्री  जो  को  लिखा  था  ओऔर  मंत्री  जो
 से  अनुरोध  किया  था  कि  जो  लोग  पूर्वी  पाकिस्तान  से  आए  हैं  उनको  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।
 उनको  यह  महसूस  होने  दिया  जाए  कि  वे  देश  की  मुख्य  धारा  में  वे  यह  महसूस  करें  किवब्रे

 अपने  देश  में  रह  रहे  हैं  ।  यदि  हम  उनको  रोजगार  नह्ढीं  दे  सकते  यदि  हम  उनको  सभ्य  जीवन
 बिताने  के  उपयुक्त  अवसर  नहीं  दे  सकते  तो  कम  से  कम  उन्हें  यह  महसूस  हो  कि  वे  अपने
 देश  में  रह  रहे  हैं  |  मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  बागजोला  शिविर  ओर  हमारे  राज्य  में
 स्थिल  विभिन्‍न  शिविरों  तथा  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  दमदम  में  यह  देखने  के  लिए  मैने  इसको
 देखा  है  ।  पह  सोगों  के  रहने  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  जिस  ढंग  से  वे  अभी  भी  शिविरों  में  रह  रहे
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 हैं  बहुत  ही  दयनीय  है  ।  कम  से  कम  उन्हें  जीवन  की  न्यूनतम  आवश्यकताएं  दी  जाएं  ताकि  भविष्य

 में  इन  लोगों  को  अगली  पीढ़ी  यह  महसूस  न  करे  कि  वे  इस  देश  की  मुख्य  धारा  में  नहीं  हैं  ।.

 इसलिए  मैं  आपसे  पुनर्वास  समस्याओं  पर  ध्यान  देने  का  अनुरोध  करता  कई  मारे  हैं  ।

 कम  से  कम  इनके  जीवन  निर्वाह  स्थिति  को  सुधारा  जा  सकता  है  कुछ  सुविधानों  की  व्यवस्था  को  जा

 सकती  है  ।  इन  लोगों  को  कुछ  सुविधाएं  दी  जा  सकती  हैं  ।  जो  लोग  उन  शिविरों  में  रह  रहे  थे

 वे  अभी  भी  हमारी  आजादी  के  38  वर्षों  बाद  भी  शिविरों  में  रह  रहे  हैं  ।

 स्वतन्त्रता  सेनानी  के  बारे  में  माननीय  संबंधित  मंत्री  जी  से  मेरा  विनम्र  अनुरोध  है  कि

 वह  सम्बंधित  विभाग  प्रर  ध्यान  दें  ।  विभाग  कुछ  नहीं  कर  रहा  वास्तव  उन  अधिकांश

 स्व॒तस्त्रता  सेनानियों  के  बारे  में  कुछ  नहीं  किया  जा  रहा  है  जिन्होंने  अपनी  पेन्शन  के  लिए  आवेदन

 किधा  है|  विभाग  ने  उनके  आवेदनों  पर  कुछ  नहीं  किया  गया  मैं  नहीं  जनता  कि  अड़चने

 कहां  है  |  यह  दुर्भाग्य  को  बात  है  कि  पेन्शन  के  हजारों  मामले  लम्बित  पड़े  हैं।जिन  स्वतन्त्रता
 सेनानियों  ने  पेन्शन  के  लिए  दावा  किया  हैं  उनकी  आयु  65  वर्ष  से  अधिक  वे  अभी  भी  अपनी
 पेन्शन  राशि  की  प्रतीक्षा  में  हैं  ।

 हमारे  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  पेन्शन  में  बृद्धि  करने  का  यह  सबसे  अच्छा  प्रयास  है  यह  एक
 अच्छा  प्रयास  है|

 परन्तु  स्वतन्त्रता  सेनानी  नहीं  जानते  हैं  कि
 ह
 उन्हें  पेन्शन  कब  प्राप्त  उनमें  से

 अधिकांश  लोगों  की  आयु  60  या  70  वर्ष  से  ऊपर  वे  कब  तक  जीवित  रहेंगें  और  कब  तक  यह
 नौकर  शाही  उनको  बंध  मांग  से  वंचित  करेंगे  जिसके  लिए  वे  अपने  उस  बलिदान  फे  कारण  हकदार
 है  जो  उन्होंने  देश  के  लिए  कियां  था  ?

 मैं  माननीय  मंत्री  से  पुलिस  पुनर्वास  स्वतन्त्रता  सेनानी  भौर  काराग्रार  विभागों  पर  ध्यान
 देने  का  अनुरोध  करता

 इन  सुझावों  के  साथ  मैं  अनुदानों  को  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]
 थो  आशकरण  संखवार  :  माननीय  उपाध्यक्ष  बड़े  लम्बे  असें  से असम

 ओर  पंजाब  में  रास्ता  चलते  हुए  को  गोली  मार  आग  लगा  ये  तमाम  आतकवादी
 विधियां  फंली  हुई  हैं  ।  ठोक  इसी  प्रकार  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  घाटमपुर  में  बहमुई  दसतमपुर  कांड
 भोर  सिहपुर  कांड  हुए  ओर  एक  स्वतन्त्रता  संग्राम  श्री  सुखदेव  प्रसाद  को  पिछले  ब्षं
 बदमाशों  ने  मार  माननीय  मन्त्री  जी  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  हमारा  15.17  शरद  दिघे

 क्षेत्र  जो  जमुना  के  किनारे  बसा  हुआ  ऐसी  स्थिति  होने  के  कारण  गांव  से  लोग  शहरों
 को  तरफ  जा  रहे  इसलिए  जमुना  के  किनारे-किनारे  पांच  किलोमिटर  की  दूरो  पर  पुलिस  चोको
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 कायम  कर  दीजिए  और  सद्त  अधिकारी  मेरे  इलाके  में  तभी  हमारे  इलाके  का  सुधार  हो  सकता

 है  ।

 माननीय  गृह  मन्त्री  जी  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  मैं  उनसे  जानकारी  चाहता

 हूं  ।

 म०प१०

 शरद  दिघे

 क्रो  समर  ब्रह्म  चोघरो  :  सभापति  मैं  इस  सदन  का  नया  सदस्य  हूं
 ओर  यह  मेरा  प्रथम  भाषण  है  ।  मैं  असम  से  आया  हूं  ।

 असम  बहुत  असामान्य  स्थिति  वहां  आबादा  वहुसंब्यक  भी  असुरक्षा  की  भावना  का
 सामाना  कर  रहे  हम  सब  जानते  हैं  कि  स्वतंत्रता  के  बाद  से आसामी  समाज  ही  मुख्य  मंत्री
 लब्ध  कराता  रहा  है  ।  सरकारी  सेवाओं  में  भी  भासामी  समाज  का  सबसे  अधिक  प्रतिनिधित्व  है
 भोर  यह  असमी  भाषा  हो  है  जिसे  असम  राज्य  में  राजकीय  भाषा  का  स्तर  प्राप्त  यह  असमी
 समाज  हो  है  जो  असम  का  नेतृत्व  कर  रहा  है  और  असम  पर  राज्य  कर  रहा  है  ओर  इसी  समाज
 को  सरकार  का  सबसे  अधिक  संरक्षण  प्राप्त  फिर  वहाँ  असाधारण  स्थिति  के  कारण  असमी

 असुरक्षा  की  भावना  का  सामाना  कर  रहे  अगर  वहां  यह  स्थिति  है  तो  अल्पसख्यकों  की  स्थिति

 का  कहना  ही  क्या  विशेषतया  बहुंत  गरीब  बहुंत  कमजोर  और  कम  पढ़े  लिखे  आदिवासियों  की
 स्थिति  का  ।  आप  आदिवासियों  की  दुर्देशा  का  अच्छी  तरह  से  अन्दाजा  ला  सकते  हैं  ।

 भी  बिपिनपाल  दास  :  क्या  आदिवासी  असमो  समाज  से  भिन्‍न  हैं  ?  उनका  अपना
 नाम  सौ  प्रतिशत  असमी  है  ।

 सभापति  महोदय  :  यह  उनका  प्रथम  भाषण  है  ।  कृपया  बाघा  न  डालिए  ।

 शो  समरब्रह्म  चोधरी  :  हमारा  बहुत  ही  अनूप  इतिहास  है  ।  नि:सन्देह,  हम  असमी  हैं  क्योंकि

 हम  असम  राज्य  में  रहते  हैं  ।  लेकिन  हम  असमी  नहीं  है  ।  क्योंकि  हमारी  मातृभाषा  भ्रसमी  नहीं  है  ।

 इसलिए  असमी  एक  ऐसा  शब्द  हैं  जिसका  अर्थ  असम  के  लोगों  से  तथा  उन  व्यक्तियों  से  जो

 असमी  भाषा  बोलते  इसलिए  एक  अर्थ  में  मैं  असम  राज्य  का  रहने  वाला  हूं  ।  इसलिए  मैं  एक

 झो  बिपिनपाल  दास  :  श्री  समर  ब्रह्मम  चोधरो  मेरे  से  पुराने  असमी
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 समापति  महोदय  :  युवा  सदस्य  को  वोलने  दीजिए  ।

 श्री  समर  ब्रह्म  चोधरी  :  मैं  असम  की  वतंमान  स्थित  के  बारे  में  बताने  को  कोशिश  कर

 रहा  मैं  किसी  व्यक्ति  पर  आरोप  नहीं  लगा  रहा  हूं  नहीं  किसी  समुदाय  की  ओर  इशारा  कर

 रहा  हूं  ।  मैं  केवल  यह  कह  रहा  हूं  कि  जब  बहुसंख्यक  लोग  भी  असुरक्षा  की  भावना  से  त्रस्त  हैं  तो

 सबसे  कमजोर  सीधे  सादे  आदिवासियों  का  कया  हाल  होगा  ।

 वहां  इन  हालातों  को  केंद्रीय  सरकार  ने  भी  स्वीकार  किया  आप  सब  जानते  हैं  कि  एति

 हासिक  असम  समझोते  के  अंतग्गंत  केन्द्रीय  सरकार  के  अनुक्छेद  6  के  अंतगंत  असमी  लोगों  को

 उनकी  भाषा  उनको  संस्कृति  उनके  समाज  को  संविधानिक  विघायो  और  प्रशासनिक  सुरक्षा  प्रदान
 करने  का  आश्वासन  दिया  अब  मैं  हँरान  हूं  केन्द्रीय  सरकार  का  असमी  शब्द  से  क्या  अभिप्राय

 है  ?  क्‍या  असमी  का  अर्थ  असम  में  रहने  वाले  ऐसे  प्रत्येक  व्यक्ति  या  जन  संख्या  के  प्रत्येक  वर्ग  से  है
 जो  असम  में  रहते  हैं  यदि  इसका  यह  अथ  है  तो  कानूनी  ओर  प्रशासनिक  सुरक्षा
 लब्ध  करवाने  का  वायदा  सभी  लोगों  पर  चाहे  उनकी  धर्म  ओर  जाति  कुछ  भी  लागू
 होना  12  1986  के  टाइम्स  आफ  इडिया  में  छपे  एक  समाचार  का  शीषंक  है

 ओन  असम  एकार्ड  बिघिन्स  बिद  डेमोलीशनਂ  पर  मकान  किसके  ढाहे  गए  ?  आदिवाश्षियों
 के  मकान  ढाहे  गए  लगभग  600  मंदानी  भादिवासी  परिवारों  को  निर्देयता  से  निष्कासित
 किया  गया  ।  यद्यपि  केन्द्रीय  सरकार  ने  असम  राज्य  सरकार  को  निर्देश  दिया  था  कि  किसी  भी
 आदिवासी  को  जहाँ  वह  रहता  वहाँ  से  न  निकाला  जाए  |  जबकि  एक  भी  विदेशी  नागरिक  को
 अभी  तक  वहाँ  से  नहीं  निकाला  गया  इसका  क्‍या  अभिप्राय  है  ?  क्‍या  विदेशी  नामरिकों  की
 समस्या  की  केवल  भाड़  ली  जा  रही  है  या  यह  एक  राजनीतिक  छलावरण  क्या  इसका  अर्थ  हम
 यह  समझें  कि  वास्तविक  लक्ष्य  कुछ  भोर  है  ?  जो  माननीय  सदस्य  बाधा  डाल  रहे  थे  उन्होंने  कहा
 कि  शत-प्रतिशत  भसमी  हूं  ।”  फिर  भी  मेरे  इन  व्यक्तियों  600  आदिवासी  परिवारों  को
 निर्दंवता  से  निकाला  गया  क्या  यह  असम  समझोते  को  क्रियान्वित  करने  का  अनोखा  ढ़ग  नहीं

 श्रीमन्‌  एक  लम्बे  समय  से  आदिबासी  ?  आपराधिक  का  शिकार  होते  रहे  हैं  ।  असम  के
 मेदानी  आदिवासियों  को  संविधान  को  पांचवी  और  छठी  दोनों  सूचियों  के  लाभों  से  वंचित  किया
 जाता  हमारे  देश  में  दूसरे  आदिवासियों  को  तुलना  में  मंदानी  आदिवासियों  को  सबसे  कम
 घाधिकार  प्राप्त  हैं  ।

 )

 असम  में  आदिवासो  उपयोजना  के  लिए  भनुच्छेद  275  के  अधीन  केन्  से
 जो  धन  प्राप्त  होता  है  उसे  भी  बेकों  में  सावधी  जमा  खातों  में  रखा  जाता  उसे  आदिवासियों
 के  कल्याण  के  लिए  खर्च  नहीं  किया  जाता  है  और  आदिवासियों  को  इससे  वंचित  किया  जाता
 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  केन्द्र  सरकार  ने  असम  के  आदिवासियों  के  गांवों  के  विकास  के

 3143



 21  1908  गेर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  और  संकल्पों  सम्बन्धो  समिति

 लिए  2.66  करोड़  रुपये  आबंटित  किए  लेकिन  कया  हुंआ  ?  इस  घन  का  अपब्यय  हुंमा  था  ।
 आदिवासी  उपयोजना  के  अधीन  इस  योजना  को  कभो  भी  ठीक  प्रकार  से  क्रियान्वित  नहीं  किया
 गया  था  ।

 सभापत्ति  आप  लगातार  घन्टी  बजा  रहे  हैं  भोर  मैं  इस  भाषण  को  और  लम्बा
 करना  चाहुता  लेकिन  मैं  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  एक  बुनियादी  प्रश्त

 को  उठाना  चाहता  हूं  ।
 संख्यक  समुदाय  को  विशेष  संवेधानिक  कानूनी  ओर  प्रशासनिक  सुरक्षा  को  आवश्यकता  है  इसका
 क्या  अथे  है  ?  क्‍या  इसका  यह  अथ  नहीं  कि  वर्तमान  सवेधानिक  उपबन्ध  असम  के  लोगों  को  पृंवंतया
 सुरक्षा  देने  मे ंअसफल  हो  गए  है  ?  अन्यथा  केन्द्रीय  असमी  संस्कृति
 परम्परा  और  असमी  लोगों  को  विरासत  की  रक्षा  के  लिए  विशेष  प्रसासनिक  और
 विधायी  आश्वासन  न  देता  ।

 भारत  सरकार  ने  इस  असकलता  की  स्पष्ट  रूप  से  स्वीकार  किया  असम  समझौते  की
 धारा  6  बहुंत  स्पष्ट  है  जो  बताता  हैः---“असमी  लोगों  की  भाषायी  पहचान
 और  असंमी  लोगों  की  विरासत  की  रक्षा  और  उन्नति  के  लिए  यथोचिक्‍त  विधायो  भौर
 प्रशासनिक  उपाय  किए  जाएंगे  ।”

 जब  वतंमान  प्रबन्ध  उपाय  असम के  लोगों  की  सुरक्षा  करने  में  असफल  हो  गया  है  तो  इसे
 आदधिरी  ओर  अन्तिम  उपाप  नहों  माना  जा  सकता  इसलिए  हमें  इस  प्रबन्ध  को  एक  लम्बे  समय  तक
 जारी  रखने  के  लिए  मजबूर  नहीं  किया  जा

 श्रीमन्‌  यह  मेरी  व्यक्तिगत  प्रतिक्रिया  नहीं  यह  असम  के  मेदानी  आदिवासियों  की

 क्रिया  है  |  यहां  मैं  असम  के  मंदानी  आदिवासियों  का  प्रतिनिधित्व  करता  हूं  ।  मेरा  आवाज  असम
 के  मेंदानी  आदिवासियों  को  आवाज  है|  भाज  आदिवासी  बहुंत  बैंचेन  व  अप्रसन्‍नन  है  और  इसलिए
 वे  उन  क्षेत्रों  में  स्वायत्ता  चाहते  हैं  ।  इसलिए  उन्होंने  यह  नारा  लगाया  है  जब  तक  उदयाचल  नहीं
 बनेगा  आराम  नहीं  लेंगे  |  उन्होंने  अपने  क्षेत्र  का नाम  उदयाचल  रखा  जब  तक  मंदानी
 वासियों  को  उनके  क्षेत्रों  का  स्वामी  नहीं  उनको  उनके  भाग्य  का  स्वामी  नहीं  बनाया
 उनके  लिए  जीना  मुश्किल  होगा  ।

 3.32  स०  प०

 गेर-सरकारी  सवस्पों  के  विधेयर्का  और  संकल्पो  संबंधी  समिति

 सातवाँ  प्रतिवेदन

 भो  हाफिल  मोहम्मद  सिद्दोक  ):  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  9  1986  को  सभा  में  पेश  किए  गए  गेर-सरकारी  सदस्यों

 के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति  के  प्रतिवेदन  से  सहमत
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 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  9  1986  को  सभा  में  पेश  किये  गये  गैर-सरकारो  सदस्यों

 के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  चुनाव

 स्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 3.32  स०  प०

 चुनाव  सुधारों  संबंधों  संकल्प

 एन०

 सभापति  महोदय  :  सभा  अब  श्री  डी०  एन०  रेडडी  द्वारा  प्रस्तुत  निर्वाचन  सुधारों  सम्बन्धी
 संकल्प  पर  आगे  चर्चा  करेगी  ।

 श्री  अब्दुल  रशोद  काबुली  को  भाषण  जारी  रखने  के  लिए  बुलाने  से  पहले  मैं  यह  कहना

 चाहूंगा  कि  इस  मद  के  लिए  केवल  एक  मिनट  बाकी  बचा  इस  संकल्प  पर  ओर  ब्रहुत  से
 सदस्य  बोलना  चाहते  यदि  उन्हें  अनुमति  दी  जाती  तो  सभा  को  इस  संकल्प  पर  चर्चा  का

 समय  बढ़ाना  होगा  ।  हम  समय  शायद  दो  घंटे  बढ़ा  सकते  हैं'**

 को  राम  सिह  यादव  :  चार  घंटे  ।

 संसदीय  कार्य  ओर  पर्यटन  मन्त्रो  एचथ०  के०  एल०  :  फिलहाल  इसमें  दो  घंटे

 बढ़ा  दिए  जाए  |  यदि  आवश्यकता  हो  तो  हम  इसे  फिर  एक  बार  बढ़ा  देंगे  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सभा  सहमत  है  ।

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  जौ  हाँ  ।

 सभापति  महोदय  :  दो  घंटे  का  समय  और  बढ़ाया  जाता  है  ।

 श्री  अब्दुल  रशीद  काबुली  ।

 थो  अब्दुल  रश्ीद  काबलो  :  जनाब  मैं  चाहूंगा  कि  हमारे  यहां
 इलेक्शन  लांज  में  जो  सबसे  बड़ी  परेशानी  सबके  लिए  है  वह्‌  एक  तो  एक  मसल  पावर  और

 एक  सरकारी  मैं  सदन  से  चाहूंगा  कि  हमें  कोई  ऐसा  रास्ता  तलाश  करना  होगा  कि

 इलेक्शन  लाज  को  इस  तरीके  से  तब्दील  कर  दिया  जाए  कि  मसल  पावर  भर  सरकारो
 मशोनरी  किसो  भी  केंडीडेट  या  पार्टी  की  मदद  के  लिए  किसी  भी  तरह  से  इस्तेमाल  न  मैं
 आपके  माध्यम  से  यह  चाहूंगा  तौर  सरकार  पर  ओर  ऐवान  पर  यह  जोर  दूगा  कि  हमारे  यहां
 जब  भी  इलेबशन  का  वक्‍त  आता  उस  वक्‍त  जो  रूलिग  पार्टी  होती  जो  बरसरे  इक्तदार
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 जमात  होती  उनके  हाथ  में  इक्तदा  रहती  है  और  इंटेरिम  बरेंजमेंट  के  तौर  पर  कामचलाऊ

 सरकार  के  तोर  पर  उस  वक्‍त  तक  बराबर  इक्तदार  में  रहती  है  जब  तक  इलेक्शन  का  प्रोसेस  पूरा
 नहीं  होता  ।  मैं  समझता  हूँ  कि  यह  एक  बड़ा  जबरदस्त  कन्ट्राडिक्शन  हमने  अपने  यहाँ  जो
 डमोक्रेटिक  या  जम्हूरियत  का  रास्ता  अपनाया  उसकी  यह  नफी  नेगेशन  जिस  वक्‍त

 रूलिग  पार्टी  इक्तदार  में  हो  और  फिर  इलेक्शन  में  मुखालिफ  पार्टियां  एक-दूसरे  के  मुकाबले  पर

 आ  जायें  तो  उस  वक्‍त  कोड  आफ  या  कोई  जो  चीजें  किताबों  में  हैं  या

 च्युशन  में  वह  हम  भूल  जाते  उस  बक्त  रूलिंग  पार्टी  और  उसके  जितने  भो  उस्मीदवार

 इलेक्शन  लड़  रहे  होते  हैं  उनकी  हर  तरह  से  कोशिश  होती  है  कि  वे  किसो  तरह  से  इलेक्शन  जीत

 कहीं  यह  ज्यादा  हो  रहा  है  ओर  कहीं  कम  हो  रहा  लेकिन  अक्सर  उस  वक्‍त  जब  इलेक्शन
 का  पीरियड  होता  है  उस  वक्‍त  सरकारी  मशीनरी  का  नाजावयज  इस्तेमाल  होता  उस  वक्‍त

 कंडीडेट  को  जिताने  के  लिए  सारा  असरो-रसृक  इस्तेमाल  किया  जाता  कोई  भी  पार्टी  स्टेट  में

 या  मरकज  में  हुकूमत  आमतोर  पर  यह  देखा  गया  है  कि  इलेक्शन  के  दौरान  जो

 इक्तदार  में  होती  वह  अपोजीशन  के  साथ  नाइनसाफी  करती  है  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  यह  चीज  इलेक्शन  कमीशन  की  स्वतन्त्रता  के  असूलों  के  थ्िलाफ

 इससे  बड़ा  नुकशान  हो  रहा  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  कोई  ऐसा  रास्ता  तलाश  किया  जाए  कि  जो

 बार  नुक्ताचीनी  होती  है  उसका  हल॑  यह  हो  सकता  है  कि  जिस  वक्‍त  इलेक्शन  को  तंयारी  हो  रहो

 हैं  उसके  लिए  चार-छहः  महीने  का  वक्‍त  मुकरेंर  किया  जाए  या  जितना  भी  वक्‍त  हो  उस  समय

 गवनेर  के  हाथ  में  सारे  अख्तियारात  सौंप  दिए  इस  तरह  से  कोई  रास्ता  तलाश  करना

 होगा  ।  जो  रूलिग  पार्टी  ह ैउसका  असरो-रसूक  इस  कदर  बढ़ेगा  और  यह  नुकसान  उठाना

 इस  तरीके  से  बडी  बदनामी  हो  रही  हमेशा  से  यह  शिक्रायत  रही  है  कि  जब  भी  जिस  रियासत

 में  या  मरकज  में  इलेक्शन  होता  उस  वक्‍त  अपोजीशन  यह  चार्जेस  लगाती  है  कि  हुक्मरान  पार्टी
 ने  धांघली  को  रिगींग  की  है  और  फ्राडुलेंट  मीन्स  से  उसने  अपने  आपको  जितायः  इलेक्शन
 के  अब्वराजात  का  जहां  तक  ताल्लुक  एक  मेम्बर  पालियामेंट  जो  इलेक्शन  लड़  रहा  होता  है
 उम्मीदवार  के  तौर  वह  35  से  50  हजार  तक  खर्च  कर  सकता  है  ।  उसके  लिए  बाकायदा

 उसको  हिसाब  देना  होता  है  और  कागजात  पूरे  करके  इलेक्शन  छमीशन  ५  देने  होते  एक
 तरफ  से  तो  यह  रकम  मखसूस  कर  दो  गई  है  लेकिन  दूसरी  तरफ  से  जो  उसके  सपोर्टर  या
 जो  उसकी  पोलिटिकल  पार्टी  जितनी  भी  उसकी  मदब  करेगी  चाहे  जोप  पंट्रोल  या  बाकी
 सारा  प्रोपोगंडा  उसके  नाम  से  जितना  भी  पंसा  खर्च  किया  उसके  लिए  खुली  छूट  मैं
 समझता  हूं  कि  इससे  तो  मकसद  फोत  हो  रहा  यह  जो  सारा  इलेक्शन  प्रोसेस  इसमें  एक
 बहुत  ही  जबर्देस्त  करप्शन  आ  रहा  है  भोर  धाँधली  हो  रही  यही  वजह  है  कि  हमारे  यहां  जो

 बड़ें-बड़े  पू  जीपति  या  इन्फ्लुएन्शियल  लोग  हैं  भौर  जो  चाहते  हैं  कि  पालियामेंट  और  स्टेट
 लीोज  में  उनकी  अपनी  लाबीज  हो  ।  इसी  वजह  से  बिरला  जैसे  लोग  हममें  से  कुछ  लोगों
 को  असरो-रस्‌क  पैदा  करके  खास  किस्म  की  लाबीज  अपने  इन्टरेस्ट  के  बना  देते

 इसको  खत्म  करना  पड़े  सलाहियत  और  पब्लिक  में  जो  उसकी  पापुलेरिटी
 उपको  बुनियाद  पर  एक  आदमी  इलेक्शन  जीतकर  ब्या  जाए  इसका  मार्ग  तलाश  करमा

 होगा  ।  जितनी  ताकत  है  या  मप्तल  पावर  वह  तभी  आएगी  जब  पैसा  होगा  और  गुन्डे  तथा

 315



 चुनाव  सुधारों  सम्बन्धी  संकल्प  11  1986

 अब्दुल  रसीद

 दूसरों  की  सपोर्ट  मिलिगी  ।  वह  समझते  हैं  कि  यह  बड़ा  आसान  है  क्‍योंकि  पैसा  ही  इलेवशन  में

 महम  रोल  अदा  करता  है  ।

 इसलिए  यह  बांत  मैं  आपकी  मारफंत  कहना  चाहता  मैं  चाहता  हू  इस  सिलसिले  में

 राज्य  अगर  कुछ  इलेक्शन  के  मेटिरियल  की  उसको  मदद  करे  तो  ठीक  लेकिन  पैसे  ओर  हर

 तरह  से  उसको  मदद  की  जाए  ।  मैं  समझता  हूं  गलत  राज्य  उसके  लिए  कोई  जिम्मेदारों

 कबूल  करके  राज्य  की  तरफ  से  उसको  इस  मामले  में  मदद  मिले  ।  जो  आपने  35  हजार  या  40

 हजार  रख  दिए  उसको  रहने  दीजिए  लेकिन  राज्य  जहां  भी  उसको  जरूरत  जद्दाँ  रुपया  बढ़ता
 उम्मीदवार  के  लिए  जरूरी  है  उसकी  सारो  मदद  राज्य  से  आनी  चाहिए  इसका  भी  फंसला

 करना  पड़  रकम  की  सूरत  में  बल्कि  वह  मेटिरियल  में  होगी  और  कंश  में  नहीं  होगी  ।
 जो  हमारी  इलेक्शन  और  गवरनंमेंट  है  उसमें  एक  ओर  परेशानी  स्पीकर  का  जो

 इलेक्शन  हो  जाता  है  और  बाद  में  स्पीकर  पालियामेंट  गौर  स्टेट  असेम्बलीज  में  उसका  आमतौर  से
 जो  एटींट्यूट  होता  है  उसको  अपनी  पार्टी  खुश  करनी  पड़ती  है  |  उसको  पार्टी  के  दबाव  में  आकर
 पार्टी  के  इन्टरेस्ट  में  पार्टो  का  खयाल  रखना  पड़ता  है और  आमतौर  से  यंह  ओपोजीशन  की

 यतें  बढ़ती  हैं  कि  स्पीकर  भी  इस  मामले  में  बेबस  है  आख़िर  उसको  भी  5  साल  के  बाद  पार्टी  के

 आगे  इलेक्शन  के  लिए  जाना  फिर  उसको  बतौर  उम्मीदवार  के  इलेक्शन  लड़ना  मैं  इस
 बारे  में  इस  सदन  में  कोई  खास  तजवीज  नहीं  ला  रहा  ।  लेकिन  मैं  चाहूंगा  इसके  बारे  में  सोचा

 जाए  कि  स्पोकर  एक  वक्‍त  के  लिए  महफ्‌ज  है  उसके  बाद  के  लिए  स्पीकर  हो  जाएगा  तो  उसको

 आइन्दा  इलेबशन  में  लड़ने  की  क्या  जरूरत  होती  मेरे  सामने  इसका  कोई  उत्तर  नहों  मैं
 समझता  हूं  सदन  को  इस+  बारे  में  सोचना  चाहिए  वरना  स्पीकर  इस  कुर्सी  पर  बैठकर  देखे  कि
 सारा  सदन  उसको  बराबर  होना  एक  समान  होना  चाहिए  ओपोजिशन  और  रूलिंग
 वह  नहीं  रह  पाता  और  यह  प्रेक्टिकल  एक्सपरीरिएन्स  है  हमारी  डेमोक्रेसी  का  कि  स्पीकर  इस
 बेलेंस  इस  तराजू  को  कायम  नहों  कर  सकता  जिसकी  जिम्मेदारी  उसको  सौंपी  गई  है  जिसके
 लिए  वह  बाकायदा  कमिटेंड  है  हाउसेज  के  लिए  और  संविधान  के  लिए  ।  मैं  चाहता  हूं  बह  ऐसा
 नहीं  अगर  वह  ईमानदार  है  ओर  समान  सल॒क  करे  तो  दूसरे  दिन  उसको  अपनी  पार्टी  की
 तरफ  से  छूटूटी  मिल  जाएगी  ओर  उसको  वोट  आफ  नो  कांफीडेंस  करके  निकाल  मैं  चाहूंगा
 यह  एक  चीज  हमारी  डमोक्रसी  में  बहुत  खतकतो  है  जो  हमने  अपने  लिए  एक  मार्ग  इछ्तियार
 किया  है  उसपें  यह  चीज  बहुत  खटक  रहो  है  इसका  कोई  उपाय  और  रास्ता  तय  करना

 तोसरी  बात  मैं  यहू  कहता  हूं  इसके  आइंदा  इलेक्शन  के  लिए  कोई  रास्ता  ।
 थोधरी  सु  दर  सिह  :  पाइनट  आफ  आडंर  ।  आपने  कहा  कि  जो  स्पीकर  है  वह

 इम्पाशियल  होना  चाहिए  तो  उसके  मुकावले  में  खड़ा  क्‍यों  करते  हो

 [  अनुवाद  ]
 सभापति  पहोदय  :  इपमें  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।

 हि

 है
 श्री  प्रव्युल  रशीद  काबुली  :  वही  बोल  रहा  हूं  उसके  इलेक्शन  के  लिए  कोई  रास्ता  तैयार

 करके
 भरी  रामासह  घादव  :  यह  ओपोजीशन  की  जिम्मेदारी  आप  समझें  ।
 थो  अब्बुल  रक्षोद  काबुलो  :  मैंने  आप  पर  बात  छोड़  दो  मैं  कहता  हूं  यह  एक
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 प्रोब्लम  हमारे  सामने  एक  गम्भोर  मसला  है  कि  एक  स्पीकर  जो  अपने  आप  को  महफूज  नहीं
 समझता  5  साल  के  लिए  उसको  आखिर  फिर  अपनी  पार्टी  के  लिए  झुकना  पड़ता  पार्टी  उसको
 फिर  प्रेंडेंट  देगी  तभी  वह  वापिस  अगर  उसको  पार्टी  यह  समझती  है  कि  यह  जरूरत  से
 ज्यादा  ईमानदार  बन  रहा  है  ओपोजिशन  को  बराबर  का  स्थान  दे  रहा  है  हाउस  में  और  यह  हमारे
 हकों  की  ज्यादा  निगहबानो  नहीं  कर  रहा  और  इस  तरफ  झुक  नहीं  रहा  तो  उस  सूरत  में  यह
 कहिये  कि  उसकों  अपनो  नोकरी  से  या  स्पीकरशिप  से  हाथ  धोना  पड़ेंगा  ।

 इसलिए  भर्ज॑  कर  रहा  हूं  अगर  स्पीकर  के  लिए  मुस्तकबिल  के  लिए'''यह  ला
 मिनिस्टर  को  देखना  यह  आपको  देखना  यह  सदन  को  देखना  है  कि  एक  स्पीकर  एक  बार
 जैसे  हमारी  कोटंस  में  जज  की  ट्यूनर  होती  है  उसकी  जितनी  सिक्‍योरिटी  है  पूरा  ध्यान  रखा  जाता
 है  ज्यूडिशियरी  इसी  तरोके  से  मैं  समझता  हूं  उपको  पूरो  गारन्टी  और  पूरा  एश्योरेन्स  स्पीकर
 को  देना  पड़ेगा  ।  तभी  वह  स्पीकर  ईमानदारी  से  बराबर  सबको  देखेगा  और  हाउस  का  काम
 अच्छे  ढंग  से  निभा  सकेगा  ओर  किसी  को  तरफदारी  नहीं  करेगा  |  क्‍योंकि  उसके  मुस्तकबिल  के

 लिए  पूरो  गारन्टी  होनी  भोपोजिशन  ओर  हरूलिग  पार्टी  दोनों  उसके  इलेक्शन  लड़ने  में
 बाघा  नहीं  डालेंगी  और  इलेक्शन  लड़ने  में  उसको  पूरी  सहायता  करेंगी  ।  यह  मेरा  इस  मांमले  में

 सुझाव  है
 oe

 श्री  इग्राहोस  सुलेसान  सेठ  :  इलेक्शन  के  बाद  उसो  को  स्पीकर  बनाया  जायेगा
 इस्तको  क्‍या  गारन्टो

 भरी  अब्दुल  रशोद  सेठ  चूंकि  यह  सवाल  मेरे  जहन  में  बार-बार  लरक
 करता  है  और  इस  वक्‍त  उस  पर  वहस  चल  रही  है  इमलिए  मैं  सोचता  हूं  कि  आपको  इस  पर
 गौर  करना  चाहिए  और  इसीलिए  मैंने  आपके  सामने  यह  सर्जस्शन  दी  कि  आप  इस  पर  विचार
 करें  ओर  इलेक्शन  में  हमारी  मिनिस्ट्री  हमारी  गवनंमेंट  को  इस  चीज  की  तरफ  मुतवज्जह
 होना  चाहिए  ।  आपको  देखना  चाहिए  कि  हम  इसमें  से  कोन  मा  रास्ता  निकालें  ।

 एक  और  बात  मैं  आपसे  अर्ज  करना  चाहता  हूं  ।  हमने  रिजर्वेश्ञान  को  पौलिसी  अख्तयार
 की  है  ओर  कान्सटीट्यूशन  में  इसका  प्रावधान  किया  है  कि  हम  आदिवासी  वर्गरह  को
 रिजवेशन  देंगे  ।  इस  तरह  से  हम  हर  साल  उनको  ला  रहे  उनको  पूरा  हक  है  ओर  उनको

 यह  अधिकार  देना  हमारा  फर्ज  है  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  बाद  में  यह  एक  किस्म  के  गलत
 प्रिविलेज  या  गैर-उसूली  तोर  पर  नहीं  होना  चाहिए  ।  हमारे  यहां  मुल्क  में  हरिजन  बहुत
 मान्दा  हैं  और  उनको  आगे  बढ़ाने  के  लिए  हमें  पूरा  पूरा  सहयोग  ओर  पूरो  मदद  देनी

 चाहिए  ओर  उनके  लिए  रिजर्वेशन  होना  चाहिए  )  वे  भी  अधिकार  हमने  उनको  दिए  वे उसका

 पूरा  हक  रखते  हैं  लेकिन  यह  बात  भो  सहो  है  कि  दूसरी  कम्यूरिटीज  में  भी  कुछ  ऐसे  तबकातत
 कई  माइनोरिटीज  सोसायटी  में  ऐसी  क्लासेज  संक्शन  जो  बहुत  पिछड़े  हुए  हैं  और  बहुत
 गरीब  हैं  ।  मैं  आपसे  इस  सदन  में  पूछता  चाहता  हूं  कि  आपके  मन्त्रालय  ने  क्‍या  उनके  बारे  में  भी

 कुछ  सोचा  है  |  बहुत  से  तबकात  ऐसे  हैं  जिनकी  जिन्दगी  हरिजमों  से  भी  ज्यादा  गई-गुजरी
 सिक्कों  में  भी  ऐसे  तबकात  मौजूद  हैं  जो  मजहबी  सिम्ख  के  नाम  से  जाने  जाते  क्रिश्चयनों  में
 भी  हैं  दूसरी  जातियों  में  भी  हैं  ओर  उनकी  उनकी  तादाद  काफी  है  जो  इस  मुल्क  में  रहते
 हैं  लेकिन  उनके  लिए  हमारे  कान््टीट्यूशन  में  कोई  जगह  नहीं  है  ।
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 Matt  चौधरो  सुन्दर  सिह  :  मैं  इस  बात  को  मानता  लेकिन  इससे  एक  बात  जरूर  इन
 बिरादरी  में  पंदा  हो  जाएगी  कि  मुसलमान  आदि  सब  इकट्ठे  हो  और

 फिर  आपका  भट्‌टा  बैठ  फिर  अमीर  आदमी  भौर  हिन्दू  भादि  सब  खत्म  हो  जाएंगे  ओर

 आखिरी  वक्‍त  यही  भाना  है  ।

 श्रो  अब्दुल  रशोद  काबलो  :  अपने  अल्फाज  को  जोर  देकर  मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  कि

 हमारे  कांसटीटयूशन  में  यह  एक  इन्हेरेन्ट  फ्ला  आप  मुझे  बताईये  कि  कहाँ  इस  किस्म  का

 रिजर्वेशन  है  जो  पसमान्दा  जातियों  के  लिए  या  दूसरी  माइनौरिटो  कम्यूनिटीज  के

 पसमान्दा  तवकात  के  लिए  बना  हो  |  उनके  लिए  आपने  क्‍या  कान्सटीट्यूशन  में  रख  छोड़ा

 यह  इनजस्टिस  है  और  कहीं  न  कहीं  आपने  इसे  खत्म  करना  यही  वजह  है  कि  जहां

 हमारे  मुल्क  में  मुसलमानों  को  आबादी  10  करोड़  से  ज्यादा  उनके  प्रोपोशंनेटली  यहां  पर

 एम०  पीज०  आने  आप  बताईये  कि  क्‍या  उनकी  उस  प्रोपोशंन  में  यहां  तादाद  है  ।  यह  बात

 ठोक  है  कि  सबते  इलेक्शन्स  लड़ना  है  ओर  इसमें  कोई  अन्तर  नहीं  है  लेकिन  कम  से  कम  हुकमरान
 पार्टी  को ओर  आपको  मिनिस्ट्रो  का  यह  फर्ज  है  कि  हमारे  मुल्क  में  जितनी  डिफरेन्ट  कंटेगरीज

 उन  सबके  नुम|इन्दे  उसी  प्रोपोशन  में  यहां  भाने  जिसमें  वे  यही  वजह  है  कि  आज

 मुसलमानों  को  बहुत  बड़ी  बहुत  बड़ा  तबका  गरीब  पसमान्दा  है  ओर  उनकी  हालत
 बहुत  खराब  ओर  शोचनीय  पोलिटीकली  भौर  लिटरेरी  तौर  पर  भोवे  बहुत  बंकवड़
 इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  जहाँ  आपने  हरिजनों  के  लिए  रिजर्वेशन  विया  मैं  उसकी  मुखालपत
 नहीं  कर  रहा  आप  उस  चीज  को  रहने  लेकिन  साथ-साथ  जितनी  दूसरी  कम्यूनिटीज  हैं
 उनकी  तरफ  भी  नजरे-इनायत  उनकी  तरफ  भी  उनको  भी  जस्टिस  दिलाइये
 क्योंकि  हमारो  सेक्यूलर  इमोक्रटिक  स्टेट  में  उनको  भी  उतने  ही  हक  है  जितने  दूसरी
 टीज  को  हासिल  पारसी  किसी  में  कोई  अन्तर  नहीं
 क्योंकि  हमने  अपने  यहाँ  संक्यूलरिज्म  अपनाया  इसलिए  यदि  कोई  भी  कम्यूनिटो  कहीं  भी
 पिछड़  रही  है  तो  उसको  सहद्दी  रूप  से  आगे  लाने  के  लिए  आपको  पहल  करनो  पड़  गी  भोर  इसमें
 कोई  नाईनसाफो  नहीं  दै  ।

 आखिर  मैं  इन्डीपंन्डेंट  इलेक्शन  मशीनरी  की  बाबत  कहना  चाहूंगा  क्योंकि  वह  बहुत
 जरूरी  आप  और  हम  सब  इलेक्शन  लड़ने  जाते  चाहे  स्टेट  के  इलेक्शन  पालियामेंट

 के  इलेंक्शन्स  हों  लेकिन  उस  वक्‍त  हम  मखसूस  डिपारटंमैंटस  में  से  वहां  पर  नफरी  तलाश  करते  हैं
 भोर  खसूसी  डिपार्टमैंटस  में  स ेउनको  तलाश  करते  हैं  और  हर  मिनिस्टर  का  अपने  डिपार्टंमैंट  में

 इंटरेस्ट  होता  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  मुल्क  में  कोई  एक  पायेदार  और  इस  किस्म
 का  इलेवशन  कार्यालय  बन  जाना  चाहिए  जो  हर  इलेक्शन  में  पूरी  ईमानदारी  के  साथ  काम  करे
 अपनी  जिम्मेदारी  को  पूरों  तरह  निभाये  ।  उसके  उसके  सारे  हकक  को

 तहफज  मिलना  चाहिए  ताकि  कल  को  कोई  मिनिस्टर  या  रूलिग  पार्टी  नाराज  होकर  उसको
 सता  न  पाये  ।  इस  किस्म  को  मुकम्मल  तौर  पर  होनी  इस

 मुल्क  में  ऐसे  परमानेंट  इलेक्शन  कमीशन  या  कार्यालय  के  खोलने  की  बहुत  जरूरत
 न
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 भरी  वदढ्धि  चन्द्र  जेन  सभापति  चुनाव  सुधार  के  बारे  में  जो  प्रस्ताव  श्री

 रेड्डो  साहब  ने  पेश  किया  मैं  उसका  समथन  करता  हूं  ।  सन्‌  1952  से  चुनाव  हो  रहे  हैं  ओर

 यह  तो  देश  के  नागरिकों  ने  साबित  कर  दिया  है  कि  प्रजातम्त्रीय  प्रणाली  जिस  आधार  पर

 चुनाव  कर  रहे  करा  रहे  वह  बहुत  ही  सफल  हुए  हैं  ओर  हिन्दुस्तान  की  जनता  इस

 प्रणाली  को  पसन्द  करती  प्रजातन्त्र  की  प्रणाली  को  पसन्द  करती  मतदान  की  प्रणाली  को

 पसन्द  करती  है  और  उसका  निर्णय  समय-समय  पर  हिन्दुस्तान  की  जनता  ने  दिया  राज्यों  में

 सरकारें  बदली  केन्द्र  में  भी  सरकारें  बदली  हैं  ओर  उन्होंने  अपने  अधिकार  का  सही  तरीके  से

 प्रयोग  किया  परन्तु  इन  चुनात्रों  में  खामियाँ  भी  हो  जाती  हैं  क्‍योंकि  मनुष्य  में  जब  कमियाँ

 तो  वे  कमियाँ  इन  चुनाबों  में  भी  आ  जाती  हैं  !  सबसे  बड़ी  समस्या  हमारे  सामने  यह  है  कि  जो

 निर्देलीय  उम्मीदबार  खड़े  होते  हैं  उनको  हम  मना  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  अगर  निर्देलीय

 इस  योग्य  तो  वे  क्‍यों  न  विधान  सभा  के  सदस्य  बनें  और  क्‍यों  न  लोक  सभा  के  सदस्य  बनें  ।

 उनके  ऊपर  ये  प्रतिबन्ध  लगाना  कि  वे  पार्टी  के  आधार  पर  ही  खड़  हों  यह  हम  नहीं  कर  सकते

 परन्तु  यह  स्थिति  हमारे  सामने  अवश्य  आई  है  कि  निदंलियों  के  खड़े  होने  से  भ्रष्टाद!र  को

 बढ़ावा  मिला  कुछ  पार्टियाँ  एके  उम्मीदवार  निर्दलीयों  को  खड़ा  कर  देते  हैं  और  वे  इसलिए

 खड़ा  कर  देते  हैं  कि  उनको  सफलता  मिले  और  वे  दूसरों  को  हरा  निर्दंलीयों  को  खड़ा

 करते  हैं  और  पैसे  का  प्रयोग  भी  करते  नि्देलीय  लोग  भी  इसलिए  खड़े  हो  जाते  हैं  क्‍योंकि  वे

 भी  चाहते  हैं  कि  पंसा  बनाए  ।  जब  वे  अपना  माम  विथड़ा  करते  तो  काफी  धनराशि  डठा

 लेते  इससे  भ्रष्टाचार  बढ़ता  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  निर्वाचन  आयोग  ने  जो  सुझाव
 दिये  व  स्वागत  योग्य  सुझाव  हैं  ।

 पार्टी  की  जो  सुविधाएं  टेलीफोन  बगंरह  की  मिलती  वे  इनको  नहीं  भिलनो  चाहिएं  ।

 निर्वाचनों  में  अधिग्रहण  वाहनों  से  मुक्ति  मिलनो  चाहिए  ।  यानी  वहां  जो  लाभ  पार्टी  के

 वारों  को  मिलता  है  वह  इनको  नहीं  मिलना  चाहिए  ।  उन  लाभों  से  तो  अवश्य  हो  इनको  बचित

 करना  चाहिए  ।

 सभापति  इसके  साथ-साथ  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  डिपाजिट  की  इन

 मिर्देलीय  उम्मीदवारों  की  तुलना  में  अधिक  होना  बल्कि  मैं  तो  वह  कहूंगा  कि  दुगना  होना

 अभी  जो  पार्टो  के  उम्मीदवारों  की  डिपाजिट  फीस  वह  बहुत  पुरानी  इसको  भी

 बढ़ाना  चाहिए  ।  इसको  बढ़ाकर  लोक  सभा  के  सदस्य  के  लिए  ढाई  हजार  की  सीमा  बांधें  और

 विधान  सभा  के  सदस्य  के  लिए  एक  हजार  की  सीमा  बांध  लें  ।  इस  प्रकार  को  व्यवस्था  अवश्य

 होनी  चाहिए  ।  इसके  अतिरिक्त  एक  सुझाव  यह  मैं  देना  चाहता  हू  कि  जो  इल्डिपंडेंट  केडीडेट

 खड़ा  हो  उसके  लिए  यह  लाजमी  होना  चाहिए  कि  उसके  समथथंक  20  हों  यदि  वे  इतने

 समर्थक  ओर  प्रस्तावक  प्राप्त  न  कर  तो  वे  खड़े  दह्वी  न  उनको  इसके  अभाव  में  लड़
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 वृद्धि  चन्द्र

 होने  के  योग्य  नहीं  माना  जाये  ।  इस  प्रकार  से  निर्देलीयों  के  बारे  में  जो  भी  लीगल  रिस्ट्रिकशन्स
 लगा  सकते  उनको  लगाने  का  हमें  प्रयास  करना  चाहिए  ।

 दूसरी  समस्या  हमारे  सामने  मतदान  उन्‍्द्रों  पर  कब्जा  करने  की  प्रवृत्ति  को  यह  प्रिवत्त
 यू०पी०  और  अब  कुछ  हमारे  राजस्थान के  क्षेत्रों  में  भो  बढ़  रही  इसको  रोकने  की

 बहुत  आवश्यकता  है  ।  अगर  इस  प्रव॒त्ति  को  रोका  नहीं  गया  तो  इससे  मतदान  करने  का  परपज

 डिफीट  हो  जाता  है  और  प्रजातन्त्र  को  बड़ा  धक्का  लगता  इस  सम्बंध  में  निर्वाचन  भायोग  ने

 जो  सुझाव  प्रस्तुत  किये  उनको  कंसीडर  करना  चाहिये  ।  कुछ  मतदान  केन्द्रों  पर  कब्जा  करने
 पर  आयोग  को  अधिकार  होना  चाहिये  कि  सारे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  निर्वाचन  को  गेर-कानूनी  घोषित

 मतदान  केन्द्र  पर  कब्जा  करने  के  दोषी  पाये  गये  अभ्याधियों  को  निर्वाचन  में  खड़े  होने  के

 लिए  अगले  6  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  अयोग्य  घषित  किया  जाये  :  मतदान  केन्द्रों  पर  कब्जा

 करने  को  कारतीजेबल  आफंन्स  ओर  नान-बेलेबल  आफेन्स  माना  किसी  भी  मतदान  केन्द्र

 पर  कब्जा  करने  की  यदि  शिकायत  हो  तो  तत्काल  उसकी  जांच  की  जानो  चाहिये  और  जाँच  के

 सही  पाये  जाने  पर  मतदान  को  अवध  घोषित  किया  जाना  यदि  पीठासीन

 रिटनिंग  आफिसर  मतदान  केन्द्र  के  सम्बन्ध  में  कुछ  गड़बड़  करते  हों  तो  उनके  विरद्ध  भी  सख्त

 कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ओर  उनके  अगेन्स्ट  क्रिमिनल  केसेज  चलाने  की  भो  परमीशन
 चन  आयोग  के  हाथों  में  होनी  चाहिये  ताकि  उनके  खिलाफ  कार्यवाही  की  जा  सके  ।

 यह  स्टेप्स  उठाने  की  बहुत  आवश्यकठा  है  भोर  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  को  ठोस

 कदम  उठाने  चाहिये  ।

 यह  जो  इलेक्ट्रानिक  प्रणाली  मतदान  में  मशीनों  का  यह  बहुत  उपयोगी  ओर

 सफल  हुआ  देश  में  लोक-सभा  और  विधान-सभाओं  के  चुनाव  में  सभो  में  इनका  डपयोग  किया

 जाना

 गिरजाघर  ओर  गुरुद्वारे  आदि  जो  पूजा  के  स्थान  हैं  उनमें  इस  प्रकार  से  मत  प्राप्त

 करने  का  प्रयास  किया  जाता  है  और  वहां  मीटिग्ज  की  जाती  हैं  और  धर्मं  क ेनाम  पर  वोट

 प्राप्त  करने  का  प्रपास  किया  जाता  गह  प्रणाली  प्रजातन्त्र  की  प्रणाली  के  अनुरूप  नहीं  है  ।

 इसलिए  इस  पर  रोक  लगानी  चाहिये  ओर  इसको  आफेन्स  घोषित  किया  जाना  चाहिए  ।  जो

 कंडीडेट्स  इस  प्रकार  से  वोट्स  प्राप्त  करते  उनके  चुनाव  को  अवध  घोषित  किया  जाना

 चाहिए  ।

 अब  मैं  चुनाव  खच  के  बारे  इलेक्शन  एक्सपैरोज  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  मेरा

 लोक-सभा  निर्वाचन  क्षत्र  वाड़मेर  है  जिसका  क्षत्रफल  70  हजार  बगे  किलोमोटर  हैजो

 पंजाब  प्रान्त  के  बराबर  हरियाणा  से  ड्योढे  से  भी  अधिक  है  ओर  केरल  से  दुगुना  ऐसे  क्षत्र  में

 यदि  आप  खर्चा  निर्धारित  कर  दें  कि  लोक-सभा  के  लिए  |  लाख  होगा  ओर  विधान-सभा  के
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 लिए  30  हजार  होगा  तो  इतने  बड़े  क्षत्र  में  आज  को  मंहगाई  को  देखते  हुए  इस  राशि  में  चुनाव

 लड़ना  कठिन  हो  जाता  आप  इस  स्थिति  में  लोक-सभा  के  लिए  50  हजार  निश्चित

 ऐसे  बड़  क्षत्रों  के  लिए  दुगुना  खर्चा  निधारित  करना  चाहिए  ।  नहीं  तो  होता  यह  हैं  कि  चुनाव
 इतनी  रा,श  में  किसो  भी  हालत  में  हो  नहीं  सकते  ।  इसलिये  इस  सम्बन्ध  में  कद्म  उठाने  की

 आवश्यकता  है  ।

 4.00  स«  १०

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  लोक-सभा  और  विघान-सभा  दोनों  के  चुनाव  इकट्‌ठे
 होने  चाहिए  ताकि  खर्चा  कम  आये  ।  वैसे  अभी  लोक-समा  और  विधान-प्तभा  के  कई  स्थानों  पर

 चुनाव  साथ-साथ  हुए  अगर  समी  स्यथातो  पर  साथ-साथ  हो  जाएਂ  तो  बहुत  अच्छा  इस

 सम्बन्ध  में  आपको  जल्दी  ही  ठोप्त  कदम  उठाने  चाहिए  ।

 मतदान  में  वाहनों  का  दुरुपयोग  न  इस  सम्बन्ध  में  भी  आपने  कुछ  प्रतिबन्ध  लगाये  हुए

 हैं  ।  हमारी  यह  भी  कोशिश  होनी  चाहिए  कि  मतदान  सब्के  लिए  जरूरी  कर  दें  ।  इसमें  अवश्य

 कुछ  अड़चनें  लेकिन  इसमें  यह  सोच  सकते  है  कि  जो  60  वर्ष
 से

 अधिक  की  आयु  के

 उनके  लिए  मतदान  कम्पलसरी  न  रखा  जाये  ।  इसमें  वाहनों  का  दुरुपयोग  भी  रुक

 आप  इसमें  यह  भी  विचार  करें  कि  कम्पलस  री  वोटिंग  में  किन-किन  को  कौन  सी  छूट  दी  जा

 सकतो  जहाँ  पर  एग्जम्पशन  दी  जाये  ।  आज  वोटरों  को  लाने  का  और  ले  जाने  का  जो

 सिला  चलता  है  वह  भी  खत्म  हो  जायेगा  ।

 इसके  साथ-साथ  आचार  संहिता  भी  बनाई  जानी  लेकिन  भाज  आचार  संहिता

 जब  चनाव  होते  तब  ही  बनाई  जाती  अगर  यह  आचार  संहिता  सभो  पार्टियां  मिलकर

 बनायें  तो  उचित  होगा  ।

 डी-लिमिटेशन  के  बारे  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  काफी  समय  बोत  चुका  इसलिए

 डो-लिमिटेशन  होना  बहुत  ही  आवश्यक  है  ।  आज  अनुसूचित  जातियों  और  जन  जातियों  की  बहुत

 सो  सोटें  इस  प्रकार  की  हैं  जो  कि  दूसरे  क्षेत्रों  की  जनसंख्या  से  कहीं  ज्यादा  पीछे  पड़  गई

 हमारे  यहां  बाड़मेर  में  सीवाना  की  सीट  उस  सीट  में  दूसरी  सीटों  के  मुकाबले  अनुसूचित

 जातियों  की  संख्या  काफी  बढ़  गई  है  और  वह  कांस्टीच्यूयेंसी  20  साल  से  लगातार  शेड्यूल्श  कास्ट

 की  भा  रही  इससे  लोगों  में  रोष  पैदा  होता  डिलिमिटेशन  के  बारे  में  जल्दी  से  जल्दी

 बिल  भ्रस्तुत  करके  निर्णय  लिया  जाना  चाहिए  ताकि  लोगों  में  व्याप्त  रोष  को  समाप्त  किया  जा

 सके  ।  वह  लोग  यह  नहीं  चाहते  कि  20  साल  से  वही  अनुसूचित  जाति  के  लोग  हम  पर  हावी

 वही  एम०  एल०  ए०  वही  एम«०  पी०  बनें  ।  इस  सम्बन्ध  में  दूसरोंकों  भी  अधिकार

 मिलना  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  सबन्ध  में  अवश्य  परिवतंन  किया  जाना

 चाहिये  !
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 अंत  में  मैं  श्री  डो०  एन०  रेडडी  द्वारा  प्रस्तृत  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 अनुवाद  |

 हो  दिनेश  गोस्वामी  :  समापति  श्री  रेड्डी  के  इस  संकल्प  से  सदन  में

 अच्छी  रुचि  उत्पन्न  हुई  जो  इस  बात  से  व्यक्त  होती  है  कि  इस  सदन  ने  चर्चा  का  समय  दो

 घंटे  और  बढ़ा  देने  का  निर्णय  किया  है  ।  यह  तो  स्वाभाविक  है  कि  निर्वाचन  सुधारों  को  चर्चा  में

 भारी  रुचि  क्‍योंकि  लोकतान्त्रिक  चुनावों  की  शुद्धता  एक  अच्छो  सरकार  को  अनिवायं  पूर्ति
 तथा  लोकतन्त्र  का  स्वस्थ  कृत्य  विभिन्‍न  सदस्यों  ने  अनेक  सुझाव  दिये  हैं  ।

 हम  असम  के  हैं  और  हमें  पिछले  निर्वाचनों  की  भांति  1983  के  चुनाव  में  भी

 विचित्र  अनुभव  हुआ  ओर  मैं  इसके  एक-दो  पहलुओं  की  ओर  कानून  मन्‍्त्री  वा  ध्यान  दिलाना

 चाहता  हूं  ताकि  इन  पर  पर्याप्त  ध्यान  दिया  जा  सके  ।

 1983  के  चुनाव  में  असम  की  जनता  ने  चुनाव  का  बहिष्कार  करने  का  निश्चय  किया

 था  जिसके  परिणामश्वरूप  ऐसे  भी  निर्वाचन  क्षेत्र  थे  जहां  70  हजार  वोटों  में  स ेकेवल  263  वोट

 प्राप्त  करके  एक  ]  या  एक  प्रतिशत  से  भी  कम  "03  प्रतिशत  अथवा  “05
 प्रतिशत  मत  प्राप्त  करके  निर्वाचित  होता  है  तो  क्या  यह  लोकतांत्रिक  प्रक्रिया  का  मखौल  नहीं

 हमने  अपनी  लोकतांत्रिक  प्रक्रिया  में  ओर  अपने  निर्वाचन  कानृन  में  यह  बात  लाई  है  कि
 यदि  कोई  उम्मीदवार  निश्चित  प्रतिशत  तक  वोट  प्राप्त  न  कर  सके  तो  वह  अपनी  जमानत  खो

 मैं  समझता  हूं  कि अब  समय  आ  गया  है  जब  कि  असम  में  1983  के  निर्वाचन  को  ध्यान

 में  रबबते  यहू  देखा  जाना  चाहिए  कि  चुनाव  जीतने  के  लिए  किसी  उम्मीदवार  को  न्यूनतम
 प्रतिशत  वोट  प्राप्त  होने  चाहिए  और  उसके  पश्चात्‌  वह  अपना  स्थान  संसद  में  अथवा  राज्य

 बिधान  सभा  में  ग्रहण  कर  सकता  है  ।

 निर्वाचन  आयुक्त  ने  सुझाव  दिया  है  कि  जहाँ  तक  निर्देलीय  उम्मीदवारों  का  सम्प्रन्ध
 जमानत  की  राशि  में  काफी  वृद्धि  होनी  चाहिए  |  इससे  कुछ  मामलों  में  बहुत  कठिनाई  पंदा  कर
 सकता  सौभाग्य  से  यह  उपबन्ध  कानून  नहीं  बन  नहीं  तो  यह  हमारे  लिये  असम  में
 पिछले  चुनाथों  में  वहुत  कठिनाई  पंदा  कर  सकता  था  ।  क्योंकि  हममें  से  वे  लोग  जो  असम  गण
 परिषद  को  टिकट  पर  लड़  रहे  थे  और  मेरा  विचार  है  कि  यू०  एम०  एफ»  को  निर्दलीय  के  रूप  में
 माना  गया  क्योंकि  ये  दो  दल  पंजीकृत  राजनोतिक  दल  नहीं  थे  ।  एक  पंजीकृत  राजनीतिक  दल
 बनने  के  लिए  चुनाव  लड़ना  पड़ता  है  ओर  न्यूनतम  प्रतिशत  बोट  प्राप्त  करने  होते  एक
 कृत  राजनोतिक  दल  भौर  एक  मान्यता  प्राप्त  राजनोतिक  दल  बनने  के  लिए  1  प्रतिशत  अथवा
 4  प्रतिशत  वोट  प्राप्त  करने  होते  तकनोकी  दृष्टि  से  हम  सभी  निर्देलोय  हैं  जिसके

 पंजाब  के  सम्बन्ध  में  अध्यादेश  पारित  किया  गया  ।  यदि  हमारे  दल  के  उम्मीदवार
 को  निर्वाचत  में  मार  डाला  जांता  तो  निर्वाचन  रह  नहीं  और  यदि  किसो  किसी  निर्देलीय
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 उम्मीदवार  की  जमानत  राशि  5000  र०  तक  बढ़ा  दी  जातो  जेसा  कि  निर्वाचन  आयोग  ने  सुज्ञाव
 दिया  तो  नवगठित  राजनीतिक  दल  के  उम्मीदवारों  ने  हममें  से  बहुत  लोगों  को  चुनाव  लड़ना

 ठिन  होता  ।  मेरे  विचार  में  माननोय  विधि  मन्त्री  महोदय  को  मामले  के  इस  पहलू  पर  भो  ध्यान
 देना  चाहिए  ।

 काबुली  महोदय  ने  अध्यक्ष  के  बारे  में  एक  सुझाव  दिया  एक  बात  को  ध्यान  में  रखते
 हुए  मेरे  विचार  उनके  सुझाव  पर  बहुत  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिये  और  वह  बात  यह
 है  कि  दल-बदल  कानून  के  अन्तगंत  अध्यक्ष  महोदय  ही  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  एक  सदस्य
 अभाग्य  हो  गया  है  अथवा  उसने  दल  बदल  लिया  है  या  नहीं  ।  इम  तथ्य  को  प्रभावपूर्ण  ढंग  से  लागू
 करने  के  लिए  अष्यक्ष  के  पद  को  दलगत  राजनीति  से  ऊपर  रखना  आवश्यक  मैं  नहों  जानता
 कि  हम  वास्तव  में  इस  तरह  की  परम्परा  शुरू  कर  सकते  हैं  जो  ब्रिटिश  हाऊस  आव  कामन्स  में

 प्रचलित  है  जिसके  अनुसार  किसी  भी  दल  से  चुना  गया  अध्यक्ष  अगले  चुनाव  के  बाद  भी  अध्यक्ष

 पद  पर  बना  रहता  चाहे  सत्तारूढ़  दल  चुनाव  हार  जाये  और  कोई  भी  प्रमुख  विपक्षी  दल

 अध्यक्ष  पद  के  लिए  चुनाव  नहों  जब  अध्यक्ष  स्वयं  प्रत्याशी  होता  मुझे  नहीं  मालूम
 कि  हम  इसे  शुरू  कर  सकते  हैं  या  नहीं  मेरे  विचार  में  एक  स्वस्थ  परम्परा  का  विकास

 होना  चाहिये  ।  ऐसे  दृष्टाँत  हैं  जहां  अध्यक्षों  ;)  मन्त्री  पद  दिये  गये  मेरे  विचार  में  जब  एक
 अध्यक्ष  को  मन्त्री  बना  दिया  जाता  है  तब  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  अध्यक्ष  प्रधानमन्त्री  के

 नियन्त्रण  में  और  इसलिए  इस  प्रकार  के  दुष्टांतों  को  ध्रमाप्त  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।  हम
 सभी  ने  विधान  सभा  विशेष  के  एक  अध्यक्ष  को  एक  दल  के  टिकट  पर  लोक  सभा  चुनाव  लड़ते
 देखा  है  ।  भध्यक्ष  का  अपने  अष्यक्ष  काल  के  दौरान  ही  एक  राजनीतिक  दल  द्वारा  अपने  प्रत्य,शी
 के  रूप  में  चुनाव  कर  लिया  गया  ।  इस  प्रकार  के  मामलों  में  विपक्ष  का  आशकित  होना  ठीक  ही
 है

 '*
 वह  कभी  भी  एक  स्वतन्त्र  उभ्मीदवार  नहीं  वह  पृर्णरूप  से  उस

 तिक  दल  के  नियन्त्रण  मैं  था  जिसने  उसे  टिकट  दिया  और  इसलिए  इस  सम्बन्ध  में  मेरे  विचार

 में  एक  स्वस्थ  परम्परा  का  विकास  किया  जाना  चाहिए  कि  जिस  क्षण  एक  व्यक्ति  संसद  या  विधान

 सभा  के  अध्यक्ष  का  पद  ग्रहण  करता  उसी  क्षण  उसे  सम्बन्धित  दल  से  त्यागपत्र  दे  देना

 और  उसके  हित  की  रक्षा  के  लिए  कुछ  किया  जाना  चाहिए  ।

 चुनाव  पर  होने  वाले  खर्चों  पर  आाते  हुए  लगभग  सभी  लोगों  द्वारा  इस  बात  का  जिक्र

 किया  जा  चूका  है  कि  हम  झूठ  बोलकर  या  संविधान  के  साथ  धोखा-घड़ी  करके  संसद  या  विधान

 सभा  में  आते  उदाहरण  के  तोर  पर  हम  असम  में  हुए  चुनाव  व्यय  को  लेते  असम  में  विधान

 सभा  चुनाव  व्यय  की  सोमा  30,000  रुपये  इस  बारे  में  मुख्य  चुनाव  आयुक्त  से  मेरी

 चीत  हुई  थी  ।  मैंने  उन्हें  बताया  कि  किराये-भाड़े  का  खचं  तथा  पैट्रोल  ख्े  कम  से  कम  600

 रुपये  प्रतिदिन  आयेगा  ।  यदि  मैं  अपने  विधान  सभा  चुनाव  के  लिये  दो  गाड़ियां  किराये  पर  लेता

 हूं  भौर  वे  25  दिन  तक  चलती  हैं  तो  30,000  रुपये  की  सीमा  को  पार  कर  जाता  कानून  ने
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 दिनेश

 एक  मौका  दिया  है  कि  दल  द्वारा  खचं  की  गई  राशि  णा  मित्रो  द्वारा  व््य  की  गई  राशि  या
 धियों  द्वारा  व्यय  की  गई  राशि  चुनाव  व्यय  की  सीमा  में  नहीं  आती  ।  इसने  चुनाव  व्यय  को

 सौमा  निर्धारण  के  उद्देश्य  को  पूर्ण  रूपेण  निष्फल  कर  दिया  जैसा  कि  मैंने  एक  पूर्व  चर्चा  में

 कहा  था  कि  अपराध  कानूत  का  उल्लंघन  करना  एक  दण्डनीय  अपराध  परन्तु  ऐसे  कानून  को

 बनाना  जिसका  कभी  पालन  हो  नहीं  किया  जा  सकता  यह  उससे  भी  बड़ा  अपराध  है  क्योंकि

 ऐसे  कानून  द्वारा  आप  एक  व्यक्ति  को  दण्डनोय  कार  करने  को  बाध्य  करते  यहां  तक  कि

 हम  यह  जानते  हैं  कि  चुनाव  व्यव  की  सीमा  में  चुनाव  लड़ना  सम्भव  नहीं  है  ।

 प्रथमतः  मेरा  है  कि  चुताव  व्यय  की  एक  यथार्थवादी  सीमा  होनी
 उस  सोमा  में  दल  द्वारा  या  अन्य  लोगों  द्वारा  किया  गया  खर्च  शामिल  किया  जाना
 प्रत्याशी  के  चुनाव  के  सम्बन्ध  किये  गये  कुल  व्यय  को  चुनाव  व्यय  की  सीमा  में  शामिल  किया
 जाना

 मैं  बहुत  खुश  हूं  कि  प्रधानमन्त्री  महोदय  ने  एक  सुझाव  दिया  है  कि  दल  के  खर्चों  की  एक
 लेखा-परीक्षा  होनो  चाहिए  |  वास्तव  में  इस  सम्बन्ध  चुनाव  आयोग  भी  अपनी  दूसरी  वाषिक

 रिपोर्ट  में  कई  सुझाव  दे  चुका  है  भर  मेरे  विचार  में  सरकार  को  इन  पहलुओं  पर  गम्भीर  रूप  प्रे

 विचार  करना  चुनाव  आयोग  की  तीसरी  वाधिक  रिपोर्ट  में  तौन  या  चार  सुझाव  हैं
 जिनका  में  यहां  जिक्र  कर  रहा  हुं  ।  प्रथम  सुझाव  यह  है  कि  राजनंतिक  दल  दस  हजार  से  अधिक
 स्वैच्छिक  योगदान  का  हिसाब-किताब  रखे  शोर  इनके  खातों  की  लेखा  परीक्षा  धारा  288  की

 घारा  (2)  के  नोचे  दी  गई  व्याख्या  में  परिभाषित  लेखाकार  द्वारा  की  जाये  ।

 मेरे  विचार  में  यह  सुझाव  कुछ  हृद  तक  हमारो  चुनाव  प्रक्रिया  में  व्याप्त  बुराईयों  के  एक

 पहलू  यानि  आधुनिक  प्रजातन्त्र  प्रक्रिया  में  धन  शक्ति  के  प्रभाव  को  दूर  करेगा  ।  आपने  भो  इसका

 उल्लेख  क्रिया  है  और  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  दिशा  में  कुछ  कदम  उठाये  जायेंगे  ।  दूसरा  पहलू
 निःसन्देह  चुनाव  प्रक्रिया  के  दौरान  शारीरिक  ताकत  के  प्रयोग  को  दूर  करना  है  ।  कुछ  राज्यों  में
 मतदान  केन्द्रों  पर  कब्जा  करदा  आम  बात  है  यदहापि  भाग्यवश  हमारे  क्षेत्र  में  इस  विधि  से  लोग
 अनभिज्ञ  और  मतदान  केन्द्रों  पर  कब्जा  करने  के  विषय  में  चुनाव  आयोग  ने  अपनो  दूसरी
 वाधिक  रिपोर्ट  में  एक  विशेष  बात  वा  उल्लेख  किया  है  ।  वे  कहते  हैं  :

 यह  बात  सत्य  है  कि  कुछ  मतदान  केन्द्रों  पर  भी  कब्जा  किया  जाता  है  तो

 चुनाव  आयोग  को  पूरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में मतदान  रह  करने  को  अधिकार  होना  चाहिये
 और  समस्त  निर्वाचन  क्षेत्र  में  मतदान  कराने  का  आदेश  जो  प्रत्याशी

 दान  केन्द्रों  पर  कब्जा  करने  के  लिए  जिम्मेदार  पाये  जायेंगे  उनको  6  साल  तक  चुनाव
 लड़ने  के  लिए  अयोग्य  घोषित  कर  दिया  जायेगा  ।”

 मैं  नहीं  जानता  तथा  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  इनमें  से  कुछ  सुझावों  को  संविधि  में
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 शामिल  क्‍यों  नहीं  किया  जा  सकता  क्योकि  मुझे  विश्वास  है  कि  जहाँ  तक  कुछ  उपायों  का  सम्बन्ध
 है  तो  ऐसे  विरोधी  पक्ष  अथवा  प्रमुख  राजनैतिक  दलो  में  वैचारिक  सहमति  होगी  ।

 इस  सन्दर्भ  में  चुनाव  आयोग  ने  भी  सुझाव  दिया  है  कि  पर्येवेक्षकों  को  कुछ  वैधानिक
 अधिकार  दिये  जाने  चाहियें  बयोंकि  वैधानिक  अधिकारों  के  बिना  पर्यवेक्षक  तत्काल  स्वतन्त्र  निर्णय

 नहीं  ले  सकते  ओर  चुनावों  के  दौरान  एक  परयत्रेक्षक  के  लिए  एक  दूरस्थ  स्थान  से  केन्द्रीय
 राजधानो  में  जाना  या  इस  अवेधता  या  इस  अन्यमितदा  को  दूर  करने  या  इसका  कुछ  उपाय
 करने  के  लिए  चुनाव  अयुक्त  की  स्वीकृति  के  लिए  संदेश  भेजना  सम्भव  नहीं  है  ।  मेरा  विचार  है
 कि  पयंवेक्षकों  को  यह  वेघानिक  अधिकार  सीमाओं  के  भीतर  ही  दिया  जाना  चाहिए  यानि  कुछ
 मामलों  में  परयवेक्षकों  को  तत्काल  निर्णय  लेने  का  अधिकार  दिया  जाना  चाहिए  जो  मेरे  विचार  में

 चुनाव  प्रक्रिया  की  कुछ  बुराइयों  को  दूर

 जहाँ  तक  प्रचार  माध्यमों  का  सम्बन्ध  जेसा  कि  आपने  घन्टी  बजादी  मैं  इस  बात  का
 सरकारी  तोर  पर  उल्लेख  करते  हुये  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।  जहाँ  तक  माध्यमों  का  संबन्ध

 आयोग  हारा  बहुत  से  सुझाव  दिये  गये  हैं  जिन  पर  विचार  किया  जाना  श्रौर  इस
 सन्दर्भ  में  मेरा  विचार  है  कि  सरकार  को  इलेक्ट्रोमिक  मतदान  मशीन  आरम्भ  फ़रने  के  बारे  में

 गम्भौ  रतापूवंक  विचार  करना  यदि  मैं  गलत  नहीं  हूं  केरल  में  सफल  परीक्षण  किया
 गया  था--परन्तु  आखिरकार  सर्वोच्च  न्यायाखय  ने  इसके  प्रयोग  के  लिए  मना  कर  दिया  क्योंकि

 आव  द  पीपुल्स  एक्टਂ  इलेक्ट्रोनिक  मशीन  द्वारा  मतदान  की  स्वीकृति  नहीं
 मेरे  विचार  में  एक  संविधान  संशोधन  इसका  हल  कर  देगा  ओर  इसे  साथ  ही  शारीरिक  बल  के
 प्रयोग  सहित  अधिकतर  बुराईयों  को  दूर  कर  दिया  जायेगा  ।  यदि  मशीनों  का  प्रयोग  पूरे  देश  में
 सम्भव  नहों  है  तो  आने  वाले  कुछ  उपचुनावों  में  तो  इनका  प्रयोग  किया  जाना
 निक  मशीन  के  प्रयोग  के  लिए  निसन्देह  ही  कानून  को  बदलना  आवश्यक  होगा  ।  और  कानून  को
 बदलने  के  लिए  यह  हमारे  लिए  उचित  समय  है  ।

 जो  मैं  अन्तिम  बात  कहना  चाहता  हूं  वह  परिसोमन  से  सम्बन्धित  सातवें  दशक  में

 हमने  एक  सर्वधानिक  संशोधन  किया  था  कि  जनसंख्या  समस्या  के  कारण  और  किसी  एक  राज्य  में

 जनसंख्या  वृद्धि  के  वाबजूद  भी  सन्‌  2000  तक  सीटों  की  संख्या  नहीं  बढ़ाई  जायेगी  और  न  ही
 परिप्तीमन  किया  जायेगा  ।  सातवें  दशक  के  परिसीमन  पर  आधारित  यहां  पर  कुछ  ऐसे  निर्वाचन

 क्षेत्र  ह ैजहां  22  या  23  प्रतिशत  जनसंख्या  अनुसूचित  जातियों  एवं  जन  जातियों  की  हैं  भोर

 जिनको  अब  आरक्षित  निर्वाचन-क्ष त्र समझा  जाता  इस  निर्वाचन  क्षत्रों  का  परिसीमन
 करने  के  लिए  संविधान  में  शंसोधन  करने  के  लिए  यह  उचित  समय  किसी  भी  जगह  ऐसे
 निर्वाचन  क्षेत्रों  मे ंसाधारण  जनसंख्या  70  प्रतिशत  से  अधिक  होटी  है  ओर  इस  प्रकार  उनके  पास  ,

 अपनी  पसरद  का  सदस्य  चुनने  का  अधिकार  नहीं  रहता  ।  किन्तु  इसके  अनुसूचित
 जातियों  और  जन  तातियों  के  लिए  भी  इससे  समस्याएं  उत्पन्न  हो  जाती  क्योंकि  कुछ  दूसरे
 निर्वाचन  क्षेत्रों  में  इन  जातियों  को  जनसंख्या  का  प्रतिशत  बढ़कर  अब  तक  25  से  27  तक  हो

 331



 चुनाव  सुधारों  संबंधी  संकल्प  11  1986

 दिनेश

 हो  गया  यद्यपि  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  के  इन  लोगों  को  एक  आरक्षित  निर्वाचन

 क्षेत्र  से अपने  प्रतिनिधि  भेजने  का  नैतिक  ओर  वेघानिक  अधिकार  है  लेकिन  अब  वे  सन्‌  2000

 तक  ऐसा  नहीं  कर  सब:ते  ।  मेरा  विचार  है  कि  सीटों  की  संख्या  बढ़ाये  बिना  ही  परिसीमन  को  पूर्व

 प्रणाली  लगू  की  जानो  चाहिये  ।  सीटों  की  संख्या  उतनी  ही  रखी  जा  सकती  अगले  चुनावों
 से  पहले  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  परिसीमन  किया  जा  सकता  चुनाव  आयोग  ने  यह  एक  उत्तम

 सुझाव  दिया  मेरा  विचार  है  कि  सरकार  को  भो  इसका  समर्थन  करना  किसी  भी

 सन्दर्भ  यह  जानते  हुये  कि  मानव  दक्षता  को  कोई  सीमा  नहीं  चाहे  क॑ंसे  भी  सुधार

 उनको  विफल  करने  के  लिए  हमेशा  सफलतापूर्ण  प्रयास  किये  जाते  हैं  ।  इस  प्रकार  चुनाव  सुधार

 एक  निरन्तर  प्रयोग  किन्तु  मेरा  विश्वास  है  कि  चुनाव  आंयोग  ने  स्पष्टतया  कुछ  अच्छे  सुझाव

 दिये  हैं  और  राजनैतिक  दलों  तथा  कुछ  गैर-सरकारी  संगठनों  ने  भी  अच्छे  सुझाव  पेश  किये

 यह  उचित  समय  है  कि  सरकार  विरोधियों  तथा  मुख्य  राजनैतिक  दलो  से  परामश  करके  उन  सभो

 सुझावों  को  कानून  का  रूप  दें

 श्रीमती  कृष्णा  साहो  :  सभापति  इस  विषय  पर  हम  अपनी  भावनाएं
 व्यक्त  करने  का  प्रयास  कर  रहे  इससे  सभी  सहमत  होंगे  कि  चुनाव  की  प्रक्रिया  सरल  होनी

 जनता  का  उममें  विश्वास  होना  चाहिए  ओर  भ्रष्टाचार  उसमें  नहीं  होना  कोई

 झो  इस  विचार  से  अलग  नहीं  हो  सकता  लेकिन  सभापति  मभी  कुछ  देर  पहले  प्रतिपक्ष  के

 हमारे  एक  सदस्थ  जब  बोल  रहे  तो  उन्होंने  कहा  कि  चुनाव  के  समय  सत्तारूढ़  पार्टी  के  लोग

 पावर  का  इस्तेमाल  करते  घन  का  इस्तेमाल  करते  हैं  और  जबरदस्तो  बूथ  कंप्चर  करते  ।  मैं
 सिर्फ  इतना  ही  याद  दिलाना  चाहती  हूं  कि  भारतीय  संविधान  दुनिया  के  श्रेष्ठतम  संविधानों  में

 है  ओर  उसी  के  तहत  चुनाव  की  प्रक्रिया  भी  अपनाई  गई  आठ  आंम  चुनाव  समाप्त  हो  गए
 हैं  और  आम  लोगों  ने  देखा  होगा  कि  वे  बहुत  ही  सफल  साब्ति  हुए  सत्ता  का  परिवतंन  बहुत
 शान्तिपूर्ण  ढंग  से  हुआ  है  ओर  केन्द्र  में  स्थाई  शासन  कायम  रहा  फिर  भी  श्रेष्ठतम  सामाजिक
 व्यवस्था  चलाने  के  अनुरूप  जो  प्रक्रिया  अपनाई  उसमें  अगर  किसी  प्रकार  की  कमी  है  या
 उसमें  हम  पूर्ण  रूप  से  सफल  नहीं  हो  सके  तो  यह  दोष  संविधान  का  नहीं  यह  दोष  व्यक्ति
 का  यद्द  दोष  नेतिकता  का  अनुशारान  में  जो  कमी  हो  रही  उसका  है  ओर  इसके
 न्‍्वयन  का  है  ।  नेताओं  और  जनता  की  जो  राजनौतिक  इच्छा  शक्ति  है  या  जो  आचरण  उस  में
 परिवर्तन  करने  को  जरूरत  है  क्योंकि  यह  व्यवस्था  को  तोड़-मरोड़  कर  रख  देती  यह  दोष
 हमारी  जो  चुनाव  की  प्रक्रिया  अपनाई  गई  उस  का  नहीं  काला  मतदान  केन्द्रों  पर

 जब रदस्ती  कानून  के  साथ  कदाचार  को  समाप्त  करना  चाहिए  इस  से  कोई  इन्कार  नहीं
 कर  सकता  लेकिन  अभी  कभो  कुछ  दिन  पहले  जब  चुनाव  हुआ  था  बोलपुर  जो  बेस्ट  बंगाल  में

 तो  वहूं  के  बारे  में  चर्चा  नहीं  चली  कि  वहां  क्‍या  क्‍या  अत्याचार  क्या  कदाचार  हुए
 ओर  कंसे  वृथ  कंयचरिंग  की  बिहार  में  क्‍या  हुआ  जहां  से  शहाबुद्दीन  साहब  जोत  कर  बाए
 हैं  ।  ००
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 डा०  सुधोर  राय  :  मतदान  केन्द्रों  पर  कब्जा  बिहार  पे  शुरू  हुआ  है  ।

 श्रोसतो  कृष्णा  साहो  :  बात  तो  बरावर  को  बात  कीजिए  जब  उधर  बेठते  हैं  तो
 आपके  खुल  जाते  हैं  भौर  जब  यहाँ  आकर  बैठे  तो  बिल्कुल  बन्द  थे  ओर
 अपको  कुछ  नहीं  दीखता  था  और  उस  समय  कोई  खरावो  नजर  नहीं  आती  मैं  आप  से

 यही  अनुरोध  करना  चाहती  हूं  कि  आप  निष्पक्ष  होकर  हृदय  पर  हाथ  रख  कर  सोचिये
 कि  आप  क्या  बोल  रहे  क्‍यों  बोल  रहे  हैं  ओोर  किस  परिस्थिति  में  बोल  रहे  हैं  लेकिन  जब  अप

 ऐसा  नहीं  करते  हमें  दुःख  होता  व्यवस्था  व्यक्ति  बुरे  होते  तो  आपको  अपने
 विवेक  से  सोचना  चाहिए  कि  क्‍या  करना  चाहिए  ।  मैं  समझती  हूं  कि  स्वभात्र  भौर

 स्वरूप  के  अनुरूप  निर्भित  ब्यवस्था  को  बार-बार  तोड़ने  के  बजाए  ब्यक्ति  में  सुधार  करना  चाहिए
 ओर  इसी  चीज  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमारे  प्रधान  श्री  राजीव  एन्टो  डिफेक्‍्शन

 बिल  लाए  हैं  ।  आप  सभी  लोग  तो  बहुत  कुछ  कहते  रहे  बहुत  अर्से  से  यह  चर्चा  चलाने  आ  रहे
 हैं  ।  यह  काम  हुआ  तो  तब  हुआ  जब  भ्रौ  राजीव  गाँधी  प्रधान  मन्त्री  डनकी  कथनी  और

 करनी  में  भेद  नहीं  हुआ  ।  उन्होंने  दिखा  दिया  कि  एक  व्यक्ति  की  राजनीतिक  सिद्धाँत  पर  कंसे

 चलना  चाहिए  ओर  लोग  अनुशासन  में  कंसे  रह  सकते  नहीं  तो  क्या  होता  था  कि  रात  भर  में

 लोगों  के  बिचार  बदल  जाते  थे  ।  राजनीति  में  सिद्धान्त  से अलग  होकर  नहीं  चल  राजनीति

 में  सिद्धान्त  को  महिमा  का  प्रवेश  हुआ  ।  इसके  प्रवेश  से  लोगों  में  एक  विश्वास  फिर  से  जागृत
 हुआ  ।  पहले  वे  किसी  के  प्रभाव  से  रात  भर  में  बदल  जाते  साधारण  मतदाता  या  राजनीति  का

 ब्यक्ति  भो  भ्रष्ट  हो  जाता  था  ।  पर  अब  पार्टी  के  प्रति  वफादारी  की  भावना  लोगों  में  जगी  न

 कि  एक  व्यक्ति  में  ।

 राजनीतिक  शक्षित  और  प्रशासनिक  अधिकार  के  दुरुपयोग  की  बात  कही  यह  कोई

 नई  बात  नहीं  इसको  आज  हो  नहीं  बल्कि  बहुत  दिनों  से  लोग  कहते  आ  रहे  हैं  ।  प्रथम  चुनाव
 के  समय  तो  स्थिति  ठौक  थी  ।  उस  चुनाव  के  बाद  से  इस  पर  चर्चा  चलने  लगी  कि  सत्ता

 घन  का  दुरुपयोग  किया  जाता  लाठी  का  प्रयोग  किया  जाता  है|  यह  बात  भ्रभी  के  संदर्भ  में

 कुछ  ठीक  हो  सकती  है  ।  लेकिन  टूपरे  चुनावों  के  समय  से  लोग  कहते  रहे  हैं  कि  चुनावों  में  काले
 घन  का  इस्तेमाल  किया  जाता  फिर  चुनावों  में  विदेशी  मुद्रा  की  खर्च  करने  की  बात  उठी  ओर

 कहा  गया  कि  विदेशी  मुद्रा  से  लोगों  को  खरीदा  जांता  है  और  इससे  हमारी  राष्ट्रीय  एकता  और
 नेतिकता  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़  रहा  इस  पर  मन्त्री  महोदय  को  सोचना  होगा  ।

 मैं  एक  छोटी-सी  बात  आपको  याद  दिलाना  चाहती  जब  आपातकालीन  भोषणा  की

 गई  तो  इसके  पहले  भौर  बाद  में  देश  में  बड़ा  बावेला  मचा  हुआ  था  ओर  यह  कहा  जा  रहा
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 श्रीमती  कृष्णा

 था  कि  चुनाव  प्रक्रिया  में  सुधार  होना  ये  लोग  गलत  तरीके  से  चुनीव  करा  कर

 आए  हैं  ।

 उस  समय  जन-प्रतिनिधियों  की  वापसी  की  माँग  भी  की  गईं  ।  मुझको  अच्छी  तरह  से

 याद  मैं  सिफे  एक  छोटा-सा  उदाहरण  देना  चाहती  हूं  ।  जन-प्रतिनिधियों  की  वापसी  की  मांग

 पहले  भी  को  गई  परन्तु  जब  ये  सत्ता  में  आये  तो  इन्होंने  अपने  घोषणा-पत्र  में  इस  बात  को

 रखा  था  ।  लेकिन  सत्ता  में  आने  के  बाद  उसको  क्िर्यान्वित  नहीं  देश  में  कुछ  विरोधी

 शाजनीतिक  पार्टियों  का  सम्मिलित  आन्दोलन  चला  था  और  वे  पार्टियां  कांग्रेस  पार्टी  के  विरुद्ध

 एकजुट  हो  गई  थीं  ।  देश  के  चार  प्रमुख  दलों  ने  मिलकर  जनता  पार्टी  का  निर्माण  किया  और

 उसमें  एक  घोषणा  पत्र  तैयार  कर  प्रचारित  किया  |  उसमें  था  कि  प्रधान  मन्त्री  के असोमित

 कारों  ओर  सुविधाओं  पर  अंकुश  लगाया  जन-प्रतिनिधियों  की  बापसी  का  कानून  लाया

 जायेगा  ।  लेकिन  सत्ता  में  आते  ही  ये  लोग  उन  बातों  को  भूल  गये  ।  इन्होंने  पेनशन  की  समाप्ति  की

 घोषणा  भी  कौ  बाद  में  उसको  चर्चा  करना  भी  छोड़  दिया  ।

 एक  बात  इन्होंने  भोर  कही  थी  कि  राष्ट्रपति  ओर  प्रधान  मन्त्री  को  बड़े-बड़े  आलीशान
 बंगलों  में  नहीं  रहनो  बल्कि  उन्हें  सादगी  से  रहना  चाहिए  ।  ऐसी  बहुत  सारी  बातें  इन्होंने
 घोषणा  पत्र  में  दी  थीं  जिनको  सत्ता  में  आने  के  बाद  ये  लोग  भूल  बहुत  हंगामे  के  बाद  ये

 एक  विधेयक  लाये  और  मगरमच्छ  के  आंसू  बहाते  हुए  लाये  ।  लेकिन  वह  विधेयक  भी  पारित  नहीं
 करा  सका  ।  28  1978  में  जब  श्री  शान्ति  भूषण  विधि  मन्‍्त्री  थे  तो  उन्होंने  कहा  था
 कि  चुनाव  प्रक्रिया  में  संशोधन  की  आवश्यकता  हैं  ।  लेकिन  वह  चीज  मन्त्रिमन्डल  से  स्वीकृत  नहीं
 हुई  ।  जयप्रकाश  नारायण  जी  के  नेतृत्व  में  बहुत  कमेटियां  बहुत  सी  कमेटियां  पार्टी  की  ओर
 से  भी  लेकिन  कुछ  भी  १रिवतेन  न  हो  सका  ।  उस  समय  इन  सारी  बातों  को  वे  भूल  गए
 ओर  आज  फिर  इन  बातों  की  चर्चा  करते  इसमें  कोई  दो  मत  नहीं  हैं  कि  सुधार  होना
 इस  बारे  में  मेरे  भो  कुछ  सुझाव  उनमें  से  एक  सुझाव  यह  है  कि  चुनाव  में  आयु  20  वर्ष  से
 कम  की  नहीं  होनो  यह  मेरा  व्यक्तिगत  सुझाव  है  ।

 (  व्यवधान  )

 20-21  वर्ष  आयु  होनी  18-19  वर्ष  से  हम  सहमत  नहीं  इसी  तरह  से
 अधिकतक  आयु  भी  निश्चित  होनी  60  साल  के  बाद  चुनाव  लड़ना  चाहिए  या  नहीं  लड़ना

 इस  पर  भी  विचार  होना  चाहिए  ।

 थो  हरीश  रावत  :  60  साल  वालों  ने  क्या  बिगाड़ा  है  ?

 झोमतो  कृष्णा  साही  :  बिगाड़ा  कुछ  नहीं  मेरा  विचार  है  और  में  भी  तो  उसमें  भा  सकतो
 यह  केवल  दूसरों  के  लिए  हो  नहीं  मैं--कभी  60  साल  को  होऊंगी  ऐसा  तो  नहीं  हो

 सपता  ।
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 दूसरी  बात  शिक्षा  के  बारे  में  सरटेन  क्वालिफिकेशन  का  निर्धारण  भी  होना
 कुछ  क्वालिफिकेशन  को  भी  जरूरत  है  ।  भाज  के  संदर्भ  में  जब  समाज  बदल  गया  समस्याओं  में
 परिवतंन  हो  गया  भाज  विज्ञान  और  साइंस  के  युग  में  हम  आगे  बढ़  रहे  जब  सबकी
 क्षाएं  और  इच्छाएं  जागृत  हो  गई  हैं  और  हर  तरह  से  लोग  चाहते  हैं  कि  राष्ट्रीय  मुद्‌दों  पर  हम
 अपने  विचार  व्यक्त  करे  और  बड़ी-बड़ो  जगह  देश-विदेश  की  बातें  होती  हैं  तो उस  समय  ज्ञान  की

 बहुत  जरुरत  होती  इसलिए  मेरा  ऐसा  विचार  है  कि  सिफं  अक्षर  ज्ञान  तक  ही  नहीं  रहना
 बल्कि  कुछ  और  भी  सरटेन  योग्यता  का  निर्धारण  बहुत  आवश्यक

 |

 तोसरी  बात  यह  है  कि  जो  48  घंटे  चुनाव  के  पहले  पब्लिक  मीटिग्स  पर  पाबंदी
 लगाई  जाती  है  मेरा  कहना  है  कि  इस  अवधि  को  कुछ  और  बढ़ा  दिया  इससे  पँसा  कुछ  कम  .
 खर्च  होगा  ।

 4.28  स>०्प०

 सोसनाथ  रथ  पोठासौन

 4  दिन  पहले  से  शांति  रहे  तो  कम  से  कम  मतदान  के  दिन  विशेष  शांति  चारों  तरफ

 हलचल  कम  हो  जाएगी  ।

 मेरा  ऐसा  विचार  है  कि  इससे  शान्ति  श्रधिक  अगर  दो  विन  का  समय  ओर

 बढ़ा  दिया  चौथा  सुझाव  यह  हैं  कि  छोटी-छोटी  पार्टियों  का  प्रतिशत  निश्चित  होना  चाहिए
 कि  उनका  कितने  राज्यों  में  कितना  प्रतिशत  ऐसा  होना  चाहिए  कि  अगर  5-7  राज्यों  में  कम  में

 वह  पार्टी  है  तो  उस  पार्टी  को  चुनाव  लड़ने  का  अधिकार  नहीं  होना  चाहिए  और  40  प्रतिशत
 स्थान  महिलाभों  को  सिलने  चाहिए  ।  आबादी  के  अनुसार  तो  50  प्रतिशत  की  मांग  करनी  चाहिए

 लेकिन  हम  40  दी  मांग  रहे  इस  तरह  से  हम  काफी  रीजनेबेल  40

 प्रतिशत  ही  कह  रहे  ये  स५  को  मिलने  चाहिए  इसी  तरह  से  जो  स्पो्ट समन
 साहित्यकार  या  दशनिक  ऐसे  लोगों  का  विशेष  प्रावधान  रहना  चाहिए  ।  सांप्रदायिक

 पार्थियों  पर  तो  एकदम  से  प्रतिबंध  लगना  चाहिए  ।  जो  भी  सांप्रदायिक  पार्टियां  उन  पर  एकदम

 प्रतिबंध  लगाना  चाहिए  ।  )

 जिस  तरह  से  भी  लेकिन  मेरा  कहना  यह  है  कि  सांप्रदायिक  प्राियों  पक  एकदम

 बन्ध  लगाया  जाए  |  इसी  तरह से  प्रत्येक  व्यक्ति  को  वोट  डालना  यह  कंपलसरी  किया  जाना

 टी  वी  ओर  रेडियो  पर  जो  भी  केंडिडेट  उनको  5-6  घाषण  देने  होंगे  मोर  लिखित

 भाषण  नहीं  देना  ताकि  लोग  जान  सके  कि  उनका  होने  वाला  प्रतिनिधि  बोल  सकता

 टी  बी  और  रेडियो  पर  हर  एक  पार्टी  के  लोगों  को  समय  दिया  जाना  चाहिए  ।  घोषणापत्र  तो  पार्टी

 का  होता  इससे  उनका  गुगात्मक  परिचय  होगा  व्यक्तित्व  का  परिचय  होगा  और

 कम  से  कम  जनता  जानेगी  कि  हमारा  प्रतिनिधि  गू  गा  नहीं  कह  कुछ  बोल  सकता  केवल  अंगूठे
 का  निशान  लगाकर  नहीं  आाता  है  ।
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 श्रीमती  विश्ञावतों  चतुवंदी  जनवाणी  बी  तर  ह  सट्च्थ्यू  नही  होना  चाहिए  ?

 झोमती  कृष्णा  साही  :  जनवाणी  को  तरह  नहीं  होना  मैं  यह  भी  कहना
 जाहती  हूं  कि आइडिएटिटी  काडे  जरूर  होना  चाहिए  |  इससे  कया  होगा  जाली  वोट  का  जो
 तमाशा  होता  उत्त  पर  पाबंदी  इसलिये  आइडिएटिटी  बाड़  होना  चाहिए  |  विधा  सभा

 ओर  संसद  का  चुनाव  साथ  ही  साथ  होना  चाहिये  ।  एक  चीज  मैं  ओर  बहना  चाहती  हूं  जंसा  कि

 हमारे  वृद्धि  चन्द्र  जन  साहब  ने  कहा  कि  जो  चलने-फिरने  के  लायक  नहीं  हैं  ओर  इनवेलिड  हैं  उनके

 लिए  कंपलसरी  मतदान  में  अपवाद  होना  चाहिए  ।  आचार-संहिता  भी  जरूरी  है  इसके  बयोकि

 जनता  भी  यही  चाहती  अगर  कोई  वंसे  व्यक्ति  चुनकर  आ  जाते  हैं  जिनके  आचरण  के  ऊपर

 कंट्रोवर्सी  रहती  है  या  जो  विवादास्पद  होते  उससे  राजनीतिक  जीवन  की  छवि  बिगड़ती  है  ।

 सबसे  अधिक  आवश्यकता  यह  है  कि  बीस  वर्षों  से  जो  डी-लिमिटेशन  नहीं  हुआ  वह  होना

 चाहिये  ।  मैं  मन्त्री  जी  का  ध्यान  आक्रुष्ट  करना  चाहती  लेकिन  वे  तो  सुन  ही  नहीं  हैं***

 )

 सभापति  महोदय  :  मन्‍्त्री  माननीय  सदस्या  परिसोमन  समिति  के  बारे  में  एक

 विशेष  बात  कह  रही  हैं  ।

 विधि  तथा  न्याय  मन्त्रालय  में  राज्य  भन्त्री  एस०आर०  :  मैने  आपको  बात

 नोट  कर  लो  है  ।

 शोमतो  कृष्णा  साही  :  मेरा  यह  कहना  है  कि  विधान  सभा  ओर  संसद  का  चुनाव  साथ-साथ

 होना  चाहिये  ताकि  खर्चा  कम  हो

 भ्रो  एच०आर०  भारद्वाज  :  मैंने  सब  प्वाइंट  लिख  लिये  हैं  ।

 शौमतो  कृष्णा  साही  :  अन्त  में  यही  कहना  चाहती  हूं  कि  मन्त्री  जी  जब  इसके  ऊपर  विचार
 करेंगे  और  फिर  सदन  में  अपनी  भोर  विभाग  की  ओर  से  या  भारत  सरकार  की  ओर  से  जय

 सुझाव  लायेंगे  तो  उस  समय  इस  बात  का  ध्यान  रखेंगे  कि  हम  लोगों  को  यानी  महिलाओं  को  40
 प्रतिशत  स्थान

 थ्रो  श्रीहरि  राव  सभापति  निर्वाचक  सुधारों  का  वायदा

 बहुत  पहले  किया  गया  किन्तु  राष्ट्रपति  द्वारा  1985  में  संयुक्त  अधिवेशन  के  दौरान  अपने
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 अधिभाषण  में  सुधारों  को  शोध्र  हो  प्रस्तुत  किये  जाने  का  उल्लेख  किये  जाने  के  बावजूद  सरकार
 ऐसा  करने  में  देरी  कर  रही  है  ।

 दल-बदल  विरोधी  विधेयक  जो  काफो  समय  से  लंबित  पड़ा  था  गत  वर्ष  बिना  किसी  देरी  के

 पेश  किया  गया  ।  हमें  भाशा  है  दूसरे  सुधार  भी  तुरन्त  ही  पेश  किए  जायेंगे  ।

 भारत  में  हर  जगह  तत॑मान  चुनाव  प्रणाली  जाति  और  सांप्रदायिकता  की  राजनीति  पर
 निर्भर  चुनाव  आयोग  ने  कहा  है  कि  पिछले  दस  सालों  से  हर  चुनाव  के  बाद  अनियमिततायें  बढ़

 रहो  लोकतम्त्र  को  घन-शक्ति  से  बचाना  हमारा  फर्ज  अब  सिर्फ  घनी  व्यक्ति  ही  चुनावों  में

 हिस्सा  ले  सऊते  है  ।

 जिन  दूसरी  बुराइयों  का  पता  लगाया  गया  है  वे  इस  प्रकार  (1)  (2)
 शारीरिक  बल  ओर  (3)  शक्ति  ओर  प्रचार  माध्यमों  का  बुरुपयोग  ।

 मैं  सदन  का  अधिक  समय  नहीं  लेता  चाहता  क्योंकि  कई  सदस्य  इस  विषय  के  बारे  विस्तार
 से  बता  चुके  हैं  ।  वर्तमान  नीति  को  ठोक  करने  के  लिए  मैं  कुछ  उपाय  खसुझाना
 चाहता

 (1)  संसद  और  विधान  सभाओं  के  चुनाव  साथ-साथ  करवाये  जाने  चाहियें  क्योंकि  इससे
 देश  का  बहुत  धन  और  समय  बच  जायेगा  ।

 (2)  दल  से  सम्बन्धित  प्रत्याशीयों  को  प्रचार  माध्यमों  में  जेसे  दृरदर्शन  और  आकाशवाणी

 पर  समान  अवसर  प्रदान  किये  जाने  चाहिये  .।

 (3)  चुनावों  में  भाग  लेने  वाले  प्रत्याशी  के  लिए  न्यूनत्तम  शैक्षणिक  योग्यता  भी  भपेक्षित

 है  ।  यदि  आवश्यक  हो  तो  संविधान  में  भी  सुधार  किया  जा  सकता  सरकारी  कमंचारियों  को

 विधायकों  तथा  राज्य  सभा  के  सदस्यों  के  रूप  में  नामजद  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  निर्वाचन  व्यय

 सरकार  द्वारा  वहन  किया  जाना  किसी  भी  निदेलीय  उम्मीदवार  को  लड़ने  को

 अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  क्‍योंकि  मतदाताओं  के  लिए  तथा  चुनाव  आयोग  के  लिए  भी  यह

 एक  बहुत  बड़ी  समस्या  ओर  सरदरद्द  बन  जाता  उम्मीदवार  हमेशा  सिफे  दलों  से  ही  सम्बन्धित

 होने  चुनाव  आयोग  को  पूरी  शकिःयां  प्रदान  की  जानी  चाहियें  और  आयोग  के  ये  तीन

 भी  सदस्य  होने  चाहियें  सर्वोच्च  न्यायालय  के  मुख्य  मौर  लोक  सभा

 तथा  राज्य  सभा  में  प्रधान  विरोधी  दल  के  नेता  ।  उम्मं:दवार  को  जीतने  के  लिए  न्यूनतम  प्रतिशत

 मत  प्राप्त  करने  चाहिए  ।

 सबसे  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  मतदाताओं  को  फोटो  सहित  पहचान  पत्र  देने

 यह  सिफ  चुनावों  के  दौरान  ही  उपयोगी  नहों  होगा  बल्कि  देश  भर  में  उपभोक्ताओं  को  अ,वश्यक

 वस्तुओं  को  आपूर्ति  के  लिए  भी  उपयोगी  होगा  ।  दूरस्थ  क्षेत्रों  में  कमजोर  वर्गों  क ेलिए  चलते-फिरते
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 श्रोौहरि

 मतदान  केन्द्रों  का  प्रबन्ध  किया  जाना  चाहिए  ।  मतवान  केन्द्रों  पर  कब्जे  ओर  धाँघले  बाजी  के  लिए
 कानून  के  तहत  विद्यमान  पर्याप्त  नहीं  ऐसे  मामलों  उसी  समय  कड़ी  सजा  दी  जानी 3९
 चाहिए  ॥  ऐ
 चाहिए  |  ऐसा  होने  पर  ही  हमें  एक  सही  लोकतान्त्रिक  सरकार  मिल  सकती  दै  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  भपना  भाषण  समाप्त  करता

 थी  राम  सिह  यादव  :  माननोय  सभापति  विरोध-पक्ष  के  माननीय  सदस्य

 ने  इस  सदन  में  जो  संकल्प  प्रस्तुत  किया  मैं  उसका  विरोध  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  मैं  ऐसा
 मानता  हुं  कि  इस  संकल्प  के  पीछे  जो  भावता  वह  उस  उ््ं  श्य  से  इस  संकल्प  को  यहां  नहीं  लाये

 जिस  उद  श्य  को  आज  हमारी  हमारा  दल  और  भारत  का  सही
 मायनों  में  लेकर  आगे  चलता  यदि  आप  संकल्प  को  देखें  तो  उसमें  कहां  गया  है  कि  :

 सभा  की  राय  है  कि  चुनाव  सुधार  करने  की  तत्काल  भावश्यकता  है  ,  ताकि

 लोक  जीवन  को  परिभाजित  किया  जा  सके  तथा  स्वतन्त्र  ओर  निष्पक्ष  चुनाव  सुनिश्चित
 किये  जा  जो  इस  समय  तथा  अन्य  प्रकार  के  भ्रष्ट  तरीकों  के
 गन्दे  तथा  अस्वस्थ  प्रभाव  से  दूषित  हो  गये  हैं  भौर  सरकोर  से  सिफारिश  करती  है  कि  बह
 सभी  राजनंतिक  दलों  के  साथ  व्यापक  रूप  से  विचार-विमश  आरम्भ  ताकि  चुनाव

 सुधारों  के  तत्काल  कार्यान्वयन  के  लिये  मतंक्‍्य  हो  सके  भोर  जनता  की  सामान्य  भावना
 सच्चे  लोकतांत्रिक  ढंग  से  प्रतिबिम्बत  हो

 मैं  ऐसा  मातता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  ने  जो  संकल्प  यहां  प्रस्तुत  किया  है  और  जिस  व्यबस्था  से  वे

 यहां  चुन  कर  आये  क्या  उनके  चुनाव  में  पोलिटिकल  पावर  का  इस्तेमाल  रुपये  का

 माल  हुआ  ओर  क्या  मसल  पावर  का  इस्तेमाल  होने  के  कारण  हो  आज  वे  इस  सदन  के  सदस्य
 मैं  ऐसा  मानता  हूं  कि  यदि  उनकी  ओर  उनको  पार्टी  तेलगु  देशम  की  यही  घारण  है  तो  बह

 गलत  है  ।  सकल्य  को  पढ़ने  के  बाद  उसका  जो  मतलब  निकलता  आज  सदन  में  जितने  भी
 नोय  सदस्य  चनकर  आये  वे  सभी  एक  निश्चित  चुनाव  चुनाव  प्रणालो  के  आधार  पर

 चुनकर  आये  वह  चू  कि  दोषपूर्ण  है

 थी  डो०  एन०  रेड्डो  :  मैंने  60,000  मतों  के  बहुमत  से  चुनाव  जीता  है  ।
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 ओ  रास  सिह  यादव  :  डेमोक ़सी  यह  भी  कहती  है  कि  आप  दूसरों  की  बात  को  भी  सुनेंगे
 ओर  यही  डेसोक्र सी  का  सबसे  बड़ा  उद्देश्य  भी  वह  आपने  अभी  तक  सीखा  नहीं

 लिनुवाव ]

 थो  डी०  एस०  रेड्डो  :  मैंने  आपको  इसलिए  रोका  क्‍योंकि  आप  जल्दबाजी  कर  रहे

 भो  रास  सिंह  यादव  :  दूसरे  लोग  भो  बुद्धिमान  होते  वे  भी  कुछ  जानते  है  आप  ही
 सब  कुछ  जानने  का  दावा  नहीं  कर  सकते

 थी  सो»  अंगा  रेडडो  :  हमें  भी  आपके  बारे  में  कहना  है  ।

 थी  रास  सिह  घादथ  :  यदि  आपको  भी  कुछ  कहना  है  तो  इसमें  लड़ने  की  क्‍या

 बात  है  ।

 थी  सो०  जंगा  रेड्डी  :  इलक्शन्स  कंसे  हो  रहे  मसल  पांवर  का  यूज  होता  इस  सब
 का  मतलब  कया  यह  है  कि  हम  ताकत  के  बल  पर  या  पंसे  के  बल  पर  आये

 झो  राम  सिह  यादव  :
 आपके  तो  बहुत  से  रूप  विविध  रूप  आप  को  हमने  कई

 रुपों  में  देखा  है  ओर  कई  रूपों  में  देखेंगे

 झो  डो०  एन०  रेड्डो  :  आप  मुझ  पर  आक्षेप  नहीं  कर  मैंने  आप  से
 डे पृछ्ठा

 सभापति  महोदय  :  अगर  माननीय  सदस्य  ने  आप  पर  आक्षेप  लगाया  है  तो  मैं  रिकार्ड
 को  देख ूगा  भोर  उसे  कार्यवाही  से निकाल  दू  मैं  रिकार्ड  देखू या  ।

 ओ  रामसिह  यादव  मैं  सीधा  प्रश्न  यह  करमा  चाहता  हूं  कि  जो  लोग

 अंग्र जी  भाषा  को  समझते  हैं  और  जानते  वे  इस  बात  को  भी  समझेंगे  कि  इस  संकल्प  का  मतलब

 यह  है  आंज  तक  जितने  भी  चुनाव  हुए  आठवीं  लोकसभा  में  ओर  स्ट्रंस  में  भी  जो  चुनाव  हुए
 भापके  संकल्प  के  अनुसार  अब  तक  जितने  भो  चुनाव  हुए  उन  सभी  चुनावों  में  सहो  तरीके
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 रामसिंह

 से  आम  मतदाता  की  राय  के  अनुकूल  चुनाव  नहों  हुए  और  आम  मतदाता  की  राय  के  अनुकूल  कोई
 भी  प्रतिनिधि  न  तो  राज्य  विधान  सभा  में  है और  न  आज  संसद्‌  में  मैं  समझता  हूं  कि  यदि

 ऐसी  घारण  तेलुगु-देशम  के  मानतीय  सदस्यों  की  ओर  तेलुगु-देशम  पार्टी  की  तो  वह  गलत  है
 और  वह  गलत  इसलिए  है  कि  जिस  दिन  तेलुगु-देशम  पार्टी  चुनाव  लड़ी  उस  दिन  कया  वहाँ  पर
 कांग्रेस  पार्टो  की सरकार  नहीं  क्या  उस  दिन  केन्द्र  में  कांग्रस  पार्टी  की सरकार  नहीं  थी  और
 यदि  यह  बात  तो  जिस  रूप  में  आपने  संकल्प  पेश  किया  केवल  पालिटिकल  पार्टी  के  भाधार
 पर  हा  चुनाव  में  जीतकर  आए  या  कोई  पार्टी  आती  है  ?  यदि  ऐसा  तो  क्यों  उस  आंध्र
 में  तेलुगु-देशम  को  वहां  के  लोगों  वहां  क ेआम  मतदाताओं  वहां  को  राज्य  विधान  सभा  और

 वहां  को  सरकार  कों  चलाने  का  मौका  दिया  और  आज  आप  वहां  से  केवल  इसीलिए  चुनकर  के

 आए  हैं  ।  यदि  आपके  इस  संकल्प  को  मान  लिया  तो  भाज  चु'कि  राज्य  की  विधान  सभा  या

 वहां  की  राज्य  सरकार  तेलुगु-देशम  पार्टी  के  अधिकार  में  इसलिए  आप  आज  यहां  पर  आए
 पालिटिकल  पावर  की  वजह  मसल्‍्स  पावर  की  वजह  से  और  मैंन  पावर  की  वजह  से  और  आपके
 नेता**  को  क्‍या  कहा  जाता  आप  जानते  उनको  **

 व्यवधान

 ओ  इडोी०  एन०  रेडहो  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  Teel ee  का  नाम  क्‍यों

 लिया  ?

 को  राम  सिह  यादव  :  मैंने  कोई  भी  अरोप  नहीं  लगाया  है  ।  क्या  एक  सच्चाई  नहीं  है
 कि  वह  आपके  नेता  हैं  ?

 शी  डो०  एन०  रेड्डो  :  मेरा  ब्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  बह  उनका  नाम  नहीं  ले  सकते  ।

 झो  राम  सिह  यादव  :  मैं  उनका  नाम  नहीं  ले  सकता  क्या  मैं  किसी  भो  स्टेट

 के  मुख्य  मन्‍्त्री  का  नाम  नहीं  ले  सकता  हूं  ?  मैंने  कोई  एलोगेशन  नहीं  लगाया  मैं  तो  केवल  यह

 कहना  चाहता  हूं  कि  श्री  एन०  टी०  रामाराव  जो  आंध्य  प्रदेश  के  मुख्य  मन्त्री  वे  आम

 आदमी  की  राय  से  केवय  पालिटिकल  मनी  पावर  या  मसल  पावर  के  आधार  पर  नहीं
 यदि  मेरे  लायक  दोस्त  ऐसा  सोचते  अपने  नेता  के  बारे  तो  मैं  समझता  हूं  बह  गलत

 धारणा  है  क्प्रोंकि  उनका  जो  संकल्प  यह  जो  संकल्प  आपने  पेश  किया  इसका  मकसद  केवल

 यही  निकलता  है  ।

 मैं  आपसे  कहना  चाहता  हुं  कि आज  आप  जो  इस  देश  के  अन्दर  प्रजासन्त्र  देखते

 '३#  कार्यवाहो  बृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहों  किया  दया  ।
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 इसको  शुरूआत  करने  वाली  काँग्रेस  पार्टी  कांग्रेस  पार्टी  न ेआजादी  से  देश  के  आम
 आदमी  के  साथ  यह  वायदा  किया  था  कि  हम  आपको  एडल्ट  फ्रेचाइज  को  संविधान  के  माध्यम  से

 लागू  संविधान  के  निर्माताओं  ने  इस  एडल्ट  फ्रेंचाइज  को  संविधान  में  शामिल  किया  और
 आज  विश्व  के  अन्दर  यदि  कोई  सबसे  वेश  कीमती  चीज  मनुष्य  के  पास  तो  वह  एडल्ट
 फ्रंचाइज  हैं  |  एडल्ट  फ्रेंचाइज  के  बारे  में  हम  कद्दू  सकते  हैं  कि  हिन्दुस्तान  के  मतदाता  ने  सन्‌
 1952  से  लेकर  के  आज  तक  जितने  भी  चुनाव  हुए  हैं  उसमें  उसने  मंच्युएरिटोी  बृद्धिमानी  से

 ओर  निष्पक्षता  से  हमेशा  चुनाव  में  फैसला  किया  है  ।  यदि  कभी  गलत  कारणों  कहीं  इधर-उधर

 वह  विचलित  भी  हुआ  तो  समय  पाकर  फिर  उसने  अपने  उस  निर्णय  में  सुधार  किया  है  और

 सही  रास्ते  सही  आइडियोलौजी  को  पकड़ा  सही  सिद्धांत  को  पकड़ा  है  ।

 मैं  आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि  27  1970  को  श्रोमती  इन्दिरा  गांधी  ने  जिस
 समय  लोक  सभा  को  भंग  किया  उस  समय  उन्होंने  एक  ही  बात  कही  थी  कि  हमारा  और

 हमारी  पार्टी  का  उद्देश्य  मात्र  शासन  में  रहता  नहीं  बल्कि  हम  ऐसी  गवनंमेंट  चाहते  जो

 लोगों  की  लोगों  की  भावनाओं  के  अनुरूप  हो  और  जो  लोग  इस  देश  के  अन्दर  से  गरीबी

 को  समाप्त  करना  चाहते  वे  इस  कार्य  में  हमारा  सहयोग  दें  और  हम  गरीदी  को  दूर  कर

 देश  का  विकास  राष्ट्र  को  आगे  ले  जायें  ।  इसलिए  मेरा  यह  फर्ज  है  कि  चूकि  आज  मैं  इस

 लोक-सभा  में  जिस  मत  में  हुं  ओर  जिस  तरह  से  आज  गवर्मंमेंट  चल  रही  वह  उन  एस्पीरेशन्स

 को  पूरा  नहीं  कर  इसलिए  मुझे  राष्ट्र  के  प्रति  उत्तरदाई  होने  के  मैं  सरकार

 में  रह  सकती  मेरी  सरकार  को  कोई  खतरी  नहीं  लेकिन  मैं  जनता  ओर  राष्ट्र  के  प्रति  जो

 मेरा  कतंव्य  उसका  निबंहन  कर  सकती  इसलिए  उन्होंने  लोक-सभा  को  27

 1970  को  भंग  किया  ।  राष्ट्रपति  जी  को  उसकी  सिफारिश  की  और  उप्त  समय  श्रोमती  इन्दिरा

 गांधो  जी  ने  जो  शब्द  राष्ट्रपति  जी  की  घोषणा  के  बाद  आल  इण्डिया  रेडियो  पर  मैं  उनके

 बारे  में  मानतौय  सदस्य  को  खासतौर  से  याद  दिलाना  चाहता  क्योंकि  यह  यहां  नहीं  मैं

 कोट  करता  हूं  --

 इसलिए  है  कि  हमारा  अभिप्राय  सिर्फ  शासन  में  रहना  नहीं  है  अपितु  उस

 सत्ता  का  उपयोग  जनता  जनाद॑न  का  जीवन  स्तर  सुधारने  तथा  एक  न्यायोचित्  समाज

 की  उनकी  आकांक्षाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  करना  वर्तमान  स्थिति  हम  महसूस

 करते  हैं  कि  हम  अपने  द्वारा  घोषित  कायंक्रमों  क ेसाथ  आगे  नहीं  बढ़  सकते  भर  लोगों  के

 सामने  किये  गए  वायदों  को  पूरा  नहीं  कर  सकते  ।'

 हमारी  नीति  का  उद्ं  श्य  यही  है  ।

 यहू  हनारी  नेता  और  पार्टी  का  उद्देश्य  इस  उद्ं श्य
 को  पं०  जवाहरलाल  नेहरू
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 इसी  उद्देश्य  को  लेकर  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  चलीं  और  इसी  उहं  श्य  को  लेकर  आज  हमारे

 प्रौजुदा  नेता  श्री  राजीव  गाँधो  लेकर  चल  रहे  हैं  ।

 मैं  सवाल  करता  श्री  जयपाल  रेड्डी  से  पूछता  हूं  कि  1977  के  आम  चुनावों  में  आपने

 अपने  इलेक्शन  मैनिर्फस्टो  में  माम  जनता  से  क्‍या  वायदा  किया  था  ?  आपने  यह  कहा  था  कि  हम

 चुनाव  पद्धति  में  सुधार  लायेंगे  । आपको  ढाई  साल  तक  इस  देश  के  शासन  को  चलाने  का  मोका
 आपने  क्या  किया  ?  क्‍या  आप  अपने  उस  इलेक्शन  मैनिर्फस्टो  को  दुबारा  पढ़ें गे  ?

 थी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  हमने  आपके  आपातकालीन  ढाँचे  को  गिरा  दिया  है  ।

 थी  रामसह  यादव  :  आपने  न  पब्लिक  का  भला  न  आम  आदमी  का  भला  किया

 ओर  न  राष्ट्र  का  भला  आपने  केवल  एक  ही  काम  किया  और  आप  अपनी  कुर्सी  के  लिए
 लड़ते  रहे  ।  इस  लड़ाई  के  लिए  आपने  देश  को  बर्बाद  देश  की  आशिक  व्यवस्था  को  कमजोर

 देश  की  इज्जत  को  विदेशों  में  गिराया  और  इसके  साथ-साथ  देश  के  खजाने  को  आपने
 खालो  कर  आज  आप  जो  चुनाव  सुधार  की  बात  करते  चुनाव  पद्धति  में  सुधार  लाने
 को  बातें  करते  हम  भापसे  हो  सवाल  करते  हैं  कि  1977  में  आपने  उन  ढाथदों  को  कहाँ  तक
 निभाया  ?

 मैं  यही  नहीं  बल्कि  यह  कहता  हूं  कि  इस  देश्न  में  यदि  प्रजातन्त्र  पद्धति  में  किसी
 व्यक्ति  ने  या  किसी  पार्टी  ने  दोष  पंदा  किया  है  तो  वह  विरोधी  दल  के  लोग  1967  में  बहुत
 से  प्रान्तों  वशेष  रूप  से  उत्तरी  भारत  में  जो  मोका  यहाँ  की  जनता  ने  उससे  आपने

 एस  वो  डी  की  गवनेपेंट  संयुक्त  विधायक  दलकी  रूरकार  बनाई  ।  उसमें  कोन  सबसे  पहले
 डिफंक्टर  थे  ।  जो  देश  में  आज  सबसे  इड़  नेता  जिनके  नाम  पर  बहुत  बड़ी  पार्टी  इस  देश  में
 चल  रहो  वही  सबसे  पहले  डिफंक्टर  थे  इस  देश  वह  प्रसिपल  या  राजनीतिक  सिद्धान्त  के

 लिए  डिफैक्टर  नहीं  थे  बल्कि  कुर्सी  के  लिए  डिफंक्टर  थे  ।

 औी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  आपके  हरियाणा  के  वतंमान  मुख्य  भन्त्री  के  बारे  में  क्या
 विचार  हैं  ?  आप  बीती  हुई  बातों  का  जिक्र  क्‍यों  करते  हैं  ?

 ]

 भो  रामसिह  यादव  :  जो  व्यक्ति  कुर्सो  के  लिए

 मैं  तो  उनेसे  ऊपर  की  बात  कर  रहा  मुख्य  मन्त्री  की  मैं  राष्ट्रीय  नेता  को  बात
 कर  रहा  आप  तो  नोचे  चले  गए  हैं  रेड्डो  साहव  ।
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 सा आप जरा इनके बारे में सोचिये । ये 196: में आपकी पार्टी में

 आप  जरा  इनके  बारे  में  सोचिये  ।  ये  में  आपकी  पार्टी  में  इस  देश  में  जिसने
 डिफंक्शन  उसने  किस  लिए  किया  ?  क्‍या  किसी  आइडियौलाजी  के  लिए  डिफंकशन  किया
 या  राष्ट्र  के  निर्माण  के  लिए  ?  क्‍या  ऐसी  आवश्यकता  आ  गई  थी  राजनीति  में  उनके  डिफंक्शन  के
 लिये  ?  उन्होंने  केवल  एक  ही  वात  के  लिये  डिफंक्शन  किया  कि  वह  एक  प्रदेश  के  मुख्य  मग्त्री
 बनना  चाहते  उस  डिफंक्शन  के  लिए  आज  जितने  भी  आप  विरोधो  दल  में  बेठें  हुए
 उसमें  सहभागो  थे  ।  आपने  राजनोतिक  जीवन  को  दूषित  करने  में  सतसे  पहले  पहल  आप
 आइना  उठाकर  देखिये  कि  आपका  क्या  कायें  रहा  आप  किस  रास्ते  से  चले  ?  आपने  इस  तरह
 के  डिफेक्शन  को  नहीं  क्योंकि  स्वार्थ  उसमें  निहित  उनका  डिफंक्शन  कुर्सी  की  दोड़  के

 लिए  था  ओर  विरोधो  दलों  में  बंठने  वालों  न ेउनको  सहारा  दिया  और  उसको  भागे  बढ़ाया  ।

 इसलिए  आपको  जो  करप्शन  चुनाव  की  पद्धति  में  नजर  आती  वहू  आप  अपने  तरीके  अपने

 चश्मे  से और  अपनी  आंख  से  देखते  हैं  ।

 ]

 थरो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  सभापति  दल-बदल  विरोधी  कानून  लागू  करने  के

 मणीपुर  राज्य  में  कांग्रेस  ने  चार  विधायकों  को  दल  बबल  पाया  क्‍या  उनको  इस  पर

 शर्म  नहीं  आनी  चाहिए  ?

 शो  राम  सिह  यादव  :  आप  मेरी  बात  आप  इतना  बोछ्ला  क्यों  गये  हैं  ।

 सन्‌  1977  में  भारत  की  जनता  ने  विरोधी  दलों  के  पक्ष  में  जो  फंसला

 उससे  हमें  उम्मीद  थी  कि  हम  लोग  बिरोध  में  बेठेंगे  और  विरोध  में  बेठकर  इस  बात  का  सबूत

 पेश  करेंगे  कि  वास्तव  में  हमारी  पार्टी  विरोध  में  एक  सक्षम  भूमिका  निभा  सकतो  हैं  ।  हमने  उस

 भूमिका  को  निभाया  |  जब  1979  में  मोरारजी  भाई  ने  इस्तीफा  उस  वक्‍त  कांग्रस

 पार्टी  के  तेताओं  से  कहा  गया  कि  आप  सरकार  लेकिन  हमारी  पार्टी  के  नेताओं  ने  उनकी

 बात  को  नहीं  माना  ।  जब  22  अगस्त  1979  में  यह  लोक  सभा  भंग  की  गई  उससे  पहले  श्रीमती

 इन्दिरा  जी  और  उनकी  पार्टी  के  नेताओं  ने  विरोधो  दल  को  भूमिका  को  निभाया  ओर  उस  भूमिका

 को  निभःकर  एक  आदर्श  राष्ट्र  के  सामने  प्रस्तुत

 मैं  विरोधी  दल  वालों  से  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  बहू  राजनीतिक  आचरण  का  वह

 दिन  याद  करें  तो  मालूम  होगा  कि  मोरारजी  भाई  ने  इस्तीफा  दिया  तो  चरण  सिह  जी  ने  बहुमत

 न  होते  हुए  भी  यह  स्वीकार  किया  कि  मैं  मत्रकार  बनाकर  चला  सकता  20  भगस्त  1979

 को  जब  उनके  खिलाफ  और  उनकी  सरकार  के  खिलाफ  अविश्वास  प्रस्ताव  आया  उस  दिन  राष्ट्र
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 को  मालूम  हुआ  कि  उन्होंने  जो  स्वीकार  किया  था  कि  सदन  में  बहुमत  वह  गलत

 यहां  तक  प्रधान  मन्त्री  जी  अविश्वास  प्रस्ताब  को  फेस  करने  के  लिए  सदन  में  भी  उपस्थित  नहीं
 मैं  समझता  हूं  कि  राजनीतिक  आचरण  की  इससे  अधिक  कमजोरी  क्‍या  हो  सकती

 जब  एक  आम  आदमी  तक  इस  बांत  को  जानता  था  कि  सदन  में  उसके  पास  बहुमत  नहीं  है  और

 बहुमत  न  होते  हुए  वह  इस  बात  को  कहे  कि  उनके  साथ  बहुमत  है  तो  इससे  अधिक  राजनीतिक

 आचरण  का  कोन  सी  पेरा-मीटर  कहा  जा  सकता  यह  सोचने  और  देखने  की  बात  है  ।

 आज  जो  विरोध  पक्ष  के  लोग  यह  कहते  हैं  कि राजनीतिक  जीवन  में  शुद्धता  लाने  का

 काम  मैं  उनसे  पूछता  चाहता  हूं  कि  चरण  सिह  जी  से  जब  कलकत्ता  हृबाई  अड्डे  पर  पत्रकारों

 ने  पूछा  कि  आपको  मोरारजी  भाई  ओर  उनके  मन्त्रिमन्डल  के  बारे  में  कुछ  कहना  है  तो  उन्होंने

 कहा  कि  :  मैं  बेईमान  व्यक्तियों  से  घिरा  हुआ  इसका  मतलब  यह  है  कि  जनता  पार्टी  के

 समय  में  जो  सरकार  केन्द्र  में  उस  सरकार  का  एक  मनन्‍्त्री  यह  कहता  है  कि  जितने  मन्त्री  उस

 समय  सदस्य  थे

 ]

 सभापति  महोदय  :  आप  किस  सुधार  का  सुझाव  देना  चाहते  हैं  ?

 भो  रास  सिह  यादव  :  क्‍या  यह  बात  गलत  हैं  कि  मोरार  जी  भाई  ने  यह  नहीं  लिखा  कि
 चरण  सिंह  जी  के  खिलाफ  ********  कमीशन  बैठाया  जाए  ।  क्या  चरण  सिंह  जी  ने  यह  नहीं  लिखा

 कि  भोरार  जी  भाई  के  खिलाफ '
 '  कमीशन  बेठाया

 श्री  एस०  जयपाल  रेडडो  :  यह  क्‍या  क्‍या  वह  निर्वाचक  सुधारों  पर  बोल  रहे  हैं  उसे

 कःयंवाहो  में  शामिल  नहीं  किया  जाना

 सभापति  महोदय  :  कृपया  व्यवस्था  बनाए  रखिए  |  श्री  राम  सिंह  मुझे  सुनिये  ।

 बार-बार नाम मत दोहराइये । ओर सी० जंगा रेड्डो : भाप इसको अनुमति कंसे दे रहे है ? सभापति महोदय : कृपया नाम मत दोहराइये । शो एस० जयपाल रेड्डो : इसे कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाना चाहिए । ३$ अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया 344
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 श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  जी  भी  उन्होंने  चरण  सिह  और  मोरार  जी  भाई  के  बारे  में  कहा
 वह  रेकार्ड  पर  नहीं  जना  चाहिए  ।

 भनु वाद  ]

 सभापति  महोदय  :  श्री  राम  सिह  यादव  कृपया  नाम  मत  आप  चुनाव  सुधारों  के

 बारे  अपने  विचार

 श्री  राम  सिह  यादव  ;  जितने  कमीशन  ब्रैंठे  हैं  उन  सभी  कमीशनों  ने  राजनेताओं  के  बारे

 में  जो  कुछ  कहा'*ਂ
 *'**

 एक  साननीय  सदस्य  :  शाह  कमीशन''*

 श्री  राम  सिह  यादव  :  शाह  कमीशन  का  जवाब  हमने  80  में  84  में  दिया  और

 फिर  देंगे  और  जब  तक  आप  और  हम  राजनैतिक  दलों  में  हैं  देते  रहेंगे  ।  मैं  आपसे  कहना  चाहता

 हूं  कि  जितने  कमीशन  बैठे  सभी  कमीशनों  ने  यह  कहा  कि  राजनैतिक  जीवन  में  ओर  राजनंतिक

 आचरण  में  शुद्धता  लानी  चाहिए  चाहे  वह  वंद्यालिगम  कमीशन  चाहे  बह''*

 )

 थी  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  भगर  जो  कुछ  ०ह  बह  रहे  हैं  उसे  कार्यगाही  में  लिया  जा  रहा

 है  तो  मैंने  भो  बोलना

 सभापति  महोदय  :  मैंते  उनको  पहले  ही  कह  दिया  श्री  राम  सिंह  आप  चुनाव
 सुधारों  के  बारे  में  जो  सुझाव  देना  चाहते  सिर्फ  वही  दीजिए  ।

 शी  राम  सिह  बादव  :  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहता  था  कि  आज  राष्ट्र  के  अन्दर  राजनैतिक
 जीवन  में  जो  शुद्धता  आ  चुको  है  उसे  हमें  मजबूत  करना  है  ।

 सबसे  पहले  आपको  मालूम  है  कि  जनता  पार्टी  के  समय  में  इस  सदन  में  जो  एन्टी
 क्शन  विल  वह  लाना  चाहते  थे  ''
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 जनता  पार्टी  ऐन्‍्टी  डिफेकशन  को  पास  नहीं  कर  सकी  ।  वह  इसलिए  कि  उनकी  इच्छा

 नहीं  उनको  प्रवृत्ति  नहीं  थी  पास  करने  ऐन्‍्टी  डिफंक्शन  बिल  पहले  भी

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।  बहुत  से  माननीय  सदस्य

 बोलना  चाहते  हैं  ।

 को  राम  सिंह  यादव  :  मैं  कास्कलूजन  पर  ही  भा  रहा  हूं  ।  आज  सबसे  पहले  हमें  इस  बात

 की  खुशी  है  कि  इतनी  बड़ी  डेमोक्र  सी  विश्व  की  सबसे  बड़ी  डेमोक्रेंसी  में  हमने  ऐन्टी

 क्शन  विल  पास  करके  इस  वात  को  साबित  कर  दिया  कि  हम  विशुद्ध  राजनोति  चाहते  हैं'**

 चुनाव  पद्धति  के  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  धर्म  के  नाम  जाति  के  नाम

 सम्प्रदाय  के  नाम  पर  जो  वोट  माँगते  हैं  उनके  ऊपर  पाबन्दी  होनी  चाहिए  ।

 इसके  साथ  हौ  साथ  हर  वोटर  के  पास  आाइडेंटिटी  कार्ड  होना  चाहिए  ।

 लिन॒बाद

 सभापति  सहोदय  :  मैने  आपको  एक  मिनट  का  समय  भोर  दे  दिया  कृपया  उसके
 अन्दर  ही  अपना  भाषण  समाप्त  करें  ।

 | कक
 ना

 थी  राम  सिह  यादव  :  आखिर  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  चुनाव  में  जो  उपद्रव  और
 दंगे  होते  जो  वायोंलेंस  होता  उसके  लिए  इलेक्सन  कमीशन  ने  कहा  है  कि  इस  तरह  के

 स्थानों  का  आइडेंटिफिकेशन  होना  चाहिए  ।  वहां  पर  विशेष  रूप  से  इलेक्शन  कमीशन  की  तरफ  से

 भावज  वंर  भेजे  जायें  ओर  उन  भाबजवंसें  को  पावर  दी  जायें  कि  वे  बहां  इस  तरह  के  वायोंफेंस
 को  रोक  सके  ओर  उसको  पुनरावृत्ति  न  हो  सके  साथ  साथ  मैं  यह  भी  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  जो

 महिला  बोटसं  जो  वोट  डालना  भाहती  उनके  लिए  प्रत्येक  बूथ  पर  विशेष  व्यवस्था  होनो
 ताफ़ि  वे  नि:संकोच  होकर  वोट  वहां  पर  डाल  सके  ।  इसके  साथ  ही  चुनाव  के  समय  चुनाव

 प्रचार  बन्द  करने  का  पोरियड  24  घंटे  रखा  हुआ  इसके  बजाय  यह  72  घंटे  होना  चाहिए  ।

 इसके  पहले  चुनाव  प्रचार  बन्द  हो  जाना  चाहिए  भौर  किसी  भी  व्यक्ति  को  चुनाव  क्षेत्र  में  नहीं
 जाना  उससे  अपने  आप  इस  तरह  की  व्यवस्था  कायम  हे  सकेभी  ओर  पोलिटिकल  पार्टीज
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 का  कोड-आफ-कन्डक्ट  बना  दें  ।  इसके  साथ  हो  असम  से  आए  हुए  नए  माननीय  सदस्य  ने  कहा
 कि  इंडिपेंडेंट  कंडीडेंट  जो  उनके  सामने  दिक्कत  पेश  उसके  लिए  मैं  निवेदन  करूंगा  कि
 इण्डिपेंडेंट  को  एसोसिएसन  बना  कर  ड्सका  रजिस्ट्रेनन  कराने  के  लिए  व्यवस्था  कर

 जिससे  यह  दिक्कत  भी  पेश  नहीं  आएगी  ।  इतना  कहते  हुए  मैं  अपनी  बात  समाप्त
 करता  हूं  ।

 थी  हन्तान  सोल्लाह  :  महोदय  आपने  नए  प्रस्ताव  को  पेश  करने  का  आदेश

 दे  दिया  इस  प्रकार  उनके  द्वारा  बहुत  से  नाम  दिए  गये  वे  अगले  प्रस्ताव  को  समाप्त  करना

 चाहते  आपको  हमारा  समर्थन  करना  चाहिए  ।

 सभापति  सहोदय  :  अच्छा  मैं  इसे  सदन  के  समक्ष  रख

 क्री  सो०  अंगा  रेड्डी  :  जो  समय  निर्धारित  किया  गया  था  वह  समाप्त  हो

 चुका

 समापति  महोदय  :  यह  समाप्त  नहीं  हुआ  है  जब  यह  समाप्त  हो  जायेगा  तव  निश्चित
 रूप  से  मैं  सदन  की  राय  ‘

 भो  प्रिय  रंजन  शस  मुश्ी  क्योंकि  इस  वाद-विवाद  के  लिए  समय  को  बढ़ा  दिया

 गया  है  और  क्योंकि  श्री  जैनाल  आबिद  ओर  मेरे  नाम  से  दो  प्रस्ताव  ओर  है  बदि  सदन  »नुमति
 देता  है  तो  मैं  प्रस्तुत  करता  हूं  कि  आप  कृपा  करके  जब  तक  सदन  चाहता  हैं  विवाद  चलने  दोजिए

 परन्तु  विवाद  की  समाप्ति  से  पांच  मिनट  पहले  कृपा  करके  हमें  प्रस्ताव  पेश  करने  की  आज्ञा  दीजिए
 ताकि  यह  रह  न  हो  जाए  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  उचित  समय  पर  इस  पर  विचार

 शो  जो०  एम०  बनातवाला  :  स्वोकारात्मक  रूप  से  इस  पर  बिचार  करे  ।

 प्लो०  नारायण  चम्र  पराशर  हम  एक  महत्वपूर्ण  प्रस्ताव  पर  विचार
 कर  रहे  हैं  जिसे  बढुत  विचित्र  ढ़ग  से  कहा  गया  है  |  किसी  भी  तरह  जो  भी  कहा  गया  हैं  उस
 पर  गम्भोर  ओर  शर्गन्तपूर्ण  ढ़ुग  स ेविचार  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 महोदय  संसार  में  भारत  में  सबसे  बड़ा  प्रजातन्त्र  ह ैऔर  इस  देश  में  चुनाव  प्रक्रिया  और
 यदि  विलकुछ  ठीक  नहों  तो  लगभग  ठीक  क्योंकि  «यवद्वार  में  ऐसा  दिखाया  गया  है

 कि  37  करोड़  व्यक्तियों  ने मत  डाले  और  चुनाव  लगभग  स्वतन्त्र  और  निष्पक्ष  रूप  से
 लिए  यह  प्रणाली  बनो  हुई  है  ओर  चुनाव  आयोग  जोकि  इस  प्रणालो  की  धुरी  है  को  बहुत  सारे
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 नारायण

 अधिकार  है  और  इसकी  अपनी  प्रक्ष्या  स्वयं  विकासित  की  वास्तविकताओों  से  ग्ह
 देखा  जा  सकता  है  कि  पिछली  लोकसभा  के  चुनाव  में  3,87,935  मतदान  केन्द्र  थे  ।  चुनाव  भायोग

 के  सामने  जो  सबसे  गम्भीर  समस्या  आई  वह  मतदान  केन्द्रों  पर  कब्जे  की  एक  अध्ययन  के

 अनुसार  ऐसी  58  रिपोर्ट  प्राप्त  यदि  387935  की  एक  बड़ी  संख्या  में  से  मतदान  केन्द्र  पर
 कब्जे  की  58  घटनाएं  रिपोर्ट  की  जाती  हैं  इसका  विघटन  इस  प्रकार  से  है  बिहार  34,  यूਂ  14
 ओर  भान्ध  तो  यह  इतनी  बड़ी  अव्यवस्था  नहीं  विपत्ति  नहीं  है  कि  हम  इस  पर  इतना
 शोर  मचाये  ।

 इसी  प्रकार  बहुंत  सी  अन्य  बाते  है  जो  ठीक  नहीं  कि  कभो  कभी  किसी  जगह  रुपये  की
 ् शक्ति  का  और  शारीरिक  शक्ति  का  प्रयोग  हो  जाता  है  परन्तु  इस  सब  बातों  के  जो  मैं

 कहना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  प्रणाली  बनी  हुई  इसलिए  इसमें  जो  भी  कमियां  हमें  इस

 प्रणाली  में  सुधार  करने  के  बारे  में  सोचना  चाहिए  ताकि  यह  अधिक  कार्यकुशल  और  जनता  की

 इच्छा  का  प्रति  रूप  बन  सके  ।

 पहली  बात  चुनाव-क्षेत्रों  को सीमित  करना  और  मतदाता  सूची  को  तैयार  करना

 है  |  संविधान  के  निर्माताओं  ने  यह  ध्यान  रखा  है  कि  चुनाव  क्षेत्रों  को  सीमित  करना  न्यायालयों  के

 अधिकार  क्षेत्र  में  नहीं  रखा  गया  है  |  यह  एक  महत्वपूर्ण  बात  है  वरना  चुनाव-क्षत्रों  को  सोमित
 करने  के  इस  मुद्दे  पर  कोई  सहमति  नहीं  होती  ।  मुझे  मालूम  है  कि  यहां  कुल  विरोध  किया  गया

 गया  हैं  कि  बहुत  सारे  बहुत  लम्बे  समय  से  आरक्षित  रहे  मैं  समझता  हूं  कि  यह
 मामला  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ओर  सरकार  राजनेंतिक  विचारों  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  विचार

 करने  के  लम्बे  प्रयोग  के  जो  चाहे  निंय  ले  सकती  है  ।

 एक  महत्वपूर्ण  बात  जो  हमेशा  दुखदायी  रही  है  वह  यह  है  कि  राज्य  या  केन्द्रीय
 विधान  परिषदों  के  लिए  लोगों  के  चुनाव  उनकी  बिना  किसी  गलतो  के  रह  कर  दिया  जाता  है
 जबकि  गलती  कतिपय  अधिकारियों  की  होती  है  ।  मान  लीजिए  एक  उम्मीदवार  के  नामॉकन  पत्रों

 को  गलती  से  स्वीकार  कर  लिया  जाता  है  या  गलती  से  अस्वोकार  कर  दिया  जाता  दोनों

 स्थितियों  में  याचिका  दायर  की  जा  सकती  उस  उम्भीदवार  का  क्या  दोष  है  जिसे  लोगों  ने  चून
 लिया  हैं  ?  क्योंकि  एक  अधिकारी  ने  अस्वीकार  करने  में  या  स्वीकार  करने  में  गलती  को  इसलिए

 चुनाव  को  रह  कर  दिया  जाता  हिमाचल  प्रदेश  में  विधान  सभा  के  चुनाव  में  कुछ  समय  पूछ

 जहां  से  श्री  सुखराम  चुने  गए  थे  ।  उनका  चुनाव  इसी  आधार  पर  अवंद्य  घोषित  कर  दिया  गया  ।

 यह  उम्मोदवार  का  दोथ  नहीं  इस  प्रकार  मैं  समझता  हूं  कि  कानूनी  प्रक्रिया  में  यह  ध्यान  रखता

 चाहिए  कि  प्रपराधी  को  ही  सजा  मिले  न  की  अपराध  के  शिकार  मेरा  सुझाव  है  कि  जो

 व्यक्ति  कार्मांवन  पत्रों  को गलत  स्वीकार  करने  या  अस्वीकार  करने  के  लिए  अन्त|३  उत्तरदायी  है
 उसे  सजा  दी  जानो  चाहिए  ।  गलत  स्वीकार  या  अस्वोकार  करने  को  चुनाव  को  अवध  घोषित
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 करने  के  लिए  आधार  नहीं  बनाया  जाना  चाहिए  ।  इस  कारण  से  कोई  चुनाव  रदद  नहीं  करना
 चाहिए  ओर  ये  आधार  यातिका  क्षंत्र  से  बाहर  कर  देने

 इनिया  के  वहुत  से  देशों  में  अब  यह  विचारधारा  है  कि  पूरो  चुनाव-प्रक्रिया  को
 न्यायालय  के  अधिकार-क्ष त्र  में  रखने  की  अपेक्षा  हमें  इसे  न्यायालय  के  अधिकार-क्षेत्र  से  ले  लेना
 चाहिए  और  विधान  परिषदों  को  समितियों  को  यह  निर्णय  करना  चाहिए  कि  क्‍या  भ्रष्ट  तरीके
 अपनाये  गए  या  नहीं  ओर  तव  इसका  निर्णय  करना  चाहिए  |  जब  सविधास  की  अनुक्द्ेद  329
 के  आधार  पर  चुनाव  क्षेत्रों  को सीमित  करना  न्यायालयों  के  अधिकार  क्षेत्र  से  बाहर  है  तो  चुनाव
 प्रक्रिया  को  न्यायालय  के  विचाराधीन  क्‍यों  रखा  जाए  ?  हम  जानते  हैं  कि  कंसे  लोग  इससे  उत्पीड़ित
 किए  जाते  कभी  कभी  पूरे  पांच  साल  की  अवधि  समाप्त  हो  जाती  है  और  एक  व्यक्ति  के  चुनाव
 को  रदृद  कर  दिया  जाता  लोगों  के  प्रस्ताव  जिसे  चुनाव-क्षेत्र  के  संरक्षक  के  रूप  में  उपस्थित

 होना  न्यायालय  के  पीछे  भागना  पड़ता  है  जिसके  परिणामस्वरूप  वह  बेचारा  व्यक्ति  बहुत
 परेशान  हो  जाता  वह  सोचना  है  याचिका  का  विरोध  करने  से  दोबारा  चुनाव  लडना  अधिक
 आंसान  है  ।  चुनाव-क्ष त्रों  को सीमित  मतदाता  सूची  तैघार  क्‍या  चुनाव  वंद्य  या

 गबय  हैं  इसे  न्यायालय  के  अधिकार-क्ष त्र  से  बाहर  कर  देना  चाहिए  और  विधान  मण्डलों  कौ
 समितियों  को  इस  पर  विचार  करना  चाहिए  ताकि  जनता  की  इच्छा  न्यायालय  के  अधीन  न  हो  ।
 मैं  यह  नहीं  कहता  कि  न्यायालय  अच्छे  या  या  बुरे  मैं  इस  पर  कोई  राय  व्यक्त  नहीं  करता  ।

 परन्तु  मैं  यह  कहता  हूं  कि  प्रक्रिया  को  संविधान  के  अनुच्छेद  329  से  जोड़ना  चाहिए  जो  चुनाव
 क्षेत्रों  क ेसीमा  निर्धारण  के  न्यायालय  में  विचार  करने  से  रोकता  है  भोर  इसी  प्रकार  यह  पूर्ण
 प्रक्रिया  न्यायालयों  के  अधोन  नहीं  है  ।

 अब  मैं  सारे  खर्चे  को  सीमित  करने  की  बात  पर  आता  अभी  हाल  ही  में  कतिपय  राज्यों

 के  लिए  इसे  1.5  लाख  बढ़ा  दिया  गया  मेरे  अपने  राज्य  हिमाचल  प्रदेश  में  ससंदीय  चुनाव्षत्र
 के  लिए  सौमा  1.3  लाख  रुपये  है  ।  अब  मैं  यह  जानकर  हैरान  हूं  ।  इस  सीमा  को  हिमाचल
 प्रदेश  और  लद्वाख  जसे  राज्यों  के  लिए  बढ़ाना  अधिक  भावश्यक  है  जहां  आपको  हजारों
 मीटर  यात्रा  करने  के  बाद  लोगों  के  निर्वाचक  मत  मिलते  परन्तु  वहां  सोमा  1.3  लाख  रुपये

 है  और  दिल्‍लो  में  लीमा  1.5  लांग  रुपये  भव  आप  यह  सोच  सकते  है  कि  केन्‍्द्र-शासित  प्रदेश

 चन्डीगढ़  का  सम्पूर्ण  क्षत्र  114  वर्ग  किलोमीटर  है  ।  यह  114  वर्ग  किलोमीटर  का  क्षत्र  एक

 चुनाव-क्षेत्र  ह ैऔर  हिमाचल-प्रदेश  में  मंडी  चुनाव  क्षेत्र  के  लिए  और  लद्ाख  ससंदीय  चुनाव-क्षेत्र  के

 लिए  1700  वर्ग  ं  किलोमीटर  का  क्षेत्र  है  ।  इस  प्रकार  अब  आप  सोच  सकते  है  कि  इन  राज्यों
 नागालेड  ओर  अन्य  पहाड़ी  क्षोत्र  में  उच्च  सीमा  को  बढ़ाने  की  अधिक  आवश्यकता

 है  ।  इन  राज्यों  के  लिए  उच्च  सीमा  निर्धारित  को  जानी  चाहिए  ;  परन्तु  स्थिती  इससे  विलकुल
 विपरीत  है  ।  इसलिए  खर्चे  के  लिए  उच्च  सीमा  में  या  तो  एकरूपता  होनी  चाहिए  या  कल  से  कम

 इन  पहाड़ी  राज्यों  क ेलिए  अधिक  उच्च  सीमा  निधारित  की  जानो  चाहिए  ।  इसी  प्रकार  एम०
 एल०  ए०  के  लिए  भी  आपको  वास्तविक  खर्चे  पर  विचार  करना  चाहिए  |  अब  एक  आकलंन  के
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 अनुसार  प्रत्येक  ससदीय  सीट  के  लिए  लगभग  5  लाख  रुपया  खच  हो  जाता  हैं  ।  यह  एक  मत  था  ।

 परन्तु  यह  शायद  ही  बेच्य  मत  हो  सकता  है  ।

 व्यवहार  मैं  अधिक  रुपया  खर्च  किया  जाता  असल  में  रुपया  राजनैतिक  दल  द्वारा  खर्च

 किया  जाता  है  और  सीमा  केबल  उम्मोदवार  के  व्यक्तिगत  खर्च  पर  लागू  होती  हैं  न  कि

 नैतिक  दल  या  उसके  मित्रों  यह  केवल  यह  कहने  का  परोक्ष  तरीका  हैं  कि  आप  अपने  ऊपर

 लंच  करने  के  लिए  अपने  दोस्तों  को  बुला  सकते  हैं  और  आप  रसीदों  ओर  व्यय  पत्रों  पर  हस्ताक्षर

 नहीं  करते  ओर  आप  इस  संकट  से  बाहर  इस  प्रकार  खर्च  को  नियन्त्रित  करने  यह  एक
 तरीका  परन्तु  सीमा  निर्धारित  करना  अर्थहीन  इसका  पालन  करने  को  अपेक्षा  अवज्ञा

 अधिक  होती  है  ।  इसलिए  इसका  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  ।

 महोदय  मैं  एक  ओर  रुचिकर  बात  की  ओर  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूंगा  ।  ऐसे

 उदाहरण  भो  हैं  जबकि  वे  उम्मोदव।र  भी  सदन  के  लिए  चुने  गए  जिन्होंने  अपनी  जमानत  जब्त

 करा  दो  ।  क्‍या  यह  राजनैतिक  प्रणाली  का  उपहास  नहीं  क्या  यह  सारी  चुनाव-प्रणालो  की

 प्रक्रिया  का  उपद्यास  नहीं  है  कि  एक  उम्मोदवार  जो  कि  कुल  डाले  गए  मतों  का  1/2  भाग  भी

 प्राध्त  नहीं  कर  सकता  वह  भो  सदन  के  एक  चुनाव  में  चुन  लिया  जाता  है  क्योंकि  उसने  मतों  को
 मभधिकतम  संख्या  प्राप्त  को  है  यह  इस  देश  के  पहले  चुनाव  में  हुआ  भोर  उत्तर-प्रदेश  में  माजमनढ़
 में  एक  उम्मीदवार  ने  अपनी  जमानत  जब्त  करवा  दी  परन्तु  वह  विधान  सभा  फे  लिए  चुना
 ऐसा  कई  मामलों  में  हुआ  है  ।  असम  में  जहां  दो  या  तोन  साल  पहले  चुनाव  कराए  गए  थे  ऐसा

 हुआ  ।  इसलिए  आपको  चुनाव  जीतने  के  लिए  एक  कतिपय  सीमा  निर्धारित  कर  देनो  चाहिए  ।

 वरना  दोबारा  चुनाव  कराए  जाने  उदाहरण  के  लिए  फ्रांस  में  एक  चुनाव  में  एक  विशेष

 उम्मीदवार  के  पक्ष  में  यदि  80%  से  अधिक  मत  नहीं  डाले  जाते  थे  तो  उसे  चुना  हुआ  घोषित  नहीं
 किया  जाता  और  दूसरे  रविवार  को  दो  सर्वश्रेष्ठ  प्रत्याशियों  के बीच  चुनाव  की  अनुमति  दी

 जाती  थी  ।  कम  बहुमत  में  लोगों  को  दचछा  जानने  का  यह  भी  एक  तरीका  है  और  दुविध्ापूर्ण
 तरीका  नहीं  है  |  दूसरा  तरीका  अनुपानिक  प्रतिनिधित्व  का  है  जहाँ  एक  मत  भो  अथवा  एक  मत
 का  एक  भाग  भी  बेकार  नहों  जाता  ।

 तोसरो  प्रणाली  सूची  प्रणाली  यह  समय  की  पुकार  है  कि  हमें  इस  प्रणाली  को  ध्यान  में

 रखना  उस  हास्यास्पद  स्थिति  को  ध्यान  में  रखना  जबकि  एक  उम्मीदवार  2%
 मत  प्राप्त  करके  विधान  सभा  में  चुन  लिया  जाता  है  क्‍योंकि  दूसरे  उम्मीदबार  को  केवल  एक  मत
 प्राप्स  हुआ  यद्यपि  निर्वाचन  क्षेत्र  में  मतदाताओं  की  संख्या  लगभग  70,000  हो  ।  केवल  2  प्रतिशत

 मत  प्राप्त  करना  कोई  चुनाव  नहों  है  ।

 क्या  यह  निर्वाचन  है  ?  यदि  कोई  उम्मीदवार  चाहे  वह  किसी  भी  पार्टी  का  क्‍यों  न  हो  सभा
 के  लिए  कुल  मतों  का  1/6  भाग  प्राप्त  नहीं  तो  उसे  निर्वाचन  नहीं  माना  जाना

 परस्तु  मूल  बात  यह  है  कि  हमें  सुधारात्मक  उपायों  पर  विचार  करना  है  ताकि  न  केवल  प्रणाली
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 को  दृढ़  बनाने  में  सहायता  मिले  ।  अपितु  मतदान  में  प्राप्त  हौने  वाले  बहुमत  को  भी  सन्‍्यास  मिले  ।
 कई  देशों  में  मतपेटी  का  स्थान  हिंसा  ने  ले  लिया  है  ।

 भारतोय  लोकतंत्र  की  शक्ति  यह  है  कि  निर्वाचन  शअ्रणाली  बनी  हुई  है  ।  मैंने  भारतीय  निर्वाचन
 आयोग  को  वर्ष  1985  के  प्रतिवेदन  को  पढ़ा  है  और  मुझे  खुशी  है  कि  आंध्य-प्रदेश  के  एक  निर्वाचन
 क्षेत्र  में निर्वाचन  आयोग  ने  इसलिए  दुबारा  चुनाव  का  आदेश  दिया  कि  वहां  पर  10  प्रतिशत  से
 भी  अधिक  मतदान  हुआ  था  |  यह  आंध्-प्रदेश  की  चद्रापण  मूटा  217  निर्वाचन  क्षेत्र  हैं  मुख्य
 निर्वाचन  आयुक्त  स्वयं  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  कि  कुछ  मतदान  केद्रों  में  शत  प्रतिशत  से  अधिक  मत
 पड़े  ।  अतः  5  मार्च  को  हुये  चुनाव  को  रद्द  करते  हुए  पुनः  अगले  महीने  24  अप्रैल  को  मतदान  का
 भादेश  दिया  इस  प्रक्रिया  में  अधिकारियों  का  संबद्ध  होता  गम्भीर  बात  है  ।  निर्वाचन  आयोग
 ने  पंजाब  के  जीवन  बीमा  निगम  के  एक  कमंचारी  को  इसलिए  चार्ज  शीट  किया  क्योंकि  उससे  स्वयं
 मत  पेटियों  पर  एक  उम्मोदबार  के  पक्ष  में  मोहरें  लगायीं  ।

 निर्वाचन  प्रणाली  की  सबसे  बड़ी  कमजोरी  घन  ब्ल  प्रयोग  ही  नहीं  है  अपितु  यह
 है  कि  निर्वाचन  आयोग  की  अपनी  कोई  स्वतंत्र  मशीनरी  नहीं  इसे  राज्य  पर  निर्भर  करना

 पड़ता  आंध्-प्रदेश  में  केन्द्रीय  सरकार  की  मशीनरो  को  संवद्ध  किया  गया  था  कि  निर्वाचन
 कराने  वाले  अधिकारी  केन्द्रीय  सेवाओं  अथवा  केन्द्रीय  उपक्रमो  से  लिए  गये  थे  क्योंकि  ऐसा  सोचा
 गया  कि  वे  अधिक  निष्पक्ष  होंगे  ।  इस  बात  का  महत्त्व  नहीं  है  कि  वे  केन्द्र  के  हैं  अ्रधवा  राज्य

 परस्तु  निर्वाचन  आयोग  की  राज्य  सरकार के  कम  पर  निर्भरता  है  जाति  रंग  या  काय॑  से
 सम्बद्ध  होते  हैं  तथा  उन्हें  उन्हीं  राज्य  अथवा  केन्द्रीय  मन्त्रियों  पर  अपनी  पदोन्नति  के  लिए  निर्भर

 रहना  पड़ता  है  जिनका  उन्हें  चुनाव  सम्पन्त  कराना  होता  यही  हमारो  प्रणाली  की  बड़ी
 कमजोरी  है  ।  सरकार  को  निर्वाचन  आयोग  को  स्वतन्त्र  अधिकार  देने  के लिए  गम्भीरता  से  सोचना

 चाहिए  ।  इस  बारे  में  कई  सुझाब  दिए  गए  हैं  उदाहरण  के  तोर  पर  72  घंटे  पूर्व  प्रचार  बन्द  हो
 जाना  चाहिए  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  इससे  लाभ  होगा  ।  जब  ध्वनि  विस्तार  यन्त्रों  का  उपयोग

 नहीं  जब  सभाएं  नहीं  होती  तब  भी  प्रचार  चलता  रहता  उदाहरण  के  तोर  पर  जापान

 में  यदि  कोई  उम्मीदवार  पत्र  लिखता  है  तो  यह  भ्रष्ट  आचरण  है  परन्तु  यदि  वह  टेलीफोन  करता

 है  तो  ऐसा  नहीं  है  क्योंकि  इसका  कोई  रिकार्ड  नहीं  है  ।

 राज्य  द्वारा  निर्वाचन  पर  व्यय  किए  जाने  पर  विचार  किया  जा  सकता  पहले  निर्वाचन
 मायोग  इसके  विरुद्ध  था  परन्तु  अब  उनका  यह  मत  बन  गया  है  कि  किसी  न  किसी  रूप  में

 चन  का  व्यय  राज्य  द्वारा  वहन  किया  जाना  चाहिए  |

 चुनाव  चिन्हों  का  भाबंटन  अशिक्षा  का  प्रतीक  जिकसित  देशों  में  कोई  चुनाव  चिन्ह
 नहीं  होते--केवल  उम्मीदवारों  के  नाम  होते  हैं  तथा  मतदान  की  इलेक्ट्रोनिक  प्रणाली  होती

 परन्तु  अभी  पिछले  दिनों  हमें  इलेक्ट्रोनिक  प्रणाली  के  कारण  एक  मतदान  को  रह  करना  पड़ा
 क्योंकि  मतदान  प्रक्रिया  में  उसका  उपबन्ध  नहीं  है  ।  यह  केरल  विधान  सभा  की  बात  अतः  मैं
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 अपील  करता  हूं  कि  बेशक  हम  संकल्प  की  भाषा  से  सहमत  नहीं  फिर  भी  इस  देश  में  जःति

 प्रथा  अथवा  धन  शक्ति  का  अधिक  प्रचलन  नहीं  है  चुनाव  काफो  हृद  तक  स्वतन्त्र  एवं  निष्पक्ष  है  तो

 भी  निर्वाचन  प्रणाली  में  पर्याप्त  सुधार  की  आवश्यकता  है  तथा  जितनो  जल्दी  उन  सुधारों  के

 सम्बन्ध  में  निर्णय  किया  जाए  उतना  ही  भच्छा  है  ।

 एक  जिचार  व्यक्त  किया  गया  है  कि  मतदान  के  लिए  आयु  को  घटा  कर  18  वर्ष  कर

 दिया  जाए  क्‍योंकि  आज  18  वर्ष  के  बच्चे  अपने  पूवंजों  की  अपेक्षा  18  वर्ष  की  उमर  में  अधिक

 बुद्धिमान  उन्हें  निर्वाचन  में  खड़ा  होने  के  लिए  तो  नहीं  परन्तु  मतदान  करने  का  अधिकार
 दिया  जाना

 अतः  मैं  मतदान  की  भायु  कम  निर्वाचन  प्रक्रिया  को  न्यायालयों  के  क्षत्राधिकार  से

 अलग  करने  तथा  के  बारे  में  सभा  की  समिति  नियुक्त  करने  चुनाव  सुधार के  प्रस्तावों  पर

 विचारार्थ  सुझाव  देता  हूं  जोकि  इस  संकल्प  का  विषय  है  ।

 बेशक  मैं  इस  संकल्प  सहमत  नहो  हूं  ।  मैं  सरकार  से  आग्रह  करूगा  कि  चुनाव  सुधारों
 पर  विचार  किया  जाए  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  कमल  चोधरी  ।

 शो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  खड़े  हुए  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  आपको  मौका  दूंगा  ।

 श्रौ  प्रिय  रंजन  वास  मुन्शी  :  सरकारी  सदस्यों  को  कार्य  सूची  में  किसी  का  भी  विपक्ष
 अथवा  सत्तारूढ़  दल  नहीं  माना  जाता  ।  सभो  गेर-सरकारो  सदस्य  हैं  Fe

 )

 धो  सो०  जंगा  रेड्डो  :  हमें  अगला  संकल्प  पेश  करना

 सभापति  महोदय  :  कृपया  बंठ  जाइए  ।  आपको  अवसर  श्री  कमल  चौधरी  ।

 झो  कमल  चोधरोी  :  सभापति  जहां  तक  निर्वाचन  सम्बन्धी
 सुधारों  का  प्रश्न  मैं  उसमें  कुठ  बातें  जोड़ना  चाहता  हूं  ।  मेरा  वायुयान  उड़ाने  के  व्यवसाय  से
 इस  मह।न  सभा  में  आना  नाटकीय  परिवतंन  जब  मैं  चुनाव  के  लिए  लगभग  एक  वर्ष  पृर्व  खड़ा
 हुआ  तो  मैंने  देखा  कि  मुझे  लगभग  2000  गांवों  में  जाना  है  जहां  पर  कि  कोई  सड़क  तक  भी
 नहीं  ।  जब  मैंने  अपने  अभियान  को  तंयार  किया  तो  मैंने  पाया  कि  यदि  मैं  20  गांवों  की  प्रतिदिन
 यात्रा  करू  तो  में  16  दिन  मैं  जा  पाऊंगा  ।  अतः  मेरा  सुझाव  है  कि  दुरदर्शन  और
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 रेडियो  पर  अधिक  समय  चुनाव  प्रचार  के  लिए  दिया  प्रति  दिन  8-10  घंटे  अलग-अलग
 चैनलों  पर  विभिन्‍न  राष्ट्रीय  प/टियों  को  समय  दिया  यदि  सम्मव  हो  तो  बिभिन्‍न  चैनलों  पर
 सभी  उम्मीदवारों  को  समय  दिया

 की  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  बहुत  अच्छा  सुझाव  है  ।

 श्रो  कमल  चोधरो  :  ओर  मतदाम  बिजली  की  मशीनों  द्वारा  किया  जाये  जिससे  प्रशासन

 सुरक्षा  इत्यादि  की  बहुत  सी  समस्याएं  समाप्त  हो  जाएंगी  ।

 मैंने  अपना  प्रचार-अभियान  पहले  स्कूटर  से  शुरू  किया  जब  मुझ  पर  बहुत  अधिक

 दबाव  मुझे  अयना  प्रचार-अभियान  अपनी  कार  द्वारा  शुरू  करना  मैंने  नो  निर्वाचन

 क्षेत्रों  मे ंआठ  वाहनों  द्वारा  प्रचार  किया  ओर  अन्त  के  दो  दिनों  में  तो अधिकतम  25  से  26  वाहनों
 की  गावश्यकता  पड़ी  थी  ।

 श्रो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  सबंका  विवरण  मत  यह  अपने  विरुद्ध  होगा  ।

 श्रो  कमल  चोधरो  :  मैं  यह  इस  से  कह  रहा  हूँ  कि  वाहनो  की  संख्या  निश्चित

 की  जानो  चाहिए  ।

 संसदोय  कार्य  और  पयंटन  मंत्रों  एच०  के०  एल०  :  वाहनों  की  व्यवस्था

 उन्होंने  नहीं  की  थी  इनकी  व्यवस्था  संगठन  द्वारा  की  गई  थी  ।

 श्री०  सी०  जंगा  रेडोडो  :  यह  प्रकरण  इलाहबाद  उच्च  न्यायालय  के  1975  के  निर्णय  की
 याद  दिलाता  है  ।

 शओऔरो०  फसल  चोधरो  :  चुनाव  व्यय  की  अधिकतम  सीमा-निर्धारण  के  संबंध  में  मैं  मुझ।व  देना

 चाहता  हूँ  कि  इसे  ओर  अधिक  यथार्थवादी  बनाने  के  लिए  व्यय  सीमा  डेंढ़  या  दो  गुनी  बढ़ा  दी  जानी

 चाहिए  ।  व्यय  सीमा  यथाथंवादि  न  होने  के  कारण  हो  लोग  कुल  व्यय  के  संबंध  गलत  सूचनायें
 देने  को  बाध्य  हो  जाते  इसलिए  इसे  और  अधिक  यथाथंवादी  बनाया  जाना  चाहिए  ।

 मेरा  अगला  मुहा  परिचय  पत्रो  के  संबंध  में  है  ।  देश  के  समस्त  नागरिकों  को  परिचय  पत्र

 प्रदान  किये  जाने  चाहिए  ।

 मैं  यहां  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  आयु  सीमा  2]  से  18  बर्ष  न  की  18  बर्षे

 से  नोचे  या  इसके  आस  पास  की  आयु-समृह  के  लोग  अति  संवेदनशील  होते  हैं  ॥  नवयुवकों  के  गलत
 मार्ग  पर  जाने  और  गुमेराह  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 सभी  राजनीतिक  दली  द्वारा  एक  आचार  संहिता  तैयार  की  गयी  दुर्भाग्य  से  इसे
 अधिनियम  का  रूप  नहीं  दिया  गया  ।  में  सुझाव  देना  चाहूग  कि  किसी  भो  उम्मौदवार  की
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 कमल

 नोतिक  या  चारित्रक  हनन  नहीं  किया  जाना  चाहिए  तथा  उम्मौदवारों  पर  बेयक्लिक  रूपसे  आक्रमण

 नहीं  किए  जाने  चाहिए  |  ऊपर  कही  गई  बातो  को  आाचार-संहिता  मे  शामिल  किया  जाना  चाहिए

 ओर  इसे  कानून  का  रूप  दिया  जाना  चाहिए  ।

 हमें  आजादी  मिले  38  साल  हो  गए  है  अव  अवसर  आ  गया  है  जबकि  हम  साम्प्रदायिक

 दलों  हे  मुक्त  बे  वल  यही  वीज  साम्प्रद/यिक  तनावों  को  रोक  सकती  जो  हमारे  देश  में  शर्ने  :

 शने  :  घर  कर  रही

 मैं  सुझाव  देना  चाहूँगा  कि  उम्मीदवारों  के  लिए  न्यूनतम  शैक्षिक  योग्यता  निर्धारित  की

 जानो  यह  याती  मेट्रो  कुलेशन  या  इण्टरमीडिएट  होनी  चाहिए  ओर  इसे  जब  जरूरत  हो
 बढ़ा  दिया  जाना  चाहिए  ।

 )

 जमानत  के  संवद्ध  में  मैं  एक  सुझाव  देना  चाहूँगा  ।  मैं  ऐते  उम्मीदवारों  से  मिल  चुका  हूं
 जिन्होंने  अपने  नामांकन  पत्र  इस  आधशाय  से  भरे  हैं  जिससे  कि  वे  मार्ग  रक्षी  के  रूप  में  दो
 घारी  प्राप्त  कर  सके  अथवा  एक  गाड़ी  मिल  सके  अथवा  वन्दक  ले  जाने  के  लिए  लाइसेंस  के  लिए
 आवेदन  कर  सके  क्योंकि  इससे  उन्हें  बन्दूक  ले  जाने  की  आज्ञा  नहीं  थो।ये  गम्भौर  उम्मीदवार

 नहीं  हैं  और  इनकी  संख्या  दिन  प्रतिदिन  बढ़ती  जा  रही  लोक-सभा  के  लिए  यह  सीमा
 हो  ।  विधान-सभा  के  मामले  में  यह  लोक  सभा  तथा  विधान

 सभा  के  मामले  में  इसे  दुगता  कर  50,000  रुपये  तथा  20,000  रुपये  किया  जा  सकता

 है  ।  यदि  एक  उम्मीदवार  कुल  वोटों  का  1/6  भाग  भी  प्राप्त  नहीं  कर  घक्ता  तो  मैं  नहीं  समझता
 कि  उसे  नामाँकन-पत्र  दाखिल  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  जानी

 ग्रीष्म-काल  में  मतदान  का  समय  बढ़ाकर  12  घण्टें  कर  दिया  जाना  चाहिए  तथा
 काल  में  10  घण्टे  या  अधिक  ।  मैंने  उन  लोगों  को  देखा  है  जिन्हें  मत-दानं  करने  के  लिए  लम्बी

 दूरी  तय  करनी  पड़ती  है  और  कभी-कभी  निर्धारित  समय  में  मत-दान  करना  भी  उनके  लिए  संभव

 नहीं  हो  पाता  ।  मत-दान  का  समय  दो  घण्टे  बढ़ाकर  5  या  6  वजे  तक  कर  दिया  जाना

 चाहिए  ।  नामांकन  पत्र  तुच्छ  भाघार  पर  अस्वीकृत  नहीं  किये  जाने  चाहिए  तथा  जिला  मजिस्ट्रेट
 इस  संबद्ध  मैं  अंतिम  प्राधिकारी  हो  तथा  उसे  उच्चतम  न्यायालय  तक  में  भी  चुनौती  न  दी  जा
 सके  ।  मत  दान  सूचियों  की  अतियां  कम  से  कम  मूल्य  पर  उम्मीदवारों  को  उपलब्ध  कराई  जानी

 क्‍योंकि  अधिकांश  उम्भीदवारों  को  उन्हें  स्राइकलोस्टाइम  या  टाइप  कराना  पड़ता

 यह  उम्मीदवारों  की  आवश्यकता  के  अनुरूप  उपलब्ध  करायो  जानी  चाहिए  ।  पुलिस  की  व्यवस्था
 निर्वाचन  आयुक्त  के  लिए  की  जानी  लाहिए  जिससे  उम्मीदबार  अपनी  सीमाओं  का  अतिक्रमण  न
 कर  सके  तथा  पुलिस  का  वेयक्तिक  लाभ  के  लिए  प्रयोगन  कश  सके  ।

 अतिम  बात  यह  है  कि  चू  कि  जनता  लोक-सभा  या  विधान  सभा  के  लिए  उम्मोदवारों  को

 चुनने  का  अधिक  भ्रयत्न  करती  इसलिए  ऐसी  व्यबस्था  होनो  चाहिए  जिससे  वह  लोक  सभा  या
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 विधान  सभा  के  पाँच  वर्ष  के  विघटन  काल  की  प्रतीक्षा  किए  वर  उन  उम्मीदवारों  को  वापस  बुला
 सके  जो  जनता  की  आकांक्षाओं  को  पूरा  नहीं  करते  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हुं  |  धन्यवाद  ।

 थी  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  सभापति  पहले  मैं  अपने  साथी  श्री
 डो०  एन»  रेड्डी  को  उनके  उत्तम  एवं  संगत  गैर-सरकारी  प्रस्ताव  पर  बधाई  देता  हु  ।
 इस  विषय  पर  बाद-विवाद  के  स्तर  को  दलीय  स्तर  से  ऊपर  उठाने  की  परमावश्यता
 वास्तव  गय॑  का  विषय  है  कि  हम  विकासशील  होने  के  एक  राष्ट्र  के  रूप  में  अपनी
 प्रजातांत्रिक-व्यवस्था  को  बनाए  रखने  में  संमर्थ  हुए  हैं  ।

 आशिक  स्तर  पर  अनेक  बड़ो  असफलताओं  के  बावजूद  हप्ारा  प्रजातन्त्रन  केवल  जीवित
 मैं  हमारी  धरती  पर  इसकी  जड़  मजबूत  हुई  मैं  उन  लोगों  में  नहीं  हू  जो

 विश्वास  करते  हैं  कि  हमारे  देश  में  चुनाव  कदाचारों  के  कारण  पूरी  तरह  से  दुषित  बना  दिए  गये

 हमें  यह  मानना  होगा  कि  देश  में  चुनाव  प्रक्रिया  बिरन्तर  दूषित  होती  जा  रहो
 हम  इस  खतरे  जो  कि  देश  को  प्रजातांत्रिक  क्षितिज  पर  मडरा  रहा  सामना--फे  लिए
 प्रयत्न  करना  होगा  ।  श्रीमान  चुनाव  सुधार  एक  अकादमीय  मुद्दा  नहीं  है  जिस  पर  संगोष्ठियों  में

 विचार  किया  बल्कि  त्वरित  कायंवाही  करने  क ेलिए  एक  ज्वलन्त  संभस्या

 चुनाव  आयोग  अपने  प्रतिवेदनों  में  तीन  प्रकार  की  शक्तियों  धन  शारोरिक  शक्ति
 तंथा  प्रचार  माध्यम  शक्ति  द्वारा  उत्पन्न  खतरों  की  बात  कर  चुका  चुनाव  आयोग  द्वारा  ये
 संगत  बातें  पूर्ण  उत्तरदायित्व  से  कही  गई  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  क्या  सभा  यह  चाहती  है  कि  इस  संकल्प  के  लिए  समय  बढ़ा  दिया

 जाए  ?

 थी  एच०  के०  एल०  भगत  :  अभी  कुछ  और  लोगों  को  बोलना  इसलिए  दो  घंटे  का
 समय  ओर  बढ़ा  दिया  जाये  ।  मेरे  विचार  से  अभी  मन्‍्त्री  महोदय  को  भी  बोलना  यह  एक
 महत्त्वपूर्ण  विषय  उस  संकल्प  के  लिए  दो  घंटे  का  समय  बढ़ा  दिया  जाये  ।

 समापति  महोदय  :  क्‍या  सभा  इस  संकल्प  के  लिए  दो  घण्टे  का  समय  बढ़ाना  चाहती
 नम  बज

 धो  एस०  अपपाल  रेड्डो  :  नहीं  |

 शो  सो ०  जगा  रेडडो  :  नहीं  ।

 भरो  ए०  चाल्स  :  जी  हां  ।  हम  इस  महत्त्वपूर्ण  मामले  पर  बोलना  चाहते

 )

 समापति  महोदय  :  कृपया  बेठ  जाइये  ।  कृपया  आप  सब  अपने-अपने  स्थान  पर  बैठ  जायें  ।
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 नियमानुसार  जब  तक  चर्चा  समाप्त  नहीं  हो  जाती  तब  तक  मैं  दूसरा  संकल्प  रखने  को  अनुमति
 नहीं  दे  सकता  हूं  ।  अब  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  इस  संकल्प  के  लिए  सभा  का  समय  दो  घंटे  के  लिए
 बढ़ाया  यदि  आप  चाहें

 भी  जो०  एम०  बनातवाला  :  मुझे  एक  सुझाव  देना  है  ।

 थी  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  उन्हें  इस  क्षत्र  में  व्यापक  अनुभव  है  ।

 को  जो०  एसम०  बनातवाला  :  मेरा  सुझाव  है  कि  समय  तो  बढ़ा  दिया  जाये  किन्तु  अगले
 संकल्प  की  प्राथमिकता  बरकरार  रखी  (  व्यवधान  )

 सभापति  महोदय  :  मैं  ऐसा  नहीं  कर  सकता  हूं  ।  कृपया  शांत  जब  तक  सभा  का

 नियम  निलम्बित  नहीं  तब  तक  मैं  ऐसा  नहीं  कर  सकता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  हमें  सभा  के  नियमों  का  पालन  करना  चाहिये  ।

 शी  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  मेरा  एक  अनुरोध  जिस  समय  इस  संकल्प  पर  चर्चा  की

 जा  रही  तब  हमारे  मन्त्री  महोदय  तथा  सत्तारूढ़  दल  के  सदस्य  इस  बात  के  लिए  अति  इच्छुक

 ये  कि  इस  संकल्प  पर  चर्चा  उसो  दिन  समाप्त  कर  दी  जाये  ।  अचानक  अब  उन्होंने  एक

 नई  इच्छा  व्यक्त  की  आपने  इसे  पूरा  करने  को  अनुमति  नहीं  दी  इस  संकल्प

 के  बारे  में  अब  उन्होंने  एक  नई  इच्छा  व्यक्त  की  ।  अब  वे  अगले  संकल्प  को  नहीं

 सेना  चाहते

 सभापति  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  बृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 सभापति  महोदय  :  सभा  की  सहमति  से  समय  बढ़ा  दिया  गया  अब  पीछे  हटने  का

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 भी एस० जयपाल रेड्डो : det स्थिति में
 सभा

 भी  एस०  जयपाल  रेड्डो
 :

 ऐसो  स्थिति  में  सभा  ही  निय्म  को  निलस्बित  कर  सकती  है  ।

 आप  उस  संकल्प  को  कर  सकते  हैं  ।

 ee  कार्यवाही-वुत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 जज फहत्ू  ्  ्ूैृतै  ह/हैहैह0ह  ृफृक्‍ृक्‍छझऊझऊझख़ख़खख

 सभापति  महोदय  :  मैं  इस  सभा  की  सहमति  लूंगा  ।  सभा  चाहे  तो  इसे  नामनन्‍्जूर  कर  दे

 अथवा  चाहे  तो  स्वीकृति  दे  दे  ।

 )

 हक  सानमीय  सदस्य  :  और  भी  अनेक  तरोके  हैं  जिनके  माइ्यम  से  आप  इस  मामले  को

 उठा  सकते

 एक  माननोय  सदस्य  :  यह  बहुत  ही  महत्त्वपूर्ण  बिषय  हम  इस  विषय  पर  बोलना

 चाहते  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  क्या  सभा  चाहती  है  कि  इस  संकल्प  के  लिए  दो  घंटे  का  समय  बढ़ा

 दिया  जाये  ?  जो  पक्ष  में  हैं  वे  कहें  जो  विरोध  में  हैं  वे  कहें  ।

 धो  ए०  चाल्से  :  हां  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  न  ।

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  ।

 कुछ  साननोय  सदस्य  :  हाँ  |

 सभापति  महोदय  :  मेरे  विचार  में  निर्णय  हां  वालों  के  पक्ष  में  हुआ  ।

 थ्री  सो०  जंगा  रेड्डो  :  हम  मत  विभाजन  चाहते  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  विभाजन  के  लिए  घंटी  बजाई  जाये  ।

 अब  दीघधायें  खाली  करा  दो  गई

 अब  मैं  सभा  में  मतदान  के  लिए  मामला  रक्षता  हूं  ।

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिक  मन्त्रालय  तया  महासागर  परमाणु  इलेक्ट्रानिको

 ओर  अतिरिक्त  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो  शिवराज  वो०  :  संकल्प  पर  चर्चा  करने

 के  लिए  हम  सभा  की  अनुमति  बिल्कुल  भो  नहीं  लेते  संकल्प  समा  के  समक्ष  माननोय

 सदस्य  बोल  रहे  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  मुद्दा  क्‍या  है  ?
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 ओ  कझ्िबराज  दो०  पादिल  :  मेरा  मुद्दा  यह  है  कि  कया  हम  सभा  का  समय  बढ़ाने  को

 चेष्टा  कर  रहे  हैं  ?

 सभापति  महोदय  :  अभ्रव  कोई  भाषण  नहीं  होगा  ।  मैं  इसे  सभा  में  मतदान  के  लिए  रख

 रहा

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 चुनाव  सुधारों  के  बारे  में  श्री  डी०  एन०  रेड्डी  द्वारा  पेश  किये  गये  संकल्प
 के  लिए  आबंटित  समय  को  दो  घंटे  के  लिये  बढ़ाया  जाये  ।

 लोक  सभा  में  सत-विभाजन  हुआ  ।

 सभापति  महोदय  :  शुद्धि  के  अध्यधीन  मत  विभाजन  का  परिणाम  इस  प्रकार

 पक्ष  में  37,  विपक्ष  में  6  च्‌  कि  सदन  में  गणपूर्ति  नहीं  इसलिए  सभा  15

 अप्र  1986  के  11  म०  पृ०  तक  के  लिए  स्थगित  होतो  है  ।

 5.43  म०  १७०

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  15  1986/25  चंज्र

 1908  के  11  बल्ले  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 प्रवन्धक
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